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28२० 
राजनीति 


नागरिकशास््र के सिद्धान्त 


लेखक 
राजनारायण गुप्त 


एम० ८६, (ज्यथ शास्त्र और राजनीति ), छलएल० बी० 
लेखक---708#079868 ० (४२४०8, [शब्वस्दा॥ 
(20#38%7208 <ः (४०४० 756, //82-:49 
(ि70#0%#%४2 $/249, 098 ४88 #8 
स्‍40त67% 6776 ० #ए- 


किताब महल 


इनलादाबाद ० ब्रम्बई 
मूल्य ३॥ ) 


प्रथम संस्करण, (२००० प्रत्रियाँ, १६४८ 
द्वितीय संस्करण, (्‌ ४६००० प्रतियाँ ) २१६४० 


प्रकेशक--किताबव महत्व, ५६-ए,. ज्ञीरों रोड, इलाहाकद 
मुंद्रक--गंगादीन जायसवाल, श्याम प्रिटिज्ञ प्रेस, श्लाशबाद 


प्रस्तावना 
नागरिकशाखस्र का अध्ययन त्येक मैकुय के लिए, आवश्यक हे । यह 

यह शास्त्र है जिसके शान के बिना मनुष्य सकल मनुष्य कहलाने का अधि 
कारी नहीं। यह कद शान है जो 'म्तव्थकी 3सके सामाजिक कतंव्यों और 
अधिकारों का ज्ञान कराता है। यह वह विद्या हे जिसका सम्बन्ध इमारे 
नित्य के दैनिक जीवन से है? यदि इम चाहते हैं कि हमारे सबके जीवन 
में सुख और शान्ति का साम्राज्य रहे और इमारा समाज प्रगतिशील बने 
तो हमें अपने कर्तव्यों को जानकर उनका पालन करना और अधिकारों को 
जानकर उनको प्रचिं,.करना सीखना चाहिए यदि इम चाहते हैं कि 
आजकल की दुनिया से हम सारा विषाद कलह, द्वेष हंस 
अमिमान, लड़ाई-मूगड़े, नि्धनता ओर दुसरे हर प्रकार के दोष 
सकें और इस पृथ्वी पर प्रक सच्चे स्वर्ग का निर्माण कर सकें तो इसमें 
नागरिकशास्त्र का अध्ययन करना और उसके :खिद्धान्तों पर श्रमल करना 
सीखना चाहिए । 

यह इमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा उपयोगी विषय भी अब तक 
हमारे कालेजों की शिक्षा का एक आवश्यक अंग नहीं बन पाया है। 
भारत के केवल थोड़े से ही प्रान्तों में यद्द विषय इन्टरमिडीएट कक्षाश्रों में 
एक ऐ.च्छिक विषय के रूप,में और दह्वाई स्कूल की कक्षाश्रों में एक अनिवार्य 
विषय के रूप में पढ़ाया जाता है । संसार के प्रत्येक दूसरे सभ्य देश में 
यह विषय प्राय: अनिवायरूप में पढ़ाना पड़ता है इसलिए आवश्यकता 
इस बात की है कि यह विषय भारतवष की प्रत्येक परीक्षा के लिए ऐच्छिक 
न रहकर आवश्यक बना दिया जाय । 

अब तक इस विषय पर अंग्रेजी भाषा में दी पुस्तकें मिलती थीं क्‍योंकि 
विद्यार्थियों को यह विषय अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाता था। परन्तु । 
हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रआषा बन चुकी है। इसलिये इस विषयहर 
अब कुछ पुस्तकें हिन्दी में लिखी गई हैं। परन्तु इनमें से अधिकतर 
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पुस्तकें ऐसी हैं जिनमें बोड द्वास स्वीकृत एफ ए० के पाख्य-क्रम का कोई 
ध्यान नहीं रखा गया है और जिन्हें एफ ०० के परीक्षार्थियों के लिए 
उपयुक्त और प्रमाशिक नहीँ' कहद्दा जा सकता । प्रस्तुत षुस्तक में लेखक ने 
इन सत्र बातों पर ध्यान दिया है। एफ० ए० के विद्यार्थियों और जन- 
साधारण को इस विषय का सम्रुचित ज्ञान कराने के लिए यह पुस्तक सरल 
हिन्दी में लिखी गई है । प्रयत्न इस बात का किया गया है कि कोई भी 
विषय, जिस पर परीज्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अछूता न रद्द जाय प्रत्येक 
अध्याय के अन्त में उन सब प्रश्नों की एक सूची भी दे दी गई हे जो 
अब तक उस शअ्रध्याय के विषय के सम्बन्ध में यू० पी> की एफ? ए.० की 
परंज्षा में पूछे गये हैं । 

इस पुस्तक के लिखने में लेखक ने अनेक प्रामाणिक (86970४७/:() 
अंग्रेजी और हिन्दी की पुस्तकों से सहायता ली है और इसलिये लेखक उन 
सब पुस्तकों के लेखकों का आमभारी है । 

इस पुप्तक के लिखने में जिस उद्दे श्य को स्मने रखा गया है वह 
कहाँ तक सफल हुआ है, इसका निर्णय तो पाठक ही करेंगे | परन्तु यदि 
इस पुस्तक से कुछ भी सुविधा विद्याथियों को इस विषय के समभने में 
मिल सकी तो लेखक अपने परिश्रम को साथक समझभेगा । 


.नई दिल्‍ली, राजनारायण गुप्त 
ता० १ जनवरी, १६४८ 


द्वितीय संस्करण 
अस्तावना 


तागरिकशास््र के अध्ययन' का प्रथप्त २००० पुस्तको' का संस्करण 

एक वर्ष में ही समाप्त हो गया. यह इस पुस्तक की लोकप्रियता तथा उप- 
योगिता का समुचित प्रमाण है। लेखक नागरिकशास्र के उन सभी श्रध्या- 
पक्री' का हृदय से आभारी है जिन्होंने इस पुस्तक को अपने पाठ्यक्रम में 
स्थान देकर उसे इस कल का अवसर प्रदान किया कि वह इस पुस्तक का 
दूसरा सशोधित संस्करण इतनी शीघ्र निकाल सके। प्रस्तुत संस्करण में 
बहुत सी नई सामग्री जोड़ दी गई है त्रथा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा 
नये विधान के लागू होने से उत्पन्न स्थिति का पूर्ण विवरण भी दे दिया 
गया है । इस सस्करणा में राजनेतिक शब्दों का प्रयोग उसी भाषा में 
किया गया है जिसमें कि वह भारत के नये हिंदी संविधान में प्रयोग में 
लाए गये हैं | इस प्रकार अग्रेज़ी राजनैतिक शब्दों का अनुवाद प्रामाणिक 
क॒द्दा जा सकता है | पुस्तक के अ्रत में अग्रेज़ी तथा हिन्दी में ऐसे सच 
शब्दों कौ सूची दे दी गई है जो ख्राथारणतया नागरिक तथा राजनीति 
शास्त्र के अध्ययन में प्रयोग में आते हैं। आशा है इससे पाठकों को इन 
मूढ़ विषयों के हिन्दी में अध्ययन करने में आ्रासानी होगी । पुस्तक श्त्यन्त 
ही सरल तथा रोचक भाषा में लिखी गई है श्रोर आशा है कि इस कारण 
नागरिकशास्त्र के अध्ययन में उन सब्न विद्याथियों को भी सुविधा रहेगी 
जिनका हिन्दी का ज्ञान अभी सीमित है । मुझे पूर्ण आशा है कि विद्यार्थी 

हि त्रैष्यपक संशोधित संस्करण को पहिले से कहीं उपयोगी पायेंगे | 


ञ्॒ नई दिल्ली राजनारायण गुप्त 


विषय-सखूची 


अध्याय १--भूमिका--नागरिकशास्त्र कया है ?, नागरिकशास्त्र की 
व्याख्या, नागरिक्शास्त्र की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ, न्मगरिक- 
शास्त्र का क्षेत्र ( 500]0०0 ), नागरिकशास्त्र विज्ञान है अथवा 
कला १ नागरिकशार्र की अध्ययन विधि, नागरिकशास्त्र 
का मानव ज्ञान की विभिन्‍न शाखाओं से संबंध, नागरिक- 
शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता, भारतवासियों के लिये 
नागरिकशास्त्र के अध्ययन का विश्लेष महत्व पृष्ठ १ 


५ २--समाज और मनुष्य--समाज का अथ्थ, समाज की आवश्य- 
कता, समाज और मनुष्य के सम्बन्ध का स्वरूप,.समाज का मूल 

समाज का विकास, वर्तंसान खमाज का संगठन पृष्ठ २८ 

» र३- मनुष्य और उसके सद्ब' (.0.५80०7७009) संघ का अर, 
संघों की आबश्यकता, स्ंघों का वर्गीकरण, विभिन्‍न 

प्रकार के संघों के प्रति भक्ति का प्रश्न पृष्ठ ६३ 

» ४- परिवार ( 7धा)क )--परिबार की परिभाषा, परिवार 
का विकास, परिवार के सदस्यों के कतंव्य तथा अधिकार, पारिवा- 

रिक जीवन की सफलता के लिग्ने आरावश्मक शर्ते पृष्ठ छथ 

४-- नागरिकता--नागरिक तथा नागरिकता को परिभाषा, नाग- 
रिकता का विकास, नागरिकत्ता का भिशृम, नागरिकता की प्राप्ति, 
नागरिकता का लोप, भारतीय नागरिकता, अ्रच्छी नामारिकता, 

आदर्श नागरिकता के लिये आवश्यक मुण, आदश नागरिकता 

के मार्ग में बाधाएं, बाधा दूर करने के उपाय पृष्ठ ६२ 


[ ७ । 


अध्याय-६ - अधिकार और कतेंठय---अधिकारों की परिभाषा, अधि- 
कारों का विकास, अधिकारों की आवश्यकता, अधिकार और 
कतंग्यों का पारस्परिक संबंध, अधिकारों के प्रकार, राजनैतिक 
तथा सामाजिक अधिकार, भारतीय जनता के अधिकार, 
नागरिकों के राज्य के प्रति कतंव्य पृष्ठ ११६ 


५ ७- स्वतन्त्रता--स्वतन्त्रता का स्वभाव, स्वतन्त्रता शब्द का भ्रम- 
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ओर स्वतन्त्रता का संबंध, समानता की आवश्यकता पृष्ठ श्३५ 


» £- राष्ट्रीयता ओर अन्‍्तराष्ट्रीयता -राष्ट्रीयवा की परिभाषा, 
राष्ट्र क्या है ! राष्ट्रीय भावना के विभिन्‍न अंग, भारतवर्ष एक 
राष्ट्र हे अथवा नहीं ?, राष्ट्रीय आत्मनिर्णाय के सिद्धान्त का 
महत्व, अंतर्राष्ट्रीयतवा, दोनों मतों का समन्वय पृष्ठ १७५ 


» *०--ससाजिक शक्तयाँ--शिक्षा, शिक्षा और प्रजातन्त्रवादी 
शासन, शिक्षा किस प्रकार की हो, प्रारम्भिक शिक्षा, मौलिक 
शिक्षा, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, 
भारतवर्ष की दशा, दंड, दंड की व्याख्या, दंड का प्रयोजन, 
दंड के सिद्धान्त, सम्पत्ति, सम्पत्ति की उत्पत्ति, व्यक्तिगत 
सम्पत्ति की प्रथा से लाभ तथा हानियाँ पृष्ठ १६० 


११ राज्य--राज्य का अ्रथ और तत्व, राज्य की परिभाषा, राज्य 
को कुछ अन्य शब्दों से भिन्‍नता, राज्य का समाज से अंतर, 
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राज्य और संघ का अंतर, राज्य और सरकार का अंतर, राज्य 
आर राष्ट्र का अंतर, राज्य और देश का अंतर, क्या उपनिवेश 
राज्य हैं ?, राज्य की आवश्यकता, राज्य सभ्य जीवन की 
पहली दशा है, राज्य की आशा पालन करना क्‍यों 
आवश्यक है ! ष॒ष्ठ २११ 


अध्याय १२-- राज्य की उत्पत्ति--देवी सिद्धान्त, शक्ति सिद्धान्त 


डी 


१ 


तक 


हे 


97 


सामाजिक समभौते का सिद्धान्त, बिकासकदी सिद्धान्त, पितृप्रधान 
सिद्धान्त, मातृप्रधान सिद्धान्त, राज्य निर्माण के अंग पृष्ठ २३२ 


१३--साव भौमिकता--सावभौमिकता का अर्थ, सावभौमिकता 


के अंग, सार्वमौमिकता की परिभाषाएँ, सावंभौमिक 
सिद्धान्त की आलोचना, सिद्धान्त का औचित्य, सावभौमिक 
सत्तु के प्रकार पृष्ठ २४८ 


१४--कीनून- कानूनों का स्वभाव, कानूनों के '.कार, कानून और 


नैतिकता, भौतिक तथा सामाजिक कानून, कानून के स्तोत्र, 
अच्छे और बुरे कानूनों में अंतर, वह अवस्थाएँ जिनमें 
नागरिक कानूनों की अवहेलना कर सकते हैं पुष्ठ २६० 


१५--राज्य का संविधान- शासन संविधान का अर्थ, संविधान की 


आवश्यकता, संविधानों के प्रकार, विकसित और निर्मित 
संविधान, लिखित और अलिखित संविधान, परिवर्तनशील 
ओर श्रपरिधर्तनशील संविधान, एकात्मक और सघात्मक 
संविधान. संधात्मक संविधान की बिवेचना पृष्ठ १७४ 


१६--राज्य ओर शासन का वर्गीकरण--वर्गीकरस्स का आधार, 


अरस्तू का वर्गीकरण, शासनों का प्राचीन वर्गीकरण, राज- 
तंत्र, कुलीनतंत्र तथा प्रजातम्त्र शासनों के मुण और दोष 
तथा उनकी विस्तत विवेचना, प्रजातंत्र का व्यापक शअ्रथ , 


[ <६ | 


प्रज्ञातंत्र की सफलता की आवश्यक शर्ते, प्रजातंत्र का 
भविष्य, प्रजातंत्र के आधुनिक प्रकार, प्रस्तावाधिकार, 
लोकमत संग्रह, प्रत्यावतंन, जनमत . संग्रह. प्रजातन्त्र 
शासनों का आधुनिक वर्गीकरण, अ्रध्यक्षात्मक्: तथा 
मन्त्र मं डलात्मक शासन, उनके ग्रुण तथा दोष, संघीय तथा 
एकात्मक शासनों के गुण तथा दोष पृष्ठ २६२ 


अध्याय १७-- राज्य का स्वभाव, उद्द श्य तथा काय--राज्य कृत्रिम 
है भ्रथवा स्वाभावक :£ राज्य का उद्द श्य, राज्य के काय्ये रूपी 
सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धान्त, समाजवादी सिद्धान्त, आदशंवादी 
सिद्धान्त, राज्य के आवश्यक तथा ऐच्छिक कतंव्य पृष्ठ ३३७ 
» रैय--अधिकार विभाजन का |ंसद्घधांत और शासन के 
मुख्य अद्भ--अ्रधिकार विभाजन का सिद्धान्त, ।सद्धान्त की 
आलोचना तथा आचत्य, स्वतंत्र न्याय विभाग की आव- 
श्यकता, व्यवस्थापिका सभा, कार्यकारिणी तथा न्याय समिति 
का सझ्वनठडन और उनके काये, द्वितीय सभा का प्रश्न, 
उसके लाभ तथा हानि पृष्ठ २६० 
3 १६--भ्रजातन्त्र शासन की व्यवस्था--मताधिकार का प्रश्न, 
वयस्क मताधिकार, स्री मताधिकार, शिक्षित मताधिकार, 
धनी मताधिकार, चुनावों के तरीके, अल्पसंख्यक जातियों 
को प्रातनिषधित्व देने के तरीके, प्रत्यक्ष व श्रप्रत्यक्ष चुनाव, 
आदश चुनाव प्रथा पृष्ठ ३८१ 
५ २५--राजनेतिक दुक्ष--दलों के निर्माण के आधार, विभिन्न 
देशों के राजनेतिक दल, भारत के. राजनेतिक दल, दल प्रथा 
से लाभ तथा द्वानियाँ पृष्ठ ३३३ 


» २१--जनमत--जनमत का महत्व, जनमत ओर प्रजातंत्रीय 
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शासन, जनमत और तानाशाही, जनमत क्‍या है! जनमत 
के निर्माण में रुकावट, सही जनमत बनाने की शर्तें 
जनमत को बनाने तथा व्यक्त करने के साधन. प्रष्ठ ३४४ 
२२--स्थानीय स्वराज्य - स्थानीय स्वराज्य की उपयोगिता, 
स्थानीय स्वराज्य की विविध सस्थाएँ, अधिकार विभाजन 
का सिद्धान्त, स्थानीय संस्थाओं के कार्य, भारतीय स्थानीय 
संस्थाएँ पुम्ठ ३५३ 
उपसंहार--अ्रंग्रे जी में प्रयोग दोने वाले राजनैतिक शब्दों 
का हिन्दी में अनुवाद पृष्ठ ४४१ 


अध्याय १ 


भूमिका 
6६ १. नागरिकशासत्र क्या हे ? 


मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही जन्म लेता है, 
समाज में ही पलता है और समाज में ही बड़ा होकर अपने जीवन का 
विकास करता है| वह समाज को छोड़ नहीं सकता | जिस प्रकार एक 
मछली पानी से अलग अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती, ठीक 
उसी प्रकार मनुष्य भी समाज से अलग होकर न जीवित रह सकता है 
झोर न अपने व्यक्तित्व का विकास ही कर सकता हे | घर में, स्कूल में, 
गाँव में, कारखाने में, खेत में, मन्दिर में, दफ्तर में, अर्थात्‌ जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में मनुष्य एक दूसरे के साथ मिलकर रहता, काम करता और 
कमाता है। इस प्रकार एक साथ रहना और एक दूसरे के सहयोग से 
मिल-जुलकर काम करना मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी देन है । 


परन्तु इसका अथ यह कदापि नहीं कि हमारे सामाजिक जीवन या 
एक दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहने में किसी प्रकार का संघर्ष पंदा नहीं 
द्ोता | मनुष्य की बहुत-सी इच्छाए. और उद्द श्य इस प्रकार के होते हैं 
कि वे दूसरे मनुष्यों को इच्छाओं और उद्दे श्यों से समानता नहीं रखते । 
उदाहरण के लिए जैसे एक मनुष्य पुस्तकों से प्रेम रखता है, दूसरा उन्हें 
ज़रा भी पसन्द नहीं करता । कुछ लोग शराब पीना पसन्द करते हैं, दुसरे 
इसे घुणा की दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग मांस खाना चाहते हें, दूसरे 


२ नागरिकशास्र के सिद्धान्त 


इसे छूते तक नहीं । इस प्रकार यह हो सकता हे कि श्रसमान इच्छा रखने 
वाले मनुष्यों में झगड़ा हो जाय । 


भझंगड़ों के और भी अनेक कारण हो सकते हैं | जेसे एक धर्म और 
सम्प्रदाय के लोग एक प्रकार से अपने भगवान्‌ की पूजा करते हैं और 
दूसरे धर्म और सम्प्रदाय के लोग ठीक इसके विपरीत दल्ढज से । हमारे देश 
के हिन्दू और मुसलमानों की आरती और नमाज़ का झगड़ा इसी प्रकार 
के संघर्ष का एक उदाहरण है । समाज में मनुष्यों की भिन्न-भिन्न प्रकार 
की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए. सामग्री की कमी और सरकार के 
कुप्रबन्ध के कारण भी अनेक प्रकार के भगड़े हो जाया करते हैं| अ्रकाल 
के समय एक-एक अन्न के दाने को प्राप्त करने के लिए. मनुष्यों का एक 
दूसरे के साथ लड़ना और सरकार के प्रबन्ध में ज्रा सी शिथिलता आ 
जाने पर जगह-जगह लड़ाई, दंगों और फिसाद का होना इसी बात का 
द्योतक है । 

झगड़े और संघर्ष से मनुष्य के सामाजिक जीवन को भारी ठेस 
पहुँचती है। मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करने की अपेक्षा घुणा करने लगते 
हैं। वह अपने भाइयों की सहायता करने की अपेक्षा उनके विनाश के 
उपाय सोचने लगते हैं | सामाजिक जीवन में संघर्ष से आपस का स्नेह 
और विश्वास उठ जाता है, मनुष्य की नारकीय प्रवृत्तियाँ जाग्रत हो उठती 
हैं। उसके अन्दर से देवी गुणों का लोप होने लगता है, समाज की 
उन्नति भी रुक जाती है और देश की शान्ति श्रौर व्यवस्था खतरे में पड़ 
जाती हे । 

नागरिकशास्त्र इसी प्रकार के संघ, कलह, झगड़े और सामाजिक 
विषाद को दूर करने की विद्या हे । यह वह विज्ञान है जो मनुष्यों को 
आपस में मिल-जुलकर रहना, एक दूसरे से प्रम करना, एक दूसरे के 
प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न कुरना और एक दूसरे के सहयोग से. 


भूमिका डे 


जीवन में उन्नति .करना सिखाता है। हम अपने जीवन को पूर्णरूप से 
किस प्रकार खुखी और सम्रृद्ध बना सकते हैं, अपने व्यक्तित्व का किस 
प्रकार पूर्णरूप से विकास कर सकते हैं और श्रपने आपको किस प्रकार 
एक आदर्श समाज का नागरिक बना सकते हैं--ये कुछ प्रश्न हैं 
जिनका नागरिकशाम्र हमें स्पष्ट उचर देता है । 


नागरिकशाखसत्र की परिभाषा 


नागरिकशासत्र की भिन्न-भिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या 
की है । कुछ लेखकों का मत हे कि “नागरिकशास्त्र नागरिकता का विशञान 
हे ।” १ दूसरे लेखकों का मत है कि नागरिकशाश्र वह विद्या है जो 
“हमारे अधिकारों और कतंव्यों का शञान कराती है। २ एक प्रसिद्ध अंग्रेज 
लेखक गोल्ड ((+५0७]0, का कहना है कि नागरिकशास्र “उन संस्थाश्रों, 
आदतों, कार्यो और शक्तियों का अध्ययन है जिनके द्वारा कोई मनुष्य 
या स्त्रो अपने कतंव्यों की पूर्ति कर सके और एक राजनीतिक सम्प्रदाय के 
सदस्य होने के लाम प्रात्त कर सके ।?३ एक दूसरे प्रसिद्ध भारतीय लेखक 
पुन्ताम्बेकर (प्रधाधाा॥|)०॥७०) का कथन है कि “नागरिकरशास््र 
नागरिकता का विज्ञान और दश्शन है ।४ यदि हम इन ऊपर दी हुई 
नागरिकशासत्र की परिभाषाओं में से प्रत्येक परिभाषा का विश्लेषण करें 
तो हमें इस बात का ज्ञान हो जायगा कि नागरिकशास्र का मुख्य उद्दं श्य 
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है नागरिकशास्र के सिद्धान्त 


मनुष्य के सामाजिक जीवन की उन अवस्थाओं का शान कराना है जिनके 
द्वारा वह समाज में सबसे अच्छा, सुखी, उपयोगी और समृद्ध जीवन 
व्यतीत कर सकता है। इसलिए हमारी राय में इस विज्ञान की सबसे सुन्दर 
परिभाषा यह है कि “नागरिकशास्र वह विज्ञान है जो सबसे अच्छे 
सामाजिक जीवन की दशाओं का अध्ययन करता हे ।” १ 


हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहें, किन बातों से हमारा और 
हमारे पड़ोसियों का जीवन सुन्दर और सुखी हो सकता है, किन बातों को 
पूरा करने से हम अपने और अपने पढ़ोसियों के बीच का भेदभाव तथा 
संघष मिटा सकते हैं, किन बातों को पूरा करने से हम इस पृथ्वी पर एक 
सच्चे स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं और किन उपायों से हम अपने 
प्राकृतिक वातावरण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये कुछ प्रश्न हैं जिनका 
नागरिकशास्त्र हमें सही उत्तर देता है। दूसरे शब्दों में नागरिकशास्त्र 
हमारे जीवन के उन मुख्य प्रश्नों का उत्तर देता है जिन पर मनुष्य की 
सामाजिक उन्नति और शांति निर्भर है । 


$ २. नागरिकशास्र का क्षेत्र 


प्रत्येक शास्त्र का अपना क्षेत्र होता है ! कोई शास्त्र जड़ पदार्थों का 
अ्रध्ययन करता है तो कोई जीव-जन्तुओं का। कोई शातझ्त्र रेखाओं का 
ज्ञान कराता है तो कोई अंकों का | कोई शाम्त्र मनुध्य-जीवन के आशिक 
सम्बन्धों का अध्ययन करता है तो कोई राजनीतिक पहलुओं का | यह सच 
है कि इन शास्त्रों का और विशेषकर सामाजिक विज्ञानों का एक दूसरे 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होता है | हम एक सामाजिक विज्ञान और दूसरे 
सामाजिक विज्ञान के ज्षेत्र के बीच कोई लोहे की दीवार खड़ी नहीं कर 
सकते । परन्तु फिर भी प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक परिधि होती है--. 
.. १८टसंटछ व5 धी७ 800726 ज्ञयंटव डापवांए5 ४6 ०07त0075$ 
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भूमिका है 


एक सीमा होती है। उस सीमा के बाहर की चीज़ों का वह विज्ञान 
अध्ययन नहीं करता । 

नागरिकशासत्र के विज्ञान की भी एक परिधि है। पुराने ज़माने में 
लोगों का विचार था कि नागरिकशात्त्र का सम्बन्ध केवल मनुष्य के 
नागरिक जीवन से है। वह राष्ट्रीय और अनन्‍्तर्राष्रीय सामाजिक जीवन से 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता । इस प्रकार का ग़लत विचार पुराने लेखकों 
में इस प्रकार हुआ कि नागरिकशास्त्र का जन्म ग्रीस और रोम के नगरों 
में हुआ था। उस ज़माने में मनुष्य का सामाजिक जीवन शहर की 
चहारदीवारी तक ही सीमित होता था। शहर के बाहर न आने जाने के 
रास्ते थे, न तार टेलीफोन और न पुलिस श्रौर फ़ौज का ही प्रबन्ध | इस 
कारण मनुष्य का सारा जीवन नगर में ही व्यतीत होता था और उस 
ज़माने के नागरिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का अन्तर न 
था। अ्रत: रोम और ग्रीस के विचारकों ने यही समझा कि नागरिकशास््र 
केवल नगर के सामाजिक जीवन की अच्छाई की अ्रवस्थाओं का ही 
अध्ययन करता हे । ४ 

परन्तु आज-कल के ज़माने में सामाजिक जीवन नगर की चहार- 
दीवारी में ही बन्द नहीं, आज तो वह सारे भूमएडल पर ही फैल गया है । 
एक प्रकार से यह कहने में कोई श्रत्युक्ति नहीं होगो कि आज सारी पृथ्वी 
ह एक नगर बन गई है । यातायात के साधनों की क्रान्ति ने देश-देश के 
फ़ासलों का श्रन्त करके उनको एक ही सामाजिक जीवन का अंग बना दिया 
है। आज अमरीका में बेठे हुए एक मनुष्य का रेडियो पर दिया गया भाषण 
हम तुरन्त ही अपने घर में बेठ कर सुन सकते हैं । यदि हमें इज्जलेंड पहुँचना 
हो तो कुछ ढी घटों की हवाई जह्ाज़ की उड़ान के पश्चात्‌ हम लन्दन या 
मानचेस्टर के शहरों की सैर कर सकते हैं । देश-विदेश की बनी हुई चीज़ें 
कुछ ही दिनों में हमारे नगरों में पहुँच जाती हैं | इसलिए यह कहना 
उच्चित होगा कि आजकल हमारा स।माजिक जीवन उतना ही व्यापक 


*्‌ नागशण्किशान्र कै सिद्धान्त 


बन गया है जितना भूमण्डल का क्षेत्र श्रतः नागरिकशासत्र आजकल 
मनुष्य के केवल नागरिक जीवन का ही अध्ययन नहीं करता, 
चरन्‌ उसके सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है । फिर वह 
सामाजिक जीवन चाहे घर का हो अथवा बाहर का, गाँव का हो अथवा 
नगर का, देश का हो अथवा सारे संसार का ।१ 


नागरिकशासत्र मनुष्य के वरतेमान सामाजिक जीवन का 
अध्ययन करता हे--इतना ही नहीं, नागरिकशास्त्र मनुष्य के सामाजिक 
जीवन को उन सारी संस्थाओं का भी अध्ययन करता है जिनको वह श्रपने 
जीवन को नियमित और संगठित बनाने के लिए, जाने या अनजाने, 
जन्म देता है| उदाहरणाथ नागरिकशास्त्र विवाह-पद्धति, शिक्षा, सम्मति, 
दण्ड, क़ानून, शासन संगंठन इत्यादि ऐसी सारी संस्थाओं का अध्ययन 
करता है जिनका मनुष्य के सामाजिक जीवन ४ घनिष्ठ सम्बन्ध है । यह 
शास्त्र मनुष्य की उन सारी संस्थाओं--जैसे कुटुम्ब, राज्य, राजनैतिक, 
धामिक और आर्थिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संगठन इत्यादि का भी अध्ययन 
करता है जिनको मनुष्य अपने जीवन का विकास करने के हेतु जन्म 


देता है२। 


नागरिकशास्र मनुष्य के भूतकाल के सामाजिक जीवन का 
अध्ययन करता हे--नागरिकशासत्र केवल वत॑मान सामाजिक जीवन 
से द्टी सम्बन्ध , नहीं रखता, वरन्‌ भूतकाल के सामाजिक जीवन पर भी 
दृष्टि डालता है। ऐसा करना नागरिकशास््र के लिए अत्यन्त आवश्यक 
है क्योंकि ऐसा न करने पर वतमान सामाजिक जीवन का यथाथ ज्ञान 


न तन “जीत +-+ ८+ «»- जन+-+-5 »+ प++++5 


१८८()ए7०8 &प्रतां58 706 ०77!ए ४06 |]8260 370 ६ ॥6 ०(ए 0८४ 
& 80 ॥6 78007 870 ४० ए०ए6 .?? 


२८(अराॉ2०5४ 500त68 &] 06 8880280073, १80 प078 8४वें 
००ाधधधपा0 6४ एा शोंएदत 7280 78 ठ58णाप्रछ006000 ॥ 8 800& 
॥06११. 


भूमिका ७ 


नहीं हो सकता । आज का सामाजिक जीवन हमको भूतकाल की देन है। 
अत: हमको यह जानना आवश्यंक है कि किन आवश्यकताशञ्रों को पूरा 
करने के लिए., वह किन परिस्थितियों में पैदा हुआ, और वह इनको कहाँ 
तक सफलता के साथ पूरा कर सका | तभी हम सामाजिक सस्थाश्रों श्रौर 
सभाओं के महत्व को ठीक-ठीक समझ सकते हैं। अतः नागरिकशार् 
को एक सरसरी नज़र भूतकाल ऊ॑ सामाजिक जीवन पर भी डालनी 
पड़ती है | 

नागरिकशासत्र भविष्य का आदर्श निश्चित करता है-- 
नागरिकशास्र केवल वर्तमान और भूतकाल से ही सम्बन्ध नहीं रखता, 
वरन्‌ भविष्य से भी उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है | इसका ध्येय, जेंसा कि 
पहले कहा जा चुका है, ऐसी अवस्थाओं का अध्ययन करना हे जिनमें 
सामाजिक जीवन अच्छे से अच्छा हो सके । दूसरे शब्दों में नागरिकशात्त्र 
इस बात पर ध्यान देता है कि हमारा भविष्य का समाज कैसा हो और 
वह किस प्रकार हो। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नागरिकशास्त्र 
समाज का वह निरीक्षण है जो समाज सेवा में लगाया जाता है ।१ इस 
प्रकार हम देखते हैं कि नागरिकशास्त्र का ज्षेत्र बड़ा व्यापक है। यह 
ग्राम और नगर, देश और दुनिया, घर और बाहर, खेत और कारखाने, 
मन्दिर और रंगभूमि, भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌, सब के ही जीवन से 
सम्बन्धित है ।२ दूसरे शब्दों में इसका क्षेत्र सभ्यता और नागरिकता के 
समान विस्तृत और उनका सहगामी है ।३ 
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(5 नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 


नागरिकशास्र का ज्षेत्र व्यापक ही नहीं, वरन्‌ बढ़ता ही जा रहा 
है । ज्यों-ज्यों मनुष्य की सभ्यता का विकास होता है त्यों-त्यों नागंरिक- 
शासत्र का क्षेत्र भी बढ़ता है।इसलिए यह +$हना उचित होगा कि 
नागरिकशास्त्र केवल एक स्थायी विज्ञान ही नहीं, वरन्‌ प्रगतिशील है । 


5५ ३. लागरिकशास्र जिज्ञान हे अथवा कला ? 


नागरिकशासत्र विज्ञान हे 


नागरिकशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं, इस प्रश्न पर विद्वानों में 
काफ़ी मतभेद है | कुछ विद्वानों की सम्मति में यह विज्ञान है और कुछ 
की सम्मति में नहीं। जो विद्वान्‌ नागरिकशासत्र को विज्ञान नहीं बताते 
वे विशान शब्द का अथ केवल यह समभते हैं कि विज्ञानशास्त्र वह 
विद्या है जो अपनी अध्ययन वस्तु के व्यवहार के विषय में निश्चित और 
स्थिर सिद्धान्त निर्धारित कर सके, जेसे मौतिकशास्त्र ( ?)५505 ) 
या रसायनशास्त्र ( (॥०४४४७७ ) में हम कह सकते हैं कि चीज़ों 
गरम करने से फैलतीं और ठंडा करने से सिकुड़ती हैं, या दो अंश 
हाइड्रोजज और एक अंश ओऔक्सीजन मिलाने से पानी बन जाता है। 
भौतिक और रसायनशास्र के यह नियम अटल हें, उनमे कभी किसी 
प्रकार की ग़लती नहीं हो सकती । सामाजिक शास्त्रों के नियम इस प्रकार 
सत्य नहीं हो सकते | अनुभव के आधार पर दम ऐसे नियम तो अवश्य 
बना सकते हैं जो अधिकांश दशाओरं में सत्य हों, परन्तु हम ऐसे नियम 
नहीं बना सकते जिनके बारे में हम कह सके कि वह शत-प्रतिशत सत्य 
हैं और उनमें कभी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती | उदाहरणाथ 
नागरिकशासत्र के एक नियम का हम इस प्रकार उल्लेख कर सकते हैं कि 
यदि किसी देश में सच्चा प्रजातंत्र शासन हो तो वहाँ की जनता सुखी 
रहती है| परन्तु यह नियम ज़रूरी नहीं कि प्रत्येक देश और प्रत्येक 
प्रजातंत्रवादीं शासन के लिए. सही साबित हो (संसार में कितने ही 


भूमिका ९. 


प्रजातंत्रवादी देश हैं जहाँ जनता सुखी नहीं और इसके अनेक कारण हें। 
इसलिए सामाजिक शास्त्रों के नियमों के विषय में यह कहना उचित होगा 
कि वह सभावनाएँ . तो बतला सकते हैं परन्तु एक निश्चित व सवंथा 
सत्य नियम नहीं बना सकते | इसी कारण नागरिकशास्त्र और दूसरे 
सामाजिक शास्त्रों के विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि इन शास्त्रों को 
विज्ञान ( 5007८० ) का नाम ही नहीं देना चाहिए । परन्तु यह मत 
ठीक नहीं | 


किसी शास्त्र का वैज्ञानिक होना इस बात पर निर्भर नहीं कि उसके 
सिद्धान्त सवंथा सत्य हैं या नहीं । विशान का असली अथ तो वह विद्या 
है जिसका अध्ययन एक क्रमबद्ध नियम के अनुसार किया जा सके और 
जो कारण और कार्य का सम्बन्ध स्थापित कर सके ।१ कुछ भौतिक विज्ञान 
भी ऐसे हैं जिनके नियम निश्चित नहीं परन्तु जिनकी वेज्ञानिकता के 
विषय में किसी को सन्देह नहीं | उदाहरणाथ मैटीयरलौजी (770000॥0- 
089 ) शासत्र मौसम के विषय का अध्ययन करता है और अपने 
सिद्धान्तों के आधार पर मौसम के विषय में पूर्वानुमान करता है। कई 
बार यह अनुमान ग़लत भी निकलते हैं | परन्तु इसका अथ यह कदापि 
नहीं कि उक्त शास्त्र एक अन्धे की सूक के समान है, वरन्‌ इसका अथ 
तो यही है कि इस शास्त्र का विषय इतना विषम है *के उसके सम्बन्ध में 
हम अभी सम्भावना ही व्यक्त कर सकते हैं। ऐसे हा और भी बहुत से 
ज्ञान हैं जिनका हम विधिपूर्वक अध्ययन करते ह और जो जीवन के लिए 
उपयोगी हें परन्तु जो निश्चित सिद्धान्त न बनाकर केवल स भावित 
सिद्धान्त ही निश्चित करते हैं। ऐसे शास्त्रों को विज्ञान न मानना भारी 
भूल है। 
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१० नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 


'नागरिकशास्र कला हे 


कुछ लोगों का कहना है कि नागरिकशास्त्र एक विज्ञान नहीं वरन्‌ 
कला है | कला का अथ वास्तविक जीवन में ज्ञान का प्रयोग है।१ 
मनुष्य एक अच्छा नागरिक, नागरिकशास्त्र के ज्ञान से या इस शास्त्र की 
मोटी-मोटी पस्तकों के पढ़ने- से नहीं बनता किन्तु इस ज्ञान को अपने 
रोज़ाना के जीवन में परिणत करने से बनता है। यह बात ठीक हे, 
परन्तु इससे यह मतलब निकालना कि नागरिकशास््र केवल एक कला 
है, विज्ञान नहीं सर्गथा अनचित है | संगीत एक कला भी है और 
विज्ञान भी | संगीत का विज्ञान हमें राग रागनियों की पहचान और स्तरों 
का शुद्ध स्वरूप सिखाता है | संगीत की कला का सम्बन्ध गाने से है । 
स गीत शास्त्र के पंडित के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह एक अच्छा 
गायनाचाय भी हो, परन्तु एक अ्रच्छे गायक के लिए संगीत शास्त्र का ज्ञान 
अनिवाय है । ठीक इसी प्रकार नागरिकशासत्र एक विज्ञान भी है और 
कला भी | एक अच्छे नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि वह नागरिकता 
के नियम भी जानता हो और उन पर ठीक प्रकार से श्रमल भी करता 
हो । नागरिकशास्त्र का अध्ययन निश्चित विधियों से किया जा सकता 
है इसलिए. वह विज्ञान है और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए 
मनुष्य को नागरिकता के सिद्धान्तों की ठीक रूप से व्यवहार में लाना 
पड़ता है, इसलिए नागरिकशास्र एक कला भी है। 


सामाजिक ओर भोतिक शाम्रों के नियमों में अन्तर 


ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह अथ कदापि नहीं निकालना चाहिये 
कि नागरिकशासत्र और भौतिक शास्त्र के नियमों में किसी प्रकार का भेद नहीं । 
भौतिक शास्त्रों के सिद्धान्त बहुत कुछ अ्रमिट होते हैं । उन नियमों में न तो 
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समय ही कोई परिवर्तन ला सकता है और न स्थान ही । सामाजिक शास्त्रों 
के नियम, जैसा पहले कहा जा चुका है, इस प्रकार अमिट नहीं हो सकते | 
यह सिद्धान्त तो केवल अधिक से अधिक संभावनाओं को व्यक्त कर सकते 
हैं निश्चितता को नहीं ।१ नागरिकशारस्त्र दूसरे सामाजिक शास्त्रों की तरह 
इस प्रकार, एक अनिश्चित विज्ञान है | इसके निम्नलिखित कारण हैं :-- 


१. भौतिकशास्त्र ऐसे विषयों का अ्रध्ययन करते हैं जिनके व्यवहार 
या गुण समय अथवा स्थान बदलने पर नहीं बदलते । वह हर स्थान पर 
आर हर समय में वेसे द्वी बने रहते हैं| उदाहरणा्थ आक्सीजन के गुण 
भूतकाल में भी वही थे जो आज हैं और भविष्यत्‌ में भी वही रहेंगे | इसी 
प्रकार उसके गुण भारत में भी वही हैं जो श्रमरीका में हैं । परन्तु नागरिक- 
शास्त्र की अध्ययन वस्तु है मनुष्य का सामाजिक जीवन और यह जीवन समय 
और देश के अनुसार बदलता रहता है| वह कल कुछ और था,आज कुछ 
और है और आगे कुछ और होगा । वह भारत में एक प्रकार का है और 
अमरीका में दूसरी प्रकार का। अतः नागरिकशास्त्र इसके विषय में ऐसे 
सिद्धान्त नहीं बना सकता जैसे कि भौतिकशास्त्र अपने विषयों के सम्बन्ध 
में बना सकते हैं । 


२. भौतिकशात्न अपने अध्ययन में ऐसी विधियों को काम में लाते 
हैं जिनसे कि उनके निश्चयों में मल की मात्रा नहीं के बराबर हो। वह 
प्रयोगशाला में उन बिषयों के व्यवहारों अथवा गुणों का अध्ययन अपने 
अनुकूल पैदा की हुई दशाओं में कर सकते हैं | श्रपने प्रयोगों को बार-बार 
दोहराकर उनके परिणामों की तुलना कर सकते हैं और इस प्रकार थूल 
की मात्रा को मिटा सकते हैं | परन्तु नागरिकशासत्र का विद्वान ऐसी 
विधियों का पालन नहीं कर सकता । इसके श्रनेक कारण हैं | समाज की 
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परिस्थितियाँ मनुष्य के हाथ में नहीं और इस कारण वह यह नहीं कट 
सकता कि जो परिणाम उसके सामाजिक प्रयोगों से हुए हैं वह कहाँ तक 
उसके प्रयोग से पेदा हुए और कहाँ तक वह समाज की परिस्थितियों का 
परिणाम है। उदाहरणाथ इम यदि एक नये प्रकार का क़ानून बनाते हैं 
ओर उसके बनाने के बाद समाज में कुछ परिवर्तन होता है तो इम 
यह नहीं कह सकते कि कहाँ तक वह परिवतेन उस क़ानून के कारण हुआ 
ओर कहाँ तक वह समाज की श्रन्य परिस्थितियों का परिशाम है। 

३. भौतिकशासत्र अपने प्रयोगों में सह्दी यंत्रों जैसे कैमीकल बेलैंस 
इत्यादि की सहायता ले सकता है परन्तु सामाजिक वश्ानवेत्ता के प्रास ऐसे 
नापने या तोलने के श्ौज़ार नहीं होते । इस प्रकार सामाजिक विजानों में 
भौतिक विज्ञानों की अपेक्षा अधिक ग़लतियों की संभावना होती हे । 


$ ४. नागरिकशाख्र की अध्ययन-विधि 


नागरिकशास्त्र के अध्ययन में हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग 
करते हैं ;-- 

१. ऐनिहासि क -सामाजिक जीवन के तथ्य को समभने के लिए 
इतिहास हमे बड़ा सहायता देता है | हमारी जियनी भी सामाडक छंध्थाएँ 
अथवा सभाए, हैं वह सब हमें भूतकाल से प्राप हुई हैं। भूतकाल में वह 
मनुष्य के जाबन की आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु जाने या अनजाने 
पेदा हुई थीं। अत: उन सब का मूल्य समझने के लिये यह आवश्यक है 
कि हम यह पता लगावें कि वह किन दशाओं में और किन श्रावश्यकताश्रों 
को पूरा करने के लिए पेदा हुईं और कहाँ तक वह इन बातों को पूरा 
करने मं सफल हुई । इन सब बातों का श्ञान हमें इतिहास से ही हो सकता 
है । अतः इतिहास की सहायता से हम इन सब का टौक-ठीक महत्व 
समभ सकते हैं । साथ ही इतिहास की सहायता से हम भविष्यत्‌ के लिए. 
भी इन संस्थाश्रों का अच्छा प्रकार निर्माण कर सकते हैं | हमको इतिहास 
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बतलाता हे कि मनुष्यों की सामाजिक संस्था भों का उसके जीवन पर क्या 
प्रभाव पड़ा । हम उन सिद्धान्तों को, जो उसकी प्रगति और उन्नति में 
सहायक हुए, रख सकते हैं और जो उसमें बाधक हुए. उन्हें बदल सकते 
हैं। इस प्रकार इतिहास की सहायता से हम सामाजिक जीवन को समझ 
सकते हैं श्रोर उसकी अ्रच्छाई की अ्वस्थाओं का पता लगा सकते हैं । 


परन्तु इतिहास की सहायता हमको निष्पक्षुरूप से लेनी चाहिए। 
हमारा प्रयत्न तो केवल यह होना चाहिए कि हमको सत्य का पता लग 
जाय, यह नहीं कि इतिहास की सहायता से हम अपनी इच्छित बातों को 
सिद्ध करें। 

(*ऋ अवलोकन अथवा संस्थाओं ओर सभाओं के आधुनिक 
काय की प्रत्यक्ष देख-भाल-- ऐतिहासिक विधि के प्रयोग से सामाजिक 
जीवन को हम एक हद तक ही समझ सकते हैं | उसका पूर्ररूप से 
श्रध्ययन करने के लिए हमें दूसरे तरीक़ों का भी आसरा लेना पड़ता है । 
उदाहरणाथ संस्थाओं का अवलोकन करना इमारे लिए. इतना ही आवश- 
यक है जितना उनका ऐतिहासिक विज्ञान | मनुष्य किन संस्थाओं का 
सदस्य है, वह संस्थाएं क्या-क्या उपयोगी काय करती हैं, उनमें से कौन 
सी संस्थाएँ बुरी हैं, इत्यादि; यह वह प्रश्न हैं जिनका नागरिकशात्र 
के प्रत्येक विद्यार्थी को समुचित ज्ञान होना चाहिए। परन्तु हमारा 
ग्रवलोकन पतक्नपातरहित होना चाहिए । यदि हम पक्षपात के साथ कोई 
देख-भाल करेंगे तो हम सच्चाई का पता न लगा सकेंगे | हमें, बिना किसी 
पूर्वनिर्धारित निर्राय के ही, किसी संस्था अथवा सभा का काम देखना 
चाहिए और साथ ही यह देख-भाल काफ़ी समय तक होनी चाहिए। थोड़े 
दिनों की देख-भाल में त्रुटि रह सकती है । 


३. तुलना--देख-भाल की विधि से हम सामाजिक घीवन के 
विविध अंगों के विषय में बहुत-ली सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं परन्तु 


१४ नागरिकशास््र के सिद्धान्त 


यह नहीं जान सकते कि उस प्रकार की संस्थाओं और सभाओं का दूसरे 
देशों में क्या स्वरूप है। अपने देश की संस्थाओं और समाश्रों की 
उपयोगिता जानने के लिए हमें उसी प्रकार की दूसरे देशों की संस्थाओं 
ओर सभाओं का भी अध्ययन करना चाहिए । उदाहरण के लिए. यदि 
हम विवाह प्रथा की अच्छाई और बुराई जानना चाहें तो हम तब्र तक इस 
बात का ठीक पता नहीं लगा सकते जब तक कि हम इसके परिणामों को 
प्रत्येक देश में देखकर और उनकी आपस में तुलना करके यह पता न 
लगा लें कि अमुक परिणाम प्रत्यक देश में मिलते हैं।एक देश के 
परिणामों के आधार पर ही इसको अच्छा या बुरा सम्ंकना ठीक न 
होगा, क्‍योंकि यह संभव है कि उस देश में वह परिणाम विवाइ-प्रथा 
की अच्छाई अथवा बुराई से न होकर किसी दूसरे कारण से ही हुए हों । 
परन्तु यदि एक ही जेसे परिणाम सभी देशों में मिलते हों तो हम कह 
सकते हैं कि विवाह-प्रथा के ही वह परिणाम हैं | इसलिए हमें तुलनात्मक 
विधि का प्रयोग अवश्य करना चाहिए ! 


४. प्रयोग विधि--नागरिकशास््र में हम उस प्रकार के प्रयोग 
तो नहीं कर सकते जैसे कि हम मभौतिकशासत्रों में कर सकते हैं क्‍योंकि, 
नागरिकशास्र के प्रयोगों की वस्तु अर्थात्‌ मनुष्य के सामाजिक जीवन 
की दशा सदा एक सी नहीं रहती। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि: 
हम नांगरिकशाख्तर में प्रयोग-विधि अपना ही नहीं सकते | हम सामाजिक 
जीवन में बराबर ही प्रयोग करते रहते हैं| कोई भी नया कानून, नई 
धनोत्पादन-विधि, आदि सामाजिक जीवन में प्रयोग ही हैं और उनके 
परिणामों की बुनियाद पर ही हम इसी प्रकार की और संस्थाएं बनाते 
हैं। अत: प्रयोगविधि से भी हम सामाजिक जीवन के तथ्यों को समझ 
सकते हैं | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि नागरिकशातस््र में बहुत कुछ हम उन्हीं 
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विधियों को अपनाते हैं जिनका कि हम भौतिक शास्त्र में पालन करते हैं 


और हर प्रकार से इस बात का प्रयत्न करते हैं कि हमारे निश्चयों में भूल 
की मात्रा कम से कम हो । 


इन विधियों के अतिरिक्त हम नागरिकशास्त्र में दाशंनिक मार्ग का 
भी अवलम्बन कर सकते हैं। नागरिकशास्र में हम अच्छे और बुरे के 


प्रश्न हल करते हैं और यह प्रश्न हम दाशनिक तत्वों की सहायता से ही 
हल कर सकते हैं । 


» ५, मानव ज्ञान को विभिन्न शाखाओं का 
पारस्परिक सम्बन्ध 


नागरिकशास्त्र मानव ज्ञान की एक शाखा है| मानव ज्ञान तत्वत: 
एक है परतु सुविधा के हेत वह शाखाश्रों में बॉँद दिया गया है । अत: मानव 
शान की इन सत्र शाखाओं म॑ परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है | प्रत्येक 
शाखा को दूसरी शाखाओं से अपने विषय को समभने में बहुत कुछ 
सहायता मिलती है। नागरिकशास्त्र भी अपने विषय को समभकने में 
दूसरे सामाजिक और भौतिक शास्त्रों से बड़ी सहायता प्राप्त करता है। 
दूसरे शब्दों में अन्य शास्त्रों की नींव पर बहुत कुछ नागरिकशास्र के 
तथ्य स्थिर हैं| नीच नागरिकशासत्र के अन्य निकटतम शास्त्रों के साथ 
सम्बन्ध का संज्ञिप विवरण दिया जाता है :-- 
नागरिकशास्र और इतिहास 


इतिहास मनुष्य के भूतकाल के सामाजिक जीवन की कहानी का 
वर्णन करता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि इतिहास से किस प्रकार 
नागरिकशास्त्र को सहायता मिलती है । यहाँ इतना कहना ही पर्यास होगा 
कि इतिहास का सम्बन्ध नागरिकशासतत्र से इतना ही घनिष्ठ है जितना 
मक्खन और दूध का। इतिहास को इम एक प्रकार से नागरिक- 
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शासत्र की नींव कह सकते हैं। इतिहास मनुष्य के सामाजिक जीवन 
को समभरने में बहुत कुछ सहायता पहुँचणता है। इतिहास की घटनाओं 
के अध्ययन से नागरिकशासत्र के बहुत से विषय निकाले जाते हैं। 
इतिहास हमको भविष्य का निर्माण करने में भी बहुत कुछ सहायता 
देता है । वह हमें बताता है कि पिछले ज़माने में मनुष्य के सामाजिक 
प्रयोगों का क्या परिणाम हुआ । अतः हम अपने वर्तमान काल में ऐसी 
संस्थाश्रों को छोड़ सकते हैं जो भूतकाल में हानिकारक सिद्ध हुईं और ऐसी 
संस्थाओं को अपना सकते हैं जो लाभदायक रहीं | 
नागरिकशासत्र ओर अथेशाख्र 

अथंशासत्र मनुष्य के उन सम्बन्धों और कार्यो, का अध्ययन करता 
है जिनका सम्बन्ध धन की उत्पत्ति, धन के विभाजन, धन के भोग और 
धन के विनिमय से होता है। धन का समाज की शांति और सुख से 
बहुत गहरा सम्बन्ध है | समाज का कोई भी मन॒ष्य उस समय तक सुखी 
ओर, सन्तुष्ट नहीं रह सकता जनच्च तक उसे पेट भरने के लिए रोटी और तन 
ढाँपने के लिए. कपड़ा नहीं मिलता । ऐसा मनुष्य न केवल अपनी व्यक्ति- 
गत ज़िन्दगी में ही दुखी रहता है वरन्‌ वह समाज की शांति को भी खतरे 
में डाल देता है । एक कहावत प्रसिद्ध है. “भूखा मरता क्‍या पाप नहीं 
कर सकता ।” रोटी मिल जाने के पश्चात्‌ ही मनुष्य चरित्र-निर्माण, 
लोक-सेवा, देश-सेवा और आदशंवादिता की बातें सोचता है। रोटी के 
बिना मनुष्य न धर्म की ही बातें सोच सकता है और न एक आदर्श सामा- 
जिक जीवन की ही । अर्थशास्त्र चह विज्ञान है जो मनुष्य को एक सुखी 
और समृद्ध जीवन बिताने के लिए धन कमाना सिखाता हे | नागरिक- 
शास्त्र समाज के प्रत्येक मनुष्य के जीवन को सुखी और सन्तुष्ट देखना चाहता 
है । इन दोनों विद्याश्रों का इसलिए बहुत गहरा सम्बन्ध है। नागरिक- 
जीवन उस समय तक सुखो नहीं हो सकता जब तक उसका संगठन अर्थ 
शास्त्र के नियमों के आधार पर न किया जाय | 
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परन्तु इन सब बातों का यह अर्थ कदापि नहीं कि अ्रथंशात्ष श्रौर 
नागरिकशास्र में किप्ती प्रकार का भेद नहीं। अथंशासत्र का मुख्य उद्देश्य 
घन को उत्पत्ति है, किन्तु नागरिकशास्त्र का मूल सिद्धान्त आदर्श सामा- 
जिक संगठन है। अथंशास्त्र की बहुत सी बातों से नागरिकशास्त्र का 
कोई सम्बन्ध नहीं और इसी प्रकार नागरिकशास्त्र की बहुत सी बातों से 
अथशास्त्र का | परन्तु फिर भी यह कहना ठीक ही होगा कि अर्थशास्त्र 
न'गरिकशास्त्र की, इतिहास के पश्चात्‌ , दूसरी नींव है | 


नागरिकशासत्र ओर मनोविज्ञान 


मनोविज्ञान ([2?५५०॥०।००५) वह विद्या है जो मनुष्प के मन के 
व्यवहार की जांच-पड़ताल करती है। यह मनुष्य की भावनाओं, स्वभा- 
विक वृत्तियों और आन्‍्तरिक वेदनाओं आदि का अध्ययन करती है। यह 
बात तो स्वयं प्रत्यक्ष ह कि मनष्य का सामाजिक जीवन मनुष्य के इन्हीं 
मानसिक व्यवहारों पर निर्भर है। मन की गति को सममे बत्रिना सामाजिक 
जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास सवंथा ह्वी निष्फल है । इतना ही नहीं, 
वरन्‌ मानसिकशास्त्र के ज्ञान के बिना सामाजिक जीवन का समझना भी 
असंभव है | अतः नागरिकशासत्र सही नतीज्ञों के लिए मानसिकशास्तर 
के ज्ञान से लाभ उठाता है और सामाजिक जीवन का पुनर्निर्माण करने 
में मानसिकशास्त्र के सिद्धान्तों का ध्यान रखता है। इस प्रकार हम देखते 
हैँ कि मनोविज्ञान स नागरिकशास्त्र को मानसिक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त 
होता है । इसकी सद्रायता से नागरिकशासत्र सामाजिक जीवन की सफलता 
आर उसकी अच्छाई की अवस्थाओं का निर्णय करता है | यहाँ हम यदि 
इस प्रकार कहें तो अनुचित न होगा कि आजतक सामाजिक जीवन के विषय में 
जितने विद्वानों ने भी विचार किया है उन सबने अपने पूर्व अनुमानित 
मानसिक सिद्धान्तों पर ही अपने इस विचार की नींव रखी है | इससे बड़ा 
अनहित हुआ है और सामाजिक जीवन के विषय में बहुत-सी भूलें हो 
गई हैं | अतः इस बात की नितान्त आवश्यकता हे कि हम अब मनो- 
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विज्ञान के सवमान्य सिद्धान्तों को ही ठीक मानकर उनकी नींव पर ही 
अपने नागरिकशास्त्र के निश्चयों को स्थिर करे | इस प्रकार प्रत्यक्ष है 
कि मनोविज्ञान नागरिकशास्त्र की तीसरी नींव है। 


नागरिकशासत्र ओर संमाजशास््र 


समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन का शास्त्र है। यह सामाजिक 
जीवन की उत्पत्ति, उसका विकास, उसका सगठन और उसके ध्येय का 
अध्ययन करता है। एक प्रकार से तो समाजशास्त्र को सच्च सामाजिक शास्त्रों 
की जननी कहा जा सकता है। समाजशास्त्र इन सन्र शास्त्रों की नींव का 
तो काम करता ही है. इसके नियम इन सब शास्त्रों की शअपना विपय सम- 
भने में भी सहायता देते हैं। नागरिकशासत्र को समाजशास्त्र से सामाजिक 
विकास के क़ानूनों का ज्ञान प्राप्त होता है। अतः समाजशास्त्र नागरिक- 
शासत्र की एक महत्वपूर्ण नींव है | इसकी सहायता के बिना नागरिक: 
शास्त्र अपना कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता । परन्तु नागरिकशास्त्र 
की समाजश|स्र को एक शाखामात्र मानना मूल होगी क्योंकि समाजशा सत्र 
का सम्ब ध जीवन के अच्छे या बुरे बनाने से नहीं | वह तो जैसा सामाजिक 
जीवन है या रहा है उसीका अध्ययन करता हे, उसके पुननिर्माण का 
प्रयत्न नहीं करता | इसके विपरीत नागरिकशास्त्र सामाजिक जीवन वी 
अच्छाई की अ्रवस्थाओ्रों का पता लगाता है। अत: यह समाजशास्त्र से 
भिन्नता भी रखता हे । 


नागरिकशास्र ओर आचारशाखस््र 

आचारशासत्र (20॥[0$) वह विद्या है जो मनुष्य को श्रच्छु श्रौर 
बुरे कामों की पहचान करना सिखाता है।यह शास्त्र आदश अच्छाई 
([009! 20००५) का अध्ययन करता है श्रौर मनुष्य के व्यक्तिगत और 
सामाजिक, दोनों ही जीवनों की आलोचना करता है। इसका क्षेत्र, इसी 
वारण , नागरिकशास्त्र से भी अधिक विस्तृत है। नागरिकशास्त्र मनुष्य 
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के सामाजिक जीवन की अ्च्छाइयों का अध्ययन करता है | किन बातों पर 
चलने से मनुष्य एक आदर्श नागरिक बन सकता है और किस प्रकार 
के व्यवहार से वह अपने और अपने समाज के पतन का कारण बन जाता 
हे, इस बात का ज्ञान नागरिकशास्त्र आचारशास्त्र से प्राप्त करता है | 
अत: नागरिकशास्त्र को आचारशास्त्र के सिद्धान्तोंसे बहुत सहायता 
मिलती है | यह उसके सिद्धान्तों को ही ध्यान में रखकर अपने आदर्श 
निश्चित करता है । 


नागरिकशासत्र और राजनीति 


राजनीतिशाल्त्र राज्य ( 50/040 ) का विज्ञान है। यह हम॑ राज्य की 
उत्पत्ति, विकास, स्वभाव, ध्येब, सगठन आदि के विषय में ज्ञान देता है । 
राज्य सामाजिक जा वन में बहुत ही महत्व रखता है। किसी देश म॑ शांति 
और व्यवस्था बनाए. रखता राज्य का ही कार्य है। इसलिए यदि यह कहा 
जाय कि राज्य सामाजिक जीवन की अच्छाई की पहली नींव है तो कोई 
अत्युक्ति न होगी। यह सभ्यता और समाज का रक्षक और पोषक है अतः 
राज्य का पूरा ज्ञान नागरिकशास्त्र के अध्ययन के लिए. बहुत आवश्यक 
है। राजनीति के ज्ञान के बिना जीवन को सुन्दर बनाने का प्रयास अंधकार 
म॑ छुलाँग लगाने के समान है। जब्च तक किसी देश में उचित राजनैतिक 
व्यवस्था न हो और लोगों को यथेष्ट राजनैतिक अधिकार व स्वतंत्रता 
प्रात्त न हो तब्र तक*उच्चकोटि की नागरिकता का विकास होना ही असम्भव 
है। इस प्रकार राजनीति ही लोगों को उच्चको्ि के नागरिक बनाने की 
सुविधाएं देती है । 
कुछ विद्वान तो यह भी कहते हैं कि नाग़रिकशा'स्त्र कोई अलग शास्त्र 
ही नहीं, वह तो राजनीतिशास्त्र की ही एक शाखा है जो राज्य द्वारा 
निर्धारित अधिकारों श्रोर कतंव्यों का अध्ययन करती है | सम्भवतः उनका 
यह विचार नागरिकशास्त्र और राजनीतिशास्त्र के अंग्रेज़ी नामों की 
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एकार्थी होने से ही उत्पन्न हुआ है। अंग्रेज़ी में नागरिकशास्त्र का नाम 
सिविक्स ((/५४08) है और राजनीतिशास्त्र का नाम पालिटिक्स (20- 
]7005) है। सिविक्स का धात्वथ है 'शहर सम्बन्धी बातें? और पालिटिक्स 
का धात्वर्थ भी यही है | पहला शब्द लैटिन भाषा का है और दूसरा ग्रीक 
भाषा का | इन नामों के आशय की समानता के भ्रम में पड़कर कुछ 
पुराने लेखकों ने कह दिया है कि सिविक्स, पालिटिक्स से कोई भिन्न शास्त्र 
नहीं | परन्तु वास्तव में नागरिकशास्त्र राजनीतिशोस्त्र की एक शाखा 
नहीं, वरन्‌ एक अलग द्वी विज्ञान है। राजनीतिशास्त्र में मनुष्य का हम 
केवल एक राज्य का सदस्य होने के नाते अध्ययन करते हैं. इसके विपरीत 
सिविक्स में हम मनुष्य का दूसरी सामाजिक संस्थाओं और सभाओं का सदस्य 
होने के नाते भी अध्ययन करते हैं। मनुष्य जीवन में केवल राज्यनिर्धारित 
अधिकारों और कतंव्यों का ही प्रश्न नहीं उठता, वरन दूसरी संस्थाश्रों 
द्वारा निर्धारित अधिकारों और कतंव्यों का भी प्रश्न उठता है | राजनीति- 
शास्त्र इन +स्थाओं का अध्ययन नहीं करता। श्रतः नागरिकशास्त्र का 
क्षेत्र राजनीतिशास्त्र से इक दशा म॑ अधिक विस्तृत और व्यापक है | 
संक्षेप में नागरिकशासत्र राजननीतिशासत्र से निम्नलिखित बातों में भिन्नता 
रखता है : - 

१. नागरिकशातञ्र के अध्ययन का क्षेत्र है समाज के सारे अज्ञ। इसके 
विपरीत राजनीतिशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र हे केवल राज्य का संगठन | 

२. नागरिकशासत्र केवल नगर ओर राष्ट्र के सामाजिक जीवन का 
ही विवेचन नहीं करता, अ्रपितु अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक जीवन का भी । 
राजनीतिशास्र केवल राष्ट्रीय जीवन और एक राज्य का दूसरे राज्यों के 
साथ सम्बन्ध का अध्ययन करता है | 

३. नागरिकशास्र सामाजिक जीवन की श्रच्छाई की अवस्थाश्रों को 
अध्ययन है किन्तु राजनीतिशास) सामाजिक जीवन की अच्छाई के मुख्य 
साधन -- राज्य - का अध्ययन है । 
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नागरिकशासत्र ओर धमशा्र 


धरमंशास्त्र की परिभाषा करना एक अत्यन्त कठिन कार्य हे । हम फेवल 
इतना ही कह सकते हैं कि यह वह शास्त्र हे जो मनुष्य का भगवान के 
साथ सम्बन्ध निर्धारित करता है। यह उन नियमों का विवेचन करता है 
जिनके पालन करने से मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता को प्रसन्न कर सकता है 
आर सांसारिक दुखों से मुक्त पा सकता है। इसका मुख्य ध्येय है मनुष्य 
को इहलोक और परलोक के अनन्त सुख और शान्ति प्रदान करना और 
इस ध्येय की प्राप्ति के निर्मित्त मनुष्य-जीवन के लिए नियम बनाना । 
नागरिकशास्त्र, जेसा कि हम देख चुके हैं, सामाजिक जीवन की अच्छाई 
की अवस्थाओं का पता लगाता है | इस.लए हम यह कह सकते हैं कि इन 
दोनों ज्ञानों मं परस्पर बहुत कुछ समता है क्योंकि मनुष्य का धार्मिक 
जीवन बहुत कुछ उसके सामाजिक जीवन पर ही निर्भर है| यदि सामाजिक 
जीवन बुरा हुआ तो मनुष्य का धामिक जीवन क॒दापि अच्छा नहीं हो 
सकता । इसी प्रकार सामाजिक जीवन भी बड़ुत कुछ ऐसे ग़ुण्णों पर निर्भर 
है जिनका ध्रमंशास्त्र मनुष्यों म॑ प्रसार और संचार करता हे | अतः दोनों 
बहुत कुछ एक से हो विषय से सम्बन्ध रखते हैं| परन्तु इसका यह 
अर्थ कदापि नहीं कि धमंशास्त्र और नागरिकशास्त्र एक ही चीज़ है। इन 
दोनों शास्त्रों में निम्नलिखित मभिन्नताएँ हैं :--. 

१. नागरिकशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन को अच्छाई की 
अवस्थाश्रों का अध्ययन करता है | इसके विपरीत घर्म मनुष्य के वैयक्तिक 
जीवन की अच्छु।ई से सम्बन्ध रखता है | 


२ नागरिकशास्त्र मनुष्य के केवल इस जीवन की अच्छाई से संबन्ध 
रखता हे ओर धमंशास्त्र विशेषकर मनष्य के मृत्यु के पश्चात्कालीन जीवन 
की अच्छाई का ध्यान रखता है | 


3. नागरिकशास्त्र अ्रधिकतर मनुष्य के अपने पड़ोसी के साथ सम्बन्ध 
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का विवेचन करता हे किन्तु धमंशास्त्र मनुष्य का परमात्मा के साथ संबन्ध 
का मुख्यरूप से वर्णन करता है । 


नागरिकशासत्र ओर भूगोलशाख्र 


भूगोलशासत्र किसी देश के जले-वायु, नदी, पहाड़ आदि का अध्ययन 
करता है और साथ ही इन बातो का भी विवेचन करता है कि इन चीज़ों 
का मनुष्य के वेयक्तिक तथा सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है । 
यह बात तो प्रत्यक्ष है कि भौतिक वातावरण का हमारे समाजिक जीवन 
पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अत: इस प्रभाव के जाने बिना सामाजिक 
जीवन का निर्माण ठीक-ठीक नहीं हो सकता । इस प्रकार नागरिकशास्त्र को 
भूगोलशास्त्र से अपने निश्चय स्थिर करने में पर्याप्त सहायता मिलती है । 
भूगोल विद्या से हमको उन प्रभावों का शान हो जाता है जिन्हें मनुष्य का 
भौतिक वातावरण उसके सामाजिक जीवन पर डालता है। 


नागरिकशासत्र ओर जीवनविज्ञान (3१040४ए) 


सामाजिक जीवन मनुष्य जीवन का एक अज्ञ हे | सामाजिक जीवन में 
बहुत कुछ वही नियम लागू होते हैं जो जीवन के विकास में काम में आते 
हैं। जीवनविज्ञान मनुष्य के विकास का अ्रध्ययन करता है और उन नियमों 
का पता लगाता है जो जीवन के विकास में काम आते हैं। इन नियमों के 
शान से नागरिकशासत्र को भी अपने विषय के अनसंघान में सहायता 
मिलती है | 

अत: हम देखते हैं कि नागरिकशासत्र का सम्बन्ध उन सभी सामाजिक 
आर भौतिक शास्त्रों से है जो मनष्य-जीवन के भिन्न-भिन्न अ्रद्ञों का सूच्तम 
रूप से अध्ययन करते हैं । 


$ ६. नागरिकशाख के अध्ययन की आवश्यकता 
नागरिकशासत्र का अध्ययन हर व्यक्ति के लिए शअत्यन्त श्रावश्यक है | 
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मनष्य एक सामाजिक प्राणी है | समाज में ही उसका जीवन संभव है और 
समाज में ही वह सुख और सोंदर्य प्राप्त कर सकता है। हमारा समाज के 
श्रति क्या कर्तव्य है तथा हम किस प्रकार अपने समाज के एक आदी नाग- 
रिंक और उपयोगी सदस्य बन सकते हैं,इसका समुचित शांन हमें.नागरिक- 
शास्त्र ही देता है। नागरिकशाञ्र की शिक्षा के बिना मनष्य एक सच्चा मनुष्य 
कहलाने का अधिकारी नहीं। यह वह शालत्न है जो मनुष्य को-अपने कुठ्धम्ब, 
अपने पड़ोसियों, अपने नगर, अपनी जाति, अपने देश और समस्त 
मानव-समाज के प्रति अपने कतंव्यों का ज्ञान कराता है | यह वह विद्या है 
जो मनुष्य में प्रेम, सदभावना, सहानुभूति, सेवा, बलिदान और बन्धुत्व की 
भावना उत्पन्न करती है। मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन से सारा कलह, 
द्वेष, संघ और भ्ूठा दंभ निकाल कर इस पृथ्वी पर एक सुख और 
बेभव का साम्राज्य स्थापित कर सकता है, यह शिक्षा हमें नागरिकशास्त्र ही 
देता है | 

आज सारे संसार में संघर्ष का वातावरण है | एक देश दूसरे देश की 
शक्ति से भयभीत होकर उसके विनाश की तरकीबें सोचता है। विज्!न के 
आविष्कारों का प्रयोग आजकल मानव-समाज़ की भलाई के लिए नहीं, 
वरन्‌ उसकी संस्कृति और सभ्यता का विनाश करने के लिए होता है। 
आज हमारे हाथ में शक्ति हे किन्तु हम उसका सदुपयोग करना नहीं 
जानते | नागरिकशासतत्र का श्रध्ययन और उसके सिद्धान्तों का आचरण 
हीं आज मानव-समाज को अ्रबनति के गत॑ में गिरने से बचा सकता है | 

नागरिकशास्र सामाजिक निर्माण का विज्ञान है--जिस प्रकार 
कोई भी मकान उस समय-तक टिकाऊ नहीं रह सकता जनञ्र तक बह 
भवन-निर्माण कला ( ।१॥72(700/४72 के सिद्धान्तों के आधार पर 
ने बनाया गया हो, ठीक उसी प्रकार सामाजिक जीवन उस समय तक 
आदर्श मय नहीं बनाया जा सकता जब तक उ8का निर्माण नागरिकशास््र 
के सिद्धान्तों की नींव. पर न किया गया हो | 
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आज से तीन सौ वर्ष पूर्व शाहजहाँ ने एक पत्थर का सुन्दर भवन 
बनाकर और उसे सज्ञाकर यह समझा था कि उसने पृथ्वी पर स्वर्ग बना 
लिया | परन्तु उसका यद्द विचार भ्रमपूर्ण ही था क्योंकि स्वर्ग बनाना तो 
दूर रहा, वह स्वयं ही कारागार का बन्दी बना और उसका जी+न पीड़ा 
की एक कहानी बन गया | मनुष्य की पृथ्वी पर स्वग स्थापित करने की 
इच्छा सदा द्दी रही है परन्तु वह अ्रत्र तक सफल न हो सकी | इसका 
कारण यही है कि मनुष्य ने स्वग बनाने का प्रयास भश्रमपूर्ण उपायों से 
किया | यदि पृथ्वी पर स्वर्ग की स्थापना हो सकती है तो वह केवल 
सामाजिक जीवन के तथ्यों को समकभकर ही संभव है और वह तथ्य हमें 
नागरिकशात्र से ही प्राप्त हो सकते हैं । अतः नागरिकशास्र का अध्ययन 
प्रत्येक देश और काल में, सच्च नर-नारियों के लिए आवश्यक दे । 


आधुनिक संसार में तो नागरिक-विज्ञान का अ्रध्ययन और भी आवश्यक 
हो गया है | इसका कारण यह है कि #'ज मनुष्य की शक्ति वैज्ञानिक 
आविष्कारों के कारण बहुत बढ़ गई है और उस शक्ति का दुरुपयोग 
मनुष्य की सभ्यता और सामाजिक जीवन के लिए अत्यन्त ही घातक सिद्ध 
हो सकता है | अत: उस शक्ति के सदुपयोग के लिए यह आवश्यक है 
कि नागरिकशाख्र के सिद्धान्तों पर चला जाय । इतना ही नहां, जैसा कि 
हम पहले कह चुके हैं, आज सारी जातियों का सामाजिक जीवन एक 
दूसरे से इतना मिला हुआ्आा है कि यदि कोई भी जाति किसी प्रकार की 
भूल करती है तो उससे सभी जातियों को हानि उठानी पड़ती है| इस 
कारण भी यह आवश्यक है कि नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त सब्चको ज्ञात हों । 


नागरिकशास्र के अध्ययन की विद्यार्थियों के लिए विशेष 
उपयोगिता--वैसे तो नागरिकशास्र के सिद्धान्तों का जानना सभी 
मनुष्यों के लिए आवश्यक है परन्तु विद्यार्थियों के लिये उसका श्रध्ययन 
आऔऔर भी अधिक उपयोगी है। एक कवि ने कहा है कि बालक मनध्य 
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का पिता होता है। इतका मतलब्न यही है कि बच्चों का मस्तिष्क 
अत्यन्त कोमल होता है । जो मी आदतें और भावनाएँ मनुष्य के बचपन 
में पड़ जाती हैं वह उसके सारे जीवन में प्रभावशाली रहती हैं। अ्रतः 
यह आवश्यक है कि युवकों और युवतियों को नागरिकशाशञ्र के सिद्धान्त 
बचपन में ही सिखा दिए. जाय जिससे उनका प्रभाव इनके जीवन पर 
ग्मिटरूप से पड़ सके । 

श्राज़ के विद्यार्थी हमारे देश के भावी नागरिक हैं| आज जो बच्चे 
स्कूल और कालेज की बेंचों पर बेठकर अपना पाख्यक्रम याद करते हैं 
वही आगे आने वाले युग में व्यवस्थापिका सभाश्रों, मंत्रिमंडल, ज़िला 
और म्यूनिसिपल बोर्ड और शासन की दूसरी संस्थाओं के चालक होंगे । 
इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे विद्यार्थी शास! की पेचीदगियों और 
नागरिक जीवन के तथ्यों से भली प्रकार परिचित हो जाये जिससे वे 
आगे आने वाले युग में एक आदश समाज का निर्माण कर सकें | 

नागरिकशास्त्र का अध्ययन हमारे देश के विद्यार्थियों के लिए एक: 
विशेष महत्व रखता है | आज हमारा देश सदियों की गुलामी की चक्की 
में पिसने के पश्चात्‌ अपने पेरों पर खड़ा हुआ है। इमारी स्वतन्त्रता 
आज कुछ ही मद्दीनों पुरानी हे। इस स्वतन्त्रता को सदा बनाये रखने 
के लिए. हमारे लिए आवश्यक है कि हम .स्वतन्त्र देश के नागरिकों के 
कतंव्य और अधिकारों को समर्के और उनका पालन करना सीखें | हम 
अपने देश की प्राचीन सभ्यता और संरूकृति को याद करें और शअ्रपने 
चरित्र के बल से संसार को यह दिखा. दें कि भारतवर्ष आज भी 
आध्यात्मिक और नैतिक क्षेत्र मं संसार का गुरु बन सकता है। ससार 
की श्रॉखें आज भारत की ओर लगी हैं| दुनिया के दूसरे देश देश रहे 
हैं कि हम अपनी श्राज़ादी का किस प्रकार प्रयोग करते हैं और किस 
कार अ्रपनी नई ज़िम्मेदारियों को निभाते हैं।आज हमारा देश 
साम्प्रदायिकता के व्षिले दोर से गुजर रहा है। आज़ादी प्राप्त करने ओः 
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कुछ ही दिन बाद हमारे देश में जो गुन्डाशाही और अंधी साम्प्रदायिकता 
का तांडव नृत्य रचा गया उसे देखकर संसार के सभ्य देश हमारी 
पुरानी सभ्यता और हमारी आ्राध्यात्मिकता की डींग की खिल्ली उड़ाते हैं 
ओर हमारे प्यारे देश को तरह-तरह के अभियोग लगाकर बदनाम करते 
हैं। नागरिकशास्त्र की सच्ची शिक्षा ही ऐसे संकट-काल में हमारे 
देशवासियों को उनके असली कर्तव्यों का ज्ञान करा सकती है और हमको 
साम्प्रदायिकता के विषेले वातावरण से निकालकर मानवता के पुण्य 
चेत्र में डाल सकती है | 

एक स्वतन्त्र देश के नागरिक होने के नाते आज हमारी अनेक 
ज़िम्मेदारियाँ हैं | हमें अपनी सरकार स्वयं चलानी है, हमें शासन की 
पेचीदगियों को समझना है और अपने देश में एक सच्चे राजनीतिक, 
सामाजिक और आर्िक प्रज्ञातंत्रवादी शासन का निर्माण करना है । दें 
मताधिकार का उचित उपयोग सीखना है, अपने देश से निर्धभनता और 
निरक्षरता को मिटाना हे। इस सन्न के जिए. इमें नागरिकशास्त्र के 
'सिद्धान्तों का सहारा लेना है । 

संसार के किसी दूसरे देश में आज इतनी सामाजिक कुरीतियाँ देखने 
में नहीं आती जितनी कि इमारे देश में | आज स्वतन्त्र होने पर भी हम 
जाति-पॉति, छूत-छात, परदा और इसी प्रकार की दूसरी बीमारियों में 
'फूसे हैं | इन सब को दूर करने के लिए भी और अपने देश में एक नए 
प्रगतिशील समाजञ्ञ की स्थापना करने के लिए हमें नागरिकशास्त्र की 
शिक्षा की नितान्त आवश्यकता हे । 


योग्यता-प्रइन 
2. नागरिकशास(त्र के विषय की व्याख्या कीजिये भौर इसके क्षेत्र ब॥ विवेचन कीजि : 
( यू० पी०, १९३०, १९४६, १९४८ ) 
2. कालेजों में नागरिकशासत्र के पढ़ाने को क्या आवश्यकता है ? ( यू० पी०, १९२९ ) 
2. नागरिकशाल््र के भध्यवन से क्वात लाभ है? (यू० घी०, १९४७ ) 


जी 
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अ्र धुनिक सामाजिक जीवन में नागरिकशाल्ष के अ्रध्ययन का क्‍या महत्व हू ः 
नागरिकशाख, राजनीतिशाज्न और अथंशास्र के पारस्परिक सम्बन्ध और भेद 
की ब्याख्या कीजि० ( यू० पी०, १९३९ ) 
नागरिकशास्र की परिभाषा क्या है ? नागरिकशासख का समानशाल्र, नीतिशाल 
और -इतिहास से क्या सम्बन्ध है, स्पष्ट व्याख्या कीजिए । (यू० पी०, १९४१ ) 
नागरिकज्ाख से आप क्‍या समभते हैं? इसका राजनीतिशाल्म, अथ शात्र भोर 
नीतिशासर से क्या सम्बन्ध है । ( यू० पी०, १९२८, १९३४ ) 
नागरिकशाख ओर इतिहास के पारस्परिक सम्बन्ध की व्याख्या कीजिए | 
नागरिकशाल् का क्षेत्र क्या है? ( यू० पी०, १९३७ ) 
राजनीतिशाख और पधर्मशालह्ल के क्षेत्रो से नागरिकशात्र के क्षेत्र को भिन्नता 
स्पष्ट कीजिए । ( यू० पी०, १९४१ ) 
'जागरिकशाख श्रथवा राजनीतिशार्! का अध्ययन ठीक भौतिकशाक्ष भर 
रसायनशासत्र की सैलियों के अनुसार होना चाहिए, इस कथन की व्याख्या 
कोजिए । (यू० पी०, १९२८ ) 
क्या नागरिकशाखत्र एक विज्ञान अथवा कला है अथवा दोनों हैं 

नागरिकशान्ष के नियमों का स्वरूप क्‍या है? भौतिक विज्ञानों के नियमों से 
उनमें क्‍या भिन्नता हे ? 

'सामानिक निरीक्षय का सामाजिक सेत्रा में लगाना ही नागरिकशासतत्र हैः! इस 
कथन की विवेचना कीजिए । 

नागरिकशासत्र के भ्रध्ययन का क्‍या महत्व है? यह शास्त्र इतिहास और अथ- 
शाक्ष से किस प्रकार सम्बंधित हे ? ( यू० पी०, १९४५ 


दूसरा अध्याय 


समाज ओर मनुष्य 


समाज का अर्थ 


मानव जीवन की अपनी एक महान्‌ विशेषता है, वह यह, कि मनुष्य 
एक साथ रहते हैं ओर समान उद्देश्य की प्राप्त के लिए साथ ही काम 
करते हैं | उदाहरण के लिए, मनुष्य, बहुत अधिक संख्या में, गाँवों और 
नगरों में रहते हैं । वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साथ 
ही साथ काम करते हैं और आवश्यक सामान तेयार करते हैं । वे अपने 
बचे हुए. समय को आनन्दपूवक व्यतीत करने के लिए. एक साथ खेलते 
हैं| वे नाना प्रकार के शत्रुओं से बचने के लिए एक दूसरे की सहायता 
प्रात करते हैं। मनुष्य आपस में ऐसे लोगों का पालन भी करते हैं जो 
ग्रपना निर्वाह स्वयं नहीं कर सकते | माता-पिता अपने बच्चों का उस 
समय तक लालन-पालन करते हैं जब तक वे रवर्य अपनी रक्षा करने के 
योग्य नहीं बन जाते | डाक्टर उन लोगों की चिकित्सा करते हैं जो शरीर 
से अस्वस्थ हों | सारांश यह हे कि मनुष्य एक दूसरे के साथ शअ्रनेक 
कारणों से रहते हैं । 

इस प्रकार साथ रहने और काम करने से मनुष्यों मं आपसी बहुत से 
सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं | ऐसे सम्बन्ध क्षणिक या स्थायी, संगठित 
या असंगठित, कई प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे दो 
मनुष्यों म॑ क्षणिक सम्बन्ध उत्पन्न हो जाता है जो एक रेल के डिब्ने में 
मिलकर किसी समान हित” के विषय पर बातचीत करते हैं। दो पित्रों 
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की आपस में स्थायी मित्रता दोती है | एक विद्यार्थी का श्रपने कालेज के 
साथ सख्ठित सम्बन्ध रहता है, परन्तु सार्वजनिक समा में बेठे हुये एक 
मनुष्य का दूसरे मनुष्य से असज्जठित संबंध रहता हे।दोया दो से 
अ्रधिक मनुष्यों के इस प्रकार के सम्बन्ध को सामाजिक कहा जा 
सकता है। इस प्रकार समाज भिन्न-भिन्न मानव प्राणियों के आपसी 
बहुत से सम्बन्धों का मेल है। इसलिए. समाज की परिभाषा हम 
इस प्रकार कर सकते हैं कि समाज मनुष्य के उन हर प्रकार के 
सम्बन्धों और सब प्रकार -की संस्थाओं का समूह हे जिनको 
मनुष्य अपने ” मान उद्देश्यों की प्राप्ति तथा अपने व्यक्तित्व का 
विकास करने के लिये जन्म देता है| समाज शब्द का अर्थ इस 
प्रकार बहुत व्यापक है, मनुष्य की सारी संस्थायें, यहाँ तक कि राज्य 
( 50900 ) भी इसी के अन्तगंत आ जाते हैं। 


$ १. समाज की आवश्यकता 


प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य के लिये समाज में रइना क्‍यों आवश्यक 
है। समाज में रहने से मनुष्य को बहुत-सी चिन्ताओं और आपत्तियों का 
सामना करना पड़ता है। क्‍या हम इन चिन्ताओं और आपत्तियों से दूर 
समाज को छुाड़कर जड्शल के किसी कोने में अपना जीवन व्यतीत नहीं 
कर सकते ? क्या मनुष्य के लिये यह संभव नहीं कि वह सामाजिक ज़िम्मे- 
दारियों, नाना प्रकार के दुःखों, असफलताओं श्रौर बाधाओं के बोक से 
बरी होकर एक!न्‍्त वास कर सके ! क्‍या सामाजिक संसार की, व्यक्ति को 
पागल बना देने वाली, तकलीफ़ों का ख़्याल करते हुये, मनुष्य के लिये 
एकान्तवास अच्छा नहीं ? ये और इसी प्रकार के अनेक प्रश्न संसार के 
सभी विचारकों के मस्तिष्क में उथल-पुथल पेदा किया करते हैं। इस 
समस्या पर विशेषकर भारतीय व्चारकों ने बहुत मनन किया है। इनमें 
से बहुत से विचारक तो इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि एकान्त जीवन व्य- 
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तीत करना और मानव-समाज से कोई भी सम्बन्ध न रखना मानव प्राणियों 
के लिए. सबसे अच्छा जीवन हे | परन्तु उनकी यह राय ठीक नहीं जान 
पड़ती क्‍योंकि इसमें मनुष्य की आवश्यकताओं और उसके स्वभाव पर 
विचार नहीं किया गया | मानव-जीवन का निर्माण ही इस प्रकार हुआ 
है कि मनुष्य बिना समाज की सहायता के न जीवित ही रह सकता है और 
न अपनी सांस्कृतिक और मानसिक उन्नति कर सकता है। 


भौतिक जीवन के लिए समाज की आवश्यकता--मनुष्य 
समाज के सहयोग के बिना जीवित नहीं रह सकता | इसके निम्नलिखित 


कारण हैं :-- 


( १) मनुष्य की रोटी ओर कपड़े की आवश्यकता--प्रत्येक 
मनष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए रोटी और तन ढाँपने के लिए 
कपड़े की आवश्यकता पड़ती है| भोजन के बिना मनुष्य कुछ दिनों तक 
तो शायद अ्रपने जीवन को चला सके परन्तु कोई भी व्यक्ति, चाहे वह 
कितना ही स्वस्थ «क्यों नहों, कुछ दिन बाद बिना भोजन किये 
जीवित नहीं रह सकता । भूख लगने पर मनष्य को अपने लिए. खाद्य- 
सामग्री जुटानी ही पड़ती है | यह सामग्री मनुष्य दूसरों के सहयोग के 
बिना प्रात नहीं कर सकता | अ्रनाज पेंदा करने, बोने या कपड़ा तैयार 
करने में अनेक मनुष्यों की सहायता की श्रावश्यकता पड़ती है| जगली 
अवस्था में भी मनुष्य अपने साथियों को सहायता के बिना न शिकार ही 
मार सकता दे और न पेड़ों से फल ही तोड़ सकता है। इसके अतिरिक्त 
मनुष्य के जीवन में ऐसे बहुत से अ्रवसर आते हैं जन्न कि परिस्थितियों 
से विवश होकर वह स्वयं कुछु भी काम नहीं कर सकता | बीमारी या 
बुढ़ापे की ही अ्रवस्था ले लीजिए | ऐसी दशा म॑ मनुष्य अपने साथियों 
की सद्यायता के बिना कुछ भी नहीं कर. सकता। यही दशा मनुष्य की 
बचपन में भी होती है | बच्चे को अपने जीवन के लिए श्रपनी माँ के: 
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सहारे ही रहना पड़ता हे । इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य 
को जीवित रहने के लिए समाज की आवश्यकता पड़ती है | 


( २) जंगली जानवरों से रक्षा--रोटी खाकर मनुष्य जीवित 
रह सकता है परन्तु इससे वह अपने आपको जंगली जानवरों के आक्रमण 
से नहीं बचा सकता। प्रकृति ने प्नुष्य को तेज दाँत और पंजे प्रदान नहीं 
किए. जिनकी सहायता से वह जंगली जानवरों के आक्रमण से अपने आप 
को बचा सके | इन जानवरों के आक्रमण से बचने का उपाय तो केवल 
मनुष्यों की संख्या-वृद्धि और बनावटी औज़ारों का प्रयोग है। सहयोग 
एक महान्‌ शक्ति है और फूट कमज़ोरी' यह कहावत ऐसी ही दशाश्रों 
में सही नज़र आती है | बन्दुक और राइफल तथा इसी प्रकार के दूसरे 
ओज्ञार बनाने के लिए बहुत से आदमियों की सहायता की आवश्यकता 
पड़ती है | अतः यह स्पष्ट है कि केवल समाज ही मनुष्य को वह शक्ति 
प्रदान करता हे जिसके द्वारा वह ससार के पाशविक शत्रुओं से अपनी 
रक्षा कर सकता हे | 


(३ . बुरे मौसम से बचाव--अ्रन्त में मनुष्य को ऐसे स्थान की 
आवश्यकता पड़ती हे जहाँ वह ब्रिना किसी आक्रमण और छेड़-छाड़ के 
डर के रह सके | इस प्रकार का स्थान मनुष्य को मकान की चहरदीवारी 
में ही मिल सकता है। मकान मनुष्य की रक्षा केवल जंगली जानवरों से 
ही नहीं करता वरन्‌ वह उसे वर्षा, तृफ़ान, ब्रिजली और बफ़ से भी 
बचाता है | लेकिब मकान एक ही आदमी के द्वारा, श्रन्य व्यक्तियों की 
सहायता के ब्रिना बनाया नहीं जा सकता | उसको बनाने के लिए बहुत 
से औजारों की ज़रूरत पड़ती है और ये औज़ार बहुत से आदमी एक साथ 
मिलकर ही बना सकते हैं । 


संक्तेप में यह कहा जा सकता है कि सहयोग ही जीवन का प्रधान स्त्रोत 
है। दूसरे शब्दों में मनुष्य को अपना जोवन बनाए रखने के लिए समाज 
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की आवश्यकता पड़ती है । जीवन के संग्राम में उन्हीं प्राणियों को अधिक 
सफलता मिलती हे जिनका किसी न किसी प्रकार का सामाजिक जीवन 
रहा हो । एकान्त-जीवी प्राणियों के लिए सदा भय बना रहता है। उदा- 
इरण के लिए शेर और भालुओों की अपेक्षा पक्षियों और मधुमक्सखियों 
को इस जीवन-संग्राम में अधिक सफलता मिली है। मनुष्य इन प्राणियों 
से भी अधिक समुन्नत सामाजिक जीवन व्यतीत करता ह। श्रतः दूसरे 
प्राणियों की अ्रपेज्ञा उसका जीवन बहुत अधिक सुरक्षित बन गया है | 
समाज मनुष्य के लए स्वभाविक हे 


मनुष्य समाज में केवल इसलिए नहीं रहता कि उसके जीबन का 
मूल्य अधिक हे, वरन्‌ इसलिए भी रहता है कि वह यहाँ अपनी भावनाओं 
ओर इच्छाओं को पूरी कर सकता है। मनुष्य की मौलिक भावनाएं 
एकान्त जीवन में कभी व्यक्त नहीं हो सकतीं । इन भावनाओं को व्यक्त करने 
के ये उसे समान शरीर और समान मस्तिष्क वाल्ले प्राःशयों की आव- 
श्यकता पड़तो है | प्राणीशासत्र ( 3।0]02ए ) के सिद्धान्त के अनुसार 
एक पुरुष का स्त्री के साथ रहना श्रावश्यक है। संभवतः इसी सिद्धान्त के 
अनुसार मनुष्य के पहले सगठन श्रर्थात्‌ परिवार का प्रादुर्भाव हुआ | 
पितृभाव की सन्तुष्टि के लिए मनुष्य को बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। 
श्रादेश देने का भाव तभी पूरा हो सकता है जन्न एक मनुष्य | दूसरों पर 
शासन करता है | खेलने का भाव दूसरों के साथ रहकर ही पूरा हो सकता 
है। सारांश में इन सब्च भावनाओरों को पूर्ण करने के लिए दूसरों की उप- 
स्थिति की आवश्यकता पड़ती है | सच बात तो यह है कि मनुष्य अपने 
समान ५रणियों की उपस्थिति में ही पूर्ण संतुष्ठ और प्रसन्‍न रह सकता है | 
निर्जन एकान्तवासी मनुष्य बहुत ही दुखी और दयनीय प्राणी द्वोता है| 
उसका जीवन निस्सार और भारस्वरूप बना रहता है। यही कारण है 
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कि किसी भी अपराधी को एकान्त कारावास का दंड देना अन्य सभी दंडों 
से अधिक कड़ा समझा जाता है । इसलिए बिना किसी अतिशयोक्ति की 
आशंका के यह कहा जा सकता है कि नरक की सबसे उचित व्याख्या 
अनन्त एकाकीपन ही है। वास्तविकता यह है कि समान प्राणियों की उप- 
स्थिति से ही. मनुष्य को आनन्द और सनन्‍्तोष प्राप्त होता है। यह बात उस 
समय पूर्णरूप से स्पष्ट होती हे जच्र एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बहुत दिन 
के बाद मिलता है। इसके अतिरिक्त इस तथ्य की वास्तविकता उस समय 
भी ज्ञात होती है जब विदेश में एक मनुष्य अपने देशवासी से मिलकर 
एक अःउभुत आनन्द प्राप्त करता है | इन सब बातों से प्रतीत होता है कि 
प्रसिद्र ग्रीक दार्शनिक श्री आरिस्टोटल की कहावत “मनुष्य स्वभाव से एक 
सामाजिक प्राणी है” में कितना तथ्य भरा हे । 


समाज मनुष्य की भलाई के लिए आवश्यक हे 


ग्रन्त में यह कहा जा सकता हे कि सम्यता, संस्कृति, प्रचुरता. सुख 
औझौर शान्ति का जीवन केवल समाज के अन्दर ही सम्भव है। मनुष्य 
एकाकी जीवन व्यतीत तो कर सकता है परन्तु जैसा होब्स ( [400॥/85 ) 
ने कहा है इस प्रकार का जीवन “गंदा, जंगली और चक्षणिक” होता है। 
इस प्रकार के जीवन- में न तो सुख और शान्ति ही संभव है और न सम्यता 
और संस्कृति का विकास ही | सहयोग और आपसी मभेल-जोल के द्वारा 
मनुष्य को वह सुविधाए प्राप्त हो जाती हैं जिनकी सहायता से वह सृष्टि 
का मुकुटमणि बन सकता है | 


( १ ) समाज सभ्यता की उन्नति करता हे--सर्॑+थम सामाजिक 
जीवन के कारण सभ्यता की उन्नति होती है । सभ्यता का अर्थ है मनुष्य का 
अपने निकट वातावरण पर, चाहे वह भौगोलिक हो अथवा सांत्थानिक, 
अधिकाधिक आपधिउत्य प्राप्त करना । सभ्यता मनुष्य की उस शक्ति में सन्‍्न- 
हित रहती हे जिसकी सहायता से वह सांसारिक जीवन का पुनर्निर्वाणकर 
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अपने जीवन को सुखी और सुरक्षित जना सकता है। वह रेलगाड़ी भाफ 
से चलने वाली मशीनें, हवाई जहाज, रेडिया, टेलीफ़ोन, बैंक और दूसरे 
अनेक सुख के साधन उत्पन्न कर सकता है । परन्तु वातावरण पर इस 
प्रकार का नियंत्रण उसी दशा में संभव हो सकता है जब कि मनुष्य उनके 
गुप्तभेदों को जान सके और अपने ज्ञान के द्वारा उस वातावरण को 
अधिकाधिक उपयोगी बनाने की क्षमता धारण कर सके । मनुष्य सहयोग 
के द्वारा ही इस प्रकार के शान और क्षमता को प्राप्त कर सकता है । 


(२ ) यह ज्ञानोपाजन में सहायता देता हे--सहयोग के द्वारा 
मानव-समाज ज्ञान का वह भंडार प्रास कर सकता है जिसे मनुष्य एकान्त 
जीवन व्यतीत करते हुए. कभी भा प्राप्त नहीं कर सकता | एक अकेला 
मनुष्य के लिए, चाहे वह कितना ही अधिक बुद्धिमान्‌ क्‍यों न हो, अपने 
छोटे से जीवन में सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है । 
उदाहरण के लिए वह तारागण और आकाः , पशु और मनुष्य, अंक 
और संख्या, जमीन और समुद्र आदि विषयों का सम्पूर्ण ज्ञान कभी प्राप्त 
नहीं कर सकता । सारांश में वह पक्का ज्योतिषी, प्राणशास्त्री, गण्तश, 
गथशारत्री, राजननीतिश, आदि सब्र एक साथ ही नहीं बन सकता। बह तो 
केवल एक ही विशान और उसके भी कुछ ही अंश का अच्छी तरह से 
अध्ययन कर सकता है। इसलिए. यह कहा जा सकता है कि यदि प्रत्येक 
मनुष्य अकेला ही रहता तो वह 4रकृति की गुप्त बातों का बहुत थोड़ा अश 
ही जान पाता। परन्तु आज तो मनुष्य के पास ज्ञान का एक भारी भंडार 
जमा हो गया है। वह सब इसीलिए हुआ कि मनुष्य समाज के साथ 
रहता आया हे। मनुष्यों ने अपने परिश्रम का बेंटवारा करके विभिन्न 
विज्ञानों का अध्ययन किया है और इस प्रकार युगों के हजारों वेशानिक 
कार्यकर्ताओ्रों के परिश्रम के ज्लोढ़ स मानव ज्ञान आज बढ़ता और फेलता 
हुआ प्रतीत होता हे । 


समाल और मनुष्य शेप 


( ३ ) सामाजिक जीश्रन से ज्ञान की अनन्त काल तक रक्षा 
होती है--यदि मनुष्य एकान्त जीवन व्यतीत करता तो उसका ज्ञान 
उसके जीवन के अन्त के साथ ही नष्ट हो जाता । बह अपने शान को 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों तक नहीं पहुँचा सकता था । परन्तु 
सामाजिक जोवन के कारण यह सम्भव बन जाता है। श्राज संसार में 
लाखों और करोड़ों वर्ष का सश्चित मानव शान सुरक्षित हे, वह केवल 
इसी कारण कि मनुष्य ने सामाजिक जीवन व्यतीत किया है । आज एक 
मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका सश्वित ज्ञान दूसरे लोगों की निधि बन 
जाती है । 


(४ ) सामाजिक जीवन ज्ञान प्राप्त करने ओर सत्य का 
पता लगाने के लिये समय प्रदान करता हे--एक एकान्तवासी 
मनुष्य को अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
इतना अधिक समय और शक्ति लगानी पड़ती हे कि उसे विज्ञान और 
कला के अध्ययन के लिये जरा भी समय नहीं मिल पाता परन्तु. 
सामाजिक मनुष्य के कार्या का विभाजन इस प्रकार होता हे कि यदि कुछ 
आदमी भोजन-सामग्री उत्पन्न करने में लग जाते हैं तो दूसरे समाज की 
बाइरो और भीतरी शत्रुओं से रक्षा करते हैं और दूसरे लोग अपना 
पारा समय ज्ञानोपाजन में व्यतीत कर देते हैं | इस प्रकार सामाजिक 
शान की वृद्धि बराबर द्वोती रहती हे | 


सामाजिक जीवन एक और प्रकार से भी मनुष्य की सहायता करता 
हे | समाज में रहकर एक मनुष्य का मस्तिष्क दूसरे मनुष्यों के मस्तिष्क 
के सम्पर्क में आता है, इस प्रकार विचारों में सच पेदा होकर नये 
विचारों का प्रा्दर्भाव होता हे और. कितने ही नये प्रकार के आविष्कारों 
की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार सामाजिक जीवन सभ्य जीवन की; 
जड़ समभा जाता है । 
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( ४ ), सामाजिक जीवन सस्कृ.त की उन्नति और भाषा 
का विकास करता हे--मानव प्रवृत्ति का 'सत्यम्‌, शिवम्‌ , सुन्दरम' 
की आराधना करना ही संस्कृति कहलाता है। रेखा चित्रकारी, गायन 
आर न॒त्य कलाओं का जन्म समाज में ही होता है। इस प्रकार समाज 
सांस्कृतिक जीवन की जड़ है.। इसके अतिरिक्त सांस्क्रतिक भावनाओं को 
व्यक्त करने के लिए. समाज माध्यम का काम करता है | एकान्तवासी 
मनुष्य संभवत: कोई भी भाषा नहीं सीख सकता | फलस्वरूप उसकी 
सांस्कृतिक उन्नति भी नहीं हो सकती | इसके विपरीत समाज मनुष्य को 
भाषा सिखाता है और उसके माध्यम के द्वारा अपने माव और विचार 
प्रकट करने में सहायता प्रदान करता है । एक प्रसिद्ध लेखक मेकलवेर 
( ४७०।८४५०५ ) ने कहा है--- समाज मानव भावनाओं का आ्ाश्रयस्थल 
है । इसका श्रर्थ यही है कि समाज एक पीढ़ी की सस्कृति को सुरक्षित 
रख उसे आगे आनेवाली पीढ़ी को प्रदान कर देता है और इस प्रकार 
जान का खोत कभी सूखने नहीं पाता | 


( 5 ) समाज मनुष्य की आर्थिक उन्नति करता हे--समाज 
आथक प्रचुरता भा प्रदान करता है| एक साथ काम करने से मनुष्यों ने 
उत्पादन के प्रश्न को सफलतापूर्वक हल कर लिया है। पहिले आदमी 
अपने परिश्रम द्वारा अपनी आवश्यकताओं को मी पूर्ण कर सकते थे। 
उन्हें ग्रकाल का सदा डर बना रहता था। परन्ठु वतमान समय में 
वेज्ञानिक तरीकों से इतनी अधिक चीजें पेदा की जा सकती हैं कि वे 
आवश्यकता से भी अ्रधिक होती हैं | 


( ७ ) सामाजिक जीवन से व्यवस्था में भी सहायता मिलती 
हे--राज्य समाज का एक अंग है | राज्य का ठीक संगठन होने पर ही 
समाज में शान्ति और खसुव्यवस्था क्रायम रह सकती है | सामाजिक जीवन 
हमे राज्य के नियमों को समभकर उनका पालन करना सिखाता है और 
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इस प्रकार समाज में शांति और खुव्यवस्था क्रायम करने -ें सहायता 
देता है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि “समाज व्यक्तित्व का विस्तार है. 
व्यक्तितत समानता का वाहन है और मनुष्य के जीवन के विकास को 
आधार है। वह मनुष्य के रीति-रिवाजों और विशुद्ध विश्वासों का रक्षक 
है और जीवन के अनुभवों का योग है? । वह मनुष्यं को न केवल 
वर्तमान काल में ही सुखी और सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता 
प्रदान करता है. वरन्‌ अपने आगे आने वानी पीढ़ियों को भी ज्ञान का 
आमूल्य भंडार प्रदान करता है । वह मनुष्य को अपने चारों ओर एक नई 
सृष्टि का निर्माण करने म॑ सहायता पहुँचाता है और उसे प्रकृति की 
शक्तियों का स्वामो बनाता है | वह उसे बिजली पर आधिपत्य प्राप्त करने, 
नदी पर पुल बनाने, रगिस्तानों को पार करने, पहाड़ों पर चढ़ने और 
आसमान में उड़ने को शक्ति प्रदान करता है। सारांश म॑ सम ज मनुष्य 
को सृष्टि का मुकुटमणि बना देता हैं । 


» २, समाज आर मनुष्य के सम्बन्ध का स्वरूप 


मनुष्य की अपेक्षा समाज की अधिक प्रधानता होने के कारण लोगों 
को ऐसा न समझ लेना चाहिए कि “ वह उन मरुप्यों की अपेक्षा जो उसमें 
रहते हैं, अधिक अच्छा हे या उनसे भिन्न हैं। समाज, जैसा कि पहले 
बताया जा चुका है, मानव जीवन की एक दशा के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । वह केवल रहन का एक तरीका हे | जनत्च कभी मनुष्य एक साथ 
रहते या किसी समान उद्द श्य के लिए मेल से काम करते हैं तमी वे समाज 
कहलाते हैं । इस प्रकार मनुष्यों की समष्टि को ही समाज कहते हैं | समाज 
मनुष्य के मस्तिष्के और हृदय में रहता है। मनुप्य के श्रन्दर अनेक विचार 
होते हैं । अवसर पाकर वह विचार वाह्य जगत्‌ में संस्थाओं और समुदायों 
का रूप धारण कर लेते हैं। शिक्षा की आधघश्यकता पड़ने पर मनुष्य 
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शिक्षालय, स्वास्थ्यप्रद जीवन व्यतीत करने के लिए' व्यायामशाला और 
हंसी-खेल के लिये क्लब आदि बनाटा है । यदि मनुष्य इन भावनाओं को 
हूदय से स्वंधा निकाल दे तो समाज का अस्तित्व ही न रह सकेगा, 
'उसका अन्त हो जायगा । कहा जाता है कि मनुष्य के अन्दर विचारों का 
एक समाज है और बाहरी समाज उसीका क्रियात्मक रूप है। इस प्रकार 
व्यक्ति और समाज में कोई भेद नहीं। मेल और एक दूसरे पर श्रवलम्बित 

रहने के दृष्टिकोण से वह मनुष्य का ही एक स्वरूप है | दूसरे शब्दों में मानव- 
जीवन के दो स्वरूप हैं--सामाजिक और व्यक्तिगत | सामाजिक स्वरूप वह 
है जिसमें मनुष्य कोई भी काम मेल के साथ करता है और व्यक्तिगत 
स्वरूप वह हे जिसमें मनुष्य कोई भी कार्य स्वयं अकेला ही करता है । इस 
प्रकार समाज मनुष्य के विरुद्ध कोई चीज़ नहीं हे । वह व्यक्तिमत जीवन 
'को पूरा करता है और उसकी अरीवृद्धि करता है । 
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एक दूसरा मत भी है जो समाज को एक बिल्कुल स्वतंत्र चीज़ 
समभता है। इस मत के अनुयायी समाज को उन मनुष्यों से बिल्कुल 
पृथक्‌ समभते हैं जो मिलकर समाज को बनाते हैं । यह सिद्धान्त समाज 
का आह्लिक सिद्धान्त कहलाता है | इस सिद्धांत के अनुसार मनुप्य और 
समाज का सम्बन्ध स्वभाव से आह्लिक ( (0+2थआंडाय2 ) रहता है| 
“आज्लिक” सम्बन्ध का स्पष्ट अर्थ ठीक तरह से तभी बतलाया जा सकता 
हे जब कि आडद्धिक शब्द के अर्थ को अच्छी तरह समझ लिया जाय | 
“आह्विक' एक इस प्रकार का संगठन हे जिसमें संगठन शक्ति के भाग 
अपना श्रलग अस्तित्व न रखते हुये एक केन्द्रीय शक्ति पर अवद्यम्बित 
हों । इस शब्द का अर्थ सम्मवतः मनुष्य शरीर की रचना पर ध्यान देने 
से ठीक समझ में आ जायगा। मनुष्य के शरीर में हाथ,पैर, सिर, आ्रॉँख, 
नाक इत्यादि बहुत से माग होते हैं परन्तु केवल इन मांगों के योग को हद प 
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शरीर नहीं कह सकते । शरीर को एक जीवित वस्तु उसी समय कहद्दा जा 
सकता है जन्न कि उसमें एक गुस्त शक्तित जिसे आत्मा कहते हैं, विद्यमान 
हो | इस जीवन-शक्िति के शरीर के अन्दर आ जाने पर ही शरीर के 
विभिन्न भागों का महत्व और उनकी उपयोगिता दिखलाई पड़ती है। इस 
शक्ति के बिना, मनुष्य शरीर, एक मिट्टी के ढेले के समान कद्दा जा सकता 
है | ठीक इसी प्रकार प्रत्येक आद्धिक वस्तु अपनी एक केन्द्रीय शक्ति 
रखती है और उस शक्ति के बिना उसके भिन्न-भिन्न भागों का कोई भी 
मूल्य नहीं होता । हम ऐसी प्रत्येक चोज़ को श्वाज्धिक वस्तु (()7०७7॥ 9५7) 
कह सकते हैं जिसमें जीवन हो और जो एक छोटे स्वरूप से बढ़कर अपने 
यौवन और वृद्ध काल को प्राप्तकर अन्त में मृत्यु का ग्रास बन जाय। 
इस प्रकार छोटे-छोटे पेड़-पौधे, जीव-जन्तु, पशु-पक्ती सभी आज्ञिक कहे जा 
सकते हैं । 


शरीर और समाज में समानता--आ्राज्धिक सिद्धान्त में विश्वास 
रखने वाले दाशंनिकों का कथन है कि मनुष्य समाज की एक आद्षचिक 
वस्तु है और इस कथन की पुष्टि के लिए वह मनुष्य शरीर और समाज 
के संगठन के स्वरूप में अनेक प्रकार की समानता बताते हैं। उदाहरणार्थ 
इन दाशंनिकों का कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य का शरीर छोटे-छोटे 
जीवित परमाणुओं ( (४८।।७ ) के संयोग से बनता है, ठीक इसी प्रकार 
समाज व्यक्तियों के सामंजस्य से बनता है । जिस प्रकार मनुष्य शरीर के 
भिन्न-भिन्न भाग होते हैं और वह भाग एक दूसरे की सहायता के बिना 
कोई काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार समाज में भी अनेक श्रेणियाँ और 
समुदाय होते हैं ओर उनका परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जिस प्रकार 
शरीर भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार समाज उत्पत्ति 
के बिना जीवित नहीं रह सकता | शरीर को एक जगह से दूसरी जगह 
लाने ले जाने के लिए. नसे इत्यादि होती हैं, समाज़ में इसी प्रकार यातायात 
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के अनेक साधन होते हैं | शरीर पर मस्तिष्क राज्य करता है और समाज 
में सेना और सरकार का प्रबन्ध होता है | 

केवल इतना द्वी नहीं, आज्िक सिद्धान्त में विश्वास रखने कले 
दाशंनिकों का कहना हे कि मनुष्य शरीर का विकास भी सांमाजिक संगठन 
के विकास से बहुत कुछ मिलता-जुलता है। मनुष्य-शरीर, प्राणीशाज 
(30029 ) के सिद्धान्त के अनुसार, एक छोटे से जांव से बढ़कर 
बनता है। इस प्रारम्मिक जीव में एक पेट और एक प्रगहक अड्ज के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं दोता। इसी प्रकार सबसे प्राचीन समाज में 
मनुष्य जंगली अवस्था में रहता हैं। धीरे-घधीरं इस समाज म भिन्न-भिन्न 
संस्थाओं और समुदायों का प्रादुर्माव होता है और उनके कारण समाज 
मनुष्य शरीर की भाँति जटिल बन जाता हैं। मनुष्य शरीर और समाज की 
उन्नति अधःपतन ओर विकास का विवरण भी बहुत “कुछ आपस में 
मिलता जुलता है| शरीर का जन्म होता हे. फिर युवावस्था और बवृद्धा- 
बस्था प्राप्त करने के पश्चात्‌ एक दिन उसका अन्त #, जाता है । यही दशा 
समाज की भी होती हे। धीरे-धीर करके समाज सम्यता के उच्चतम 
शिखर पर पहुँचता हैं। इसके पश्चात्‌ उसमं दोष उत्पन्न होने लगते हैं 
आर अन्त में उसकी सभ्यता का लोप हवा जाता हैं । 
आइ्विक सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य ओर समाज का सम्बन्ध 

आज्लिक सिद्धान्त म॑ं विश्वास रखने वाले दाशनिकों में मुख्य नाम 
प्लेटो (£१।०॥०). सिसिरों ((०८८/०,, मासिगलियों (१(०:७४)॥०), 
हाब्स ((400/ '») और स्पेन्सर (5.»7००)) के लिए जा सकते हैं । 
इन दाशंनिकों का कहना है कि मनुष्य का अपने समाज के प्रति वही 
सम्बन्ध होना चाहिए. जो एक जीवित शरीर के भाग का सारे शरीर के 
प्रति होता है । जिस »कार शरीर का कोई भी भाग स्वयं जीवित नहीं रह 
सकता, उसका अपना अलग कोई अस्तित्व ही नहीं होता," ठीक उसी' 
प्रकार मनुष्य भो समाज से अलग रहकर न जीवित ही रह सकता है और 
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न अपने व्यक्तित्व का विकास ही कर सकता है। इसलिए मनुष्य को 
अपने व्यक्तिगत जीवन को समाज के ही अपंण कर देना चाहिए। 
दूसरे शब्दों में मनुष्य को समाज की भलाई और समाज के वेमव के लिए 
ही जीना चाहिए, अपने लिए नहीं | यदि समाज पर किसी भ्रकार की 
आपत्ति पड़े तो व्यक्ति का धम है कि वह सब कुछ छोड़कर समाज की 
रक्षा में लग जाय | व्यक्ति की भलाई समाज को भलाई में निहित है। 
समाज के प्रति व्यक्ति के केवल कतं य ही हैं उसके विरुद्ध किसी प्रकार 
के अधिकार नहीं। यदि “यक्त ग़रीब है तो उस इस बात का अधिकार 
नहीं कि वह सामाजिक संगठन के .विरद्ध आवाज़ उठा सके | उसका 
धर्म हे कि वह हर प्रकार की कठिनाई का प्रसन्नता के साथ सामना करे | 
उसको केवल एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए और वह यह कि 
उसके समाज की मान-प्रतिष्ठा ससार में किस प्रक र बह सकती है । 


आजक्लिक सिद्धान्त की आलोचना 


मनुष्य और समाज के सम्बन्ध के विषय में आ्धिक श्िद्धान्त के 
अनुयायी दाशंनिकों का यह मत सवथा श्रमपूर्ण है। यह सत्य है कि 
समाज और मनुष्य (शरीर की बनावट में कुछ बातों में समानता है परन्तु 
यह विचार सवंथा निमू ल है कि उन दोनों के संगठन ओर विकास 
में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आह्लिक सिद्धान्तवादी चित्र के 
केवल एक पहलू पर दृष्टि डालते हैं, दूसरे पर नहीं । व समानता की 
बातों को तो देख लेते हैं परन्तु भिन्नता की नहीं। उदाह-णाथ आज्लिक 
सिद्धान्ववादी दाशनिक यह नहीं देखते कि मनुष्य शरीर में चेतना का 
केवल एक केन्द्र होता है, उसी केन्द्र से सारा जीवन चलता है आर 
उसका श्रन्त होने पर शरीर का भी अन्त हो जाता है। समाज में इसके 
विपरीत चेतना के उतने ही केन्द्र होते हैं जितने उस समाज में रहने वाले 
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व्यक्तित । प्रत्येक व्यक्ति अलग सोचता है, अलग कारय करता है और अश्रलग 
ही उस छ्व जन्म और अन्त मी होता है। व्यक्ति के मरने पर समाज का कार्य 
नहीं रुकता परन्तु शरीर से आत्मा के निकल जाने पर उसके सारे श्रद्ध 
मिट्टी के ढेर के समान रह जाते हैं। दूसरी बात यह हे कि शरीर के अलग- 
अलग भागों की न कोई स्वतन्त्र इच्छा होती है, न कोई आवश्यकता । 
इसके विपरीत समाज का प्रत्येक सदस्य अलग सोचता है, कार्य करता है 
आर श्रपनी श्रावश्यकताओों का अनुभव करता हे | तीसरी बात यह 
है कि समाज और शरीर के विकास में भी विशेष भिन्नता दे । मनुष्य का 
शरीर आन्तरिक गुणों के कारण फलता-फूलता है किन्तु समाज के 
उत्थान या पतन पर बाहरी वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। 
मनुष्य शरीर नष्ट है। जाता है परन्तु समाज का कभी अन्त नहीं होता । 


इन कारणों से आद्धिक सिद्धान्त का जिस रूप में वर्न किया जाता 
है, वह ग़लत हे | इस सिद्धान्त से मनुष्य और समाज के सम्बन्ध के 
वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता | फि( भी इस सिद्धान्त में एक 
बड़ी सत्यता भी छिपी हुई है और वह यह है कि समाज मनुष्य की सेवा 
के लिए केंबल एक निर्जीव यंत्र नहीं, उसका अपना भी मूल्य है जिसे 
हमें कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए । 


मनुष्य का समाल से समझोते के आधार पर सम्बन्ध 


आ्िक सिद्धान्त के श्र/तरिक्त एक दूसरा मत है जो समाज को मनुष्य 
के लिए स्वाभाविक नहीं, वरन्‌ कृत्रिम समझता है। इस मत के अनुसार 
मनुष्यों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक संगठन की रचना 
की है । यह रचना मनुष्यों ने ठीक उसी प्रकार की जेसे उन्होंने यज्ञायात 
के लिए सड़कें और प्रकाश के लिए बिजली बनाई । मनुष्य किसी भी 
समय अपने समाज को तोड़ या रद्द कर सकता है। जब वह यह समझे 
कि समाज अनावश्यक या हानिकारक हे तब वह इसे समास कर सकता 
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है। समाज का केवल एक ही लक्ष्य हे और वह यह हे कि मनुष्य के 
सुख और उस्तकी भलाई के लिए. काय करना | जिस समय तक समाज 
अपना यह कार्य सम्पन्न करता है उस समय तक उसकी आवश्यकता रद्दती 
है, परन्तु जब वह किन्हीं भी कारणों से यह कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता 
तब मनुष्य समाज का अन्त कर सकता है| 
इस मत की आलोचना ु 

इस मत में कुछ सत्यता अवश्य 'है परन्तु इससे मनुष्य के समाज के 
साथ सम्बन्ध का सच्चा ज्ञान नहीं होता। इस मत से मनुष्य बहुधा ऐसा 
विश्वास करने लगता हे कि उसका प्रधान उद्दश्य दूसरों की सेवा नहीं 
परन्तु अपना व्यक्तिगत लाभ द्वी है। वह सच्चे नागरिक के स्थान में एक 
छुटेरा बन जाता है। इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त के अनुसार समाज 
को मनुष्यकृत बताया गया है और कहा गया है कि व्यक्ति जब चाहे समाज 
का अन्त भी कर सकता है। यह धारणा सवंथा असगत है| मनुप्य समाज 
का कभी अन्त नहीं कर सकता | समाज तो मनुष्य के स्वभाव और अंग- 
अंग में व्यास, है । उसके बिना, जैसे पहले बताया जा चुका है मनुष्य न 
जीवित ही रह सकता है और न अपने व्यक्तित्व का विकास ही कर 
सकता हे | 


समभोते के सिद्धान्त में केवत एक सचाई है और वह यह कि यह 
सिद्धान्त समाज के मनुष्य के प्रति कर्तव्य पर भी ज़ोर देता है । आज्लिक 
सिद्धान्त मनुष्य की एकाई को समाप्त कर देता है और समभोते का 
सिद्धान्त समाज की महानता को । वास्तव में सच्चाई दोनों सिद्धान्तों के 
बीच में है । 
समाज ओर मनुष्य के सम्बन्ध का सच्चा सिद्धान्त 

समाज स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों है -मलुष्य और समाज 


84 नामरिकशाल्न के सिद्धान्त 


का फल समझकर और न उसे ईश्वर के समान सर्वव्यापी, अनन्त और 
महान पुरुष मानकर जाना जा सकता है । समाज, जेसे पहले बताया ज्ञ 
चुका है, मनुष्य को प्रकृति और मनुष्य का आवश्यकताओं पर अवलम्बित 
है। हम समाज में रहते हैं क्योंकि इसके बिना हम अपनी प्राकृतिक 
भावनाओं को सनन्‍्तुष्ट नहीं! कर सकते | हम दूसरों के साथ मिलकर काम 
करते हैं क्‍योंकि इसके बिना हम जीवन व्यतीत करने की सामग्रो और 
एक समभ्यतापूण जीवन व्यतीत करने के साधन नहीं जुटा सकते | इस 
प्रकार हमा( सामा,जक सम्बन्ध आंशिक रूप में स्वाभाविक और आंशिक 
रूप में कृत्रिम हैं | 


समाज उदृश्य ओर साधन दोनों हे--समाज के सम्बन्ध में यह 
धारणा रखना कि वह व्यक्तियों से परे कोई ईश्वरीय वस्तु हे, ब्रिल्कुल 
ग़लत है | मनुग्यों का आपस में एक दूसरे के साथ मिल-जुलकर रहने 
का नाम ही समाज है । यदि सारे मनुष्य एक सा? अपने मन से सहयोग 
की भावना निकाल दे यद्यपि ऐसा करना असंभव है, तो समाज का अन्त 
हो सकता है| समाज म॑ मनुष्य इर्सालए, रहता है कि इसके बिना उसके 
व्यक्तित्व का विकास सभव नहीं, इसके त्रिना न वह जीवित रह सकता है 
और न एक प्रगतिशाल और सम्यतापूर्ण जीवन ही व्यतीत कर सकता 
है । समाज से ही हमें घन, विद्या, ऐश्वयं, बुद्धि और शीशान की प्रासि 
होती है । इसलिए. ऐसे समाज के प्रति मनुष्य का धर्म है कि वह उसकी 
सेवा और मलाई के लिए. सब कुछ न्यौछावर करने के लिए. सदा तत्पर 
रहे। यहाँ समाज की सेवा से अर्थ कोई ऐी चीज़ की पूजा नहीं जो 
मनुःयों से भिन्न कोई ईश्वरीय वस्तु हो। समाज की सेवा का अर्थ है--- 
मनुष्यमात्र की सेवा, अपने पड़ोसियों की सेवा, दीन-दुखियों की सेवा । 
दूसरे शब्दों में, मनुष्य को केवल अपनी ही मलाई और अपने ही पेट के 
निर्वाह के लिए. जीवित नहीं रहना चाहिए, वरन्‌ मानव-समाज की भी 


समाज और मनुष्य भू 


सेवा करनी चाहिए | संसार में जितने भी संतत और दुखी प्राणी हें, 
उनकी सेवा ही समाज की सेवा है। व्य कत और समाज में इस कारण 
क्रिसी प्रकार का विरोध नहीं । व्यक्तियों के मेल से ही समाज को उत्पत्ति 
होती है ओर समाज की ग्रगत और उसकी सभ्यता के विकास से मनुष्य 
की उन्नति होती है तथा मनुष्य की उन्नति से समाज का वैभव और ऐश्वय 
बढ़ता है | इसलिए. आज्ञिर सिद्वान्तवादी दाशनिकों का यह सममना 
कि समाज ही सत्र कुछ है, व्यक्ति कुछ भी नहीं, या 'समभौते' के सिद्धान्त 
के चालकों का यह कहना कि समाज कुछु नहीं व्यक्ति ही सब कुछ है, 
दोनों ग़लत है। वास्तव में समाज मनुष्य के लिए. और मनुष्य समाज 
के लिए' है। इन दोनों में कोई विरोध नहीं | समाज का कतेंव्य है कि 
वह मनुष्य की भलाई के लिए. अधिक से अधिक उपयुक्त वातावरण को 
जन्म दे और मनुष्य का धर्म है कि वह समाज की सेवा-शुश्रषा के लिए 
सदा तत्पर रहे | यही सिद्धान्त मनुष्य और समाज के सम्बन्ध के असली 
स्वरूप को व्यक्त करता है। 


६ ३, समाज की उत्पत्ति 


समाज की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत से सिद्रान्त हैं। उनमें से 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये हैं :--( १) देवी उत्पत्ति सिद्धान्त (२) 
सममोता सिद्धान्त, ( ३ ) भाव सिद्धान्त, और ( ४ ) ऐतिहासिक विकास- 
वादी सिद्धान्त | 


देवी उत्पत्ति सिद्धान्त ( ॥7ए6 (पा) (|ए07ए ) 


यह सिद्धान्त इस धारणा से प्रारम्म होता है कि संसार में एक ऐसी 
इंश्वरीय शक्ति है जो मनुष्यों के कर्मो का स्वयं नियन्त्रण करती है। इसी 
शक्ति ने मनुष्य के समाज और उसके विविष रूपों को जन्म दिया है। 
इसी शक्ति के द्वारा समाज का पालन-पोषय होता है। इस्र स्विद्धान्त के 


४६ नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 


खनुसार मनुष्य का उन संस्थाओं और संगठनों के बनाने में कोई भी हा 
नहीं जो आज आधुनिक संसार में हमें देखने को मिलते हैं। वह सारे 
देश्वरकृत हैं और इस कारण उनको बदलने या उनके स्थान पर नई 
संस्थाश्रों को जन्म देने का हमें कोई अधिकार नहीं । 


देवी उत्पत्ति सिद्धान्त का एक लम्बा इतिहास है। वह बहुत काल 
तक फला-फूला । परन्तु वर्तमान समय में उसकी सारी महत्ता नष्ट हो गई 
है | इस सिद्धान्त के अनुसार गिरजाघर, आशिक संस्थाएं, राज्य, 
धामिंक समाज, आदि सारी संस्थाएं ईश्वरक्ृत हैं।इसलिए उनके 
बंतेमान स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवतंन करना पाप है। दैवी 
सिद्धान्त में मानवी सस्थाओं को पवित्रता का वस्त्र पहना दिया गया है। 
उनमें परिवतंन का स्थान ही नहीं होता । उदाहरण के लिए इसी सिद्धान्त 
के आधार पर भारतवष में वर्ण-प्यवस्था, अस्पृश्यता, पर्दाप्रथा, आदि 
का समर्थन किया गया है | इस प्रकार यह संस्थ्,ए जो मानवी उन्नति 
आर मानवी भाव-प्रकाशन के साधन होनी चाहिए थीं, आज मनुष्य की 
दासता की जंजीर बन गई हैं । 


आलोचना--देबी सिद्धान्त ग़लत धार गाओं पर अवलम्बित है । यह 
परिवर्तन के मौलिक नियम की अवहेलना करता है। यह उस विस्तृत 
विफास का भी विचार नहीं करता जिसके अन्दर से निकलकर मानवी 
स॒स्‍्थाओं और संगठनों ने अपना वतंमान स्वरूप प्राप्त किया हे। यह 
मनुष्य को देवी शक्ति का एक खिलौना मात्र समझता है और सामाजिक 
जीवन में एक शक्तिहीन प्राणी बना देता है। इस प्रकार इस रिद्धान्त में 
कोई भी सचाई नहीं । 


सामाजिक सममोता--समाज की सृष्टि ईश्वरीय है | इस सिद्धान्त 
के विपरीत मध्यकालीन युग और योरोप के नवजीवन (]२७॥७४४४७८७) 


समाज और मनुष्य हा 


काल में एक नये सिद्धान्त की उत्पत्ति हुई जिसे “सामाजिक समभोौते का 
सिद्धान्त? कहते हैं | यह सिद्धान्त सस्थाश्रों की पवित्रता के विरुद्ध पीड़ित 
मनुष्यों का विद्रोह था । इसने यह घोषित किया 'कि समाज की उत्पत्ति ईश्वर 
के द्वारा नहीं, वरन्‌ मनुष्य के द्वारा हुई । इस सिद्धांत के अनुसार ऐतिहासिक 
ओर सामाजिक युग से पहले मनुष्य अ्रकेला एकान्त में रहता था। यह 
उसकी प्राकृतिक अवस्था थी | इस अ्रवस्था में मनुष्य का अपने सहयोगियों 
के साथ कोई सम्बन्ध न था। कुछु समय के पश्चात्‌ जनसंख्या को दवृद्धि 
से जीवन-निर्वाह के साधन घट गए और इस कारण आपस में भमड़े 
होने लगे। जीवन असहनीय हो गया। तब मनुष्य ने समाज को 
जन्म दिया । 


आलोचना--समभौता” सिद्धान्त के श्रनुसार समाज की उत्पत्ति 
मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। इसके अतिरिक्त 
यह तिद्धान्त मानव इतिहास में सामाजिक युग से पहले का भी एक युग 
मानता है। इस प्रकार की दोनों धारणायें मनुष्य-स्वभाव और ऐतिहासिक 
सत्य के विरुद्ध हे | मनुष्य-शास्त्र, जन्तु-शासत्र ओर शरीर विज्ञान से हमको 
ज्ञात होता है कि मनुष्य ने अपने प्रवंज पशुओ्नरों से समाज का गुण ग्रहण 
किया है । जानवरों में भी समाज होता है । और समाज के बिना प्रायः 
जीवन अ्रसम्भव है। इस कारण मनुष्य ने समात की रचना नहीं की; 
समाज तो मनुष्य के स्वभाव में वतंमान है | इसलिये सामाजिक समभभौैते 
का सिद्धान्त मी ईश्वरीय सिद्धान्त के समान सचाई की कसौटी पर पूरा 
नहीं उतरता । 


भाव-सिद्धान्त 
समाज की उत्पत्ति का एक श्रौर सिद्धान्त भी बताया जाता है और 


बह यह कि समाज की उत्पत्ति मनुष्य की भावनाओं के कारण हुई हे 
इस सिद्धान्त में आंशिक सत्यता हे। यह ठीक है कि समाज मजुष्य की 


इधर नागरिकशाज्र के सिद्धान्त 


भावनाओं पर अ्रवलम्बित है' परन्तु इसके साथ ही यह नहीं भूलना चाहिये 
कि भावनाओं के अतिरिक्त मनुष्य की आरवश्यकताञ्रों और मनुष्य की 
पानसिक ओर सांस्कृतिक उन्नति के लिये भी समाज आवश्यक हे | 


विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धान्त 


समाज का वास्तविक स्वरूप विकासवादी सिद्धान्त ही व्यक्त करता है । 
वास्तव में यह सिद्धान्त समाज की उत्पत्ति नहीं, वरन्‌ उसका विकास 
बताता है। इस सिद्धान्त के अनुसार समाज का जन्म किसी खास समय 
या किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अन्दर नहीं हुआ । समाज तो सदा से 
ही मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित है, इसका पता तो हमें मनुष्य के पूर्वजों 
में भी मिलता है। इतनी बात अवश्य है कि इतिहास के प्रारम्मिक काल 
में मनुष्य का रहन-सहन बहुत साधारण ओर सामाजिक जीवन बिल्कुल 
प्रारम्भिक था | धीरे-धीरे इस जीवन में उलमने पड़ने लगी यहाँ तक 
कि आजकल की जटिल संस्थाओं का जीवन आ गया | इसलिये हम 
सामाजिक जीवन के विकास पर विचार कर सकते हैं, उस+)ते उत्पत्ति 
पर नहीं | इस विकास की प्रगति का संक्षिप्त वणेन नीचे दिया जाता है। 


५ ०. ममाज का विकास 


वर्तमान समाज उस विकास का प्रतिफलन है जो मानव-जीवन के 
आझारम्भ स होता चला आ रहा है | इस विकास पर एक सूद्म विहक्षम 
दृष्टि डालने से हम सामाजिक जीबन के स्वभाव और उसकी विभिन्‍न 
संस्थाओं को समझने में आसानी होगी । परन्तु इस विक्रास का इतिहात 
जानने से पहिले आवश्यक है कि हम यह समझ ले कि सामाजिक विकास 
समस्त संसार में एक ही समय समान रूप से नहीं हुआ । बहुत से देश 
दुसरे देशों की अपेक्षा बहुत पहले उन्‍नति की अवस्था पर पहुँच गये थे । 
इसके अतिरिक्त, ऐसा भी कई जगह देखा गया है कि बहुत से देशों में 
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किसी देवी-प्रकोप के कारण या युद्ध में पराजित होने से उनकी उन्नति रुक 
गई । जिस उन्नति की अवस्था पर ऐसे देश पहुँच चुके थे वहाँ से उन्हें 
पीछे लौटना पड़ा । सारांश, सामाजिक विकास एक नदी के बढ़ते हुयें 
निर्विष्न प्रवाह के समान नहीं रहा। वर्तमान दशा में पहुँचने के लिए 
उसे बहुत से सछ्कूठों का सामना करना पड़ा। इस विकास की दूसरी 
विशेषता यह है कि किसी विशेष समय की संस्थ'एँ आगे चलकर समूल ' 
नष्ट नहीं हो गई ; परन्तु नई संस्थाओं के साथ ही साथ जीती-जागती रहीं । 
किसी भी युग का समूल नाश नहीं हुआ। उसकी सफलताओं के आधार 
पर आगे की सभ्यता का निर्माण हुआ | इन सब बातों को दृष्टिगत रखते 
हुये. हम सामाजिक विकास के इतिहास को गौणरूप से चार विभागों में 
बॉट सकते हैं। प्रत्येक युग को अपने विशेष गुणों के कारण अलग-अलग 
नाम दिये गये हें । वे चार विभाग ये हैं---आखेट अवस्था, चरवाह 
अवस्था कृषक अवस्था और ओद्योगिक अवस्था । 


आखेट अवस्था ( (0॥०70० “४१2० )--मानव-समाज की 
पहली अवस्था आखेट अवस्था थी। इस समय लोग छोटे-छोटे और 
विलग समुदायों में रहा करते थे | इन सध्रुदायों का मुख्य काम जानवरों 


का शिकार या फल इकट्ठा करना था। भोजन-सामग्री इकट्ठरी करने के 
कारण ही ये लोग एक साथ रहते थे । 


इनका संगठन बहुत साधारण था। सब मिलकर शिकार खेलते और 
फिर उसको आपस में बॉट लिया करते थे। इन लोगों का न कोई 
राजा था न शासक, ओर न इन लोगों के पास कोई सम्पत्ति या उसको 


वितरण करने के नियम थे। इन लोगों में पारिवारिक जीवन का भी 
अभाव था। 


इस समुदाय का परिमाण बहुत छोटा था | इसका कारण यह था कि 
इस युग में भोजन-सामग्री का अभाव था और वह सहज ही न मिल 
४ 
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सकती थी | किसी-किसी दिन तो ऐसा होता था कि बहुत शिकार मिल 
जाता था परन्तु किसी दिन भूखा भी रहना पड़ता था। संकट और 
कुसमय के लिए, सामग्री इकट्ठी करने की भी अभी तक इन्हें आदत न 
पड़ी थी | जो भी शिकार ये लोग मारते थे उसे तुरन्त ही खा डालते थे । 


इस युग के मनुष्यों का ग्रहस्थ जीवन उच्छुदड्डल था | समुदाय की 
सभी र्त्रियाँ दूसरे समुदाय के सभी पुरुषों की पत्नियाँ हुआ करती थीं। 
प्रकृति या मानव-जीवन सम्बन्धी ज्ञान उनमें न के बराबर था। उनका 
जीवन शान का नहीं भावनाओं का जीवन था । संसार उन्हें आपत्तियों से 
परिपूर्ण दिखलाई पड़ता था और वे समझते थे +# इन आपत्तियों से 
छुटकारा तभी मिल सकता हे जब वह भूत प्रेतों की सेवा करें। उनके 
जीवन में अकाल, रोग और संक्रामक बीमारियों का ताँता लगा रहता 
था | वे बड़ी कठिनता से अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे। उन 
संस्कृति और आनन्द और सौंदर्य विषयों एर विचार करने के लिए. तनिक 
भी समय न मिलता था । भिन्‍न-भिन्‍न समुदाय आपस में सदा लड़ते रहते 
थे। वे किसी सामाजिक नियम का पालन नहीं करते थे । 


इन समुदायों में किसी भी मनुष्य को अपने अधिकारों का तनिक भी 
ज्ञान नहीं था | यदि किसी प्रकार के किसी को अधिकार प्राप्त थे तो वह 
व्यक्ति के नहीं बल्कि समुदाय के होते थे । सभ्यता, संस्कृति, शान और 
सुख के दृष्टिकोण से समाज को यह अवस्था दूसरी सारी अरवस्थाओं से 
पिछड़ी हुईं थी | 

चरवाहा अवस्था ( ?950079! ४/996 )--चरवाहा अ्रवस्था 
का आरम्म उस समय हुआ जब मनुष्य ने पशुश्रों को मारने के बजाय 
उनका पालन करना सीख लिया | 

इस समय समाज का परिणाम आखेट अ्रवस्था की अपेक्षा अधिक 
बढ़ गया था। मनुष्य बड़े-बड़े समुदायों में रहते थे | ऐसा इसलिए, संभव 
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था कि पालतू पशुओं के कारण भोजन-सामग्री आ्रासानी से मिल जाती 
थी। इस अवस्था में णहृध्थ जीवन में भो सुधार हुआ । मनुध्य इच्छानुसार 
विवाह कर सकता था। कोई-कोई पुरुष तो बहुत से विवाह भी करते थे । 
विवाह की प्रथा से संगठित पारिवारिक जीवन का जन्म हुआ। पिता 
परिवार के सब सदस्यों पर पूर्ण रूप से शासन करता था। वह अपनी 
स्त्री, पुत्र या पोत्रों को जान तक से मार सकता था । 

पत्नियों को बहुत बड़े काम करने पड़ते थे। वे गणहस्थ-जीवन और 
पशुओं की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देती थीं। बहुत से परिवारों 
के संगठन से गोत्र बनता था। गोत्र के सभी लोगों का आपस में खून 
का रिश्ता होता था । और इसी कारण वे खाथ रहते और काम करते 
थे। दूसरे शब्दों में, इनके समाज का बन्धन रिश्तेदारी था। 

इन लोगों का मुख्य घंधा पशुपालन था। समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति 
के पास पशुओं के क्रुए्ड रहा करते थे। सारा समुदाय इस पशुधन की 
देख-रेख या निगरानी करता था| इस समय के लोगों की आर्थिक दशा 
भी सुधर गई थी | वे आखेट अवस्था की अपेक्षा अधिक आसानी से 
अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते थे। परन्तु अपने धन्धों के 
कारण एक जगह न रह पाते थे। उन्हें इधर-उधर घूमना पड़ता था। 
जब एक चरागाह समाप्त हो जाता था, तब वे दूसरे चरागाह की खोज में 
इधर-उधर घूमा करते थे । 

चरागादों के प्रश्न पर इन समुदायों में आपस में कगड़े भी हो जाते 
थे। इन्हीं कगड़ों के फलस्वरूप समुदायों में नेता पेदा हुए। भंगड़ों के 
समय यही नेता आगे रहते थे, और शान्ति के समय यही नेता न्याय का 
काम भी करते थे । 

इस काल का धर्म पूबेजों और प्रकृति की पूजा करना था । 

इस अवस्था में व्यक्तिगत जायदाद की प्रथा आरम्म ह्वो गयी थी । 
ग़रीब और श्रमीर की भावना का भी प्रादुर्माव हो चुका था। एक झादमी 
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जिसके पास पशुओं के अधिक क्रुएड होते थे, कम क्कुण्ड वाले व्यक्ति से 
अधिक धनवान माना जाता था | 

कृषक अवस्था ( 2&0770॥7%प्रा'9)। ४४४2० )--कृषि के 
आविष्कार से सामाजिक जीवन की तीसरी अवस्था आरम्भ हुई। इससे 
पहले मनुष्य को बहुत थोड़ी वस्तुओं की आवश्यकता थी, परन्तु कृषि के 
आरम्म से उसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई। श्रब उसको रहने के लिए 
मकान और खेती के लिये हल आदि की आवश्यकता हुई। परिणाम- 
स्वरूप, श्रम ओर कार्य विभाजन का सिद्धान्त प्रयोग में आया। खेती 
के लिये राज, बढ़ौई और लुहार श्रादि की आवश्यकता होती है। बन 
अ्रमण के युग में मनुष्य पशुपालन के साथ साथ स्वयं ही लड़ता था 
परन्तु कृषि युग में कृषक लड़ने को नहीं जा सकता था। इसलिये योद्धाओं 
की एक अलग ही श्रेणी बन गई । इस प्रकार समाज में जातिया श्रेणी 
विभाजन हुआ और चार जातियों, पुरोहित, योद्धा, कषक ओर कलाकारों 
की रचना हुईं | खेती बाड़ी के लिए. आ ,श्यक है कि कृषक एक जगह 
रहकर काम करे। इस प्रकार कृषक एक स्थान पर रहने वाला बन गया 
ओर उसका घूमना-फिरना बंद हो गया | इस समय, एक ही रक्‍त के 
स्थान पर निकथ्वतिता मनुष्यों को परस्पर बाधने वाली ग्रन्थी बन गई । 
एक ही स्थान पर रहना, न कि एक ही रक्त का होना इस समय पारस्परिक 
सम्बन्ध दृढ़ करता था | अब बाहर वाले लोग भी गाँव में आकर बसने 
लगे और उनको हस्तकला का काम करने की अ्रनुमति मिल गई | परन्तु 
वेग्राम के अधिकार और सुविधाएँ नहीं पा सकते थे। ये लोग गाँव में 
विदेशी समझे जौते थे | वे गाँव में रह सकते थे परन्तु वहाँ के अधिकार 
प्राप्त नहीं कर सकते थे। समाज में जाति विमाजन के कारण शासक और 
शासित मे अन्तर हो गया | इस प्रकार मनुष्य का मनुष्य के द्वारा शोषण 
आरम्म हुआ । शजा और धनिकों ने कृषक और उद्योग-धन्घे करने वालों 
का शोषण आरम्भ किया। यद्यपि रीति और परिपादी अभी भी थी 
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परन्तु बाइर से आये हुए विजातीय लोगों के लिए. नई रीतियाँ बनाई 
गई । 

कृषक अवस्था में साम्राज्यों का विस्तार--मनुष्य का भूमि पर- 
निश्चित रूप से रहने के नियम बन जाने के बाद समाज की वृद्धि भिन्‍न 
देशों में भिन्‍न प्रकार से हुईं । साधारणतः सामाजिक जीवन का विस्तार 
इन दोनों विधियों से हुआ, क्या तो ग्रामों से बढ़कर बड़े-बड़े साम्राज्य 
बने या व्यापार करने वाले नगर बसे । 


ग्राम साम्राज्य--जिन देशों में भूमि उपजाऊ थी और खेती के 
लिए सिंचाई के साधन प्राप्य थे, जैसे मिश्र में नाइल, मेसोपटेमियाँ में 
यूफ़रीटीज़ और भारत में गंगा और यमुना, उन देशों में नदियों के किनारे 
बहुत छोटे-छोटे गाँव बस गये और ये गाँव स्वेच्छा से या बलपूर्वक एक 
साम्राज्य के अन्दर लाये गये | साम्राज्य के ऊपर राजा का शासन होता 
था जो किसी केन्द्रीय नगर में रहता था। नगरों की स्थापना ग्रामों की 
खेती से उत्पन्न वस्तु, अन्न आदि, बेचने के लिये हुईं, आज भी बाज़ार 
नगरों के मुख्य भाग हैं | पवित्र स्थानों और युद्ध के लिए उपयुक्त स्थानों 
पर भो नगर बस गये । इस प्रकार नगरों के तीन उपयोग हुए व्यापार, 
सैनिक संगठन, और धामिक पूजा | 

इन साम्राज्यों पर राजाओं का शासत्र होता था जो भंगड़ों के 
निपटारे के लिए न्यायालय रखते थे। राजाओं की सहायता गाँव में रहने 
वाली भद्र मंडली करती थी । इन योद्धाओं और ज़मीदारों ( ।"०&ात ७] 
]0703 ) को आय गाँव से होती थी जो उनकी लड़ाई और शांति युग 
की सेवाओं का पुरस्कार था । इसके बाद राजाओं को पुरोहितों से सहायता 
मिलती थो, यह दूसरी सुविधा प्राप्त श्रेणी थी। और इनको भी भूमि पर 
अम करने वाले लोगों से आमदनी होती थी । कृषि-प्रधान समाज में भी 
परिपाटी और रीति प्रचलित थी। राजा, पुरोहित और घनिक इन रीति 
प्रथाओं के आधोन रहकर शासन कर सकते थे । 


भूड नागरिकशास्र के सिद्धान्त 


इन साम्राज्यों में विदेशियों के कोई अधिकार नहीं थे। उनकी कोई 
रीति-प्रथा न होने के कारण उनको वही अधिकार प्राप्त हो सकते थे 
जिनकी राजा अनुमति देता था | कृषि साम्राज्य अधिक सामाजिक उन्नति 
नहीं कर सके क्योंकि वे रूढि आरूढ़ और अत्याचारपूर्ण थे । इन राज्यों में 
विभिन्‍न संस्कृतियों और सम्यताएँ नहीं मिल सकती थीं। इस कारण ये 
विदेशियों द्वारा शीघ्र ही नष्ट कर दिये गये | 


यूनान के नगर-राज्य--१. समाज के विस्तार में दूसरा स्थान 
नगर राज्यों का है | विशेषकर यूनान के नगर राज्यों का। इन नगर राज्यों 
की बृद्धि में भूगोल ने बड़ी सहायता की | इस युग में मिश्र आदि देशों में 
उन्‍नतिशील सम्यताएं थीं | यूनान के नगरों में व्यापारिक जीवन की वृद्धि 
हुई जिसके कारण वहाँ के निवासियों ने बहुत घन संचयकर सुख और 
अवकाश का जीवन बिताया | अवकाश के कारण वहाँ के लोगों ने सस्क्ृति 
की वृद्धि मं अपना समय लगाया। इसी कारण वहाँ का उस समय का 
जीवन उच्चकोटि के विद्याध्ययन और शान-प्राप्ति में बीतता था। वहाँ के 
जीवन की निम्नलिखित विशेषताए थीं। वह नागरिकों तक द्वी परिमत था | 
२. पहले तो तानाशाही राज्य थे, परन्तु बाद में राजाओं ने क्रमशः प्रजातंत्र 
राज्य स्थापित किये। ३. रीति-प्रथा से हटकर सावेजनिक सभाश्रों द्वारा क़ानून 
बनाये गये । ४. नगर के साथ अधिकारों का स्थिति थी । विदेशियों को 
कोई अधिकार प्राप्त न थे | ४. वहाँ के लोगों का प्रगतिशील, आर्थिक, 
सांस्कृतिक और कलापूण जीवन था | ६. इन नगरों में पूर्ण स्वतंत्रता नहीं 
थी क्‍योंकि दास और हस्तकलाकारों के कोई अधिकार न थे । 


बा. 


इन नगरों ने प्रारम्मिक काल में बड़ी उन्नति की | इस समय 
मनुष्य ने अपने आप संस्थाएं बनानी आरम्भ कीं | इस प्रकार समाज का 


विस्तार, पूर्वकाल के समान अनभिजशता में नहीं, परन्तु शानपूर्वक 
होने लगा | 
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यूनान के लोगों ने एकता का पाठ नहीं पढ़ा और न क़ानून का 
उपयोग सीखा | इसलिये वह रोम के विजेताओं से पराजित किया गया । 


रोम के नगर-राज्य--रोम में भी यूनान के समान नगर राज्य थे । 
इन लोगों ने समाज के विकास में स्वतंत्रता के स्थान पर क़ानून और 
शांति पर अधिक ज़ोर दिया। शने:-शनेः रोम के लोगों ने एक बड़ा 
साम्राज्य स्थापित कर लिया | इनके समाज की विशेषता यह थी कि इनके 
ऊपर एक सम्राट कई सभाओं की राय से राज्य करता था। और बड़ी- 
बड़ी सेनाओं की सहायता लेता था। उस समय साम्राज्य के सब निवासी 
नागरिक कहलाते थे | और रोम का कानून सारे साम्राज्य में प्रचलित था। 
विदेशियों को कोई भी राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे । इसी प्रकार 
दासों और श्राश्रितों को भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे । 


इस साम्राज्य का नाश जम॑नी के आक्रमण से हुआ | जमनी के लोग 
अधिक सभ्य न थे। परन्तु उनके राजा सारे सम्प्रदाय की साधारण सभा 
की राय से राज्य करते थे । इस सभा की अनुमति से ही वे राजा बनते 
हैं | इस प्रकार जमनी के लोगों ने स्वायच्शासन का सिद्धान्त स्थापित 
किया | 

ईसाई धर्म का प्रभाव-रोमन साम्राज्य के नष्ट हो जाने पर यूरोप 
की समाज को एक सूत्र में बॉधने वाली, धर्म के अतिरिक्त कोई शक्ति न 
रही इस प्रकार मध्यवर्ती युग में समाज ईसाई धर्म के साथ-साथ स्थिर 
रहा । ईसाई धर्म के मानने वालों को ही अधिकार प्राप्त थे । 


सामन्तशाही--इ्स समय समाज छोटे-छोटे समूहों में संगठित था 
जिसके ऊपर सामन्त या ज़मींदार राज्य करता था | ऐसे बहुत से सामन्तों 
के ऊपर एक राजा होता था जो स्वयं भी सामन्त होता था और युद्ध 


के समय सामनन्‍तों का नेता बनता था | समाज में सुविधा-प्राप्त और 
सुविधा वंचित इस प्रकार दो श्रेणियों थीं। पहली अ्रणी में पुरोहित और 
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घनिक थे जिनको राजनेतिक और सिविल अधिकार तथा बहुत-सी दूसरी 
सुविधाएं प्राप्त थीं। इन सुविधाओं से वंचित श्रेणी के लोग व्यापारी, 
हस्तकलाकार और कृषक थे | जिनको केवल सिविल अधिकार प्राप्त थे । 
व्यापारिक, राजनेतिक और धार्मिक कारणों से शनैः-शनैः समाज में पूर्ण 
क्रान्ति हो गई | ज़मीदारों और धनिकों के हाथ से शक्ति व्यापारियों और 
कृषकों के हाथ में आ गई | य नई श्रेणियाँ घन और सैनिक शक्ति के 
आधार पर ज़मीदारों के समुदाय को नष्ट करने लगीं | 


योरोप के पुनजेन्म का काल--योरोप के पुनर्जन्म के समय में 
धनिक-समुदाय का नाश हुआ और समाज का मुख्य आधार राजा पर 
अवलम्बित हो गया | इस युग में राजा सवंशक्तिशाली हुआ । राजा 
और प्रजा के हितों क॑ एकीकरण से समाज में एकता उत्पन्न हुईं। इस 
युग में संस्कृति योरोप के पुरोहितों या पंडितों तक ही सीमित थी । इसी 
समय अमरीका और भारत के सामुद्रिक मार्गों का पता लगा जिससे 
योरोप के विभिन्न देशों के व्यापारियों का व्यापार बढ़ा और इसके साथ- 
साथ धन में वृद्धि तथा नये व्यापारिक नगरों की स्थापना हुई । व्यापारियों 
ने सामाजिक उन्नति के कार्य में भाग लिया। राजा ने स्थानीय और 
विदेशी-विद्वानों को आश्रय दिया । प्रत्येक राज्य सभा अपनी विशेष 
संस्कृति और सभ्यता का केन्द्र बन गई । लैटिन भा से स्थानीय 
भाषाश्रों की उत्पत्ति हुई 

राष्ट्र की उत्पत्ति--इस प्रकार विशेष संगठित समुदाय उत्पन्न हुए । 
प्रत्येक राष्ट्र में एक पृथक राजा एक भाषा, एक धर्म और समान आथिक 
हित हो गये ऐसे ही समुह या समुदाय को राष्ट्र कहने लगे । 


ओद्योगिक ओर व्यवसायिक काल--शनैः-शनेः इस युग में 
यन्‍्त्रों के आविष्कार हुए । इज्ञलेंड और दूसरे देशों में लोहे की मशीन, 
करघे, भाप से चलने वाले एन्जिन, पानी के जहाज़ इत्यादि दूसरी चीज़ों 
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का आविष्कार हुआ | इन चीज़ों के आविष्कार से भोजन-सामग्री बढ़ी । 
ओर साथ ही दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई | व्यापार की इृद्धि के कारण 
यातायात के साधन, तार, टेलीफोन, रेडियो, वायरलेस, हवाई जहाज, 
बेंक, बीमा कम्पनियों आदि अनेक सुविधाओं और संस्थाओं की 
आवश्यकता पड़ी | समाज का संगठन बहुत पेचीदा बन गया। समान 
आ्रथिंक हितों के आधार पर अनेक संस्थाश्रों का जन्म हुआ | धनिक और 
निधनों का संघर्ष बढ़ने लगा | 


औद्योगिक क्रान्ति के कारण, बने हुए माल को बेचने के लिये नये 
बाजारों की खोज हुई इससे बड़े-बड़े औद्योगिक राष्ट्रों में संघघ हुआ । 
सन्‌ १६१४ और १६३७ के महान युद्ध इसी सद्डर्ष के उदाहरण थे। 
इन युद्धों में बहुत-सी पुरानी-संस्थाएं नष्ट हो गई । पिछुले महायुद्ध के 
बाद योरोप में विशेषकर जमंनी और इटली में उत्कट राष्ट्रीयता' 
( १ घटांडय क्षां # 93०७४ ) का जन्म हुआ। और इसी के कारण 
पिछला महायुद्ध छिड़ा । इस महायुद्ध में इन पाशविक शक्तियों का तो 
अंत हुआ परन्तु संसार में आर्थिक संकट बढ़ गया । प्रत्येक देश में चीज़ों 
की क़ीमतें बढ गई! और भूख तथा महामारी के का'ण लाखों मनुष्य 
मृत्यु का ग्रास बन गये । नये आथिक वातावरण में रूस की साम्यवादी 
सरकार को यूरोप के भूखे और लड़ाई से पीड़ित देशों पर अपना 
आधिपत्य जमाने का अच्छा अवसर मिला । परन्तु इससे अमरीका, 
इज्ञलेर्ड और रूख का आपसी भेदभाव और अधिक तीज हो गया | 


आज भी यही संघष हो रहा हे और पता नहीं कब्र तीसरा महायुद्ध 
संसार में छिंड़ जाय, समाज के संगठन की उस समय क्या कायापलट 
होगी इसका अभी से अ्रनुमान नहीं किया जा सकता । 
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सामाजिक विकास की कुछ मुख्य विशेषताएँ 


पिछले पृष्ठों में जिस सामाजिक विकास का विश्लेषण किया गया हे 
उसके प्रधान लक्षण इस प्रकार हैं :-- 


विस्तार-- सामाजिक जीवन एक बहुत छोटे परिमाण से आज सारे 
संसार में फेल गया है। मनुष्य एक आ्राखेटक के रूप में अपने एक छोटे 
से दल में रहता था। श्राज वह सारे ससार की जाति का एक सदस्य हे । 


स्भाव--प्रारभिक समाज बिना रूपरेखा के अनियमित और 
असगठित दल था। इस प्रकार के प्रारंभिक समाज से बढ़कर आज 
मनुष्य अपने को अनेक संस्थाओं का सदस्य पाता है और उसके 
सामाजिक जीवन का क्षेत्र बहुत बड़ा और सद्भठित हो गया है | इस 
ग्रकार प्रारंभिक, असक्ृठित और सादा जीवन # विपरीत, आज का 
हमारा जीवन सद्जठित और मिश्रित है । 


गति--प्रारंभिक मनुष्य बहुत घीरे तल फिर सकता था । एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाने के बहुत कम और कठिन साधन थे | परन्तु 
आ्राज तो मनुष्य सारे संसार में सुभीता से आ-जा सकता है । इस प्रकार 
आज सामाजिक जीवन अन्तर्राष्ट्रीय और सावभौतिक बन गया है । ध्रारंभ 
में मनुष्य अपने ग्राम में ही रह सकता था और उसे बाददर के लोगों से 
उसका कोई सम्बन्ध न था। आज मनुष्य विश्व-समाज का एक सभ्य 
नागरिक है। 

आर्थिक जीवन--आधुनिक युग के उद्योग-धन्धों में मी एक भारी 
क्रान्ति हो गई है। आज मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिये प्रकृति से 
नहीं लड़ना पड़ता और न दिन मर काम ही करना पड़ता है। प्राचीन 
काल की सभ्यता मानवी और पाशविक दासता पर अवलंबित थी । दिन 
भर काम में जुटे रहने के कारण, मनुष्य के पास स्वाध्याय आ्रादि के लिये 
श्रवकाश नहीं बचता था। श्राज यन्त्र ने मनुष्य और पशु का स्थान ले 
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लिया है । इस कारण आज यह सम्भव है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का 
शोषण रोका जा सके और समाज का सक्गषठ़न समता और न्याय के 
सिद्धान्तों पर किया जा सके | 


स्वतंत्रता--पूव काल में व्यक्ति अपने समूह से सब प्रकार से बाधित 
था। आज वह उस दासता से स्वतंत्र होता जा रहा है। आज मनुष्य 
संसार में भ्रमण करने के लिये स्वतंत्र है और क़ानूनों के द्वारा अपनी 
रक्षा कर सकता है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि मनुष्य को पूर्ण 
स्वतंत्रता प्रात्त हो गई है। आज भी मनुष्य पर अनेक अन्याय होते-हैं 
ओर अनेक प्रतिबन्ध लगे हैं | परन्तु फिर भी मनुष्य की स्वतन्त्रता को 


सीमा बढ़ गई है | 


सम्बन्ध का का रण--पूव काल में मनुष्य के सम्बन्ध और सहयोग 
भोजन या निकट रक्त या विशेष स्थान पर स्थित रहने आदि के कारणों 
पर अवलबित थे | मनुष्य का मनुष्य के नाते कोई सम्बन्ध नहीं था। आज 
समाज अर्थात्‌ सहयोग की भावना के कारण मनुष्य मनुष्य से मिलता- 
जुलता है और उसके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता है | 


सामाजिक सत्ता--आज समाज की सत्ता क़ानून हे परिपाटी नहीं | 
शः न जज कप 52० 
पूव काल में समाज एक सूत्र में ईश्वर के भय से बंधा था परन्तु आज 
वह स्वेच्छा से मनुष्यों के सहयोग से बँधा है । 


ख्लरियों की स्थिति--प्रारंभिक समाज में पुरुष ने स्री को सब प्रकार 
आधीन कर रक्‍खा था। पुरुष अधिक शक्तिशाली होने के कारण स्त्रियों 
से अपने लिए. श्रम करवाता था | परन्तु आज स्त्री और पुरुष का, समता 
आर न्याय पर, संबन्ध और सहयोग अवलबित है । 

आधुनिक सामाजिक जीवन में पू्वकाल से जो महान्‌ अन्तर हो 
गए हैं उनकी गणना संक्षेप से ऊपर की जा चुकी है । आज अच्छे सामा- 
ज्िक जीवन के नियमों को जानने के कारण हम जीवन को सुखी और 
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उन्नत बनाने की राह पर हैं । यह आधुनिक शास्त्रियों और नागरिकशासत 
विशारदों का मत है। परन्तु निश्चित-रूप से यह कद्दना कि मनुष्य जीवन 
आज वास्तविक और स्थाई सुख और शान्ति की ओर बढ़ रहा है कठिन है। 


6 ५, वतेमान समाज का संगठन 


वर्तमान समाज का स्वरूप बहुत जटिल है। इसमें कितने ही प्रकार 
के संगठन होते हैं जो विभिन्न ज्षेत्रों में विभिन्न ढंगों से कार्य करते हैं । 
इस संगठनों की गहराइयों पर विचार करने से पहले हमें कुछ शब्दों की 
परिभाषाएँ समझ लेनी चाहिए.। इन शब्दों का प्रयोग समाज के संगठन 
के वर्णन करने में किया जावेगा ;-- 


(१, संघ ( ४४०० ४७७०० ) 


सधों का तात्पय मनुष्य की उन संस्थाश्रों से है ज्ञो समान उद्दे श्य की 
प्राप्त के लिए बनाए जाते हैं। संघों के वम्नलिखित आवश्यक अंग हैं :--- 


(१) मानव सदस्यता, (२) एक केन्द्रीय सज्जठन, (३) उद्देश्यों का 
सयुक्तिकरण । इन अंगों के बिना किसी भी संघ का अस्तित्व नहीं रह 
सकता | हम वुक्षों या पत्थरों के समूह को संघ नहीं कह सकते | संघ के 
लिए दूसरी मुख्य आवश्यकता एक केन्द्रीय अनुशासन है । जिस सस्था में 
किसी प्रकार का अनुशासन नहीं था जिसके सदस्य किसी विधान के अनु- 
सार कार्य नहीं करते, वह सस्था संघ नहीं कहलाई जा सकती। तमाशा 
देखने के लिए सड़क पर खड़ी भीड़ का हम सघ नहीं कह सकते क्योंकि 
उसमें किसी प्रकार का अनुशासन नहीं होता । सघ के -लिए. तीसरी मुख्य 
आवश्यकता संघ के सारे सदस्यों का एक ही उद्द श्य में विश्वास करना 
है । रेलगाड़ी में बेठे हुए मनुष्यों के किसी समूह को मी इम संघ नहीं 
कह सकते क्योंकि उनका कोई एक उद्देश्य नहीं होता | कोई मनुष्य एक 
जगह जाना चाहता दे तो दूसरा कहीं और । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
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मनुष्यों के किसी समुदाय को संघ कहने के लिए श्रनुशासन और आदर्श 
के एकीकरण की मुख्य आवश्यकता है | 


(२) जाति ( (00! 00ए ) 


मेकलेवर के कथानानुसार जाति मनुष्यों के किसी समूचे भाग जैसे गाँव, 
नगर या देश को कहते हैं | किसी भी मनुष्य-खसमुदाय को जाति कहने के 
लिए, आवश्यक है कि लोग एक साथ रहते हों और जीवन की विभिन्न 
श्रवस्थाश्रों में एक दूसरे के सम्पर्क में आते हों । जाति में कुछ विशेषताएँ 
होती हैं जैसे सामाजिक एकता, समान रीति-रिवाज, समान जनश्रतियाँ, 
समानता को भावना, इत्यादि | इस प्रकार जाति में मनुष्यों के वे समुदाय 
सम्मिलित होते हैं जो एक ही पड़ोस में रहते हों और जिनके आशिक, 
सांस्कृतिक, धामिक या भाषा-सम्बन्धी समान उद्दे श्य हों | दूसर शब्दों में 
जाति के अनेक स्वरूप होते हैं जेसे ग्राम-जाति, नगर-जाति, राष्ट्र-जाति 
अथवा वेश्य-जाति, व्राह्मण-जाति, हिन्दू-जाति, मुसलिम-जाति, इत्यादि । 
(३) संस्थाएं ( [॥50।8॥05 ) 


मेकलेवर के कथनानुसार संस्थाएं मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्धों को 
एक व्यवस्थित रूप देने के साधन हैं | वह संस्थाएँ उन प्रथाश्रों, रूढ़ियों 
औोर रीति-रिवाज के रूप में विद्यमान रहती हैं जो सामाजिक ज़ीवन के 
व्यवस्थित यं> का काय करती हैं । उनका जन्म विशेष प्रकार के संगठनों 
या पुराने रीति रिवाजों के आधार पर होता है। संस्थाश्रों के अनेक रूप 
होते हैं जेसे विवाइ-पद्धति कानून, दण्ड, जाति प्रथा, अस्पृश्यता, विधवा- 
पन इत्यादि । इस प्रकार संस्था केवल सम्बन्ध का एक रूप है और संगठन 
मनुष्यों का एक समृह । 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वततमान समाज में सट्ठ और जातियाँ 
सम्मिलित रहती हैं और समाज का नियंत्रण संस्थाएं करती हैं । इन 
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सामाजिक सज्जठनों के प्रत्येक अंग का वर्णन अगले श्रध्यायों में विस्तृत 
रूप से किया जायेगा | 


योग्यता-प्रश्न 


२. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,” इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
( यू० पी०, १९३६ ) 
२. 'खमाव और आवश्यकता से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,” उदाहरण देते 
हुए इस कथन झऔ लो स्पष्ट व्याख्या कीजिए (यू० पी०, १९४० ) 
समाज के सदस्य बनने के कौन-कौन से लाभ हें? 
सम ज! इस शब्द से आप क्या सममभते हैं? संघ, जाति भौर संस्था से इसमें 
क्या भिन्नता है ? ( यू० पी०, १९३८ ) 
५, सहयोग जोवन का मुख्य आधार है? आलोचना कीजिए । (यू० पी०, १९२८ ) 
६. समाज के स्त्ररूप की व्याख्या कीजिये और बताइये कि यह सभ्यता के लिये क्यों 
आवश्यक है ? 
७. समाज के स्वरूप के विषय में भिन्न-भिन्न सिन्‍्त कौन हें? आपकी सम्मति में 
व्यक्ति और समाज का वास्तविक सम्बंध कया हे ? 
८, क्या सप्राज एक उद्देश्य अथत्रा एक साधन प्रथव्रा दोनों हे।! इस कथनपर 
विचार कोजिए । 
९, “व्यक्ति सामाजिक जीवन का अ्रतिम उद्देश्य हे, सम्राज नहीं,” प्रोफेसर मैक्टेगट 


कि 


के इस कथन की व्याख्या कोजिए । ( यू० पी०, १९२५९ ) 
१०, समाज को उत्पत्ति के विषय में वित्रिध सिद्धांतों का बर्थन कीजिए और उनकी 
आलोचना कीजिए । ( यू० पी०, १९३२ )* 


११. उन भिन्न-भिन्न दशाओं का वर्णन कीजिए जिनमें समाज का विकास हुआ है । 


तीसरा अध्याय 


मनुष्य ओर उसके संघ 


बतंमान समाज की सबसे बड़ी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसमें 
कितने ही प्रकार के सद्ठ विद्यमान होते हैं | यदि हम अपने आसपास के 
सामाजिक जीवन पर दृष्टि डालें तो हमें कितने ही सद्ठ दिखलायी पड़ेंगे । 
इन सद्धों का निर्माण मनुष्य अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए करते हैं। मनुष्य समाज में अकेला रहकर कुछ भी नहीं कर 
सकता, उसे अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरों के सहयोग 
की ग्रावश्यकता पड़ती है | बहुत से मनुष्य जब एक ही उद्दे श्य की प्राप्ति 
के लिए, किसी नियंत्र ण॒ में बंधकर एक साथ काम करते हैं तो वे एक सद्ठः के. 
सदस्य कहलाते हैं | सट्डों के कितने ही प्रकार होते हैं | यदि कुछ सच्डू 
मनुष्य की धार्मिक भावना की तृप्ति के लिए. बनाए जाते हैं तो दूसरे 
उसकी सांस्कृतिक और मानसिक उन्नति के लिए | कुछ सद्ठ. यदि मनुष्य 
की आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. स्थापित होते हैं तो कुछ 
अर उसकी शारीरिक उन्नति के लिए, । कुछ सच्डों का जन्म यदि मनुष्य 
के मनोरंजन के लिए, होता है तो दूसरों का उसकौ राजनैतिक प्रवृत्ति की 
सन्तुष्टि के लिए | सड्डों का आकार और विस्तार भी इसी प्रकार श्रलग- 
अलग होता है । कुछ सड्डः स्थायी होते हैं तो दूसरे श्रस्थायी । कुछ सच्चों 
का संगठन सादा होता है तो दूसरों का अत्यन्त जठिल । कुछ सच्ठों का 
पेत्र श्रत्यन्त संकुचित होता है तो दूसरों का संसार-व्यापी । 
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संघों की आवश्यकता 


- प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य के लिए सच्ठों का सदस्य होना क्‍यों 
आवश्यक है। इस प्रश्न के उत्तर में श्रनेक कारण दिये जाते हैं । इनमें से 
कुछ कारण तो ऐसे हैं जो सभी सच्धों पर समानरूप से लागू होते हैं और 
कुछ ऐसे जो केवल विशेष प्रकार के सट्डठों पर ही लागू होते हैं । 


१) संघ के द्वारा व्यक्तित्व की +न्नति होती है--किसी व्यक्ति 
के सद्ठ का सदस्य होने का सर्वप्रथम कारण यह है कि मनुष्य एक सामा- 
जिक प्राणी है । उत्का जन्म संसार में इसलिए होता है कि वह अपने 
व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके | यह सब उसी दशा में 
सम्भव हो सकता है जब मनुष्य विभिन्‍न संस्थाओं का सदस्य हो | प्रत्येक 
सकुठन का अपना अलग एक उद श्य होता है | किसी भी एक सद्भठन के 
सदस्य बनने से मनुष्य हर प्रकार को उन्‍नति यहीं कर सकता । इसीलिए 
हमारे सामाजिक जीवन में कई प्रकार के सक्लठनों की आवश्यकता होती 
है | सामाजिक जीवन में जितनी ही अधिक संस्थाएँ होंगी, मनुष्य का 
सामाजिक जीवन उतना ही अ्रधिक सम्पन्न हो सकेगा | 


(२) संघ के द्वाग अधिक से अधिक सफलता प्राप्त हो सकती 
हे--संगठन के द्वारा उसके सदस्यों को अधिक सफलता मिलने की सम्भा- 
वना रहती है | यदि व्यक्ति संगठन के सदस्य न रहकर स्वतत्र रूप से 
काम करें तो उन्हें मनोवांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकती | सद्गभठन के 
द्व!रा व्यवस्थित और सकद्जनठित प्रयक्ञ किए जा सकते हैं। एक अव्यवस्थित 
जनसमूह अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता क्योंकि उसको शक्ति का 
बहुत सा भाग व्यथ नष्ट हो जाता है| ऐसी दशा में एक सदस्य ऐसा काम 
कर सकता है जिसे दूसरा भी कर रहा हो, इसके अतिरिक्त कुछ सदस्य 
ऐसे भी काम कर सकते हैं जो समूचे जनसमाज के लिए व्यर्थ सिद्ध हों । 

श्रन्त में नेता और नेतृत्व के श्रभाव के कारण संभी व्यक्ति नेता बनने 
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की चेष्टा करते हे और इस प्रकार कोई भी काम नहीं हो पाता । इसी कारण 
से यह कहा जाता है कि “प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी भी व्यक्ति का कांये 
नहीं होता । जनसमूह के व्यवस्थित होने पर यह देष उत्पन्न नहीं होते । 
व्यवस्था हो जाने पर अलग-अलग सदस्यों के काम का इस तरह विभाजन 
कर दिया जाता है कि उससे एक ही काम को बहुत से लोगों के करने की 
संभावना बिल्कुल मिट जाती है और सारा काम बहुत आसानी से, थोड़े 
से थोड़े समय में, और कम से कम प्रयत्ञ से पूरा हो जाता है। 


(३) संघों से घिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होता है--मनुष्य संस्थाओं 
के सदस्य इसलिए, भी बनते हैं कि वे एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
कर सकें | साधारण तया मनुष्यों की आपस में उस समय तक कोई घनिष्ठता 
या मित्रता नहीं होती जब तक वह अपने साथियों के साथ किसी विशेष 
उद्दे श्य की प्राप्ति के लिये मिलकर नित्यप्रति काम न करें। सद्डढ के 
सदस्यों में इस प्रकार कार्य करने का अवसर मिलता है और फलस्वरूप 
एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। 


( ७ ) संघों के द्वारा मनुष्य सामाजिक विषयों पर सम्मति 
निश्चित कर सकते हैं--मच्ुष्य सड्डों के सदस्य इसलिए, भी बनते हैं 
कि वे उन विषयों पर विचार विनिमय कर सके जिनका उन पर समान 
रूप से प्रभाव पड़ता है। सज्ञठन में एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क से 
सम्बन्ध और स घर्ष होता है और इससे नये विचार उत्पन्न होते हैं| यदि 
ऐसा न हो तो ये विचार प्रसुप्तावस्था में ही पड़े रहें। दूसरे शब्दों में 
'सद्भठनों के द्वारा उनके सदस्यों को अपनी मानसिक उन्नति करने के 


बहुत से अवसर मिलते हैं । 

( ४ ) संघ सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करते हें--.अश्रन्त में 
सघ अपने सदस्यों के लिए. एक इस प्रकार का भवन निर्माण करते हैं 
जिसके अन्दर वे सामाजिक और स्व.भाविक अ पत्तियों से उनकी रक्षा 
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कर सके | वतमान समय में मनुष्य मानव-समाज रूपी समुद्र में अपने 
झाप को एक बूंद के समान पाते हैं। वह इस वातावरण में श्रपने श्राप 
को बिल्कुल शक्ति-हीन समभते हैं| संगठन उन्हें शक्ति का भाव 
प्रदान करता है और अरकारण होने वाले श्राक्रमणों से उसकी रक्ता 
करता है। एक मज़दुर उस समय तक मिलमालिक़ों से अपना वेतन 
नहीं बढ़वा सकता जब तक वह अपने साथियों की किसी सुस गठिते स स्था 
का सदस्य न हो | इसी प्रकार एक ताँगेबाला पुलिस कान्स्टेबल के जुल्म 
से उस समय तक अपनी रक्षा नहीं कर सकता जब तक वह अपने साथियों 
से मिलकर अपनी कोई यूनियन नहीं बना लेता | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल में सद्ठः मनुष्य की रक्षा 
झौर उसकी उन्नति दोनों के लिए अत्यन्त ब्रावश्यक हैं | वह मनुष्य की 
ढाल और तलवार दोनों का काम करते हैं | 


संघों का वर्गीकरण 


जैसा पहले कह्दा जा चुका है, सद्ड अनेक प्रकार के होते हैं, उनका क्षेत्र, 
ग्राकार और उद्द श्य भिन्न-भिन्न होते हैं | इसलिए सट्ठों। का किसी एक 
सिद्धान्त पर वर्गीकरण नहीं हो सकता। इस वर्गीकरण के लिए हमें 
निम्नलिखित आधार अपनाने पड़ते हैं :-- 

( १) संघों की अवधि; ( २) सदस्यता; ( ३ ) उद्द श्य और 
(४ ) अधिकार । , 

( १ ) अवधि---अवधि के आधार पर संघ अस्थायी या स्थायी कद्दे 
जा सकते हैं | 

( क ) अस्थायी संघ--श्रस्थायी संघ ऐसी संस्थाओं को कहते हैं 
जो किसी विशेष आयोजन से किसी विशेष परिष्थिति में पेदा होती है 
आर अपना कार्य करने के पश्चात्‌ समाप्त हो जाती हैं। श्रकाल के समय 
भूख से पीड़त जनता की रक्षा के लिए बनाई गई संस्थाएं या किसी 
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कवि सम्मेलन या धार्मिक सम्मेलन को करने के लिए बनाई गई सभाएं 
या समितियों इस प्रकार की श्रस्थायी संस्थाएं कहलाती हैं । 


( ख ) स्थायी सघ--श्रस्थायी सट्डों के विपरीत कुछ ऐसे सहूः 
होते हैं जिनकी उपयोगिता सदा बनी रहती है। इस प्रकार की संस्थाओं 
में इम शिक्षा सम्बन्धी सद्ढ, सेवासमिति, राज्य आदि को सम्मिलित कर 
सकते हैं | इस प्रकार की संस्थाएं कभी नष्ट नहीं होतीं और यह सदा 
श्पना काये करती रहती हैं । 


( २ ) सदस्यता--सदस्यता के आधार पर संघों के दो समुद्द किए 
जा सकते हैं--( क ) स्वाभावक या आवश्यकीय और ( ख ) 
कृत्रिम या ऐच्छिक । 


( क ) स्वाभाविक या आवश्यकीय संघ-ऐएऐसी सस्थाओं को 
कहते हैं जिनका प्रत्येक मनुष्य को सदस्य होना आवश्यक है | इन संघधों 
की सदस्यता मनुष्य की इच्छा पर निर्ंर नहीं होती | इच्छा न होने पर 
भी इन सद्धों को सदस्यता प्रत्येक मनुष्य को स्वीकार करनी पड़ती है । 
ऐसी संस्थाओं में कुठुम्ब, जाति और राज्य आदि सम्मिलित हैं। कोई 
भी मनुष्य इन स स्थाओं को त्याग कर जीवित नहीं रह सकता । 


( ख ) ऐच्छिक या कत्रिम संघ--समाज के थत्येक व्यक्ति के 
लिए प्रत्येके सामाजिक सद्ड का सदस्य बनना आवश्यक नहीं | बहुत से 
सट्ठ मनुष्य अपनी स्वतन्त्र इच्छा से बनाता हे और अपनी स्वतम्त्र इच्छा 
से ही वह उनका सदस्य रहता है। उन सछल्डों को यदि मनुष्य चाहे तो 
छोड़ भी सकता है | इस प्रकार के सच्छ, कुठम्ब और राज्य की तरह, 
मनुष्य के लिए अनिवाय तो नहीं, परन्तु वह मनुष्य के व्यक्तित्व के 
बिकास में सहायक सिद्ध होते हैं | इस प्रकार के सल्डों में हम धार्मिक 
और राजनैतिक संस्थाश्रों, आर्थिक संगठनों, मनोरंजन सम्बन्धी सभाश्रों, 
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शिक्षा-परिषद्‌, नाटक-मडली और इसी प्रकार की दूसरी स स्थाओं को 
सम्मिलित कर सकते हैं | 

( ३ ) उह श्य--उपयु क्त आधारों के अतिरिक्त छट्डों का वर्गीकरण 
उद्द श्यों के आधार पर भी किया जाता हैे। मनुष्य श्रपने समान हित 
और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक सद्ड बनाते हैं । व्यक्ति की इच्छाए 
अ्रसंखय होती हैं, इसीलिए, सद्डों की गणना करना भी असम्भव है। 
परन्तु फिर भी मुख्यतया हम सचद्धों को निम्नलिखित भागों में बॉँट 
सकते हें -- 

( १ ) रक्त सम्बन्धी संघ ( /30]02[0०४॥ ) 

( «५ ) आर्थिक संघ ( [7८0707ग6४7 ) 

५ ३ ) संस्कृतिक सद्ठछ ( (०६४४०) ) 

(४ ) परोपकारी सद्भ ( ?॥]875॥70[008७]| ) 

(५४ ) राजनैतिक सद्णञ (0॥80व] , 

(६) धार्मिक सद्ठ ( २९ [0005 ) 

( ७ ) सुधारवादी-सद्भ ( ॥१ए९0777807'ए ) 

( ८५) मनोरंजनाथे सद्ज ( ॥०००८४४४०7७] ) 


(१ ) रक्त सम्बन्धी सट्ठद--रक्त सम्बन्धी सड्डों में सबसे मुख्य स्थान 
कुठम्ब को प्राप्त है । कुठुम्ब सामाजिक जीवन का सबसे पहिला संगठित 
रूप हे | इस कारण कुटुम्ब के बिस्तृत अ्रध्ययन की आवश्यकता है और 
यह अध्ययन दम अ्रगले अध्याय में करेंगे । 


(२) आर्थिक सदट्बन--आथिक सझ्ठ हम ऐसी संस्थाओं को कहते 
हैं जो अपने सदस्पों के आर्थिक हितों की विशेष रूप से रक्षा करती हैं | 
मज़दूरों की ट्रड यूनियन, मिल मालिकों के संगठन, चैम्बर आ्राफ कामस, 
वकील, शिक्षक और डा+टरों की समाए, ठाँगे और ' ठेलेवालों की 
यनीयन, इसी प्रकार के आशथि क सद्डों के उदाहरण हैं | इन संस्थाश्चों 
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का मुख्य काय अपने सदस्यों के आर्थिक हितों के लिए लड़ना और 
उनकी औद्योगिक और सामाजिक उन्नति करना है। आधिक संस्थाएं 
अपने सदस्यों में श्रतृभाव और काय के प्रति दक्षता का माव भी उत्पन्न 
करती हैं | यदि यह संस्थाए योग्य व्यक्तियों द्वारा सचलित हो तो इनसे 
समाज को अत्यन्त लाभ होता है, राष्ट्र को सम्पत्ति बढ़ती हे और देश 
शक्तिशाली बनता है । परन्तु यदि इन्हीं सस्थाश्रों का नेतृत्व स्वार्थी 
आऔर,अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में चला जाय तो इससे देश की उन्नति और 
उसकी शान्ति तथा सुव्यवस्था को भारी धक्का पहुँचता है । आर्थिक 
संस्थाओं पर इसलिए, किसी न किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण अवश्य 
रइना चाहिए. जिससे इन संस्थाश्रों के श्रयोग्य व्यक्तियों के हाथ में चली 
जाने पर वह हड़ताल आदि कराके देश की उत्पादन शक्ति को नष्ट और 
समाज के आथि क जीवन को.अरस्त-व्यस्त झ करने पावे । 
आधि क स स्थाएं स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय हो सकती हैं ॥ 
घोबी, नाई या इसी प्रकार के छोटा पेशा करने वाले कारीगरों की संस्थाए 
अधिकतर स्थानीय होती हैं | पढ़े लिखे और कुछ उच्चश्र णी के व्यवसाय 
करने वाले लोगों की सस्थाएं अधिकतर राष्ट्रीय होती हैं । इनके अ्रतिरिक्त 
कई संस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय भी होतो हैं जेसे वल्ड फेडरेशन आफ ट्रेड 
यूनियन्स, इश्टरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन्स, इत्यादि। वतेमान समाज 
में इन आर्थिक संस्थाश्रों का महत्व बहुत अधिक व्यापक होता जाता है। 
आधिक सछ्ठों के अन्तगंत कभी-कभी एक ही पेशा करने वाले 
ब्यक्ति श्रपनी एक अलग संस्था बना लेते हैं. ऐसी संस्था को हम पेशे 
सम्बन्धी सड्ड कह सकते हैं | लुहारों, जुलाहों, सुनारों, चमारों, धोबियों, 
अध्यापकों, वकीलों, पत्रकारों, कपड़े के व्यापारियों, आड़तियों श्रादि की 
स॒ सथाएं इस प्रकार के संघों के उदाहरण हैं। श्राथिक सच्धों में यह 
आवश्यक नहीं कि उनमें एक ही प्रकार के पेशे वाले लोग सम्मिलित 
हों । आर्थिक सछ्टू का अथ है कोई भी इस प्रकार की 
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संस्था जो समान आधिक हित रखने वाले सदस्यों की रक्षा 
करे | मिल मालिकों या मज़दूरों के संघ में कपड़े, सन, लोहे, 
रबड़, चीनी और दूसरे किसी - प्रकार के कारखानों के मालिक 
या उनमें काम करने वाले मज़दूर सम्मिलित हो सकते हैं । बहुत-सी बातों 
में इन लोंगों के आ्राथिक हित एक से ही होते हैं और ऐसी मिली- 
जुली आधिक संस्थाएं इसी प्रकार के अपने सदस्यों के आू्थिक हितों की 
रक्षा करती हैं। पेशे सम्बन्धी संघों में सदस्यों के बीच अधिक घनिष्ठता 
का भाव रहता है और वे अपने पेशे की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं 
पर विचज्ञर कर सकते हैं । पेशों से सम्बन्ध रखने वाले संघों पर भी सर- 
कारी नियंत्रण की उतनी ह्वी आवश्यकता है जितनी आधिक संस्थाओं पर। 


(३) सांस्कृतिक संघ---सांस्कृतिक संघ उन संगठनों को कहते हैं जो 
अपने सदस्यों और समूचे समाज की संस्कृति की उन्नति के लिए व्यवस्थित 
किये जाते हैं । इन संघों में सबसे प्रधान विश्वविद्यालय, कालेज और 
स्कूल है । इन संस्थाओं का उद्दे श्य नागरिकों को शिक्षित बनाना तथा 
समाज में ज्ञान की वृद्धि करना है। स्कूल और कालेजों के अ्रन्तगंत कुछ 
दूसरे संघ भी होते हैं जेंस इतिहास परिषद्‌ / 7356047094 2 58500व- 
४07 ), विज्ञान परिषद्‌ ( 50०७॥॥|0 3550८१४६07) दइत्यादि | 
इन संघों का उद्दे श्य भी अपने विशेष क्षेत्र में ज्ञान की वृद्धि करना होता 
हे | शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं के अतिरिक्त दूसरे सांस्कृतिक सघ भी 
होते हैं जेसे साहित्यिक और अनुसंधान सम्बन्धी संस्थाए. सावंजनिक 
पुस्तकालय, अजायबघर साहित्यिक, सम्मेलन और कलाकेन्द्र, इत्यादि 
जिनका उद्द श्य भी वही होता है जो स्कूलों और कालेजों का । यह सब 
संस्थाएँ साहित्य, कला, इतिहास, दर्शन तथा दूसरे विज्ञानों की उन्नति 
करती है | 


(७) परोपकारी संघ--परोपकारी संघों में ऐसी स स्थाएँ सम्मिलित 


मनुष्य और उसके संघ 3 


हैं जिनकी व्यवस्था विशेष रूप से लूले-लेगढ़े, निराश्रित और बेकार लोगों 
को सहायता के लिए की जाती हैं। विधवाश्रम, अनाथालय, सेवासमिति 
अदि इस प्रकार के संघों के उदादरण हैं | 


(४) राजनेतिक सघ--राजनैतिक संघों के अन्तर्गत हम दो प्रकार 
के संधों का वर्णन कर सकते हैं---एक राज्य और दूसरे राजनैतिक दल | 
राज्य या स्टेट ( 55009 ) सबसे बड़ा संघ हे जो समाज के दूसरे सारे 
सद्डों के जीवन को सुव्यवस्थित रखता है | समाज में सुख-शान्ति और 
ठीक प्रकार की व्यवस्था रखना राज्य का मुख्य कार्य होता है। राज्य के 
बिना समाज का जीवन नहीं चल सकता और ना ही समाज में सल्छों का 
अस्तित्व ही स्थिर रह सकता है| इसलिए राज्य भी दूसरे सद्डों की भाति 
सप्ताज का अंग ही है | अन्तर केवल इतना है कि दूसरे संघों से राज्य 
अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण होता है । 

राज्य के अतिरिक्त राजनेतिक दलों को भी हम राजनैतिक संघ कह सकते 
हैं | इन दलों का मुख्य कार्य चुनात के द्वारा राज्य पर अधिकार करना 
और देश के शासन को चलाना होता है | इमारे देश में कांग्रेस, समाज- 
वादी दल, किसान सभाए इत्यादि इस प्रकार के राजनैतिक संघों के 
उदाहरण हैं | 


' ६) धार्सिक संघ--एक ही धर्म या सम्प्रदाय में विश्वास रखने 
वाले लोग कभी-कपी अपना एक अलग धार्मिक संघ बना लेते हैं। इस 
प्रकार के सघों का मुख्य उद्दे श्य अपने सदस्यों को धार्मिक शिक्षा देना, 
उनमें घधामिक साहित्य का प्रचार करना, प्रजा के स्थानों की रक्षा तथा 
व्यवस्था करना और अपने धर्मावलम्त्रियों के अधिकारों की रक्षा करना 
होता है। प्रत्येक सभ्य समाज में धार्मिक संस्थाओ्रों का एक बहुत ऊँचा 
स्थान होता है। धर्म मनुष्य को सांसारिक वस्तुओं से परे अरध्यात्मबाद 
की ओर ले जाता है। वह मनुष्य के अन्दर से छुल-कपट, द्वेष, प्रतिस्पर्धा, 
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लोभ, मोह ओर इसी प्रकार के दुसरे दुगुणों का नाश करके उसको एक 
आदर्श मनुष्य ओर समाज का उपयोगी नागरिक बनना सिखाता है। 
धार्मिक सद्ठछ अपने सदस्यों में दया, धर्म और ईश्वर के प्रति श्रद्धा का 
भाव उत्पन्न करते हैं| वह मनुष्य को बतलाते हैं कि इस सांसारिक जीवन 
से परे भी, एक जीवन है जिसे पारली किक जीवन कहते हैं और व्यक्ति 
को सांसारिक भमेलों में पड़ कर उस श्रानन्दमयी जीवन को नहीं भुला 
देना चाहिये । 

यदि धामिक संघ सच्ची धार्मिक भावना का ही मनुष्यों के बीच 
प्रचार करें और व्यर्थ के पाखण्डों और ढकोसलों में न पड़ें तो वह समाज 
की बहुमूल्य सेवा कर सकते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि आजकल के 
धार्मिक संघ समाज में पवित्रता का नहीं, वरन्‌ दुष्टता और घृष्टता का 
प्रचार करते हैँ | धम के नाम पर संसार भर की सामाजिक कुरीतियों का 
प्रचार किया जाता है, धम के परिडत पीड़ित औः, दुखी जनता को अपने 
श्रत्याचारियों के नीचे पिसते रहने का आदेश देते हैं, वह राजनीति के 
क्षेत्र भें धर्म की दुह्मई देकर पदार्पण करना चाहते हैं, समाज में प्रगतिशील 
बिचारों के प्रचार में रुकावट डालते हैं और मनुष्य के मस्तिष्क को 
रूढ़वादी विचारों में ढालना चाहते हैं। »ज धर्म के नाम पर अनेक 
प्रकार के व्यभिचारों का प्रचार किया जाता है। धम आज समात्र का 
रक्षक नद्दीं, उसका भक्षुक बन गया है | जो धर्म मनुष्य में दया, सहिष्णुता, 
प्रेम, बलिदान और सेवा की मावना जाग्रत करने के लिये जन्मा था, 
आ्राज उसी धर्म के नाम पर निरपराधी मनुष्यों का खून और अ्बलाश्रों 
ओर बच्चों का श्रपहरण सिखाया जाता है | धम से आज प्रेम का नहीं, 
वरन्‌ घुणा का प्रचार किया जाता है। भारतवर्ष संसार के सामने सदा 
धामिकता और अध्यात्मवाद की डींग मारता रहा है, परन्तु आधुनिक 
वातावरण में वया हम कह सकते हैं कि धर्म में हमारी लेशमात्र भी श्रद्धा 
हे । धम के नाम पर आज भारतवर्ष में छुआछूत, विधवापन, देवदासी- 
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प्रथा, पशुबलि, पर्दाप्रथा आदि का प्रचार किया जाता है। भारत में ही 
नहीं, दूसरे देशों में भी मध्यकाल में धर्म के नाम पर क्या-क्या श्रत्याचार 
नहीं किए गए ! 

धामिक संस्थाओं पर इन्हीं सब कारणों से सरकारी नियन्त्रण अवश्य 
रहना चाहिये जिससे सरकार यह देख सके कि धर्म के नाम पर कहीं 
समाज के भोले-भाले व्यक्तियों को पथ-अश्रष्ट तो नहीं किया जाता, कहीं 
घम के ठेकेदार राजनीति के वातावरण को दूषित तो नहीं करते और 
कहीं वे समान में श्रत्याचार की भावना का प्रचार तो नहीं करते ! 
धामिक ससस्‍्थाओं का वास्तविक क्षेत्र आध्यात्मिक है और इसी क्षेत्र में 
उन्हें कार्य करना चाहिए । 

( ७ ) सुधारवादी संघ--सुधारवादी सद्डछ वे हैं जिनकी व्यवस्था 
उन लोगों के द्वारा की जाती है जो समाज से कुरीतियों को हटाने की 
आवश्यकता पर समानरूप से विश्वास रखते हैं। भारतवषर में इस प्रकार 
के सद्डों के उदाइरण 'हरिजन-सेवक सद्ढ,” “जात-पात-तोड़क-मंडल, 
बाल-विवाह-निवारक-समिति,”' “विधवा-विवाह- चारक-सभा? इत्यादि 
हैं । इस प्रकार के सद्ठछ सामाजिक जीवन के लिये आवश्यक और 
महत्वपूर्ण हैं | वे समाज के लिए वही काम करते हैं जो शारीरिक स्वास्थ्य 
के लिए डाक्टर करत हैं| इनका उद्देश्य सामाजिक बीमारी को दूर- 
कर उसके स्वास्थ्य को सुधारना है | प्रायः समाज में पुरानी संस्थाएँ 
अपने अच्छ इतिहास के कारण एक पवित्रता का रूप धारण कर लेती 
हैं और समाज के अधिकतर लोग पुरातनवादी होने के कारण उन 
संस्थाश्रों को बदलना नहीं चाहते । सुधारवादी सघ समाज की इस 
प्रसुताव्स्था में जागृति उत्पन्न करते हैं और सामाजिक कुरीतियों और 
अन्यायों को मिटाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु सुधारवादी सड्डों को एक 
बात कभी नहीं भूलनी चाहिए. ओर वह यह्द कि प्रत्येक सुधार का समाज 
पर स्थायी असर डालने के लिए. यह आवश्यक है कि जनता को सुधार के 
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लिए ठीक प्रकार की शिक्षा देकर तेयार किया जाय । किसी भी सुधार 
को जनता पर बलपूर्वक नहीं थोपना चाहिए! | ऐसा करने से लाभ नहीं, 
हानि ही होती है और सुधार का उद्द श्य नष्ट हो जाता है। 


( ८) मनोरंजनाथ संघ- मनोरंजन सम्बन्धी सद्ड वे हैं जो अपने 
सदस्यों के मनोरंजन के लिए स्थापित किए जाते हैं। नाठक-मंडली, 
सिनेमा, थिएटर, रेडियो, खेल-कूद के क्लब आदि इसी प्रकार की 
सस्थाओं के उदाहरण हैं| सामाजिक-जीवन को आनन्दमय बनाने के 
लिए इन सद्भों की विशेष आवश्यकता रहती है| इनके द्वारा मनुष्य को 
लीवन में आनन्द और उल्लास की प्राप्ति द्वोती है। ये, निरन्तर कार्य 
करने से थके हुए व्यक्तियों को विराम और शान्ति प्रदान करते हैं और 
उनकी थकावट और चिन्ताश्रों को दूर करते हैं | इस प्रकार के सच्धों के 
बातावरण में आकर मनुष्य संसार की सारी चिन्ताओं और कष्टों को 
भूल जाते हैं और अपनी आत्मा के आनन्द के ओत का स्पेश करते हैं। 
परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए. कि सभी मनोरंजन-सम्बन्धी संस्थाएं 
समाज की सेवा नहीं कर सकतीं, बहुत सी संस्थाएं. जैसे जुआघर, शराब- 
खाने आदि मनुष्य को अध:पतन और अनाचार की ओर ले जाती हैं । 
इस प्रकार की संस्थाओं को जड़ से नष्ट कर देना चाहिए ताकि वे 
मनुष्य के सामाजिक जीवन को दूषित न कर सके | 


(४ ) अधिकार--अधिकार के आधार पर सल्धों का वर्गीकरण 
इस प्रकार किया .जाता है--( १ ) सार्वभोमिक ( 50४८ए०॑ंशग ), 
(२) अधेसावभोमिक ' ई0गयरां-50ए९ए०ं2 ) ओर (३) 
असाव भोमिक ( ०१-80४९/० ४87 )। 

(१) सा्वभौमिक संघ--ऐश्ी स स्थाओ्रों को कद्दा जाता है जो अपने 
सदस्यों पर पूर्णरूपेण अधिकार रखती हैं, अपनी आज्ञा का बलपूर्वंक 
पालन करा सकती हैं और अपने सदस्यों को दर प्रकार का दण्ड भी दे 


मनुष्य और उसके संघ उप, 


सकती हैं । इस प्रकार का सड्ढडः केवल राज्य ही हो सकता है, दुसरी कोई 
संस्था नहीं । 

( २) अधेसावेभोौमिक संघ--वे संगठन हैं जिन्हें सावंभौमिकता 
के पूरे नहीं, थोड़े से अधिकार प्राप्त हों | ऐसे सच्धों में हम म्युनिसिपल 
बो्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, आदि के नाम ले सकते हैं । 

(३) असावे भोमिक संघ--वे सज्भठन हैं जिन्हें किसी प्रकार के 
भी अ्रधिकार प्राप्त नहीं होते । वे केवल प्राथना और अपनी सेवा 
के द्वारा ही अपने सदस्यों से अपनी आशा का पालन करा सकते हैं । 
इस प्रकार के सच्धों में हम धामि क, सांस्कृतिक, सुधारवादी और मनोरंजन- 
सम्बन्धी सड्ढों के नाम ले सकते हैं । 


भिन्न-भिन्न संघों के प्रति नागरिकों के कतेठ्य 


मनुष्य के सामाजिक जीवन में सद्डों का जो विशेष स्थान हे और 
उनसे व्यक्ति के जीवन की सफलता में जो विशेष सद्दायता मिलती है 
इन सभी बातों का वर्णन हम इसी अध्याय के पिछले प॒ष्ठों में कर चुके 
हैं। सड्ठ॒ मनुष्य की जीवनयात्रा में मार्ग प्रदर्शन का कार्य करते हैं। 
आर उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक बनकर मनुष्य के सामाजिक 
जीवन को अधिक सम्पन्न और समृद्धिशाली बनाते हैं। सट्ठों की इन 
सेवाओं के बदले मनुष्य के उनके प्रति कुछ कर्तव्य भी हैं। उदाइरणाथ 
प्रत्येक व्यक्ति का धर्म हे कि वह उन संस्थाओं की आज्ञाओं का पूर्णरूप 
से पालन करे जिनका वह सदस्य हे, उनके अधिवेशनों में सम्मिलित हो 
और उनकी तन, मन, घन से सहायता करे । 

परन्तु इन सब बातों का यह आशय कदापि नहीं कि कोई एक सहू 
अपने खदस्यों से जो चाहे करा सकता है। इस प्रकार का अधिकार तो 
फेवल राज्य (90876 ) को ही ।ैढ समाज के दूसरे सद्ध तो अपने 
खदस्यों से केवल एक विशेष प्रकार के कर्तंन्यों का ह्वी पालन करा सकते 


७६ नागरिकशास्र के सिंद्धान्त 


हैं। वद यद आशा कदापि नहीं रल सकते कि उनके सदस्य उनको 
छोड़कर किसी दूसरे सद्छ के सदस्य न बनें या उनके प्रति अपने 
क॒तंव्यों का पालन न॒करें | कोई एक सजछ् व्यक्ति की पूर्णरूपेण उन्नति 
या उसका विकास नहीं कर सकता और इसी कारण वह यह आशा नहीं 
कर सकता कि उसका सदस्य दूसरे किसो और संघ में सम्मिलित न हो 
या उसके प्रति अपने कतंव्यों का पालन न करे | एक संघ मनुष्य-जीवन 
की केवल एक द्वी भावना को सनन्‍्तुष्ट करता है । इसलिए मनुष्य को अपने 
व्यक्तित्व का पूर्णंूप से विकास करने के लिए, अनेक संघों का सदस्य 
बनना पड़ता हे। 


कई बार ऐसा देखने में आता हे कि मनुष्य का एक संघ और दूसरे 
संघ के प्रति जो कतंव्य है उसमें संघर्ष पेदा हो जाता है | ऐसी दशा में 
मनुष्य को चाहिए कि वह अपने स्वार्थ और हित के विचार को त्यागकर 
यह देखने का प्रयत्न करे कि सामाजिक भलाई किस संघ के प्रति अपना 
कतंव्य पूर्ण करने में हे | एक तुच्छु हित की पूर्ति के लिए हमें समाज 
के बड़े हित का त्याग नहीं करना चाहिए । वास्वव में श्रसली नागरिक 
वही है जो भिन्न-भिन्न संस्थाओं के प्रति अ्रपने कतंव्यों का समन्वय करना 
जानते हैं। अंग्रेजी म॑ं एक कहावत प्रद्िद्ध है--““(9८2०75%9 
७०7५७5४03 |7. $70 72.॥6 0702777४ ० 0५9]%05.? इसका 
अथ यही है कि सच्ची नागरिकता अपने अनेक कतंव्यों का सामंजस्य 
कराने में ही होती है। वास्तव में मनुष्य की मभिन्न-मिन्न संस्थाओं का एक 
हो उद्दे श्य और एक ही हित होता है और वह यह कि व्यक्ति और 
समाज की अ्रधिक से अधिक उन्नति हो | समाज के भिन्न-भिन्न संघों में 
इस कारण किसी प्रकार के संघ का प्रश्न ही नहीं उठता है | जो विरोध 
हमें वाह्यरूप से दिखाई देता है वह हमारी अजशानता के ही कारण हे । 


मनुष्य और उसके सच्भू ७७ 


योग्यता-प्रइन 
उन संघघों के मुख्य भेदों का वणन कीजिये जिनमें एक आधुनिक जाति 


'अपना संगठन करती है । ( यू० पी०, 8४१, १६४२ ) 


मनुष्य के लिये संर्थों में रहना क्‍यों आवश्यक है ? एक सामाजिक क्लब, 
व्यायाम-संघ ओर राज्य के काया कें पारस्परिक भेद को आप केसे स्पष्ट 
करेंगे £ ( यू० पी०, १६३३ ) 
आप संघों का वर्गीकरण कैसे करेंगे ? विभिन्न संघों के कायो' का संक्षेप 
से वणन कीजिये । ( यू० पी०, १६४३ ) 
मनुष्य के सामाजिक जीवन में संघों का कोन-सा स्थान है ? 

इन पर से ज्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :--- 
( १ ) अनिवाय संघ, ( २) अस्थायी संघ, (३ ) सुधारक संघ, ( ४) 
रक्त सम्बन्धी रूघ । 


बताइये कि मनुष्य के सामाजिक जीवन में सांस्कृतिक ओर धामिक संधों 
का क्या महत्त्व है £ 


समाज में सुधारवादी रूघों का क्या महत्त्व है ? वे सामाजिक जीवन की 
गति-विधि में किस प्रकार सुधार करते हैं: 

अधिकार ओर सीमा के आधार पर आप संघों का वर्गीकरण कैसे करेंगे ? 
समाज संधों से बना है, इस मत की व्याख्प्रा कीजिये। संघे। की उपयो- 
गिता का वणन कीजिये। ( यू० पी०, १६४६ ) 


चोथा अध्याय 


परिवार 


हम पिछुले अध्याय में बता चुके हैं कि परिवार सामाजिक संगठनों 
में सवंग्रथम स्वाभाविक तथा महत्वपूर्ण सक्भवठन है। यह संघ मनुष्य की 
प्रेम तथा वात्सल्य भावना पर अवलम्बित है। मानव समाज की सभ्यता के 
प्रसवकाल में इस संस्था का जन्म हुआ और जबतक मनुष्य में स्नेह और 
सभ्यता का अंकुर बना रहेगा, यह संस्था भी श्रमए रहेगी | 


कुटुम्ब का जन्म पुरुष और स्त्रो के पारस्परिक सम्बन्ध और सहयोग 
से होता है। एक कुठम्ब के श्रन्दर माता-पिता, भाई-बहन, पौच्र-पौत्री 
आ्रादि सम्मिलित होते हैं | कुछ विद्वानों का मत है कि परिवार मनुष्य 
जाति की सबसे प्राचीन संस्था है, परन्तु इसका स्वरूप सदा एक सा नहीं 
रहा । प्राचीन काल में कुठम्ब बहुत बड़ा बुआ करता था क्योंकि उसमें 
माता-पिता के श्रतिरिक्त चाचा-चाची, भाई-भाभी, चचेरे भाई, चचेरी 
बहिनें इत्यादि भी रहते थे। भारतवर्ष और विशेषकर हिन्दुओं में आज- 
कल भी ऐसे ही संयुक्त कुट्ठम्बों ( 30770 (काणां[65 ) की प्रथा अधिक 
प्रचलित है | एक ही परिवार में प्रायः बाप, दादा, परदादा, उनकी छ््रियों, 
लड़के, लड़कियाँ आदि रहते हैं। पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के सम्मि- 
लित कुटम्ब नहीं होते । वहाँ केवल माता-पिता, और बच्चे ही एक साथ 
रहते हैं। जब्र लड़का अपना विवाह कर लेता है तो अपने माँ-बाप का 
घर छोड़ देता है ओर अपने लिए एक दूसरा घर बना लेता है । 


परिवार ७९, 


एक परिवार में स्री और पुरुष के पारस्परिक अधिकार और कतेब्यों 
का स्वरूप भिन्न-भिन्न काल और देशों में अलग-श्रलग रद्द है। कुछ 
देशों में परिवार का आरंभ माता से हुआ और कुछ दूसरे देशों में पिता 
से । सभ्यता के प्रारंभिक काल में बहुविवाह-प्रथा अधिक प्रचलित थी, एक 
पुरुष कई स्त्रियां रख सकता था । किसी-किसी देश में स्त्रियों को भी कईं 
पति रखने का अधिकार था । परन्तु अधिकतर परिवार पैत्रिक ही होते ये 
अर्थात्‌ ऐसे परिवार जहाँ पुरुष को ही कई रत्री रखने का अधिकार था | 
ऐसे परिवारों में पुरुष का अपनी सत्री और अपने बच्चों पर पूण अधिकार 
होता था। पुरुष यदि चाहता तो अपने बच्चों को मुृत्यु-दंड भी दे सकता 
था | धीरे-धीरे सभ्यता के विकास के साथ-साथ स्री और बच्चों को परि- 
बार में पुरुष के ही समान अधिकार मिलने लगे । ईसाई धर्म के प्रचार 
से बहुविवाह-प्रथा प्रायः बन्द-सी हो गई । आधुनिक काल में संसार के 
प्रायः सभी देशों में स्त्रियों को पुरुषों के समान हो अधिकार दिये जाते हैं । 
हमारे देश में स्त्रियों की स्थिति में अ्मी दूसरे देशों की भाँति उन्नति नहीं 
हुई है, परन्तु अब्च इस दिशा में भी विशेष प्रयल हो रहा है और नये 
विधान के अंतर्गत तो भारत की स्त्रियों को पुरुषों के समान ही सारे अधि- 
कार प्राप्त हो गये है। 


परिवार के काये 


परिवार जिन कार्यों को करता हे वे मनुष्य और समाज की भलाई के 
लिए अत्यन्त आवश्यऊ हैं | इस प्रकार यद्यपि परिवार सबसे छोटा सद्भ- 
ठन है फिर भी सामाजिक जीवन में इसकी सबसे अधिक महत्ता है। इसके 
कतंव्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है: ( १ ) प्राणशाखतर- 
सम्बन्धी, (२) आथिक, (३) सांस्कृतिक, (४) नागरिक, (५) मनो- 
रंजन-सम्बन्धी और (६) धार्मि 6 । 


(१) प्राणशासत्र-सम्बन्धी--प्राण शास्त्र सम्बन्धी काय॑ परिवार के 


च्दठ नागरिकशाल्र के सिद्धान्त 


अस्तित्व के मूलाधार हैं । परिवार का जन्म मुख्यतया सनन्‍्तान की उत्पत्ति 
और लालन-पालन के लिये होता है । परिवार में ही मनुष्य के जीवन की 
उन्नति और वृद्धि होती है | बच्चों का ठीक प्रकार से लालन-पालन किसी 
दूसरे सड्भठन में इतनी श्रच्छी प्रकार से नहीं किया जा सकता जितना एक 
परिवार में | माता और पिता अ्नी सन्‍्तान के प्रति प्रेम की वह 
स्वाभाविक भावनायें रखते हैं जो उनके प्रति दूसरे कभी नहीं रख सकते । 
उन्हें अपनी सनन्‍्तान की सेवा करने में, उनके आराम के लिए चिन्ता 
करने में ओर उनके सुख के लिये परिश्रम करने में बहुत आनन्द प्रतीत 
होता हे । दूसरे लोगों को इन बच्चों का पालन-पोषण भार स्त्वरूप जान 
पड़ता है क्‍योंकि इस कार्य में अत्यन्त कष्ट और असुविधा होती है। माता- 
पिता को छोड़कर कोई भी दूसरे मनुष्य इन बच्चों के प्रति स्वाभाविक 
प्रम का :्रदर्शन नहीं कर सकते । इसलिए माता-पिता ही अपने बच्चों के 
लालन-पालन के भार को आनन्दपूवक बहन कर सकते हैं । 


उपयु क्त वणन से हम यह परिणाम निकालते हैं कि परिवार “बच्चों 
की रक्षा ओर उन्नति के लिए एक स्वाभाविक प्रबन्ध है। दूसरे शब्दों में 
परिवार केवल एक नया जीवन दह्वी उत्पन्न नहीं करता बल्कि उसकी बहुत 
अधिक प्रयत्नों से रक्षा भी करता है | 


(२) आथिक--प्राणशास््र-सम्बन्धी कार्य के अतिरिक्त परिवार ऐसे 
भी कार्य करता है जो कि स्वभाव से आर्थिक या अधंआरथिक कहलाते 
हैं। ग्र्थ सम्बन्धी कार्य हम ऐसे कार्यों को कहते हैं ज्ञिनका सम्बन्ध धन की 
उत्पत्ति या उसके वितरण से होता हे । परिवार में रहकर मनुष्यों को इस 
प्रकार के अनेक कार्य करने पड़ते हैं| परिवार का प्रमुख पुरुष परिवार के 
सदस्यों के लालन-पालन के लिए कोई न कोई व्यवसाय अवश्य करता है। 
इस व्यवसाय में परिवार के दूसरे सदस्त अपनी योग्यता के अनुसार सहयोग 
देते हैं | परिवार के प्रमुख की मृत्यु के पश्चात्‌ यही व्यवसाय परिवार के 


परिवार दर 


दूसरे सदस्य करते रहते हैं और इस प्रकार एक ही व्यवसाय एक पीढ़ी के 
पश्चात्‌ दूसरी पीढ़ी तक परिवार में चलता रहता है | इसके अतिरिक्त 
प्रत्येक परिवार की अपनी एक सम्पत्ति या जायदाद होती है। इस सम्पत्ति 
का प्रबन्ध भी परिवार के सदस्य ही करते हैं। आमदनी और खचं का 
वजट भी प्रत्येक कुशल गणहस्थी को रखना पड़ता है। एक अच्छे णहस्थी के 
लिए. आवश्यक है कि वह अपने परिवार का खर्चे इस प्रकार चलावे कि वह 
अ्रमदनी से अधिक न बढ़ने पाये, बल्कि उसमें से कुछ न कुछ बच ही 
सके | गहत्थ के इन सब कार्यों को हम आथिक काय कह सकते हैं। 


/३) सांस्कृतिक--परिवार का एक और आवश्यक कार्य यह है कि वह 
अपने सदस्यों का सांस्कृतिक विकास करता है । मनुष्य के व्यक्तित्व का 
विकास पारस्परिक सम्बन्ध से होता है। माता-पिता सहानुभूति और प्रम 
की प्रतिमाएँ होती हैं | यही गुण संस्क्ृति के निर्माण के लिए आवश्यक 
हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे माता-पिता के अनुकरण से भाषा, व्यवहार 
श्रौर सदाचार सीखते हैं। बच्चों की शिक्षा भी सर्वप्रथम परिवार में ही 
प्रारम्भ होती है| परिवार बच्चो की शिक्षा के लिए वह वातावरण प्रदान 
करता है जो उसके स्वभाव के लिए स्कूल के वातावरण की अपेक्षा श्रधिक 
उपयुक्त और शान्तिप्रद होता है | इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार 
सांस्कृतिक जीवन की भी जड़ है। 

( ४ ) नागरिक --परिवार सामाजिक जीवन का स्थायी स्कूल है। 
अंग्रेजी में एक कहावत हे--“फ& गांए 78 ॥76 6९६४907'0%॥ 
80॥00! 078009॥। ॥68.” इस कहावत का यही अथ है कि 
परिवार मनुष्य के नागरिक जीवन का अ्रमिट स्लोत है। यदि हम परिवार 
की स्वाभाविक भावनाओं पर सूहरम दृष्टि से विचार करें वो हमें ज्ञात 
होता है कि इस कहावत में अ्रक्षरशः कितना सत्य भरा पड़ा है । 

सामाजिक जीवन कुछ विशेष गुणों पर अवलम्बित होता है| सभी 

५ 


ष्प्र्‌ नागरिकशास्र के सिद्धान्त 


मानव प्राणियों में यह गुण विद्यमान रहते हैं | ज़ब बच्चा माँ के गर्भ से 
जन्म लेता है तो यह गुण प्रसुप्तावस्था में रहते हैं। इनका विकास तभी 


होता है जब एक विशेष वातावरण में इनको जाग्रत किया जाय । यह 
काम परिवार करता है । 


प्रेम--सर्वप्रथम कुठुम्ब नवजात शिशु के लिए प्रेम और स्नेह के 
शिक्षणालय का कार्य करता है। माता-पिता का अपने बच्चों के लिए 
अद्वितीय प्रेम होता है। संसार में विशुद्ध और निस्स्वाथ प्रेम की इससे 
बढ़कर उपमा नहीं दी जा सकती | बच्चों के लालन-पालन और पोषण 
के लिए माता-पिता अपना सवंस्व ही बच्चों पर नन्‍्यौछावर करने को 
उद्यत रहते हैं | बच्चों का सुख ही उनके लिए सन्ससे अधिक आनन्द 
की साम्ग्री होती हे | इस प्रकार बच्चा जन्म से द्वी प्रम के विशुद्ध 
वातावरण में साँस लेता है और उसी म॑ पलकर बड़ा होता है। प्रेम 
हमारे सामाजिक संबन्धों का आधार-स्तम्भ है 2,/र इसकी सर्वप्रथम शिक्षा 
बच्चे को परिवार में ही ।मलती है । 


सेवा- प्रेम के अतिरिक्त परिवार बच्चे में निस्स्‍्वार्था सेवा का 
अकुर प्रस्कृुटित करता है| परिवार के सइस्थ एक दूसरे की सह्यायता 
किसी आशिक लाभ के लिए नहीं, वरन्‌ प्रेमवश करते हैं । बच्चों का 
लालन-पालन भी इसी निरस्वाथ भाव से होता है और इसी कारण बड़े 
होकर बच्चे अपने माता-पिता के उदाहरण से निस्ध्वाथ सेवा का पाठ 
पढ़ते हैं | सेवा का यह भाव भी सच्ची नागरिकता का आधार है। 


- सहयोग--प्र म और सेवाभाव के अतिरिक्त परिवार अपने सदस्यों 
में सहयोग का भाव उत्पन्न करता हैं | माता-पिता परिवार की 
आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए सहयोग देते हैं । बच्चे एक दूसरे 
के सहयोग से द्दी खेल और क्रीड़ा में भाग लेते हैं । इस प्रकार बड़े होने 
पर बच्चों में एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करने का भाव जाग्रत 


परिवार व्प्डे 


होता है। सहयोग भी नागरिक जीवन का आधार है और इस गुण का 
जन्म भी मनुष्य में सर्वप्रथम परिवार में ही होता है। 


सहिष्णुता--गख्हस्थ जीवन, मनुष्य को सहिष्णुता का पाठ भी 
पढ़ाता है। वह विरोध और मत-विभिन्नता को दूर कर मनुष्यों में 
पारस्परिक स्नेह और आदर का भाव उत्पन्न करता है | ग्हस्थ में 7हकर 
मनुष्य एक दूसरे से लड़-मिड़कर जीवन व्यतीत नहीं कर सकते ३ ऐसा 
करने से मनुष्य का पारिवारिक जीवन नारकोय हो जाता है और अन्त में 
वह नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है। सहनशीलता, एक दूसरे के विचारों के प्रति 
आदर, और अपने मन और जिह्मा पर नियंत्रण, ग्रहस्थ-जीवन की 
सफलता के लिए सबसे बड़ी शर्तें हैं। 


शिक्षा--परिवार शिक्षा के एक बड़े केन्द्र का काम भी देता है। 
स्वाभाविक रूप से बच्चे का मस्तिष्क अत्यन्त कोमल और ग्रहणशील 
होता है। इस कारण बच्चा पारिवारिक जीवन के आचार-विचार और 
उसके रहन-सहन के टग की बहुत-सी बातें स््रयं ही सीख लेता है। महान 
पुरुषों की जीवनी देखने से पता चलता है कि उनके भावी जीवन पर 
किस प्रकार उनके बाल काल के जीवन आर माता-पिता की शिक्षा का 
प्रभाव पड़ता है। इसी कारण कहा जाता है कि एक अच्छे और सदाचारी 
गृहस्थ के बच्चे ही आगे चलकर समाज के उपयोगी और सभ्य नागरिक 
बन सकते हैं । 


आज्ञापालन ओर अनुशासन--बच्चे आदर और प्रेम के कारण 
भ्रपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करते हैं | वे परिवार के अ्रनुशासन 
में पलकर बड़े होते हैं। परिवार का मुखिया इस बात का विशेष ध्यान 
रखता है कि बच्चा केवल उन्हीं बातों को सीखे जो उनके भावी जीवन 
के लिए उपयोगी सिद्ध हों। आशापालन और अनुशासन के ये भाव 


झ्प्ढं नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 


बच्चे को अपने भावी सामाजिक जीवन की उन्नति में बहुत सहायता 
पहुँचाते हैं | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवार नागरिक गुणों की शिक्षा देने 
के लिए अत्यन्त स्वाभा वक और सबसे श्रेष्ठ स्कूल हैं| यह एक आदश 
नागरिक जीवन का मूल है | इस सत्यता को मेज़िनी ने एक बहुत अच्छे 
ढंग से अंग्रेज़ी के इत वाक्य में व्यक्त किया है---//॥6 ८॥|]0 ]99778 
7॥6 >0४॥ 406580॥ 07 लं॥20ा8४॥79 2920०५४०९८॥ ॥086 ॥88 
० 46 7700॥67 गाते ६॥७ ०९०४४"७७५ 07 ()0 796) ०". इस 
वाक्य का हिन्दी में यही अथ है कि बच्चा नागरिकता का सबसे अच्छा 
सबक अपनी माता के चुम्बन ओर पिता के दुलार से सीखता है । 


/ ४ ) + नोरंजन-सं बन्धी--परिवार मनोरंजन का भी केन्द्र है। 
दिन भर परिश्रम करने के पश्चात्‌ पिता अपने बच्चों के साथ खेलकर 
अपनी थकावट को भूल जाता है और फि. से एक नवीन स्फूति का 
अनुभव करता है। परिवार के श्रन्दर रहकर मनुष्य रवर्गीय आनन्द का 
अनुभव करता है और संसार की सब चिन्ताएं भूल जाता है | एक 
अच्छा परिवार शान्ति और सुख, आमोद और प्रमोद, क्रीड़ा और 
मनोरजन का निव स-स्थान होता है । 


( ६) धार्सिक--श्रन्त में परिवार अपने सदस्यों की धार्मिक और 
आध्यात्मिक उन्नति भी करता है। बच्चे अपने माता-पिता के धम को 
सीखते हैं। बाल्यावस्था से ही वह धार्मिक उत्सबों, त्यौहारों और मेलों 
में भाग लेते हैं और इस प्रकार उनमें 'घामिकता के माव जाग्रत हो 
जाते हैं । जिस णहस्थ में बच्चे नहीं -.होते, उस परिवार में माता-पिता 
कुछ नास्तिक-से बन जाते हैं और उनमें दया, प्रम और त्याग के वे 
भाव जाग्रत नहीं होते जो एक अच्छे सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक 
हैं। बच्चोंवाले माता-पिता अपने बालकों में ईश्वर की प्रतिमा देखते हैं, 


परिवार व्यू 


आझौर इस प्रकार वह भगवान्‌ के भक्त, अत्यन्त दयात्ु और नम्न व्यक्ति 
बन जाते हैं 

उपयुक्त गुणों से परिवार एक अच्छु सामाजिक जीवन का आधार 
स्तम्भ बन जाता है | इस पर बच्चे का भाग्य अवलम्बित रहता है। 
परिवार एक ऐसा मन्दिर बन जाता है जिसमें सभी अच्छी और महान 
बातें निवास करती हैं| सारांश में हम कह सकते हैं कि परिवार एक 
विश्वविद्यालय, गिरजाघर, क्लब, राज्य और संस।र का सूहुम स्वरूप है । 


पारिवारिक भक्ति का प्रश्न--स्वाभाविक रूप से परिवार श्रपने 
सदस्यों की श्रनन्‍्य भक्ति को प्राप्त करता है। यह मकक्‍्ति किसी भी दूसरे 
संगठन को दी जाने वाली भक्ति से कहीं अधिक होती हे परन्तु इससे 
एक खतरा भी पेदा होता है और वह यह कि कहीं मनुष्य अपने परिवार 
के लालन-पालन और पोषण में ही इतना न लग जाय कि वह सामाजिक 
ज्ञीवन की दूसरी संस्थाओं और संघों के प्रति अपने कतंव्य को बिल्कुल 
ही भूल जाय | दूसरे शब्दों में कहीं मनुष्य परिवार की भलाई के लिए 
ही काय करने में अपने जीवन को इतिश्री समककर देश तथा संसार के 
हित का विचार न छोड़ दे | मानव-इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है। 
हमारे देश में विशेषकर यह भय और भी अधिक मात्रा में विद्यमान हे 
क्योंकि हमारा सामाजिक संगठन परिवार की भक्ति पर अवलम्बित है । 
एक अच्छे सामाजिक जीवन को व्यतीत करने के लिये मनुष्य को यह 
जान लेना अत्यन्त आवश्यक है कि परिवार के प्रति उसे किस सीमा 
तक भक्त प्रकट करने की आवश्यकता है। इस सीमा के भाव को दृष्टि 
में रखने से ही मनुष्य अपने नागरिक जीवन के कार्यो को योग्यतापूवे्क 
पूरा कर सकता है । 


पारिवारिक जीवन की सफलता की दशाएँ 
परिवार के सदस्य एक आदशंमय, सभ्य और आनन्ददायक जीवन 


८६ नागरिकशात्र के सिद्धान्त 


व्यतीत कर सकें, इसके लिए प्रत्येक परिवार में कुछ श्रान्तरिक और बाह्य 
( 0 टवत॥। छापे ##४0७जत!  अवस्थाओं का होना आवश्यक 
है| एक गहस्थ उसी समय सुखी और समृद्धिशाली जीवन ध्यतीत कर 
सकता है जब वह एक विशेष प्रकार के वातावरण में पुष्पित-पल्लवित 
हो | पढे-लिखे घरानों में बच्चे प्रायः सुशील और चतुर होते हैं । इसके 
विपरीत ए#$ अशिक्षित और असम्य घर में बच्चे बहुत सी बुरी आदतों 
के शिकार बन जाते हैं | इसी प्रकार जिस परिवार के पास रहने के लिए 
कोई अच्छा मकान और गहस्थ के पालन-पोषाप के लिए कोई घन- 
सम्पत्ति न हो वह अधिक उन्नति नहीं कर सकता | ऐसे गहस्थ के बच्चों 
को न किसी 7कार की उच्च शिक्षा ही दी जा सकती है और न उन्हें एक 
विशेष प्रकार के सुसंस्क्रत और सभ्य वातावरण में ही पाला जा सकता 
है! ग़रीब 'घरानों के बच्चों में इसी कारण मूठ बोलने, चोरी करने, 
आवारा फिरने और इसी कार की दूसरी हराइयाँ पेदा हो जाती हैं । 
परन्तु यह सब कुछ कहने से हमारा यह तात्पयं कदापि नहीं कि सम्पन्न 
घरों के बच्चे सदा सच्चरित्र ही होते हैं और निर्धन घरों के दुराचारी | 
हमारा आशय केवल यही है हि एक समृद्ध घर का वातावरण निधन 
घर के वातावरण की अपेक्षा बच्चे के सांस्कृतिक विकास के लिए अधिक 
उपयुक्त होता है। बच्चों का मस्तिष्क अत्यन्त कोमल और सुकुम'र 
होता है। परिवार में वाद्य और आन्तरिक वातावरण का उनके मस्तिष्क 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है | इसलिए यह आवश्यक है कि समाज 
में आदर्श और सम्य नागरिक उत्पन्न करने के लिए गणशहस्थ जीवन की 
सफलता की बाह्य और आन्तरिक दशाओं की अनुकूलता प्राप्त की जाय | 


बाह्य अवस्थाएँ--ग हस्थ जीवन की सफलता के लिए बाह्य 
अवस्थाओं में हम निम्नलिखित दो दशाओं का उल्लेख कर 
सकते हैं :-.- 


परिवार ट्छ 


(१? आशिक न्यूनतम(4० 0700709 धांणाएप्राणो प्रत्येक गहस्थ 
में अपने सदस्यों के पालन-पोषण के लिए. इतनी आमदनी अवश्य होनी 
चाहिए. कि जिससे परिवार के स रे सदस्य आराम से अपना जीवन 
व्यतीत कर सकें तथा परिवार के मुखिया की अ्रस्वस्थावस्था. दुर्घटना या 
बुढ़ापे की अवस्था में ग्रहस्थ का कार्य चल सके | इसका यह आशय 
कदापि नहीं कि यदि परिवार के बड़े सदस्य काम करना न चाहें तो भी 
उन्हें सरकार द्वारा वेतन दिए जाने का प्रबन्ध हो | इसका अथ केवल 
यही है कि सरकार प्रत्येक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति को काम दे तथा 
उसको इतना वेतन दे कि जिसमे वह अपना और अपने बच्चों का अच्छी 
तरह पालन पोषण कर सके | 

(२) अच्छा मकान ( ४०7।०७]6९ १00:$0 )--निर्वाह के 
लिये उपयुक्त आमदनी के अतिरिक्त प्रत्येक परिवार के पास रहने के 
लिए स्वस्थ वातावरण में एक अच्छा मकान भी होना चाहिए | एक 
अच्छे और ग्वास्थ्ययट मकान के बिना न परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य 
ही ठीक रह सकता है और न वे अपनी मानसिक या आध्यात्मिक उन्नति 
ही कर सकते हैं | हमारे देश में बहुत से घनवान्‌ लोग भी छोटे और 
गन्दे मकानों में रहते हैं। गहस्थ जीवन इस प्रकार के वातावरण में न 
सुखी ही रह सकता है और न किसी प्रकार की नेतिक उबश्नति ही कर 
सकता है | इसलिये सरकार का दूसरा कतंव्य यह है कि वह देखे कि 
प्रत्येक ग़ हस्थी एक »च्छे और स्वास्थ्यप्रद मकान में निवास करता है। इस 
दिशा में बड़े-बड़े शहरों में इम्प्रवमेन्ट ट्रस्ट और म्यूनीसिपलटियाँ विशेष 
काय कर सकती हैं | 

आन्तरिक अवस्थाएँ--सुखी णहस्थ-जीवन के लिए बाह्य अवस्थाश्रं 
के अतिरिक्त कुछ ऐसी अवस्थाएं भी हैं जो परिवार के आन्तरिक गुणों 
से सम्बन्ध रखती हैं। इन अवस्थाओं में हम निम्नलिखित गुणों का 
विशेष रूप से उल्लेख कर सकते हैं :-- 


व्यय नागरिकशाज्र के सिद्धान्त 


( १ ) शिक्षा--एक अच्छा ग्रहस्थ-जीवन व्यतीत करने के लिए 
परिवार के प्रत्येक सदस्य का शिक्षित होना परमावश्यक है। शिक्षा के 
बिना न माता-पिता अपने बच्चों की मनोवृक्ति समझ सकते हैं और न 
उनको एक सुसंस्क्ृत वातावरण में पाल ही सकते हैं। शिक्षा के बिना 
पति और पत्नी का जीवन भी अ्रसह्य हो जाता है। शिक्षित माता-पिता 
केवल अपने बच्चों को ठीक प्रकार की शिक्षा द्दी नहीं दे सकते, बल्कि 
स्वयं भी वे अपने अवशिष्ट समय को पढ़ने-लिखने और दूसरे अच्छे 
कार्यो में व्यतीत कर सकते हैं । 


(२) पारस्परिक प्रंम--सुखी ग्रहस्थ-जीवन के लिए दूसरी 
महत्वपूर्ण अवस्था पति-पत्नी के पारस्परिक स्नेह की है। यदि पति और 
पत्नी के स्वभाव एक दूसरे के प्रतिकूल हों, तथा उनके आदर्शों में 
मिन्नता हो या वे असपम्रान इच्छाए, रखते हं तो इससे ग्हस्थ-जीवन 
भारस्वरूप हो जाता है| इतलिए विवाह से पहले यदद श्रावश्यक है कि 
पति-पत्नी एक दूसरे के स्वभाव से भलीभाँति परिचित हों और वे केवल 
बाह्य सोन्दय से ही आकर्षित न होकर, एक दूसरे के आन्तरिक गुणों को 
पहचानने का प्रयत्न करें | मात -पिता का भी कर्तंव्य है कि वे अपनी 
सन्‍्तान का उनकी इच्छा के विरुद्ध विवाह-सम्बन्ध न करे' | पति और 
पत्नी के विशुद्ध स्नेह पर ही एक सद्ण्हस्थ को नींव पड़ सकती है। 


( ३ ) सहिष्यणुता--यदि पति और पत्नी में किसी प्रकार का 
मेदभाव भी हो तो भी उनका धर्म है कि वे पारस्परिक भेद-भाव का 
विचार न करके केवल अपने समान आदर्शो' पर ही ज़ोर दे । णहस्थ में 
न जाने कितनी बार पति और पत्नी का झगड़ा होता है और वे एक 
दूसरे को संशय की दृष्टि से देखते हैं। परन्तु एक कुशल णहस्थी फे लिए 
आवश्यक है कि वह इन<भंगड़ों को शीघ्र ही भूल जाय और गहस्थ- 
जीवन को छोटी-छोटी बातों के कारण कलहपूण न होने दे । एक दूसरे 
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के विचारों के प्रति सहिषुता गणहस्थ-जीवन की तीसरी बड़ी आधार- 
शिला है । 

(४ ) सहयोग--ण्दस्थ के सारे ही सदस्यों का कतंव्य हैकि वे 
परिवार के सभी कामों में एक दूसरे को सहयोग दे' | यदि किसी परिवार 
में एक ही आदमी कमानेवाला हो और दूसरे सदस्य शक्ति होने पर भी 
काम न करें तो इससे गहस्थ-जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। इसलिए 
परिवार के सारे ह्टदी सदस्यों की अभ्रपनी-अपनी शक्ति के अनुसार कायें 
करना चाहिए । पति और पत्नी को भा ठीक तरह से अपने कार्यों का 
विभाजन कर लेना चाहिए. | यदि पति कमाने का भार संभाले तो पत्नी 
का धर्म है कि वह गशहस्थ की दूसरी सारी जिम्मेदारियाँ अपने कन्धों पर 
धारण करे | पत्नी गहस्वामिनी होती है| बच्चों का लालन-पालन उसका 
मुख्य कतंव्य है | परन्तु इस कथन का यह अ्रथ कदाप्रि नहीं कि स्त्रियों 
को घर की चहार-दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहिए । वह राजनेतिक 
आर सामाजिक कार्यों में भी भाग ले सकती है किन्तु गह-कार्य छोड़ कर 
नहीं | यदि ग्रहकाय॑ करने के पश्चात्‌ स्त्रियों को अवकाश मिले तो उन्हें 
सावंजनिक कार्यो में भी श्रवश्य भाग लेना चाहिए 

( ४ ) छोटा परिवार--सुखी शहस्थ की एक दूसरी आवश्यक 
अवस्था यह है कि परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक न हो ।| घर में 
अधिक बच्चों का होना भी हानिकारक है। इससे न उनको अच्छी शिक्षा 
ही मिल सकती हे और न वह एक अच्छे ढंग से ही अपना जीबन व्यतीत 
कर सकते हैं। बच्चों के अतिरिक्त एक ही परिवार में इतने अधिक 
सम्बन्धी नहीं होने चाहिए कि जिससे उनमें परस्पर सदा झगड़ा ही होता 
रहे | घर में चाचा-चार्चा, ताऊ-ताई, चचेरे भाई आदि अनेक सम्बंधियों 
के रहने से ग्हस्थ-जीवन सुखी नहीं रहता | इसलिए एक गणहस्थ में केवल 
माता-पिता, पति-पत्नी और बच्चे ही होने चाहिए जिससे उनका स्नेह-बंधन 
शिथिल न हो सके । 


8० नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 
पारिवारिक सदस्यों के अधिकार और कतेव्य 


इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व हम परिवार के सदस्यों के 
अधिकारों और कतंब्यों का वर्णन करना भी उचित समभतते हैं। प्रत्येक 
परिवार में बच्चों के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। पहले हम उनके 
अधिकारों का वणन करेंगे :--- 


( १ ) बच्चे का सबसे पहला और आवश्यक अधिकार यह है कि 
उसका लालन-पालन ठीक प्रकार से हो | यदि बच्चे को ठीक प्रकार का 
भोजन और वस्त्रन मिलें तो वह जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति 
नहीं कर सकता और न वह एक अच्छा नागरिक ही बन सकता हे | 

( २ ) बच्चे का दूसरा अधिकार यह है कि उसे उचित प्रकार की 
शिक्षा दी जाय | शिक्षा मनुष्य और समाज के अच्छे जीवन पर गहरा 
असर डालती है । एक अशिकज्षित बालक न अपने व्यक्तित्व का ही विकास 
कर सकता है और न किसी प्रकार की समाज-सेवा । 

( ३.) बच्चे का तीसरा अधिकार यह है कि वह अपने माता-पिता से 
न्यायपूर्ण व्यवहार प्राप्त करे | माता-पिता को अपने बच्चों के साथ अन्याय- 
पूर्ण या नुशंस व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए. | उनका धर्म है कि 
वह अपने बच्चों के आन्तरिक गुणों के विकास में सहायक सिद्ध हों और 
उन्हें अपने ही रूढ़िवादी विचारों में ढालने का प्रयत्न न करें । 

( ४ ) माता-पिता को लड़के और लड़कियों में अनुचित भेदभाव 
नहीं रखना चाहिए | उन दोनों का अपना एक अलग व्यक्तित्व होता है | 
दोनों सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक हैं | 

बच्चों के कतेठ्य-माता-पिता की सेवाओं के बदले बच्चों के भी 
उनके प्रति कुछ कतंव्य हैं | माता पिता श्रपने बच्चों के लिए. सत्र कुछ 
नन्‍्यौछावर करने को उद्यत रहते हैं। बच्चों का धर्म है कि वह श्रपने माता- 
पिता की आजा का पालन करें, उनके प्रति आदरभाव बनाए रकक्‍्खें, 
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उनकी हर प्रकार से सहायता करें, बुढ़ापे में उनकी सेवा करें, ग्रहस्थ के 
अनुशासन में रहें और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ प्रेम का 


व्यवहार करें | 
परीक्षा-प्रइन 
१. “परिवार सामाजिक गुणों का शिज्षणालय है! इस कथन पर अपने विचार 
प्रकट कीजिए । ( यु० पी०, १६४२ ) 


परिवार सव संघों से अधिक महत्त्वपूण है? इस उक्ति की विवेचना कीजिए। 
( यू० पी०, १६४० ) 


कहो. 3 शी ९ ( हें 
. परिवार क्या है ? इसके अधिक महत्त्वपूण काय क्‍या हैं? 
. परिवार सामाजिक जीवन का स्थाई स्कूल है । इस कथन की व्याख्या ओर 


विवेचना कोजिए कि पारिवारिक जीवन में सामाजिक गुणों का सवप्रथम 
विकास केसे होता है । ( यू० पी०, १६३१ ) 


, शिक्षा साबन्धी संस्थाओं में परिवार सबसे बड़ी संस्था है! इस कथन की 


विवेचना कीजिए । ( यू० पी०, १६३६ ) 
पारिवारिक-जीवन की सफलता के लिए कं।न-सी आवश्यक अवस्थाएँ हैं 


७, पारिवारिक जीवन की व्यवस्था का आधार क्‍या है ? संक्षेप में इसके विकास 


ओर संगठन पर विचार प्रकट कीजिए । 


, पारिवारिक सदस्यों के अधिक आवश्यक अधिकार और कतव्य कोन-कोन 


से हैं ? 


पाँचवाँ अध्याय 


नागरिकता 


नागरिकशास्त्र का मुख्य ध्येय आदश्श नागरिकता का अध्ययन दे। 
इसलिए, राज्य, उसके अंग, प्रत्यग, विधान और कतंव्यों का विवरण देने 
से पहले आवश्यक है कि हम नागरिक और नागरिकता के श्रर्थ को समझ 
लें और इसी विषय की दूसरी धारणाओं, जैसे अधिकार और कतंब्य, 
स्वतंत्रता और समता, राष्ट्रीय और श्रन्तर्राष्ट्रीयता इत्यादि विषयों का भी 
भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लें। प्रस्तुत तथा अगले कुछ अ्रध्यायों में 
इसीलिए नागरिकता के इन तत्वों का विवेचन टिया जायेगा । इस अध्याय 
में इम नागरिक और नागरिकता का विश्लेषण करेंगे । 

नाग,रक शब्द का अथे--नागरिक शब्द का अथ साधारण बोल- 
चाल को भाषा म॑ एक ऐसे मनुष्य से लिया जाता है जो किसी नगर में 
रहता हो और अपने रहइन-सहन तथा बोलचाल की विशेषता से एक 
गरमीण मनुष्य से भिन्‍न हो। वास्तव में नागरिकशासत्र के अन्तर्गत 
नागरिक शब्द का यह अथ सवथा भ्रममूलक है | इस शास्त्र की दृष्टि से 
नागरिक हम ऐसे प्रत्येक मनुष्य को कहते हैं, वह चाहे गाँव में रहता हो 
अथवा नगर में, जंगल में रहता हो अथवा बस्ती में, निर्धन हो श्रथवा 
अमीर. सत्रीहो अथवा पुरुष, जिस राज्य की ओर से सामाजिक तथा 
राजनैतिक अधिकार प्राप्त हों और जो अपने राज्य की सेवा और शुश्रुषा 
के लिए. सदा उद्यत रहता हो । 

प्रत्येक राज्य में दो प्रकार के सदस्य रहा करते हैं--एक नागरिक और 
दूसरे अनागरिक । नागरिक, जैसा कि ऊपर कहा गया है, वे मनुष्य कहलाते 


नागरिकता ६३ 


हैं जिन्हें राज्य की ओर से सामाजिक और राजनैतिक अधिकार प्राप्त हों । 
दूसरे शब्दों में ऐसे मनुष्य जो राज्य के प्रत्येक काय में भाग ले सकें, जिन्हें 
चुनाव में अपनी राय देने का अधिकार प्राप्त हो और जो सरकारी नौकरी 
प्राप्त कर सकें। अनागरिक ऐसे लोगों को कद्दा जाता है जिन्हें इस प्रकार 
के अ्रधिकार प्राप्त न हों। विदेशों से हमारे देश में भ्रमण करने के लिये 
श्राये हुए, व्यक्ति इसी श्रेणी में गिने जाते हैं। वे हमारे देश के चुनावों 
में भाग नहीं ले सकते ओर न सरकारी नौकरी ही प्रास कर सकते हैं । देश 
में रहने वाले बहुत से व्यक्ति भी कभी-कभी विशेष <रणों से नागरिक 
बन जाते हैं। लम्बी सज्ञाएं, काटनेवाले अपराधी, भिक्तुक, पागल, कोढ़ी 
आदि बहुत से लोग राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर दिए जाते हैं 
ऐसे लोगों को हम स्वदेशी ग्रनागरिक कह सकते हैं | कुछ देशों में स्त्रियों 
को मताधिकार नहीं दिया जाता, न वे सरकारी पद ही प्राप्त कर सकती 
हैं । इन देशों में स्त्रियों को भी हम अनागरिक कह सकते हैं | 

नागरिकता का सम्बन्ध इसलिए राजनेतिक अधिकारों की ५प्ति से 
है | वतमान समाज में सामाजिक अधिकार तो प्रत्येक मनुष्य को ही चाहे 
वह स्वदेशी हो अथवा विदेशी, स्री हो अथवा पुरुष, भिखारी हो अथवा 
घनी,पागल हो अर थवा बुद्धिमान्‌ ,दिए जाते हैं। ऐसे लोग आराम से किसी 
भी देश में रह सकते हैं, वह स्वतंत्र व्यवसाय कर र कते हैं, जहाँ चाहें घूम 
सकते हैं, अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं | सरकार उनकी 
जान और माल की रक्षा करती है तथा उन्हें दूसरी हर प्रकार की सुविधाएँ 
देती है। परन्त ऐसे लोग राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते, इस- 
लिए वे अनागरिक कहलाते हैं | 

नागरिक होने के लिये निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति आवश्यक है :-- 

( १) राज्य की सदस्यता, 


(२) राज्य की ओर से सामाजिक ओर राजनेतक अधिकारों 
की प्राप्ति, 
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(३ ) राज्य के प्रति भक्ति अर्थात्‌ राज्य की सेवा, रक्षा और 
उसकी उन्नति करने के लिए तत्परता । 

कोई भी मनुष्य जो इन तीनों शर्तों की पूर्ति नहीं करता, राज्य का 
नागरिक नहीं कहलाया जा सकता | ऊपर दी हुई तीसरी शर्त अर्थात्‌ 
राज्यमक्ति नागरिकता की प्राप्ति के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी 
राजनैतिक अधिकारों को प्राप्त करने की शर्त । प्रत्येक नागरिक को. राज्य- 
द्वारा अधिकारों की प्राप्ति के उपलक्ष में अपने देश और राज्य के प्रति 
भक्तिभाव की प्रतिज्ञा करनी पड़ती हे। जो मनुष्य अपने देश की 
सेवा के लिए तत्पर नहीं वह उस देश का नागरिक नहीं कहा जा 


सकता । 

नागरिकता का विकास--नागरिक शब्द के साथ राजनैतिक 
अ्रधिकारों की प्राप्ति का सम्बन्ध ग्रीस और गम की सम्यता से हुश्रा । 
प्राचीन काल में ग्रीस देश में नागरिक केवल ऐसे ही मनुष्यों को कहा 
जाता था जिन्हें उस देश की सरकार द्वारा राजनैतिक और सामाजिक 
अ्रधिकार दिये जाते थे | ऐसे मनुष्यों की संख्या ग्रीस राज्य में बहुत कम 
होती थी | राज्य में दूसरे रहनेबाले लोग अ्नागरिक या दास कहलाते थे । 
इन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त न होते थे। आजकल के देशों के 
अनागरिकों से ग्रीस के इन अनागरिकों के अधिकार सर्वथा भिन्न थे | 
वर्तमान काल में अनागरिकों को सन्न प्रकार के सामाजिक तथा नागरिक 
अधिकार प्रास होते हैं, केवल उन्हें राजनेतिक अधिकार नहीं दिये जाते | 
परन्तु ग्रीस में अनागरिकों को सामाजिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होते थे । 
वे नागरिकों की निजी सम्पत्ति माने जाते थे, उनको गुलाम या दास 
पुकारा जाता था | उनका क्रय-विक्रय उसी रूप में होता था जैसे इस युग 
में जायदाद या चल-संपत्ति का होता है | 


रोम साम्राज्य में भी नागरिकों का निणंय सामाजिक और राजनैतिक 
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अधिकारों की प्राप्ति से किया जाता था | अन्तर केवल इतना था कि 
ग्रीस में केवल नगर में रहनेवाले ही कुछ लोगों को नागरिकता का स्थान 
प्राप्त हो सकता था । रोम में इसके विपरीत रोम साम्राज्य के अन्तग त 
रहनेवाले किसी भी पुरुष को यह स्थान प्रदान किया जा सकता था। रोम 
में रहना रोम साम्राज्य के नागरिक के लिए आवश्यक नहीं था। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि रोमनों के काल में नागरिक शब्द की परिभाषा 
ग्रीसकाल की परिभाषा से श्रधिक व्यापक बन गई थी | 


आधुनिक युग में भी नागरिक शब्द के साथ राजनैतिक और सामाजिक 
अधिकारों की प्राप्ति उती प्रकार सम्बन्धित हे जैसे वह ग्रीस और रोम के 
राज्य-काल में थी। अन्तर +वल इतना है कि वर्तमान काल में नागरिकता 
का स्थान रोम और ग्रीस राज्य के नागरिकों की अपेक्षा बहुत अधिक 
मनुष्यों को प्राम होता है और इन प्रकार का स्थान देने में स्नी और 
पुरुष, ग़रीब और अमीर, ग्रामीण और शहरी, बुद्धिमान और मूख का 
ध्यान्न नहीं किया जाता । ऐसा प्रत्येक मनुष्य जो किसी राज्य का सदस्य 
हो, उसके प्रति वफादार हो तथा जो किसी विशेष प्रकार के रोग से ग्रस्त, 
पागल अथवा पुराना अपराधी न हो, नागरिकता का स्थान प्राप्त कर 
सकता है । 


विदेशी ( 0.]८)) ,--प्रश्न यह उठता है कि देशी और विदेशी 
लोगों में अधिकारों की प्राप्ति की दृष्टि से क्‍या अश्रन र है, तथा विदेशी 
हम किस प्रकार के लोगों को कह सकते हैं | विदेशी ऐसे मनुष्यों को कहा 
जाता है जो एक राज्य में केवल थोड़े हद्दी दिनों के लिए बसते हैं तथा 
किसी दूसरे राज्य के प्रति वह अपनी राज्यभक्ति प्रदर्शित करते हैं | ऐसे 
मनुष्यों की सामाजिक अधिकार तो शाप्त होते हैं परन्तु वे राजनैतिक 
अधिकारों का उपयोग नद्दीं कर सकते | सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति के 
बदले में विदेशियों को उस देश के क़ानूनों का पूर्यरूप से पालन करना 
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पड़ता है तथा जब तक वह उस देश में निवास करें, उन्हें उस देश के 
कर तथा टेक्स आदि देने पड़ते हैं। 


'बदेशी मित्र और शत्रु-विदेशी दो प्रकार के होते हैं--एक 
विदेशी मित्र ( 8]0॥ #।७705 ) और दूसरे विदेशी शत्रु ( 4]0॥ 
४7०7763 ) । विदेशी मित्र हम ऐसे देश के नागरिकों को कहते हैं जो 
इमारे देश के साथ मित्रता का व्यवहार करते हों। विदेशी श्र ऐसे 
मनुष्य कहलाते हैं जो हमारे देश के साथ लड़ाई कर रहे हों । पिछले 
महायुद्ध में जब भारतवर्ष इंगलैश्ड के साथ मिलकर जमंनी और जापान 
से युद्ध कर रहा था तो इन दोनों देशों के हमारे देश में बसने वाले लोगों 
को विदेशी शत्रु कहा जाता था और लड़ाई छिड़ने के पश्चात्‌ 
शीघ्र ही उनको जेलखानों में बन्द कर दिया गया था जिससे वे हमारे 
देश की सरकार के विरुद्ध अपने देश की सरकार की सहायता न 
कर सके | 


नागरिक बनाम निर्वाचक--राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए 
यह थ्रावश्यक नहीं कि वह देश के प्रत्येक चुनाव में भाग लेने का श्रधिकारी 
हो | बहुत से देशों में स्त्रियों, अल्पवयस्क मनुष्यों, सरकारी कर्मचारियों 
तथा सैनिकों आदि को चुनाव में खड़े होने तथा भाग लेने का अधिवार 
प्राप्त नहीं होता | परन्तु फिर भी वह नागरिक ही कहलाते हैं। अमरीका 
में नागरिक होते हुए. भी कुछ लोगों को प्रे ज्ञीडैन्ट के पद के लिए खड़े 
होने या उसके चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता। 
अधिकतर नागरिक निर्वाचक भी होते हैं परन्तु इन दोनों शब्दों का एक 
ही अथ नहीं समझना चाहिए। 

नागरिक बनाम प्रजा--प्राचीन तानाशाही साम्राज्यों के युग में 
जब किसी देश में रहने वाले नागरिकों को किसी प्रकार के राजनैतिक 
अथवा सामाजिक अधिकार प्राप्त न द्ोते थे और राजा ही देश के सारे 
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काम-काज की देखभाल करता था, प्रजा को स्वतन्त्रता और उसके 
अधिकार राजा की स्वेच्छा पर ही निभर थे, तो एक देश में रहने वाले 
सभी व्यक्तियों को नागरिक नहीं, वरन्‌ प्रजा कहा जाता था । आजकल 
भी राजतन्त्रात्मक शासनों में जहाँ राज्य का सारा काम-काज वंशपरम्परा 
से एक राजा द्वी चलाता है देश की जनता को प्रजा के ही नाम से पुकारा 
जाता है | परन्तु आधुनिक युग में प्राय: प्रत्येक देश में ही जनता धीरे- 
धीरे अपने ही ह्वार्थों में राज्यकायं का सारा भार ले रही है। इसलिए 
प्रजातन्त्रात्मक शासनों में देश की जनता को प्रजा के नाम से नहीं, वरन्‌ 
नागरिकों के नाम से संबोधित किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते 
हैं कि एक ऐसे देश की जनता, जहाँ उसे हर प्रकार के राजनेतिक और 
सामाजिक अ्रधिकार प्राप्त हों, नागरिकों के नाम से पुकारी जाती है ओर 
इसके विपरीत एक ऐसे देश की जनता, जहाँ उसे इस प्रकार के अधिकार 
प्राप्त न हों, प्रजा के नाम से संबोधित की जाती है । 

नागरिकता का निर्णय 


प्रत्येक राज्य में दो प्रकार के नागरिक हुआ करते हैं---एक जन्मजात 
नागरिक ( ७४७७० )) 300॥ (2(207७ ) और दूसरे राज्यदत्तनागरिक 
( ४०४४पए7७।504 (76 2९75 ) । पहले प्रकार के नागरेक ऐसे 
व्यक्तियों को कहा जाता है जो अपने जन्म से ही किसी राज्य के सदस्य 
होते हैं | इसके विपरीत राज्यदत्त नागरिक ऐसे मनुष्यों को कहा जाता है 
जो अपने जन्म के समय दूसरे राज्य के सदस्य रहे हों परन्तु बाद में 
अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश में जाकर रहने और बसने के कारण उन्हें 
उस देश को सरकार ने नागरिकता का पद प्रदान कर दिया हो । 
जन्मजात नागरिक 

जन्म से नागरिकों का निरणंय दो नियमों द्वारा किया जाता है :-- 


(१) रक्त वंशाधिकार नियम--( वंप४ डिक्याह्वपांगां$ 07 
७ 
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8]004 [२०१३४४०7४४४79 ०7७ ?97०७7॥92० )--इस नियम के 
अनुसार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का निणंय उसके पिता की 
नागरिकता से किया जाता है| यदि पिता फ्रांस का नागरिंक हो तो 
उसको सन्‍्तान भी. चाहे वह फ्रांस में पैदा हो या किसी दूसरे देश में, 
फ्रांस को ही नागरिक कहलाएगो। यह नियम फ्रांस, इटली, आस्ट्रिया 
तथा योरोप के कुछ श्रन्य देशों में प्रचलित है। इस नियम के आ्राधीन 
नागरिकता का निर्णय आसानी से किया जा सकता है परन्तु कभी-कभी 
इस नियम के आ्राधीन भी, जैसे नाजायज बच्चों की नागरिकता का निण य 
करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है । 

(२ ) जन्म-स्थान (7५७७ 504 70]8०0 04 37'0॥ )-रक्त 
के श्रति।रक्त कुछ देशों में नागरिकता के निर्णय के लिए. एक दूसरा 
नियम भी है | इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता का 
निर्णंय उसके जन्मस्थान के आधार पर किया जाता है। श्रजेंट्टाइना में 
यह नियम प्रचलित हे | इस नियम के अनुतार यदि कोई माता-पिता 
कुछ दिनों के लिए अजेंग्ठाइना में आकर बस जाय और वहाँ उनकी 
कोई सनन्‍्तान पेंदा हो जाय तो वह इस न्यिम के अनुसार श्रर्जए्टा इना 
की नागरिकता का पद प्राप्त कर लेगा | इसी प्रकार यदि कोई अ्र्जेंग्टाईना 
के माता-पिता छुट्टियों में किसी दूसरे देश में जाकर बस जायें और वहाँ 
उनकी सन्‍्तान पेंदा हो तो वह अजेंग्टाइना की नागरिक नहों, वरन्‌ 
उसी दूसरे देश की नागरिक कहलायेगी | 

इस नियम के अनुसार नागरिकता का निणुय तो श्रासानी से दो 
जाता है परन्तु इसे वैशानिक नियम नहीं कद्दा जा सकता क्योंकि बच्चों के 
जन्म का स्थान बहुत कुछ परिस्थिति पर निर्भर है। यदि माता-पिता 
किसी दूसरे देश में केवल भ्रमण करने के लिए गए. हुये हों ओर वहाँ 
उनकी सनन्‍्तान पेदा हो जाय तो इस नियम के अनुसार वह सन्तान अपने 
माता-पिता की नागरिकता को खो बैठती है, जो अ्रन्यायपूण है । 


नागरिकता है 


दोहरा नियम ( 207048 777754486 ) ---उपयु कत कठिनाई 
को दूर करने के लिये कुछ देशों में नागरिकता के निर्णय के लिए. एक 
दोहरा नियम काम में लायाजाता है।इस नियम में “जन्म के स्थान, 
ओर 'रक्त-वंशाधिकार' दोनों नियमों का समन्वय कर दिया जाता है। 
इस दोहरे नियम के अनुसार एक देश के माता-पिता से उत्पन्न सन्तान, 
वह चाहे संसार के किसी भी कोने में हो, अपने पिता की ही नागरिकता 
प्राप्त करंगी और साथ ही विदेशी माता-पिता से उत्पन्न सन्‍्तान अपने जन्म- 
स्थान के कारण जिस देश में वह उत्पन्न हुई हो, उसकी नागरिकता अ्रहण कर 
सकेगी | इगलेर्ड और अमरीका में यही दोहरा नियम काम में लाया जाता 
है | इस + यम के श्रनुसार इज्ञलेएड और अमरीका के नागरिकों की सन्‍्तान 
संसार के किसी भी कोने में रहती हुई इन्हीं देशों की नागरिक रह सकती 
है और साथ दूसरे देशों के नागरिकों फ्री सन्‍तान केवल इजड्जलेण्ड या 
अमरीका में पेदा होने के नाते ही इन देशों की नागरिकता धापष्त कर 
सकती है । 

कभी-कभी इस दोहरे नियम के, कारण नागरिकता के वाध्तविक 
निणय में श्रत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ 
यदि कोई फ्रांस के माता-पिता कुछ दिनों के लिये इज्ञलैश्ड में जाकर 
रहने लगें और वहाँ उनकी सन्‍्तान पेदा हो जाय तो फ्रांस के रक़्तसम्बन्धी 
नियम के अनुसार वह फ्रांस के नागरिक कहलाएँगे और इज्जलेण्ड के 
दोहरे नियम के अनुसार वह इद्धलैेण्ड के नागरिक कहलाएँगे | ऐसी दशा 
में दोनों ही देश इन बच्चों पर अधिकार ज़माने की चेष्टा करते हैं और 
ऐसे बच्चों के लिए. यह निर्णय करना श्रत्यन्त कठिन हो जाता है कि वह 
किस देश की नागरिकता छोड़ें और किस देश की ग्रहण करे । यहाँ यह 
सममभ लेना अत्यन्त आवश्यक है कि कोई भी भनुष्य दो राष्ट्रों को नागरि- 
क॒ता ग्रहण नहीं कर सकता । वह केवल एक ही देश की छात्र-छाया में 
रह सकता है, दो देशों की नहीं। ऐसा इसलिए होता हे कि व्यक्ति का 
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उत्तरदायित्व एक ही राज्य पर पूर्णतया रह सके । कई बार दो देशों में 
लड़ाई छिड़ जाती है। यदि एक ही मनुष्य इन दोनों देशों का नागरिक 
हो तो उसके लिए प्रश्न उठता है कि वह किस राज्य की ओर से लड़े। 
कई बार इन उलभनों में पड़कर मनुष्य दोनों देशों की नागरिकता खो 


बैठता है । 
दोहरी नागरिकता की कठिनाई को दूर करने के लिए! दो नियम काम 


में लाये जाते हैं। एक यह कि यदि माता-पिता बच्चे के जन्म के पश्चात्‌ 
उसे साथ लेकर अपने देश में ही वापिस लौट जायँ और वहीं रहने लगें 
तो बच्चा अपने पिता की ही नागरिकता पुनः प्राप्त कर लेता है। दूसरा 
नियम यह है कि बच्चा वयस्क होने पर अपनी नागरिकता का स्वयं निर्णाय 
कर सकता है । वह दोनों देशों में से किसी भी एक देश का नागरिक 
बनने का विचार प्रकट कर सकता है। 


नागरिकता के निर्णय का आदर्श नियम 

नागरिकता के निर्णय के विमिन्न नियमों में से कौन-सा अच्छा है, 
यह कहना कठिन है | “रक्त और (स्थान! दोनों नियमों से नागरिकता 
का चेत्र सीमित और संकुचित हो जाता है। दोनों नियमों के मिलान से 
नागरिकता का निर्णय कठिन हो जाता है | वास्तव में आदर्श नागरिकता 
तो स्वतन्न राष्ट्रों की सीमाओ से पर एक विश्वन्‍्यापी राज्य की नागरिकता 
है | प्राचीन काल में, नागरिकता का अधिकार, एक विशेष श्रेणी के, केवल 
नगर में रहनेवाले आदामयो को दिया जाता था। आजकल वही अधि- 
कार एक राज्य के अन्दर रहनेवाले प्रत्येक स्त्री, पुरुष को दिया जाता है। 
एक श्राठश समाज में प्रत्येक व्यक्ति को एक विश्वव्यापी राज्य का नागरिक 
माना जायेगा । मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वह जहाँ चाहे रहे, जहाँ 
चाहे व्यवसाय करे। प्रत्येक देश में उसे एक ही प्रकार के सामाजिक और 
राजनैतिक अ्रधिकार प्राप्त हो सकेंगे | सारा संसार इसी एक आदर्श की 
शोर बढ़ ता हुआ प्रतीत होता है । 


नागरिकता १८५ 


नागरिकों का नागरिककरण (3 ८०१४एं५४०% 0०6 (४ 29॥५5॥ [9 
07" >५१॥०७7'७। 8७७0॥ ) 
प्रत्येक राज्य में जैसा कि पहले कहा जा चुका हे, दो प्रकार के नागरिक 
होते हैं--एक जन्म से और दूसरे स्वेच्छा से । एक देश के नागरिक 
सर देश के नागरिक भी हो सकते हैं इसके लिए प्राय: प्रत्येक देश के 
विध न में विशेष नियम बनाए जाते हैं। इन नियमो को नागरिककरण 
( (७७ ५७६/७॥ ) नियम कहा जाता है। ये नियम विभिन्न राज्यो 
में विभिन्न प्रकार के होते हैं। अधिकांश देश, विदेशियों को नागरिकता 
देने से पहले; उनसे कुछ विशेष शर्तों की पूर्ति कराते हैं जैसे /!) दूसरे 
देश की नागरिकता का त्याग, २ वर्तमान देश में एक निश्चित अवधि 
(४ से “० वर्ष तक रहना, (३) उस देश की नागरिकता प्राप्ति के लिए 
आवेदनपत्र देना तथा उसके दूसरे कानूनों को पालन करने और उसके 
प्रति राज्य मक्ति दर्शित करने का बचन देना, इत्यादि | इन शर्तो की 
प्राप्ति के बाद सरकार व्यक्ति को एक सनद दे देती है जिसमें कहा जाता 
है कि वह नागरिक बना लिया गया | 
कुछ देशों म॑ नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें अत्यन्त कठिन होती हैं, 
जैसे उस देश की राष्ट्रभाषा का ज्ञान, नैतिफ चरित्र , प्रचलित शासन-पद्धति 
में विश्वास, अपना ठीक प्रकार से गुज़ारा करने की ज्ञमता, ज़मीन 'या 
जायदाद खरीदना इत्यादि | कुछ दिनों पहले अमरीका में नागरिकता प्राप्त 
करने को एक और विशेष शर्त यह थी कि एशिया द्वीप के आदमी वहाँ 
नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते थे । हाल ही में इस क़ानून में अब 
संशोधन कर दिया गया है अब वहाँ कुछ खास तादाद में प्रति वर्ष 
ग्रादमी कुछ विशेष शर्ता को पूरा करके, वहाँ के नागरिक बन सकते हैं । 
विदेशिपों का नागरिकता देने या न देने का अन्तिम निणंय प्रत्येक देश 
की सरकार ही कर सकती है और इसमें बाहर की सरकारें किसी प्रकार का 
हस्ताक्षेप नहीं कर सकतीं | 
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कुछ एसी भी अवस्थाएँ हैं जब एक देश के निवासी दूस देश की 
नागरिकता बिना ऊपर लिखी हुई शर्तों के पूण किये हुये भी, किसी 
अन्य कार्य द्वारा अपने आप प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरणाथ ! १ यदि 
कोई स्त्री विदेशी से ब्याह कर ले तो उसे अपने पति के देश को नागरिकता 
अपने आप प्राप्त हो जाती है | परन्तु यह नियम पुरुषों पर लागू नहीं 
होता अर्थात्‌ यदि एक पुरुष दूसरे देश की स्त्री से ब्याह कर ले तो उसे 
स्रीके देश की नागरिकता प्राप्त नहीं होती! २ ) कुछ देशों में यह भी 
नियम है कि यदि किसी अन्य देश का नागरिक वहाँ का कोई राजपद 
€ (70767070॥५ “>06 ) ग्रहण कर ले तो वह स्वयंमेव उस देश 
का नागरिक बन जाता है ।(३ ) कछ दक्षिणी अमरीका के देशों में 
ऐसा नियम भी है कि यदि कोई व्थक्ति उन देशों में जायदाद या भूमि 
खरीद ले तो वह वहाँ का नागरिक बन जाता है। (४ ) जब्र एक देश 
दूसरे देश के किसी भाग को जीतकर अपने , मिला लेता है तो विजित 
देश वालों को जीतने वाले देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है | 
राज्यदत्त नागरिकों का स्थान ( ह0प8 ).... 

राज्यदत्त और स्वाभाविक नामरिंकों में अधिकतर देशों में किसी प्रकार 
का भेद नहीं किया जाता, दोनों को एक ही प्रकार के अधिकार प्रदान 
किये जाते हैं । परन्तु कछ देशों में राज्य द्वारा बनाए गये नागरिकों को 
देश की सरकार के सर्वोच्च पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता | 
अमरीका में बनावटी नागष्कि सभापति तथा उपसभापति के पद के लिये 
खड़ा नहीं हो सकता | १६२४ से पहिले इज्जलैण्ड में बहुत सी नौकरियाँ 
वहाँ के स्वाभाविक नागरिकों को ही दी जाती थीं | परन्तु १६२४ के एक 
नये क़ानून से सभी नागरिक समान सममभे जाते हैं | 


नागरिकता का लोप 
लिस प्रकार एक देश के नागरिक कुछ शर्तों के पूरा करने पर दूसरे 
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देश के नागरिक बन सकते हैं, ठीक इसी प्रकार एक देश के नागरिकों की 
नागरिकता का लोप भी हो सकता है | उदादरणार्थ, जेंसे पहले कद्दा जा 
चुका है, ( * ) यदि कोई स्री किसी विदेशों से विवाह कर ले तो वह 
अपनी नागरिकता खो बेठती है, ( २) दूधरे देश की सरकार के आधीन 
अधिक समय तक नौकरा +#रने से भी नागरिकता का लोप हो जाता है, 
( ३ ) कुछ देशों में एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक देश से 
बाहर रहने से भी नागरिकता का अन्त हो जाता है, ( ४ ) नागरिकता 
से इस्तीफा भी दिया जा सकता है, एक नागरिक दूशरे देश में बसकर 
अपनी पहली सरकार को लिख सकता है कि वह अपने आपको वहाँ का 
नागरिक नहीं समझता. ( ५ ) फौज से भागे हुए सिपाही. देशद्रोही और 
कुछ अ्रन्य प्रकार के पुराने अपराधियों से भी नागरिकता का अधिकार 
छीन लिया जाता है, ६ ) एई बार ऐसे नागरिकों की जो किसी दूसरे 
देश की सरक र के आधीन नौकरी करने के कारण वहाँ के नागरिक बना 
दिये जाते हैं नौकरी से अलग किये जाने पर नागरिकता छीन ली 
जाती है। 


ऊपर दिये गये नियम सभी राष्ट्रों में एक समान नहीं होते, भिन्न- 
भिन्न देशों में नागरिकता के लोप के लिये अलग-श्रलग नियम बनाए 
जाते हैं | नागरिकता का अधिकार किसी दूसरे अनागरिक को बेचा या 
दिया नहीं जा सकता | यह अधिकार मनृष्य के व्यतित्व से संबन्ध 
रखता है | 


भारतीय नागरिकता 


हमारे देश के निवासी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ब्रिविश-साम्नाज्य के 
नागरिक कहलाते थे परन्तु ऐसा होने पर भी उन्हें अंग्रेजी साम्राज्य में 
जहाँ चाहे रहने या स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने, या साम्राज्य में किसी 
भी देश के राजनैतिक अधिकार प्राप्त करने का हक़ नहीं था। भारतवासियों 
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के आस्ट्रेलिया या अ्रफ्रीका में बसने पर रोक लगाई जाती थी। अ्रफ्रीका 
में उन्हें ज़मीन या जायदाद खरीदने, या राय देने का, अंग्रेजों के समान 
अधिकार प्राप्त नहीं था। कुछ दिनों पहले वह अमरीका के नागरिक भी 
नहीं बन सकते थे, परन्तु अब भारत के स्वतंत्र हो जाने पर इन दशाओं 
में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है । 

भारत के नए विधान में नागरिकता के विषय में निम्नलिखित 
आयोजन किये गए हैं-- 

( १ ) प्रत्येक ऐसा मनुष्य जिसका स्वयं या जिसके माता-पिता या 
दादा-दादी या इनमें से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो ओर जिसने 
पहली अ्प्रेल सन्‌ १६४७ के पश्चात्‌ , भारत से सदा के लिए बाहर रहने 
का निश्चय न किया हो, भारत का नागरिक बन सकता है | 

(२ ) ऐसा प्रत्येक मनुष्य भी जिसका वयं या जिसके माता-पिता 
या दादा-दादी या इनमें से किसो एक का मारत पाकिस्तान सहित 
या लंका या बर्मा या मलाया में जन्म हुआ हो और जिसका निवास स्थान 
भारत में हो, परन्तु जिसने दूसरे देश की नागरिकता अ्रभी तक ग्रहण 
न की हो, भारत का नागरिक बन सकता है। 

इस प्रकार भारत के नए विधान में, नागरिकता प्राप्त करने के लिए 
किसी मी व्यक्ति का भारत भूमि से जन्म, अथवा रक्त, अथवा निवास, 
के कारण सम्बन्ध आवश्यक रखा गया है | पाकिस्तान से आए हुए हिन्दू 
झौर सिख शरणार्थी मी ज़िला मैजिस्ट्रेट के सामने एक ऐसा बयान देकर 
कि वह नए विधान के लागू होने से एक महीने पहिले से भारत में रहते 
हैं ओर यहां के नागरिक बनकर रहना चाहते हैं नागरिक बन सकते हैं | 
पाकिस्तान से आए हुए इन लोगों को भारत के अन्य प्रान्तों के निवासियों 
के ही समान राजनैतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होंगे | पाकिस्तान 
में रहने वाले हिन्दू और सिख निवासियों को भी इस .बात का पूर्ण 
झधिकार होगा कि वह भारत और पाकिस्तान में से जिस राज्य की भी 
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चाहें नागरिकता स्वीकार कर सकते हैं । स्वतंत्र देश के किसी भी नागरिक 
को इस बात का अधिकार पाप्त नहीं द्वोता कि वह दो राष्ट्रों का नागरिक 
बन सके या दूस९ देश की नागरिकता प्राप्त करने के पश्चात्‌ अपने पहले 
देश की सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा को आशा कर सके | प्रत्येक 
व्यक्ति केवल एक हो देश की नागरिकता ५ाप्त कर सकता है। इसलिये 
अ्राज भारत से बाहर पाकिस्तान, लंका, बरमा, मलाया, कैनेडा, ग्रफ्रीका 
इत्यादि देशों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस ब्रात का निर्णय करना 
है कि वह किस देश का नागरिक बनकर रहना चाहता है हिन्दुस्तान के 
मुसलमानों को भी इसी प्रकार यद निर्णय करना है कि वे भारत की 
नागरिकता स्वीकार करना चाहते हैं या पाकिस्तान की | एक बार अन्तिम 
निणय करने के पश्चात्‌ उन्हें यह अधिकार श्राप्त न होगा कि वे दूसरी 
सरकार से भी अपने अधिकारों की रक्षा को आशा कर सकें | 


आदश नागरिकता के आवश्यक गुण 


णशा्ज्य का ओर से 'त्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिये 
अनेक सुविधाएं श्राप्त होती हैं , राज्य द्वारा हु स्कूल और कौलिज, 
सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्तएं, चिकित्सालय श्रौर आपमोद-प्रमोद के 
अनेक साधनों का प्रबन्ध किया जाता है | राज्य द्वी किसी देश में 
सुव्यवध्था बनाए रखने का प्रत्रन्ध करता है| मनु य को राजनैतिक और 
सामाजिक अ्रधिकार भी राज्य द्वाराहा प्राप्त द्वोते हैं, पंज्षेप में राज्य ही 
मनुष्य के सम्यतापूण" सामाजिक जीवन की जड़ है | इन अनेक सुविधाओं 
के बदले प्रत्येक मनुष्य के अ्रपने राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य हैं। एक 
अच्छा नागरिक हम ऐसे मनुष्य को कभी नहीं कह सकते जो अपने 
सामाजिक और राजनैतिक अधिकारां का तो उपभोग करता है परन्तु जो 
समाज श्रोर राज्य के प्रति अपने कत्तव्यों का पालन नहीं करता। अच्छे 
नागरिक की यही पहचान है कि वह अपने समाज और राष्ट्र की उन्नति 
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झौर विकास के लिए. जहाँ तक भी हो सके प्रयत्न करे | प्रत्येक मनुष्य मे 
अपने राष्ट्र के उत्थान के लिये अपने छोटे-छुटे द्वित और स्वार्थ को 
त्याग करने की क्षमता होनी चाहिये। आलस्य, व्यक्तिगत जीवन व्यतीत 


करने की भावना सामाजिक और राष्ट्रीय कार्यों के गति उदातीनता एफ 
अच्छे नागरिक जीवन के श्र हैं 


; एक अच्छे नागरिक और अच्छे मनुष्य में अन्तर -परन्तु 
यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि एक अच्छे नागरिक और ञ्र्च्छे 
मनुष्य के गुणों में भेद हो सकता है। एक अच्छा नागरिक वह मनुष्य हरे 
लो अपने देश और राज्य की अधिक से अ्रधिक सेवा कर सके, इसके 
विपरीत एक अच्छा मनुष्य वह है जिसका व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त 
स्वच्छु और निर्मल हो और जो अपने सदाच र, मत्यता निर्भीकता, 
धार्मिकता, आचार व्यवहार और मृदुमाषण के कारण समाज में मान 
पाता हो । एक अच्छे मनुष्य के जिये यह आवश्यक नहीं कि वह राष्ट्रीय 
कार्यों में अवश्य भाग ले या किसी राजनैतिक दल का सदस्य, हो या किसी 
चुनाव में खड़ा होता हो। एक अच्छे मनुष्य के गुणों का सम्बन्ध उसके 
व्यक्तिगत जीवन से हैं, एक अच्छे नागरिक के गणों का सम्बन्ध उसके 
सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन से है । एक अच्छा मनुष्य अधिकतर एक 
अच्छा नागरिक भी होता है, परन्तु ऐसा होना सदा अनिवाय नहीं । सदा 
सच बोलना, धर्म में विश्वास और पवित्र जीवन व्यतीत करना एक अच्छे 
मनुष्य के लिये आवश्यक है, परन्तु एक अच्छे नागरिक के लिये नहीं । 
प्रत्येक राज्य के अन्तगंत अनेक जातियों धर्मों और सम्प्रदायों के लोग 
निवास करते हैं, टन लोगों के विचारो और कार्यों में कितनी ही बार संघर्ष 
हो जाया करता है, एक कुशल नागरिक और राजनीतिश का कत्त व्य हे 
कि वह अपने व्यवहार और कार्य-कुशलता से इन संघर्षों को रोके और 
ऐसा करने में यद उसे सत्य और न्याय का भी त्याग करना पड़े तो देश 
बी शाति और सुब्यवस्था के लिये ऐसा करने से न हिचकिचायें । इसी 
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प्रकार एक देश की सरकार का दूसरे देशों की सरकार से अनेक प्रकार 
का सम्बन्ध होता है, दूसरे देशों से सन्धि, व्यापारिक समझौता, फ़ौजी 
वार्तालाप इत्यादि करने पड़ते हैं। प्रत्येक देश इन कार्यों की पूर्ति के 
लिये दूसरे देशों में अपने राजदूत नियुक्त करता है । इन राजदूतों का 
कतंव्य है कि वह अपने देश की उन्नति और उत्थान के लिये यदि 
आ्रावश्यकता पड़े तो छुल और कपट, दण्ड और लोभ और दूसरी 
कूटनीतिपूर्ण चालों से मी काम लें, एक अच्छे मनुष्य को ये सारी बात 
घुणास्पद प्रतीत होती है, परन्तु राष्ट्र और राज्य की भलाई के लिए, 
राजनीति में इन बातों के अपनाने में किसो प्रकार का दोष नहीं समझा 
जाता | 

अच्छे नागरिक के आवश्यक गुण-इसलिए जो गण मनुष्य 
को एक आदशंमय जीवन पयतीत करने के लिये अपनाने पढ़ते हैं. अच्छे 
नागरिक के लिये अनिवाय नहीं | श्रच्छे नागरिकों में बुद्धिमत्ता, 
दुरदर्शिता, तीत्र विचारशीलता, आत्मनियन्त्रण और अपने सिद्धांतों के 
५ ति प्रगाढ़ भक्ति के भाव होने चाहिये । उन्हें सदा साब॑जनिक सेवा के 
लिये उद्यत रहना चाहिए | दूसरों की अच्छाई और समाज के ह्वित के 
लिए, अधिकाधिक स्वाथ त्याग करने की तत्परता एक प्रकार नागरिक 
जीवन की प्रथम अवस्था है। कुशल नागरिकों को विवेकशील होना 
चाहिये | उनमें अच्छे और बुरों की पहिचान और निष्पक्ष भावों से सभी 
बातों पर विचार करने की ज्ञमता होनी चाहिये | उनका श्रन्त-करण 
निम ल और स्वच्छु होना चाहिए. जिससे वह ईमानदारी और निर्भीकता 
से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। उन्हें अपने गज्य के प्रति भक्ति 
रखनी चाहिये जिससे वह उसके सारे उचित आदेशों का पालन कर 
सके | डाक्टर ह्वाइट का कथन है कि अच्छे नागरिक में साधारण ज्ञान, 
बुद्धि और भक्ति होनी चाहिये। उसे सावजनिक प्रश्नों पर लोकप्रियता 
नाश होने के भय को त्यागकर निर्भीकतापू्वंक अ्रपने विचारों को प्रकट 


श्व्८ नागरिकशारस्त्र के सिद्धांत 


करना चाहिये | तमी वह उस समाज और राज्य का कल्याण कर सकता 
है सका कि वह सदस्य है। 

अच्छे नागरिक बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है उनकी 
विस्तृत सूची देन, असम्मव है। एक आदर्श नागरिक का व्यवह,र इतना 
उज्ज्वल होना चाहिये कि उसका प्रकाश आसपास के वातावरण को भी 
निमल कर दे | आदर्श नागरिकता का सम्बन्ध जीवन के व्यवहार से है 
गुणों के ज्ञान से नहीं | हमार जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं 
जब हमें कोई बड़ा बलिदान करने के लिये आवाइन किया जाता है, इमारे 
प्रतिदिन और प्रतिक्षण के व्यवहार से ही हमारी नागरिकता और हमारी 
अच्छाई का पता चलता है। हम कस प्रकार बेठते हैं, किस प्रकार बातें 
करते हैं, किस प्रकार अपने आसपात में सफाई रखते हैं, किस प्रकार 
अपने मत्रोी, अतिथिया और अपने घर की महिलाओं से व्यवद्वार करते 
हैं किस प्रकार अपने पड़ीसियो के साथ मिल-जुलकर <हते हैं, कित्त 
प्रकार सार्बजनिक कार्या' में भाग लेते हें--ये कुछ बाते हैं जिनसे हमारा 
नित्य का जोवन बनता और बिगड़ता है और जिससे हम साम।जिक चरित्र 
पर एक अमिट प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिये एक अच्छे नागरिक को 
उन चीजो को ओर विशेष ध्यान देना चाहिये जिन्हें इम जीवन की 
मामूली ब ते कहकर उपेक्षा का दृष्टि से ठुकरा देते हैं। इन्हीं छोटी-छोटी 
बातों मे पूरा उतःन से हम अपने जीवन के स्तर को ऊँचा उठा 
सकते हैं । 

लाड ब्राइस का कहना है कि एक आदर्श नागरिक में तीन गुण 
अवश्य होने चाहियें - बुद्धि चमत्कार, आत्ममंयम और सहानुभूति । 
नागरिक क। रास्ट्रीय कार्या में भाग लेना पड़ता है, उसमें इतनी बुद्धि 
अवश्य होनी चाहिये कि वह अच्छु और बुरे की पहिचान कर सके । वह 
चुनावों मे केवल योग्य व्यक्ति को ही वोट दे और अयोग्य व्यक्ति को 
राजकाज के :रबन्धों से दूर रखने का प्रयत्न क” सके | 


नागरिकता १०८ 


आत्म संयम के बिना नागरिक अपने कतंव्यों को निर्मीकता और 
स्वाथह्दीनता से पालन नहीं कर सकता | मनुष्य में इतना संयम अवश्य 
होना चाहिए. कि वह एक बड़े हत की पूर्ति के लिये छोटे हित का 
बलिदान कर सके | मनुष्य में प्रम और सहानुभूति के बिना आत्म-संयम 
का भाव निर्माण नहीं होता, सहानुभूति का भाव मनुष्य को ईर्षा, द्वेष 
क्रोध. लोभ और प्रतिस्पर्धा से दूर रखता है। आज हमारे देश में आदशी 
नागरिकों की काफी कमी है | हम जहाँ नज़र डालें हमें उदासीन, स्वार्थी 
प्रेमहीन, धन के पुजारी और असंयमी जीव ही अधिक देखने को मिलते 
हैं | हमारा जीवन इतना व्यक्तिगत बन गया है कि हम श्रपना और 
अपने परिवार का पालन-पोषण करने में ही अपने जीवत की इतिश्री समझ 
बेठते हैं । हम सावजनिक कार्यों में भाग नहीं लेते, भाग लेते भी हैं 
तो अपने स्वार्थ सिद्धि के आशय से. राष्ट्र हित की भावना से नहीं । 
इमारे राजनेतिक दलों में कितनी छोटी-छोटी पार्टियाँ बन जाती हैं. छोटी- 
छोटी बातों पर हम कगड़ा करने लगते हैं। हमारे जीवन से संयम और 
अनुशासन का प्रायः लोप सा हो चुका है हम में धन संचय की अधिक 
भावना पेदा हो गई है और चांदी के कुछ टुकड़ों पर ही हम अपने राष्ट्र 
ह्वित को बलिदान करने पर उद्यत हो जाते हैं। आज भारत स्वतंत्र हो गया 
है परन्तु इमारा नेतिक पतन इतना बढ़ गया है कि शायद अपने चरित्र 
के स्तर को ऊंचा उठाने में हमें वर्षा लग जाएं। आज हमारे देश की 
शिक्षा तथा अन्य प्रकार की सत्र संस्थाओ्रों का केवल एक कर्तव्य होना 


चाहिए ओर वह यह कि हम भारत में आदर्श नागरिक उत्पन्न करने का 
प्रयत्न करें | 


नागरिकता कतेव्यों के उचित क्रम निर्माण पर अवलम्बित है 


एक अंग्रेज़ लेखक डाक्टर विलियम बौयड का कहना है “(१6207- 
5॥0 008548 7 $॥6 फए8॥7 0700+789 04 0ए9)॥698” 


११० नागरिकशाज्न के सिद्धान्त 


इस कथन का आशय यह है कि प्रत्येक नागरिक को अपने कतंब्यों का 
समष्टीकरण इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे वह अपने समाज का 
झधिकाधिक हिंत साधन कर सके । दूसरे शब्दों में नागरिक का जीवन इस 
प्रकार व्यतीत हो कि उसके जीवन से संघर्ष और फूट अ्र॒लग हो जावे आर 
उसमें से कलह और संघर्ष निकलकर शांति और सुख का साम्राज्य स्थापित 
हो सके और मनुष्य अपने व्यक्तित्व का उच्चातिउच्च सीमा तक विकास कर 
सके । 
मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास और आत्मोन्नति केवल . समाज ही में 
हो सकती है | सामाजिक जीवन का अथ मनुष्य को विभिन्न संगठनों और 
संस्थाओं की सदल्यता ही हे। मनुष्य जितना भी अधिक संगठनों का 
सदस्य होगा उतना ही अ्रधिक उसके व्यक्तित्व का बिकास हो सकेगा। 
एक मनुष्य धार्मिक, सांस्कृतिक, आशर्थिव.. परोपकारी, मनोरंजक, 
अद्योगिक और अनेक अन्य प्रकार के सज्ञठनों का सदस्य रहता है । उसे 
इन सन्न संगठनों की सदस्यता से कुछ अ्रधिकार प्राप्त होते हैं और इसके 
बदले में उसे उन सब्च के प्रति कुछ कतंव्यों का भी पालन करना पड़ता 
है | हमारे देनिक जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कि 
हमारा एक सगठन के प्रति कर्तव्य दूसरे सगठन के कतेव्य से संघर्ष में 
ञ्राता है। ऐसी दशा में नागरिकशास्त्र हमें इस संघर्ष को हल करने का 
उपाय बतलाता है और वह उपाय यह है कि ऐसी चिन्ताजनक परिस्थिति 
में नागरिक को अपने विस्तृत स्वार्थ के लिये एक छोटे स्वार्थ का त्याग कर 
देना चाहिए | सम्मवतः कुछ उदाइरणों से हमारी यह बात बिल्कुल स्पष्ट 
हो जावेगी। 

यदि हमारे पारिवारिक हितों का हमारे नागरिक हितों से संघर्ष होता 
है तो हमारा कतंव्य हे कि हम अपने नगर या आम के द्वित के लिए. 
ऋपने परिवार के द्वित का त्याग कर दें | परिव र के हित से एक नगर 
याग्राम के दवितों का मूल्य निःसन्देह अधिक होता है। यदि इमारे 


नागरिकता १११ 


पड़ीसी के मकान में आग लग जावे अथवा हमारे पड़ोस में कोई आदमी 
सख्त बीमार हो तो हमारा कतंव्य है क्रि हम सब काम छोड़कर अपने 
पड़ोसी की सेवा में लग जावें | यद्यपि इस प्रकार हमारे कार्य करने से 
परिवार के लोगों को कुछ न कुछ असुविधा अवश्य होगी परन्तु फिर भी 
एक नागरिक दोने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने परिवार के 
चणिक सुख की परवाह न करके अपने पड़ोसी की सेवा करने में लग 
जावे | जो मनुष्य अपने पड़ोसियों के हित की चिन्ता नहीं करता और 
सदा अपने परिवार के ही क'मों में लगा रहता हे वह स्वार्थी और सकुचित 
हृदय का मनुष्य कहलाता है । 

इसी प्रकार राष्ट्र के हित के लिए. हमें दूसरे सारे भी हितों का त्याग 
कर देना चाहिए। जिस समय समूचे राष्ट्र पर विपदा पड़ी हो, या उसकी 
रक्षा का प्रश्न हमारे सामने हो, तो हमारा कतंव्य है कि हम देश की रक्षा 
के लिए. बन्यान्य सभी हितों का बलिदान कर दें । 

परन्तु कथो-कमी ऐसा भी हो जाता है कि एक राष्ट्र का हित मानव- 
समाज के हित से संघर्ष मे आ जाता है | कासिस्ट और साम्राज्यवादी देशों 
के इतिहास में, इस प्रकार के कितने हो उदाहरण देखने को मिलते हैं। 
जब कोई देश मिथ्या यश को प्राप्ति के लिए, संसार के कमज़ोर देशों की 
स्वाधीनता और स्वतंत्रता को कुचन्नने का विचार कर लेता है तब उसके 
नागरिकों का यह कतंव्य हो जाता है कि वह युद्ध करने से इन्कार कर 
दें और इस प्रवार मानव-समाज को आतताइयों के चंगुल में पड़ने से 
बचाएँ | 

इस प्रकार इम देखते हैं कि आदर्श नागरिकता का सबसे बड़ा नियम 
यह है कि मनुष्य एक उच्च हित की प्राप्ति के लिए. अ्रपने छोटे हित का 
बलिदान कर दे । इसलिए दूसरे शब्दों में, मनुष्य, परिवार के हित के 
लिए. श्रपना, नगर के लिए, परिवार का, देश के लिए नगर का और 
मानव-समाज के लिए देश का, बलिद.न करने के लिए. उद्यत रहें | 


११२ नागरिकशाल्र के सिद्धान्त 


धादर्श नागरिक बनने में कुछ बाधाएँ 


हमारे समाज्ञ की व्यवस्था अथवा हमारे व्यक्तिगत आचार में कुछ 
ऐसे दोष हैं जो हमारे एक अ्रच्छा नागरिक बनने में बाधायें उत्पन्न करते 
हैं | साधारण तया हम इन दोषों का इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं -- 


(१) प्राचीन रीति-रिवाज और प्रथाएँ--रूढ़िवादी और पुरातन- 
धादी विचार नागरिकता के मूलतत्व के विरोधक हैं ! पुराने आदर्शों पर 
चलना कोई बुरी चीज़ नहीं परन्तु पुरानी बातों को केवल इसलिए 
झपनाना कि वह प्राचीन काल से चली श्राती हैं और इसलिए पवित्र हैं, 
अवेशानि+, भावना है । हमें केवल उन्हीं प्राचीन आदर्शा को श्रपनाना 
चाहिए जो वर्तमान काल में वैज्ञानिक दृष्टि से अच्छ हों । दूसरी पुरानी 
रीति-रित्राजों का हमें त्याश कर देना चाहिए.। परन्तु हम देखते हैं कि 
मनुष्य पुराने संस्कारों में इतना जकड़ जाता है कि वह इच्छा रहते हुए 
भी प्राचीन रूढियों से अपने आप को स्वत , नहीं कर सकता | भारत में 
ही नही दूसरे देशों म॑ मी यही दशा है | इज्धलैएड में आज लौडस और 
कौमनस की प्रथा इसी बात का द्योतक है । हमारे देश में छुआ्राछ्ृत, ज्ञात- 
पाँत, ऊंच-नीच की भावना भी इसी पुरातन भावना के उदाहरण हैं। 

/ ३) सार्वजनिक कतेव्यों के ग्रत उदासीनता --नागरिक कर्तव्यों 
को उचित रुप से पालन करने में एक और ज़ब्रदंस्त बाधा उदासीनता 
है। बहुत से मनुष्य साव॑जनिक कार्यों में किसी प्रकार का भाग नहीं लेते, 
बह समभते हैं कि व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति ही संसार में सबसे बड़ी 
चीज है. ऐसे मनुष्य कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन सकते । किसी 
समाज का उत्थान केवल उस समय होता है जच्र उसका प्रत्येक सदस्य 
किसी न किसी प्रकार से समाज के कामों में भाग ले । व्यक्ति समाज से 
झनेक £कार की सुविधाये प्राप्त करता है। स्कूल, कालेज, लाइब्रेरी, 
क्लब, कलाकेन्द्र, साहित्यिक संस्थाये इत्यादि इमें समाज की ही देन हैं, 
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इन्हीं संस्थाओं के द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करता हे। 
यदि हम समाज से यह सारी सुविधाये' प्राप्त करते हैं, तो हमारा धरम हे 
कि हम स्वयं भी सामाजिक कार्यो में भाग ले', नये स्कूल खोलें, अशिक्षितों 
को शिक्षा दे, गरीब और अपाहिजों की सेवा करें, नए साहित्यिक और 
कलाकोशल के केन्द्रों की स्थापना करें इत्यादि | सार्वजनिक कार्यों के 
लिए कोई एक या कोई विशेष व्यक्तियों का समूह ज़िम्मेदार नहीं, प्रत्येक 
व्यक्ति को ही अपनी योग्यतानुसार सार्वजनिक कार्यो" में भाग लेना 
चाहिये । “इस बात का मेरे से क्‍या सम्बन्ध है ”” “दो व्यक्ति श्रापस में 
झगड़ा करते हैं तो हमें इससे वया,” '“अमुक आदमी एक सरकारी काम 
में ग़त्नन करता है, हम क्‍यों इस बात की रिपोर्ण करें”, “अरमुक व्यापारी 
चोर ब्राजार में चीज़ें बेचता है परन्तु हम क्यों उसकी शिकायत करके 
उससे दुश्मनी मोल लें” इत्यादि---इस प्रकार की बाते नागरिकता के 
सिद्धांत के विरुद्ध हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वह 
सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न करे और सामाजिक कार्यो' में 
बिना किसी भय के भाग ले । 

( ३ / व्यक्तिगत स्वार्थ ( 26780 506 ना270४. )--- 
एक तीसरा दोष जो नागरिक को नीच बना देता है वह व्यक्तिगत स्वार्थ 
है | इसके कारण मनुष्य सावंजनिक द्वित के कार्य के लिये अयोग्य बन 
जाता है। वह सावजनिक ह्वित के लिए. अपने अल्प सुखों का त्याग नहीं 
कर सकता । 

सस्‍्वार्थी मनुष्य सदा अपना हित चाहता है| अपने हित साधन के 
लिए, यदि उसे राष्ट्रीय हित का भी बलिदान करना पड़े तो वह इसमें 
नहीं दिचकिचाता। वह थोड़े आथिक लाभ के लिये अपने देश को बेच 
सकता है । वह अपने हित साधन के लिये सरकारी पद के अधिकारों का 
दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार व्यक्तिगत स्वाथ आदश नागरिक 
खीवन की तीसरी बड़ी कठिनाई है। 


प्र 
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(४ ) द्रिद्रता-अच्छे सामाजिक जीवव के लिए चौंथी बड़ी 
बाधा दरिद्रता है। दरिद्री और कज्ञाल मनुष्य समाज में नीचातिनीच 
दुष्कम और पाप कर सकता है। जिस मनुष्य को दिन में दो बार खाना 
भी नहीं मिलता वह डकैतो, चोरी, हत्या, दग़ाब्राज़ी और अन्य बुरे 
कार्यो में पड़ सकता है | किसी कवि ने ठीक ही कहा है “बुभुक्षितम्‌ कि 
न करोति पापम्‌ ? हमारे राष्ट्र के सदाचार के निर्माण के लिये दरिद्रता 
का अन्त परमावश्यक हैं । 

(४ ) दलबन्दी-प्रथा--प्रजातंत्रात्मिक शासन को चलाने के “ये 
राजनेतिक दल आवश्यक हैं | परन्तु इस प्रकार के दल धामिक या साम्प्र- 
दायिक प्रश्नों पर नहीं वरन्‌ राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक उद्देश्यों पर 
बनाने चाहिये | बहुत बार राजनेतिक दल व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना को 
लेकर बना दिये जाते हैं। इस प्रकार के दलों से देश को हानि पहुँचने 
की सम्भावना रहती है । बहुत बार राजनेतिक दल्लों के सदस्य अपने दल 
की शक्ति का उपयोग राज्य की मलाई के लिए नहीं वरन्‌ केवल दल 
के सदस्यों के हित को प्राप्ति के लिये करन लगते हैं। इस प्रकार की 
भावना से समाज का नोतक पतन हो जाता है और उसमें संघर्ष और 
पतन की भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। नागरिकता का आदर्श 
सबकी सेवा करना है परन्तु अधिक फिरक्रापरस्ती की भावना से काम 
करने वाले लाग इसे भूल जाते हैं और इस प्रकार समाज का अधःपतन 
और नाश होने लगता है। संक्रचित दलबन्दी की भावना इस प्रकार 
आादर्शा नागरिकता के मार्ग में पॉचवीं बड़ा बाधा हे । 

(६ ) अशिक्षा--शिक्षों सामाजिक उन्नति का प्रधान साधन है । 
इससे व्यक्तियों के हृदय में वास्तविक नागरिक चेतन्यता और उावंजनिक 
कार्यो में सच्चा अनुराग पेदा होता है। शिक्षा के अ्रभाव से समाज में 
श्रनेक बुराइयाँ पेदा दो जाती हैं और उनके कारण देश अधःपतन की 
श्रोर बढ़ता चला जात है। 
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(७) राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, ओर साम्राज्यगाद की प्रबल 
भावना--अ्रंत में आदश नायरिकता के माग में अंध राष्ट्रवाद, 
साम्राज्याद और पू जीवाद को भावनाएं नुकीले तेज़ काटों का काम 
करती है | मनुष्य में राष्ट्रोय भावना का होना शत्यन्त श्रेयस्कर है परन्तु 
इस भावना का उम्र रूप, मनुष्य को पागल भी बना सकता है। प्रत्येक 
व्यक्ति को देश-भक्त होना चाहिए परन्तु यह देश-भक्ति इतनी अंधी न हो 
कि मनुष्य अपने देश को म्ूठी शान और गौरव को बढ़ाने के लिए 
दूसरे देशा को स्वतंत्रता का अ्रपहरण करने लगे । नाज़ी जर्मनी और 
फासिस्ट इटली में पिछले दिनों एक ऐसी ही उग्र राष्ट्राय भावना वहाँ के 
नागरिकों के हृदय में पेदा की गई थी | इसका परिणाम यह हुआ कि 
इन देशों की जनता ने दूसरे यूरुप के स्वतंत्र देशों को कुचलकर वहाँ की 
जनता का अपना गुलाम बनाकर रखना चाह्दा | अंत में इन पाशविक 
शक्तियों की द्वार हुईं परन्तु इससे यह सदा के लिए ही सिद्ध हो गया 
कि मनुष्य में कूठी देश-भक्ति और राष्ट्रीयता का भाव कितना भयंकर 
और उग्र रूप घारण कर सकता है| पिछले दिनों हमारे देश के कुछ 
नवयुवकों के वग भ भी ऐसी ही भावना का संचार होने लगा था, परन्तु 
भारत सरकार की सतकंता के कारण यह विष अधिक नहीं फेलने पाया । 

अंध राष्ट्रवादिता का दूसरा नाम साम्राज्यवाद की भावना भी है। 
जब् एक देश *पनी- स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ अपनी सैन्य शक्ति 
के बल से, दूसरे देशों की स्वतंत्रता का श्रपहरण करना चाहता है तो 
उस देश को साम्राज्यवादी देश कहते हैं । स्वतंत्र राष्ट्रों मं यह भावना 
अनेक राजनैतिक और आ।थि क कारणों के द्वारा पेदा हो जाती है | परन्तु 
अन्ध राष्ट्रीयवा को भावना के समान ही यह भावना भी नागरिकता की 
दृष्टि से अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होती है, और किसी भी स्वतंत्र देश के 
नागरिकों में इस भावना का संचार नहीं होने देना चाहिए | 

साम्राज्यवाद के पश्चात्‌ पू जीवाद की उत्कृष्ट भावना भी आदश्श 
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नागरिकता के मार्ग में एक भारी रुकावट है| पू जीवादी लोग अपने 
धन की पिपासा को शांत करने में उचित और अनुचित, अच्छे और 
बुरे, किसी प्रकार के साधनों में भी श्रंतर नहीं करते | ग़रीबों का खून 
चुसना और श्रमिक वर्ग का शोषण, उनका एकमात्र धर्म बन जाता है | 
उनके हृदय से उदारता, दया, प्रेम, सहानुभूति, सहृदयता ओर इसी 
प्रकार के दूसरे सभी गुणों का लोप हो जाता है और वह लोहे की एक 
कल-पुर्ज वाली मशीन के समान भावना-शून्य बन जाते हैं। अंध 
राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद और पूं जीवाद यह तीनों ही भावनाएं. एक दूसरे 
से संचन्धित हैं । और इसलिए यह तीनों ही आदर्श नागरिकता के माग 
में भारी रुकावर्टे हैं । 
इन बाधाओं को दूर करने के उपाय 

आदश नागरिकता केमाग में आने वाली बाधाओं को दूर करने 
के लिए यह आवश्यक हे कि देश और राज्य की सारी भी शक्ति *्इस 
ओर लगा दी जाय, देश की शिक्षा संस्थाएं, सरकार का प्रचार विभाग, 
रेडियो, समाचार-पत्र, सांस्कृतिक संस्थाएँ, कला केन्द्र, राजनैतिक दल, 
धार्मिक सस्थाएँ इत्यादि नवयुवकों को आ्राद्श नागरिकता की शिक्षा पर 
ही ज़ोर दे | किसी देश का गौरव और उत्थान उसके नागरिकों के चरित्र 
पर अवलम्बित होता है। चरित्रह्दीन मनुष्यों की भीड़ से कोई भी समाज 
उन्नति नहीं कर सकता | आदश चरित्रवाला एक भी मनुष्य देश और 
राष्ट्र का नाम संसार में जगमगा सकता हे। आज भारत को गाँधी जैसे 
योग्य पुरुष को जन्म देने पर गौरव है । परन्तु किसी देश में ऐसी संतान 
उत्पन्न करने के लिए, एक उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता पड़ती 
है | वह वातावरण तभी निर्माण हो सकता है जब देश की शिक्षा और 
सांस्कृतिक संस्थाएँ इस ओर विशेष ध्यान दें, देश के राजनैतिक दलों 
का निर्माण साम्प्रदायिक प्रश्नों को छोड़कर आर्थिक और राजनैतिक 
समस्याओं पर हो, हमारे घर में स्त्रियों को उचित प्रकार की शिक्वा दी 
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जाय और हमारे पारिवारिक जीवन का सहयोग और प्रेम की भावना पर 
निर्माण हो । आदर्श नागरिकों के निर्माण के लिए परिवार एक अ्रमिट 
शिक्षणालय है, इसलिए परिवार में हमें अपनी माताश्रों को विशेष रूप 
से शिक्षा देनी चाहिए | उन्हें सन्‍तति पालन, सफ़ाई, साव॑जनिक स्वास्थ्य 
का पाठ पढ़ाना चाहिए | प्रत्येक परिवार में आथिक न्यूनतम की भी 
व्यवस्था होती , चाहिए जिपसे बालकों के पालन-पोषण और शिक्षा का 
आसानी से प्रत्रन्ध हो सके | परिवार के दूसरे सदस्यों को सावंजनिक 
कार्यो में भाग लेने का समप्र मी मिलना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता 
है जब कोई परिवार कमाने को चिन्ता से मुक्त हो सके | श्रवकाश प्राप्त 
मनुष्य ही समाज की संस्कृति की उन्नति कर सकता है । जिस मनुष्य को 
अपने देनिक उदर पोषण के कार्मों से ही अ्रवकाश नहीं मिलता वह 
सावंजनिक सेवा के लिए कहाँ से समय निकाल सकता है | 


योग्यता-प्रइन 

१) आप “नागरिक ओर नागरिकता! शब्दों से क्या समभते हैं ? 

(२) “नागरिकता का अथ हमारी शक्ति को, अपने में, परिवार में, धम में, 
नगर में और राष्ट्र में क्रमानुसार उचित रूप से जमाना है।”” इस पर 
प्रकाश डालिए । (यू० पी०, १६३८ और १६३६) 

(३) “मनुष्य की उच्च उन्नति उसके अल्प हितों को उच्च ओर विस्तृत 
हितों के लगातार आधीन बनाने में सब्निहित है”? इसका विवेचन 
कीजिये । (यू० पी०, १६३६) 

(५७) जन्मजात नागरिक (7 ७४ए7०७)+०७7 (ऑ0720॥) ओर राज्यदत्त 
नागरिक ( ७४०7७।]56त (]४#४2०7॥ ) की भिश्नता समराइए। 
नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जाती है ओर किस प्रकार नष्ट हो 
जाती है, इस पर प्रकाश डालिए । 


(९) “नागरिकता जीवन की वह परिस्थिति है जो मनुष्य को राज्य-भक्ति 
प्रदर्शत करने के बदले में नागरिकि ओर राजनेतिक सभी प्रकार के 
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अधिकारों के उपभोग की पूण व्यवस्था करती है।” इस पर प्रकाश 
डालिए। (यू० पी०, १६४१) 
(६) अच्छे नागरिक के लिये कोन से गुण आवश्यक हैं? वे किस प्रकार 
सर्वोत्तम ढंग से प्राप्त किये जा सकते हैं ! बतलाइए । 
(७) आप नागरिकता की किस तरह व्याख्या करेंगे। नागरिक के राज्य के 
प्रति क्या कतब्य हैं ? (यू० पी०, १६३२ और १६३६) 
(८) अच्छी ओर ख़राब नागरिकता के भेद समझाइये। शच्छी नागरिकता 
की बाधाएँ क्‍या हैं ओर वे किस तरह हटाई जा सकता हैं! 
(यू० पी०, १8३६) 
(६) एक नागरिक, एक विदेशी ओर एक प्रजा के भेद समैमकाइये। अच्छे 
नागरिक में कोन से गुण होने चाहिए ९ 
(१०) अच्छी नागरिकता की बाधाओं का वणशन कीजिए और बतलाइये कि 
वे किस तरह हटाई जा सकती हैं : (यू० पी०, १६३८) 
(११) “नागरिकता का अथ भक्ति का उचित क्रमानुसार संगठन है ।”” आप 
अपनी भक्ति परिवार, नगर, समाज ओर देश के प्रति किस प्रकार से 
संगठित करेंगे। यह समझाइये । (यू० पी०, १६३६) 


छठा अध्याय 
अधिकार और कतव्य 


पिछले अध्यायों में इमने समाज की अतीतावस्था पर एक विहंगम 
दृष्टि डाली हे और वतंमान सभाज के सहक्ूृठन का भी कुछ वर्णन 
किया हैं | | 

सामाजिक व्य -स्था का उपयोग विभिन्न उद्द श्यों की प्राप्ति के लिए 
किया जा सकता हैं | उदाहरण के लिये इसके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्रों पर आतंक फेलाने की चेष्टा कर सकता है अथवा एक ही देश के 
अन्दर ग़रीब मजदूरों और किसानों का शोषण किया जा सकता दे । 
इसलिए राज्य और उसके विभिन्न अंगों का अध्ययन करने से पहले उन 
आदशों का वर्णन करना चाहिये जिसके अनुसार हमें समूचे सामाजिक 
शद्धठन की व्यवस्था करनी है। आदश' सामाजिक व्यवस्था वह है जिसमें 
प्रत्येक मनुष्य को चाहे वह किसी भी वण, जाति, धर्म, सम्प्रदाय या लिक्ञ 
से सम्बन्ध रखता हो अपनी हित साधना के लिये बराबर के ही अवसर 
प्रात हों | ऐसा सामाजिक सज्भठन समाज के प्रत्येक मनुष्य के लिए एक 
से ही अधिकार और कत्तव्यों की प्राप्ति पर अवलम्बित है इसलिए 
प्रस्तुत अध्याय में हम सर्वप्रथम मनुष्य के अधिकारों और कतव्यों का ही 
विवेचन करेंगे | 

६ १. अधिकारों का स्वभाव 
अधिकारों का अथे ओर व्याख्या--नागरिक विज्ञान में 


अधिकारों और कत्त व्यों का विचार एक बहुत आवश्यक स्थान रखता है 
परन्तु दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग इस शब्द का ठीक-ठीक अर्थ नहीं 
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समभते । विद्वान लोगों में भी इस शब्द “के अथ के सम्बन्ध में मेदभाक 
है | इसलिये सर्वप्रथम हम अधिकारों वें, विषय में विभिन्न राजनैतिक 
लेखकों के मतों का अ्रध्ययन करेंगे | 

'हैलेंड' अधिकार की व्याख्या इस प्रकार करता है कि “वह एक 
मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के कर्तव्यों का समाज के मत और शक्ति द्वारा 
प्रभावित करने की क्षमता है।'' आष्टिन उसी शब्द की दूसरी प्रकार 
व्याख्या करता हे कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य या मनुष्यों से 
बलपूंक कुछ विशेष प्रकार के काय कराने की क्षमता का नाम अधिकार 
है।” विजल्षे अधिकार शब्द की और प्रकार से व्याख्या करता है कि 
“यह विशेष कार्य पालन करने में स्वाधीनता की उचित माँग है| ' क्रौस 
एक और ही नए ढंग से अधिकारों की प्रथा का वर्णन करता है कि यह्ट 
“नैतिक जीवन की बाह्य आवश्यक शर्ता' का श्रांगिक समूह है। हमारे 
विचार से अधिकार राब्द की सबसे उत्तम परिभाषा यह है कि अधिकार 
मनुष्य य। मनुष्य समुदाय के अच्छा जीवन व्यतीत करने की वह माँगे 
हैं जो समाज द्वारा समान हित की भावना से स्वीकृत कर ली गई हों । 

अधिकारों का ब्योरा--ऊपर की गई परिभाषा के श्रन्तगंत 
अधिकारों के तीन आवश्यक अंग हैं :--- 

( १ ) अधिकार! एक मनुष्य या मनुष्यों के समुदाय की माँग का 
नाम हे । २) यह वह माँग है जो उस मनुष्य या मनुष्य समूह के हित 
के लिए. आवश्यक है| ( ३) यह वह माँग है जिसे पूरा समाज भी 
अपने सत्॒ सदस्यों के हित के लिए आवश्यकू समझता हे। अ्रत्र हम 
अधिकारों के इन तोनों अंगों का विस्तार से वर्णन करेंगे :--- 

। १ ) प्रत्येक मनुष्य की अनेक इच्छाए होती हैं जिन्हें वह सन्तुष्ट 
करना चाहता है। ये इच्छाएं केवल विशेष परिस्थितियों में और विशेष 
वस्तुओं द्वारा ही सन्तुष्ट कोजा सकती हैं। इसलिए स्वाभाविकतया 
मनुष्य उन परिस्थितियों और वस्तुश्रों पर अ्रपना प्रभुत्व जमाना चाहता 
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है। मनुष्य की इन अवस्थाश्रों को प्राप्त करने की माँग पर ही अधिकारों 
की नींव क्रायम है | 

( २) परन्तु मनुष्य की बहुत-सी माँगे ऐसी होती हैं जो वाग्तव में 
उसके सच्चे श्रौर स्थायी हित के अनुकूल नहीं कही जा सकतीं | उदाहरण 
के लिय हम देखते हैं कि बहुत से लोग शराब या दूसरी मादक वस्तुओ्रों 
का प्रयोग करना चाहते हैं और यदि उन्हें यह चीज़ें न मिलते तो फिर 
आत्महत्या करने पर उतारू हो जाते हैं | ऐसी माँग मनुष्यों के अधिकार नहीं 
कहे जा सकते | क्योंकि यह उनके सच्चे हित के विरुद्ध है | इसके श्रतिरिक्त 
जो लोग विवेक से काम करने की क्षमता रखते हैं और स्वभावतया नैतिक 
जीवन व्यतीत करते हैं हम उन्हीं लोगों के लिये अधिकारों की कल्पना कः 
सकते हैं | विवेकद्दीन ओर अपवित्र विचारों वाले व्यक्तियों के लिए नहीं । 
पशु-एसार में एक पशु का दूसरे पशु के विरुद्ध किसी प्रकार का अधिकार नहीं 
होता | एक शेर जब चाहे और जनब्न भो उसका दांव लगे एक भेड़ या 
बकरी या दूसरे किस जानवर को मारकर खा सकता है, भेड़ या बकरी को 
शेर के विरुद्ध रक्षा का श्रधिकार प्राप्त नहीं | ऐसा इसलिए है कि पशु 
समाज का संगठन विवेक या नेतिकता के आधार पर नहीं बरन्‌ भावना 
के आधार पर होता है | श्रधिकारों का अस्तित्व केबल एक विवेकशील 
और नैतिक समाज में ही हो सकता है । विवेक और नैतिकता, 'माँग' को 
अधिकार बनाती हैं । इसलिए हम मनुष्य की केवल ऐसी ही मार्गों को 
अधिकार कह सकते हैं जो उसके हित अथवा नेतिक जीवन के लिये 
आवश्यक हों । 

(३) अन्त में, माँ; उस समय तक अधिकार नहीं बन सकती जब 
तक उसे समाज की स्त्रीकृति प्राप्त न हे । ऐसा होने के दो करण हैं । 
पहला यह कि मनुष्य समाज में रहकर ही एक अच्छा जीवन व्यतीत कर 
सकता है | समाज से बाहर जैसा हम पहिले देख चुके हैं, मनुष्य न अपनी 
आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकता है और न अपने व्यक्तित्व का 
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बविकाप्त | यदि समाज, अपनी नैतिक शक्ति द्वारा दूसरे मनुष्यों से 
एक मनुष्य की माँगों की पूर्ति नहीं कराता, तो ऐसी दशा में मनुष्यों को 
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी ही शक्ति पर निभर रहना 
पड़ता है; और ऐसा करने में समाज में अनेक प्रकार के झगड़े पेदा हो 
जाते हैं। किसी भी मनुष्य के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते और समाज 
का संगठन अस्त-व्यस्त हो जाता है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि मनुष्य की प्रत्येक मॉग को समाज निष्पक्ष भाव से जाँचे और यदि उसे 
न्यायसंगत पाए तो उसे अधिकार का रूप दे दे। समाज द्वारा माँग के 
न्यायपूण मान लिए जाने पर उससमें समूचे समाज की शक्ति जुड़ जाती है; 
आर इसके पश्चात्‌ सारा समाज ही अपने नैतिक बल द्वारा उस माँग की 
पूर्ति कराने में लग जाता है । इसलिए यह श्रावश्यक है कि समाज द्वारा मनुष्य 
के प्रत्येक अधिकार की स्वीकृति प्राप्त हो। समाज द्वारा अधिका” की स्वीकृति 
अनिवार्य होने का एक दूसरा भी कारणं है और वह यह कि अधिकारों का 
विचार केवल समाज में ही उत्पन्न होता है। मनुष्य समाज से अलग रह 
कर एक निजन स्थान में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता । यदि ऐसा 
संभव भी हो सकता तो मनुय को अधिकारों की आवश्यकता ही नहीं 
पड़ती, वह तो मरे ही जंगल का स्वामी होता | अधिकारों की श्रावश्यकता 
तो केवल ऐसे समाज में पड़ती है जहाँ दूसरे मनुष्य भी रहते हों और जहाँ 
एक मनुष्य के अधिकार दूसरे मनुष्य के अधिकारों से संघर्ष में आते हों । 
समाज में रहकर प्रत्येक मनुष्य एक सुखी और समृद्धिशाली जीवन व्यतीत 
करना चाहता है। ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि समाज के दूसरे 
लोग उसे ऐसा जीवन व्यतीत करने की आवश्यक सुविधायें प्रदान करे । 
जब समाज के दूसरे सभी ब्यक्ति इस प्रकार की सुविधायें देने के लिये 
उद्यत हो जाते हैं, तो मनुष्य की माँग अधिकार का स्वरूप धारण कर 
लेती हैं; परन्तु ऐसी सुविधा प्राप्त करने में प्रत्येक मनुष्य को समाज के दूसरे 
सदस्यों के प्रति भी अपने कतंव्यों का पालन करना पड़ता है । इस प्रकार 
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हम देखते हैं कि समाज की रवीकृति और संरक्षुता अधिकारों की आ धार- 
शिला है | 


अधिकार केवल कतेठ्यों की दुनिया में ही जीवित रह सकते हैं 


अधिकार शब्द का आशय समझ लेने के परचात्‌ प्रश्न उठता है कि 
अधिकारों और कर्तव्यों का आपस में क्‍या सम्बन्ध हे। कुछ लोग इन 
दोनों नियमों को एक दूसरे का विरोधी समभते हैं. वयोंकि अधिकार शब्द 
से उन्हें एक प्राप्ति की भावना होती है और कतंव्य से हानि की । वह 
कमभते हैं कि अधिकारों की प्राप्ति से वह अपनी इच्छाश्रों की पूर्ति कर 
सकते हैं, परन्तु कर्तव्यों के बोझ से उन्हें कुछ शारीरिक अथवा मानसिक 
बष्ट होता है । 

अधिकार ओर कर्तव्यों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में यह मत एक- 
दम भ्रमात्मक है । अधिकार और कतंव्य तो एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन्‌ 
सहायक है | इन दोनों का कार्य-कारण का-सा सम्बन्ध है, अर्थात्‌ करत य 
के बिना अधिकार स्थिर नही रह सकते । प्रत्येक अधिकार के दो स्वरूप 
होते हैं--एक सामाजिक और दूसरा वैयक्तिक | व्यक्तिगत दृष्यि से जो 
अधिकार हैं वहीं सामाजिक दृष्टि से कतंव्य बन जाते हैं | इस प्रकार एक 
व्यक्ति का अ्रधिकार, सारे समाज अर्थात्‌ सारे ही दूसगे व्यक्तियों, संस्थाओं 
ओर सज्भठनों का उसके पति कतंव्य हो जाता है । यदि यह्द दूसरे व्यक्ति 
ओर संघ, उस ए.ऊ अधिकार प्र प्त मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन 
नहीं करते तो समाज में अधिकारों का अस्तित्व क यम नहीं रह सकता । 


एक-दो उदाहरणों से सम्भवतः हमारा श्राशय श्रौर श्रधिक स्पष्ट हो 
जायगा | समाज के प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने का अ्रधिकार है, परन्तु 
यह अधिकार तभी पूण हो सकता है जब समाज के दूसरे व्यक्ति उस 
मनुष्य को चोट न पहुँचाव या उसकी हत्या करने का प्रयत्न न करें । इसका 
मतलब यह हुआ कि मेरे जीवित रहने का अधिकार समाज के दुसरे सारे 
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भी सदस्यों का मेरे प्रति कतंव्य है | इसी प्रकार एक मनुष्य के सम्पत्ति-- 
अधिक र का आशय है कि समाज के दूसरे मनुष्य उस मनुष्य की जाय - 
दाद या चल सम्पत्ति पर बलपूवंक कब्जा न करें और उसे अपनी इच्छा- 
नुसार संपत्ति का उपयोग करने दें। इसका मतलब यह हुआ कि एक 
मनुष्य का सम्पत्ति --अधिकार समाज के दूसरे सभी व्यक्तियों के कर्तव्य 
का रूप धारण कर लेता है । श्रच्छे सामाजिक जीवन के लिए यह आव१- 
यक है कि समाज के सभी सदस्यों को एक से ही अ्रधिकार प्राप्तहों । जो 
एक व्यक्ति के लिए. अच्छा नियम है वह समाज *के दूसरे व्यक्ितयों के 
लिए, भी अच्छा है । इस प्रकार प्रत्यक मनुष्य के अधिकारों के साथ-साथ' 
उसके कर्तव्य भी होते हैँ । सप्राज मं कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता 
जिसके केवल अधिकार ही हों, कतव्य नहों | इस प्रकार अधिकार और 
कतंव्य एक दूसरे से पृथक नहीं, परन्तु एक दूसर के पूरक हैं | वह एक ही 
नियम के दो पहलू हैं | सामाजिक हृप्टि से वह नियम कर्तव्य कहलाते हैं 
और वेयक्तिक दृष्टि से अधिकार | सहयोग की भावना से अ्रधिकारों की 
उत्पत्ति होती है श्रौर इसी के द्वारा उनकी रक्षा । इस प्रकार दोनों साथ- 
साथ दह्वी चलते हैं । 

इस मत के विरुद्ध में कभी-कभी ऐसा कहा जाता है कि समाज में 
कुछ विशेष व्य क्तयों को केवल अधिकार ही प्राप्ति होते हैं, कर्तव्य नहीं; 
ओर इसके विरुद्ध कुछ दूसरे मनुष्यों के केवल कतंव्य ही होते हैं श्रधिकार 
नहों | उदाहरण के लिए कहा जाता है कि भारत में किसानों के अपने 
ज़मीदारों के प्रति ज़मीन का लगान इत्यादि देने के केवल कतंव्य ह्ठी होते 
हैं। इसके एवज में उन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते । जमीं- 
दार भूमिकर प्रासि के बदले में किसानो की किसी प्रकार की भी सेवा 
करने के लिए बाध्य नहीं। वे समझते हैं कि यदि उपरोक्त अधिकार के 
बदले उनका किसी के प्रति कतंव्य है तो वह राज्य के प्रति है, किसानों 
के प्रति नहीं | इसी मत के कारण अक्सर जमींदार अपने किसानो का 
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निर्दगतापूरवंक शोषण करते हैं; परन्तु यह दलोल ठीक नहीं । वास्तव में 
व्यक्तियो' की प्रत्येक मॉग अधिकार नहीं हो सकती | अधिकार का अर्थ 
है मनुष्य की वह माँग जो समाज के समान हित के लिए आवश्यक हो | 
इस दृष्टि से भारतीय जमींदारों' का किसानो के विरुद्ध कथित अ्रधिकार, 
अधिकार माना ही नहीं जा सकता । वह तो केवल एक शक्ति है जिसका 
अस्तित्व अन्याय और पशु शक्ति पर निर्भर है, समाज की नैतिक शक्ति पर 
नहीं ।जमीदारों का किसानों को उनके अधिकारों से वंचित कर देना या उनके 
प्रति अपने कतंव्य का पालन नहीं करना अधिकारों का नाश नहीं, वरन्‌ 
शक्ति का दुरुपयोग है। समाज में कितने ही मनुष्य शक्ति इकट्रीकर अपने 
बल का, दुबंल और शक्तिद्वीन मनुष्यों पर, अत्याचार और अनाचार 
करके उपभोग करते हैं | इसी कारण समाज में दःख और अशान्ति का 
वातावरण बना रहद्दता है। यदि प्रत्येक मनुष्य अपने कतेव्यों का ठीक रूप 
से पालन करें तथा दसरे मनुष्यों को उनके अधिकारों से वंचित करने का 
प्रयत्न न करें तो समाज में एक सच्चे स्वर्ग की स्थापना हो सकती है । 
अधिकार और कत॑व्यो' का दसरे दो कारणो' से भी निकट सम्प्रन्ध है । 
प्रयेत्कअ्धिकार प्राप्त मनुष्य का धर्म है कि वह समाज के दूसरे व्यक्तियों के 
प्रति भी अपने कतंब्यों का पालन करे | य द इम समाज के दूसरे सदस्यों 
से इस बात की आशा करते हैं कि वह हमें अपने अधिकारों का शान्ति- 
पूवक उपभोग करने दें, तो हमारा भी समाज के दूसरे सदस्यों के प्रति 
क॒तंव्य है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा मं सहायक सिद्ध हो और 
जिस कर्तव्य पालन की हम दूसरों से आशा करते हैं वही कतंव्य हम 
दुसरों के प्रति पालन करने के लिये सदा उद्यत रहें | यदि इम अपने लिए 
जीवन या सम्पत्ति या वाक स्वतन्त्रता का अधिकार चाहते हैं तो हमारा 
भी धर्म है कि हम दूसरों की जीवन रक्षा करे, उनकी सम्पत्ति का अनुचित 
उपभोग न करें; और उनको दूसरों पर अ्रपने विचारों को प्रकट करने 
की स्वतन्त्रता दे । यदि इम श्रपने देश की स्वतन्त्रता चाहते हैं तो हमें 
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कोई अधिकार नहीं कि हम दूध्रे देशों को अपना गुलाम बनाकर रक्खे । 
हमारे प्रत्येक अधिकार के साथ इस प्रकार हमारा एक कतंव्य भी है। 
हमारा धर्म है कि हम दूसरों को भी वही अधिकार प्राप्त करने दे' । ज्ञो 
हम स्वयं अपने लिए चाहते हैं | 


अन्त में . प्रत्येक श्रधिकार प्राप्त मनुष्य का एक और कतंव्य भी है 
और वह यह कि वह स्वयं अपने अधिकार का उचित रूप से उपभोग 
करे | अ्रधिकारों की प्राप्ति मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए 
होती है । यदि मनुष्य उन अश्रधिकार्रों का अनुचित रूप से उपभोग करता 
है, तो समाज का कर्त-य है कि वह ऐ,। मनुप्य को अधिकार वंचित कर 
दे | यदि हमें समाज द्वारा अपने विचारों को दूसरों के ऊपर स्व॒तन्त्रतापूर्वक 
प्रकट करने का अधिकार है तो हमारा यह भी कतंव्य है कि हम इस 
ग्रधिकार का अनुचित प्रयोग न करे । दूसरों को गाली न दे । सांप्रदायिक 
विष न फेलाये या हिंसा का प्रचार न करे । यदि हम धार्मिक स्वतन्त्रता 
प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा कतंव्य हे कि हम दूसरे धर्मावलम्बी 
मनुष्यों के विचारों का भी आदर करे, उनको बुरा-भ.। न कहें | 


आधुनिक संसार में जितना कलह, द्वष, प्रतिस्पर्धा और लड़ाई- 
भगड़े हमें देखने को मिलते हैं उनका एक ही मूल कारण हे और वह 
यह कि हम अपने अ्रधिकारों को प्राप्ति के लिए तो सदा उत्सुक रहते 
हैं परन्तु अपने कर्ंव्यों का पालन नहीं करते | यदि मनुष्य केवल अ्रपने 
कतंव्य पालन पर ह्वी ज़ोर दे' और कुछ थोड़े समय के लिए. अपने अधि- 
कारों का भूल जाय तो संतार सा! दुखों से मुक्त हो सकता है। हमारे 
देश के पुरामें घर्मशासत्रों ने भी मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन करने की 
शिक्षा दी है। कतंव्यों के पालन से अधिकार स्त्रयं ही प्राप्त हो जाते हैं, 
उनकी प्राप्ति के लिये प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसलिए नागरिकशासत्र 
की सबसे अनुपम शिक्षा यही है कि मनुष्य अपने कतंव्यों के पालन पर 
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ज़ोर दें। ऐसा करने से हमारा कलहपूर्ण जीवन एक स्वर्गीय आनन्द का 
अनुभव करने लगेगा | 


अधिकार सावदेशीय हैं--इस मत के अनुधार अधिकार एक के 
नहीं वरन्‌ सब») सम्पत्ति बन जाते हैं। उन पर सारे ही सामाजिक 
मनुष्यों का द्वित अवलम्त्रित रहता है | वे किसी व्यक्ति विशेष के शरीर 
या स्थान या काल विशेष से सम्बन्ध नहीं रखते। वे समाज के प्रत्येक 
मनुष्य के व्य क्तत्व के विकास के लिए प्रदान किये जाते हैं। अ्रधिकारों 
श्रोर कतंव्यों की दुनिया में छोटे और बड़े, अमोर और गरीब, नीच और 
ऊच, स््री और पुरुष, बालक और बड़े, काले और गोरे का भेद नहीं 
किया जाता | एक आदर्श समाज में सारे ही मनुष्यों के बराबर के श्रघि- 
कार होते हैं । यदि किसी समाज में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह 
अपनी शक्ति के बल से दूसरों के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न 
करता है. तो इससे अधिकारों का नाश नहीं द्वोता, बत शक्ति का दुदपयोग 
होता है और समाज में अशांति और दुख फेल जाण है। प्रत्येक समाज 
का धम है कि वह अपने नै.तक बल से दुबबल और शक्तिहीन मनुष्यों के 
अधिकारों की रक्षा करे | 


अधिकार और राज्य 


राज्य ( 0०० , समाज्ञ की एक संगटित ध्यवस्था का नाम है। 
इसका मुख्य ध्येय समाज में शांति और अनुशासन कायम रखना श्रोर 
मनुष्यों के अधिकारों को रक्षा करना होता है | अ्रधिकारों का जन्म राज्य 
के कारण नहीं होता, वरन्‌ राज्य का जन्म श्रथिकारों को रक्षा के लिए 
होता है | अधिकार का सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तित्व से है। यह उन अ्रवस्थाओं 
का नाम दे जो मनुष्य के- व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है । 
यदि कोई राज्य इन अवस्थाञ्रों का “बन्ध नहीं करता 'तो इससे अधिकारों 
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का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, वरन्‌ राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाती है. वह 
राज्य (क अच्छा राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं रहता । प्राय: देशों में 
राज्य क्रांति भी ऐसी ही अवस्था में हुआ करती है । जनता राज्य के शासकों 
के विरुद्ध खड़ी हो जाती है और उनके स्थान पर नए, शासकों का चुनाव 
कर लेती है । 


६ २. अधिकारों के प्रकार 


अधिका रों की कोई ऐसी बृहद सूची तेयार करना जो किसी भी राज्य 
द्वारा उसके सदस्यों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए दिये जाने 
चाहिये, प्रायः असंभव-सा काय है। अधिकारों की संख्या समय और 
काल की आवश्यकताओं के अनुसार श्रदलती-बदलती रहती है | पुरातन- 
काल में जब मनुष्य शिकारी अवस्था में रहते थे दूसरे प्रकार की अधिकारों 
की आवश्यकता थी। अ्रधिकारों का सम्बन्ध व्याँ तत्व के पूर्ण विकास 
से हे । जो मी अवस्थाएं अ्रथवा सुविधाएँ इस दशा में व्यक्ति की सहा- 
यता कर सकती हैं, वही उसके स्वाभाविक अधिकार बन जाती हैं | यह 
दूसरी बात है कि राज्य कहाँ तक उन अवस्थाओं को कानून का स्वरूप 
देता है। यदि कोई राज्य ऐसा नहीं करता तो इसका यह अथ  कदापि नहीं 
कि अधिकार, अधिकार कहलाने से वंचित हो जायंगे | हाँ इतना अवश्य 
है कि वह अधिकार कानूनी अधिकार न रह कर केवल स्वाभाविक या 
आदर्श अधिकार रह जायेंगे। अधिकारों को इसलिए हम निम्न श्रेणियों 
में बाँद सकते हैं-.. 
स्वाभ|विक अथवा आदश अधिकार ( ९८४४० ०0% वएल्‍्थ] 
रि8॥5 ) 
स्वाभाविक या आदश अधिकार हम ऐसे अ्रधिकारों को कह सकते हैं 
जो किसी भी समाज में व्यक्तियों के पश तथा सर्वोच्च विकास के लिए 
-आवश्यक हैं | ऐसे अधिकारों का पालन केवल एक ऐसी ही समाज में 
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हो सकता हे जो न्याय, सत्य और व्यक्तियों के पूर्ण विकास की भावना 
पर अ्वलम्बित हो । यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि मनुष्य के 
व्यक्तित्व के विकास की प्रत्येक भावना को हम उस समय तक स्वाभाविक 
अधिकार नहीं कह सकते जब तक सारा समाज उस भावना को सारे ही 
मनुष्यों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक न समझे । अधिकार 
का अथ मनुष्य की प्रत्येक माँग से नहीं वरन्‌ केवल उस माँग से हे जो 
उसके व्यक्तित्व का विकास करें तथा जिसको समाज सार ही मनुष्यों की 
भलाई के लिए आवश्यक समझे । 

प्र्येक स्वाभाविक अधिकार के लिये यह आवश्यक नहीं कि राज्य 
द्वारा ही उसका पालन किया जाय। आरम्भ में प्रायः प्रत्येक समाज में 
बहुत से अधिकारों का पालन लोक मत और जनता की नैतिक शक्ति पर 
निर्भर होता है, फिर शने: शने: यह अधिकार क्लानून का रूप धारण कर 
लेते हैं ओर स्वाभाविक अधिकार कानूनी या वैधानिक अधिकार कहे जाने 
लगते हैं | 
कानूनी अधिकार (।,0०९७] 07 शि।१५४70॥॥8] १9॥॥5) 

मनुष्य के जिन अधिकारों की रक्षा राज्य द्वारा की जाती है, श्रथवा 
जिन पर आधात करना क़ानूनी अपराध है, ऐसे अधिकारों को वैधानिक 
अथवा क़ानूनी श्रधिकार कहा जाता है | इन अधिकारों के उपभोग में जो 
बाधा डालता है उसे राज्य द्वारा दश्ड दिया जाता है। हमारा जीवन या 
सम्पत्ति का अधिकार क़ानूनी अधिकार दै। यदि कोई मनुष्य हमें मारने 
अथवा हमारे माल को लूटने का प्रयज्ञ करे तो सरकार ऐसे व्यक्ति को 
खून तथा चोरी के अपराध में सजा देती है। विपरीत इसके, प्रत्येक 
मनुष्य के निःशुल्क शिक्षा तथा नौकरी पाने के अधिकार क़ानूनी अधिकार 
नहीं कहे जा सकते क्योंकि राज्य-शक्ति इसको नहीं मानती । धीरे-धीरे 
प्रायः प्रत्येक सभ्य देश में मनुष्य के स्वाभाविक अधिकार, स्वाभाविकता के 

& 
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दायरे से निकलकर क़ानूनी रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार आज जो 
हमारे स्वाभाविक या नेसगिक अ्रधिकार हैं, वही कल क़ानूनी अ्रधिकार 
बन जाते हैं | 


नेतिक अधिकार ()(०/७) ॥१49॥5) 


बहुत बार नागरिकशास्त्र के लेखक, एक और प्रकार के अधिकारों का 
भी वर्णन करते हैं | यह श्रघिकार नेतिक श्रधिकार कठे ज्ञा्ते हैं। इनका 
पालन राज्य-शक्ति पर नहीं वरन्‌ मनुष्य की अपनी नेतिक भावना अ्रथवा 
समाज का नेक जाणयति पर निर्भर करता है। इस प्रकार के अधिकरों 
में इम शिष्ट व्यवहार का अधिकार, आदर का अधिकार पिता का अ्रपने 
पुत्र से वृद्धावस्था म॑ पालन-पोषण का अधिकार इत्यादि का उदाहरण दे 
सकते हैं | राज्य चादे भी तो भी इन अधिकारों का श्रपनी सेन्य शक्ति के 
आध र पर पालन नद्दीं करा सकता | इनका पालन मनुष्य और समाज की 
नैतिक भावना पर ही निर्भर रहता है | 

यदि एक पुत्र अपने पिता का आदर नहीं करता, अथवा उसे वृद्धा- 
बस्था में उदर-पोषण के लिए, सह्यायता नहीं दता, तो पिता क़ानूनों अदा- 
लत में जाकर अपने इस अधिकार को नहीं मनवा सकता, क्‍योंकि कोई 
भी राज्य मनुष्य को नेतिक जीवन व्यतीत करने के लिए. मजबूर नहीं कर 
सकता | इस प्रकार के अधिकार केबल जन-मत और समाज की नैतिक 
भावना पर ही श्रवलम्त्रित रहते हैं ' 


४ ३ अधिकारो का वर्गीकरण 
अधिकारों की कोई विस्तृत सूची देना या उनका अलग अलग 
श्रेणियों में विभाजन करना अत्यन्त कठिन काय है। कारण, अधिकारों का 
सम्बन्ध मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास से है। जो भी अवसश्थाएँ मनुष्य को 
इस कार्य में सहायता देती हैं वही उसके अधिकार बन जाती हैं। अधि- 
कोरों का स्वरूप काल ओर समय की प्रगति के साथ अदलता-बदलता 
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रहता है| सब देशों में भी इनका आकार और गणना एकसी नहीं होती । 
कुछ देशों में तो एक ही अधिकार के विषय में विरोध।त्मक धारणाएँ 
होती हैं| उदाहरणाथ निजी “म्पत्ति का अधिकार रूस म॑ उसी रूप में 
नहीं माना जाता जैसा कि दूसरे देशों में । वहाँ किसी भी मनुष्य को 
उत्तत्ति अथवा वितरण की सामग्री पर अधिकार करने का हक प्राप्त नहीं । 
कुछ देशों में स्पियों को राज-काज ऊे कामों में पुरुषों के समान भाग लेने 
का अधिकार प्राप्त होता है। दूसरे देशों में उन्हें यह अधिकार प्रदान नहीं 
किया जाता | कुछ देशो में प्रत्येक मनुष्य को राज्य को ओर से निःशुल्क 
शिक्षा प्राप्त करने अथवा नौकरी प्रास करने का अधिकार प्रास होता है,दूसरे 
देशों में नहीं । इस कारण प्रत्येक देश के अधिकारों का एक ही प्रकार से 
विभाजन या वर्णन करना ठीऊ नहीं, परन्तु फिर भी आजकल प्रा:य 
प्रत्येक सभ्य देश म॑ नागरिकों को दो ५१्रकार के अधिकार अवश्य प्रदान 
किए. जाते हैं, एक सामाजिक अ्रथवा नागरिक और दूधरे राजनैतिक । इन 
अधिकारों की गणना में भिन्न-भिन्न देशों में थोड़ा-बहुत अंतर अवश्य हो 
सकता है, परन्तु अविकतर देश प्रायः इन सभी अधिकारों को अपने 
नागरिकों को प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए अब हम नागरिकों 
के इन सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकारों का आगे के पष्ठों में विस्तार 
से वण न करेगे | 

सामाजिक अथवा नागरिक अधिकार ( 0/४]) 80 ]0५ ) 


ये वे अधिकार हैं जिन्हें सब्र मनुष्य चाहे वे नागरिक हों अथवा न 
हो, केवल मनुष्य होने के नाते प्राप्त करते हैं। जो लोग इनकी अवहेलना 
करना चाहते है, उन्हीं के विरुद्ध इनका प्रयोग किया जाता है | इन अधि- 
कारों में विशेष रूप से जीवन स्वाधीनता श्र जायदाद के अधिकार शामिल 
किए जाते हैं; ययपि आजकल पारिवारिक अधिकार, भाषण स्वतंत्रता का 
अधिकार, सावंजनिक सभा बुलाने का अधिकार, स्वतंत्र समाचार पत्र मुद्रण 
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का अधिकार और धर्म का अधिकार भी सामाजिक अ्रधिकार के अन्तर्गत 
ही आवश्यक अंग समझे जाते हैं । 
राजनैतिक अधिकार ( ??0)7009) फशि85 ) 

ये वे अधिकार हैं जिनके कारण नागरिक अपने देश के शासन में 
भाग ले सकते हैं। इनमें निम्नलिखित अधिकार सम्मिलित किये 
जाते हें ैन->«- 

(अर ) मताधिकार 

(ब ) ध्यवस्थापिका सभा में निर्वाचन का अधिकार 


(स ) पद प्रास्त करने अर्थात्‌ सरकारी मुलाज़िमत प्राप्त करने का 
अधिकार 
राजनेतिक अधिकारों का विश्लेषण 

सर्वप्रथम इम उन अधिकारों का वर्णन करेंगे जो समाज में प्रत्येक 
मनुष्य को नहीं वरन्‌ केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं जो राज-काज 
के कामो' में भाग लेने के योग्य समझे जाते हैं तथा उसके प्रति अपरो 
भक्ति का उचित रूप से प्रदशन करते हैं। विदेशियों, नाबालिगों, पागलों, 
पुराने अपराधियों तथा किसी-किसी देश में स्त्रियों, सरकारी नौकरों और 
फौजी सिपाहियो को यह अधिकार प्रदान नहीं किये जाते । इन अधिकारों 
के अन्तर्गत हम विशेष रूप से तीन अधिकारों का वन कर सकते है :--- 

( अर ) मताधिकार--राज्य के :वत्येक सदस्य को इस बात का 
अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि वह देश की व्यवस्थापिका सभा, म्युनि- 
सिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोड इत्यादि संस्थाश्रों के सदस्यों के चुनाव में 
भाग ले सके। इन संस्थाश्रों के क़ानूनों का प्रत्येक मनुष्य के हित पर 
प्रभाव पड़ता है. इसलिए यदू आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को यह 
खअ्रधिकार प्रदान किया जाय कि वह अपने मत द्वारा इस बात को घोषित 
कर सके कि वह किन विचार वाले और किस प्रकार के शासकों को अपने 
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देश के प्रबन्ध के लिए उचित समभता है। किसी विशेष जाति, वर्ण, 
धर्म, सम्प्रदाय, लिज्न अथवा हैसियत के व्यक्तियों को इस बात का 
अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह राज को सत्ता को अपने द्वा्थों में 
केन्द्रित कर लें और समाज के दूसरे व्यक्तियों को राज-सत्ता का उपभोग 
न करने दे । ऐसा होने से राज्य का शासन सारी जनता की भलाई के 
लिए नहीं वरन्‌ समाज की एक विशेष अधिकारप्राप्त वर्ग की भलाई के 
लिए हो जाता हे; और इशसे समाज में श्रशाति और अव्यवस्था फैल 
जाती है | इसलिए देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तित को ही बराबर के 
राजनेतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये । 

( ब) व्यवस्थापिका सभा में निर्वाचन का अधिकार-- 
मताधिकार के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य को यह भी अ्रधिकार प्राप्त होना 
चाहिए कि वह स्वयं भी व्यवस्थापिका सभा तथा श्रन्य इसी प्रकार की 
संस्थाञ्रों की सदस्यता के लिये चुनाव में खड्ठा हो सके | प्रजातन्त्र शासन 
में छोटे से छोटे मनुष्य को भी राज्य की ऊबी से ऊँची पदवी प्राप्त करने 
का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। एक सचे प्रजातन्त्र शासन का अथ है 
“जनता की. जनता के हित मे जनता द्वारा सरकार ।” इस प्रकार की 
सरकार की स्थापना तमी दो सकती है जच्च राज्य के प्रत्येक सदस्य को 
मताधिकार के अतिरिक्त स्वयं राज्याधिकारी बनने का अवसर प्राप्त हो । 

( स) पद प्राप्त करने अर्थात्‌ सरकारी नौकरी प्राप्त करने का 
अधिकार--नागरिक का तीसरा राजनेतिक अधिकार ऊर्ची से ऊँनी 
सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर है। किसी व्यक्ति को अपने वर्ण, 
जाति, लिन्न अथवा हेसियत के कारण सरकारी नौकरी से वश्चित न रखा 
जाय | नौकरी प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष योग्यता का होना तो 
आवश्यक है परन्तु इस योग्यता की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए एकसी 
होनी चाहिये। ऐसा न हो कि एक मनुष्य को उसके धन श्रथवा हैसियत 
के कारण ऊँचा सरकारी पद दे दिया जाय और दूसरे मनुष्य को योग्यता 
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होने पर भी उसको ग़रीबी के कारण नौकरी न मिले। सरकारी नौकरियों 
में परीक्षा द्वारा भरती होनी चाहिए । जो भी व्यक्ति इन परीक्षाओं में 
उत्तीण हो जाय॑, उन्हें सरकारी नौकरी मिलने का अधिकार होना चाहिए । 
सिफारिश या रिश्वत के आधार पर नौकरियों का वितरण नहीं होना 
चाहिए | 


कभी-कभी राज्य के सर्वोच्च कम चारी के पास सावेजनिक तक्लीफों को 
दूर करने के [लए "थना-पत्र देने का अधिकार भी राजनैतिक अधिकारों 
में ही शामिल कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लेखक. देश 
से बाहर बसने वाले नागरिकों की रक्षा का अधिकार, संगठन की स्वतंत्रता, 
मत प्रकट करने की स्वतंत्रता और सावजनिक सभा करने की स्वतंत्रता 
इत्यादि अधिकारों को भी राजनेतिक अधिकारों में ही शामिल कर देते हैं । 
परन्तु हमारी सम्मति में ऐसे अधिकारों को नागरिरू श्रर्थात्‌ सामाजिक 
अधिकारों की श्रेणी में रखना अधिक उचित जान पड़ता है। 
नागरिक ( (४५70 ) अथवा सामाजिक (50८४ ) अधिकारों 
का विश्लेषण 
राजनैतिक अधिकारों के वर्णन के पश्चात्‌ अब हमें सामाजिक 
अधिकारों का अध्ययन करना चाहिए | इन अधिकारों में सर्वप्रथम 
व्यक्तिगत अधिकार आते हैं । 


व्यक्तिगत अ धकार--व्यक्तिगत ' अधिकार हम उन अधिकारों को 

कहते हैं जो मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध रखते हैं | किसी व्यक्ति 

के शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए. उनकी स्वीकृति आवश्यक 

है | इन अधिकारों में निम्मलिखित अधिऋझार शामिल किए जाते हैं :-- 

(अ्र) जहाँ चाहें जाने की स्वतंत्रता (#7'8४४०॥) 07 (0५6९॥7९76) 

'ब) विचार श्रोर भाषण की स्वतन्त्रता (#'+6९६०॥) 0 0प9॥/ 
६770 5]07'९8» 07) 
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(स संगठन की स्वतन्त्रता (#08९ते07 ०ग 20530८8&#07॥ 

(ड, शरीर की रक्षा (छजाएं+ए ० 0) 

(य) न्याय का अधिकार !७०)+$ ४०0 |ं7०७८०) 

फ) व्यक्तिगत सन्मान की रक्षा (952८070॥ए ०07 ४०७०॥क्‍४४0॥) 

(अ ' आने-जाने की स्वतंत्रता--इस अधिकार का आशय है 
कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी इच्छानुसार, स्वदेश में अथवा संसार के 
किसी भी देश में रहने, बसने, यात्रा करने और आने-जाने की स्वतंत्रता 
होनी चाहिए । आजकल अधिकत* देशों में, दूसरे राज्यों की यात्रा करने 
के लिए पासपोर्ट 20५5]00/ ' की आवश्यकता पड़ती है और एक 
देश के नागरिक स्वच्छुंद रूप से दूसरे देशों में आ-जा नहीं सकते | इस 
प्रकार की रुकावट, देश की रक्षा के विचार से लगाई जाती हैं | कुछ 
देशों में तो नागरिक अपने देश में भी स्वतत्र रूप से घूम-फिर नहीं 
सकते | भारत में अंग्रजों के काल में दफा १४४ लगाकर किसी भी 
मनुष्य को भारत के किसी भी प्रान्त अथवा नगर में दाखिल होने से 
रोका जा सका था | इस प्रकार की रुकावर्ट नागरिकता के मूल सिद्धान्त 
के बिरुद्ध हैं। इस अधिकार का दूसरा भी आशय है ओर वह यह कि 
किसी भी मनुष्य को बिना अपराध, एक ही स्थान पर रहने के लिए 
मजबूर नहीं करना चाहिए | इज्जलेंड में एक क़ानून है जिसके अ्रन्तग त 
किसी भी मनुय को, बिना जुम॑ साबित हुए जेल में बंद नहीं किया 
जा सकता । इस अधिकार की रक्षा देबस कौपंस पेटिशन ( [0647७ 
(07०४४ ??०४ं ४०४ । द्वारा की जाती है। संसार के प्रत्येक सभ्य देश 
में नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार अवश्य प्राप्त होने चाहिये । 

( व्‌) विचार और भाषण की स्व॒तंत्रता--सभी प्रज्ञातंत्रवादी 
देशों में विचार स्वतंत्रता, मत प्रकट करने की स्वतंत्रता, और संगठन 
निर्माण की स्वतन्त्रता नागरिकों के मौलिक अधिकार माने जाते हैं। 


विचार स्वतन्त्रता पर कोई भी देश नियंत्रण नहीं लगा सकता | मनुष्य 
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का मस्तिष्क विचारों की दुनिया में मनमानी दौड़ लगा सकता है। परन्तु 
इस स्वतन्त्रता का उस समय तक कोई अथ नहीं होता जब तक मनुष्य 
को अपने विचारों को दूसरे व्यक्तियों पर प्रकट करने की स्वतन्त्रता प्राप्त 
नहीं होती । मनुष्य स्वभावतया अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करना 
चाहता है | कारण, उसके ब्यक्तित्व का विकास स्वतंत्र विचार-विनिमय 
से ही होता है और उसके विचार वाद-विवाद द्वारा ही अ्रधिक स्पष्ट 
और महत्वपूर्ण बनते हैं | 

भाषण-स्वतत्रता का अथ दूसरों को गाली देना या हिंसा का प्रचार 
करना अ्रथवा द्वघागिन भड़काना नहीं वरन्‌ अपने स्वतंत्र विचारों को 
देशहित के कल्याण की भावना से, एक शिष्ट भाषा में दूसरों पर प्रगट 
करना है | भाषण स्वतन्त्रता के अधिकार के साथ हमारा समाज के प्रति 
एक परम कतंव्य भी हो जाता है और वह यह कि हम दूसरे समाज के 
व्यक्तियों के विचारों का आदर करे और कोई ऐसी बात न कहे जिससे 
दूसरे की आत्मा को दुःख पहुँचे और बिना किसी प्रयोजन के समाज में 
द्वेघाग्न भड़के | सावंजनिक हित की दृष्टि से इस अधिकार के अन्तगत 
हम सरकार श्रथवा सामाजिक संस्थाओ्रों की आलोचना कर सकते हैं परन्तु 
द्वेत अथवा लोभ की भावना से नही, केवल सवंसाधारण के कल्याण की 
भावना से । 

(स ) संगठन की स्वाधीनता--नागरिकों को किसी समान उद्द श्य 
की प्राप्ति के लिए संगठन स्थापित क ने की भी स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 
उन्हें अपने क्लब, साहित्यिक समितियाँ, व्यापार संघ या राजनैतिक दल 
की व्यवस्था करने का अधिकतर होना चाहिए। मानव व्यक्तित्व का उस 
समय अधिक विकास होता है जब्र एक मनुष्य विभिन्न संगठनों की 
सदस्यता में क्रियात्मक भाग लेता है । 

( ड ) शरीर की रक्षा--प्रत्येक मनुष्य को जीवन-रक्षा का अधिकार 
प्राप्त है । जीवित रहने पर ही मनुष्य के सारे अधिकार और कतंव्य 
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अवलम्पित हैं | यदि कोई मनुष्य हमें मारने अथवा चोट पहुँचाने का 
प्रयत्न करे तो इमारा अधिकार है कि हम उस मनुष्य के आक्रमण से 
किसी भी प्रकार अपनी रक्षा करे । यह अधिकार इतना अधिक व्यापक 
है कि मनुष्य को स्वयं अपनी जान लेने श्रर्थात्‌ आत्महत्या करने का 
अधिकार प्राप्त नहीं | मनुष्य का जीवन एक सामाजिक निधि है और 
किसी भी व्यक्तित को यह अ्रधिकार प्राप्त नहीं कि वह अपने जीवन का 
स्वयं अंत कर सके । 

( य ) न्याय का अधकार--इत अ्रधिकार का आशय है कि 
कानून के सामने सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए | 
एक ही प्रकार की क़ानूनी अदालतों को सब अपराधियों के मुकदमे करने 
चाहिए, और एक ही क़ानून सब के लिए लागू होना चाहिए. | किसी 
व्यक्ति विशेष के साथ विशेष प्रकार का व्यवह्दार न किया जाना चाहिए । 
मुक़॒दम की पेरवों के समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना 
चाहिए । न्यायालयों को सजा देते समय व्यक्त की हैसियत, वर्ण, जाति 
या धर्म का कोई विचार नहीं करना चाहिए | अंग्र ज और हिन्दुस्तानी, 
लखपती और कंगाल, ब्राह्मण और शूद्ध, बड़े और छोटे--कानून के 
सामने सत्र एक समान हैं ।इस अधिकार का दूसरा अथ यह है कि 
न्याय में विलंब और व्यय अधिक नहीं होना चाहिए । जिससे कि गरीब 
भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए क़ानूनी अ्रदालतों की शरण ले 
सकें । इस सम्बन्ध में नागरिकों का भी यह कतंव्य है कि वे न्याय के पक्ष 
में राय दे और कभी अदालतां में कूठी गवाहियाँ न दे । 

( फ) व्य क्तमत सन्‍मान की रक्षा-प्रत्येक मनुष्य को अपनी 
सामाजिक ख्याति बनाए रखने तथा उसके प्रति आक्रमण से रक्षा करने 
का पूण अधिकार है | किसी मनुष्य को दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध निमू ल, 
निराधार और ग़लत दोषारोपण अथवा गाली देने का अधिकार प्राप्त 
नहीं | यदि कोई मनुष्य ऐसा करता है अर्थात्‌ किसी दूसरे की मान 
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प्रतिष्ठा को सबंसाधारण की दृष्टि में भंग करने का प्रयत्ञ करता है, तो 
अ्रपमानित मनुष्य को अधिकार है कि वह अपने विरुद्ध लगाए गए, 
अ्भियोगों को कूठा साबित करके अपराधी व्यक्ति के विरुद्ध दीवानी या 
फौजदारी अदालत में मुकदमा दायर कर सके 


(२? ) सामा जक अधिकार- इस शीर्षक के अ्रन्तग त हम निम्र- 
लिखित दो अत्यन्त आवश्यक सामाजिक अधिकारों का वर्णन करे गे :-- 

( १ ) सावंजनिक सभा बुलाने का अधिकार 

( २ ) स्वतत्र प्रकाशन का & घिकार 


सावज नक सभा बुलाने का अधिकार--साव॑जनिक सभा करने का 
अधिकार प्रजातत्रात्मक शासन की आधारशिला है। सार्वजनिक समाओं 
के द्वारा ही जनता अपने विचारों को श सकों पर प्रकट कर सकती है, 
अपने दुख और कष्टों की कहानी उनके कार्नो तक पहुँचा सकती है, तथा 
राज्य के अन्यायकारी क़ानूनों और नियमों के विरुद्ध अपनी आवाज़ 
उठा सकती है | जिस देश में जनता को स्वतन्त्र रूप से शान्तिपूर्ण सभा 
करने का अधिकार प्राप्त नहीं, वह देश फासिस्ट देश कहलाते हैं। किसी 
भी राज्य में, शान्तिपूण और न्यायोचित्त माँग की पूर्ति के लिए की 
गई सभा को भंग करने का, सरकारी कर्मचारियों को अधिकार प्राप्त नहीं 
होना चाहिए । 


स्वतंत्र श्रदऋशशन का अधिक, र---सावेजनिक सभा करने के अधिकार 
के साथ ही प्रत्येक देश में जनता को समाचार-प+ निकालने की स्वतंत्रता 
होनी चाहिए. । प्रजातन्त्र देशों में समाचार-पत्र जनता की राय का 
प्रतिनिधित्व करते हैं, वह शासको के रुून्मुख भिन्न-भिन्न प्रश्नों पर जनता 
का मत प्रकट करते हैं, वह निर्भीक रूप से सरकार को योजनाओ की 
आलोचना करते हैं और इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों को जनता के 
हित के विरुद्ध काम करने से रोकते हैं। फ़ासिस्ट देशो में जहाँ सरकार 
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केवल एक पार्टी के हित के लिए ही शासन का संचालन करती है. स्वतंत्र 
'समाचार-पत्र छापने की आज्ञा नहीं दी जाती; परन्तु संसार के दूसरे सारे 
ही सभ्य देशो मे स्वतन्त्र समाचार-पत्र प्रकाशित करने का अधिकार 
जनता का मूल अधिकार समभा जाता है । 

परन्तु यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि समाचार-पत्रो पर किसी 
न किसी प्रकार का नियत्रण प्रत्येक ही देश की सरकार को रखना पड़ता 
है | अच्छु समाचार-पत्र जहाँ समाज की सेवा करते हैं वहाँ गंदे और 
स्वार्थी व्यक्तियो' द्वारा संचालित पत्र समाज की बहुत बड़ी हानि भी कर 
सकते हैं। ऐसे पत्र साम्प्रदायिकता द्वेष, आपसी झगड़े, मारकाट और 
कलह की भावनाओ का प्रचार तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर कूठे आरोप 
लगाकर उनसे रुपया ऐेंठने का प्रयत्न, अपना पेशा बना लेते हैं | कभोी- 
कभी कुछ धनी लोग अपनी स्वाथ -सिद्धि ओर ख्याति की मावना से बहुत 
से पत्रों के मालिक बन जाते हैं और फिर उन पत्रों का संचालन जनता 
"के हित की भावना से नहीं, वरन्‌ अपने स्वाय की सिद्धि के लिए करते 
हैं| ऐसे समाचार-पत्रो' के विरुद्ध प्रत्येक सरकार को कार्यवाही करनी 
चाहिए | स्वतन्त्र समाचार-पत्र प्रकाशन अधिकार का श्रथ जनता के हितो' 
का हनन नहीं वरन्‌ उसका रक्षा है,इ्नलिए केवल ऐसे ही पत्रों को स्वतं- 
त्रता प्रदान की जा सकती है जो जनता की सेवा करें। 

(३ ) धार्मिक अधिकार--सामाज्षिक अधिकारों के पश्चात्‌ 
धार्मिक अधिकारों का विवरण आवश्यक है। इन अधिकारों में हम--- 

( श्र ) विश्वाव को स्वतंत्रता ( कएए0।०ाआ 0०! # 6 ) 

(ब ) पूजा की स्वतंत्रता ( ?7#९७१०७ 0० एण४भांए ) 

(स ) धार्मिक प्रचार ओर उपदेश की स्वतंत्रता गिीएह९007 0०0 
76॥97॥0058 70922 ०70७ . शामिल कर सकते हैं । 

विश्वास की स्वतंत्रता-इस अधिकार का श्रथं है कि प्रत्येक 
मनुष्य को किसी भी धमें, मत या सम्प्रदाय में विश्वास रखकर अपने 
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ईश्वर तू पहुँचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए । किसी भी राज्य को यह 
कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि केबल शअ्रमुक धर्म या मत ही 
अच्छा है दूसरा नहीं, विश्वात एक व्यक्तिगत भावना है और प्रत्येक 
सरकार को इस भावना की इज्ज़त तथा रक्षा करनी चाहिए । 


(स) धामिक प्रचार की स्व॒तंत्रता--धर्म में विश्वास की 
स्वतंत्रता के साथ प्रत्येक मनुष्य को शान्तिपूर्ण तथा उचित उपायों से दूसरे 
मनुष्यों को अपने धर्म में परिवतित करने की स्वतत्रता भी होनी चाहिये। 
परन्तु इसका अथथ यह कदापि नहीं कि कूठ, दगा और धोखे से दूसरे 
मनुष्यों को किसी धर्म में बदला जाय | और न इसका यह ही अर्थ है कि 
धर्म के नाम पर सामाजिक कुरीतियों, जैसे बाल-विवाह, छुतछात, नर- 
सहार, भ्रृण॒हत्या इत्यादि बुराइयों का प्रचार किया जाय | धमम का सम्बन्ध 
व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन से है, धर्म के नाम पर सामाजिक बुरादइयों 
के प्रचार की आज्ञा नहीं दी जा सकती । 


घार्मिक स्वतत्रता के अधिकार में धार्मिक सहिष्णुता भी सम्मिलित है। 
इस कारण प्रत्येक मनुष्य को अपने धर्म के समान ही दूसरे धर्मो' का भी 
अादर-सम्मान करना चाहिए | 

9 ) सांस्कृतिक अधिकार---सस्कृतिक अधिकारों में हम निम्न- 

लिखित अधिकारों का वर्णंन कर सकते हैं :--- 

( अर ) साधारण और! वेज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 

( व / वाचनालय और पुस्तकालय स्थापन का अधिकार 

( स ) अन्वेषण संस्थाश्रों, अजायत्रघधर और अश्रन्य सांस्कृतिक केन्द्रों 
की स्थापना का अधिकार 

शक्षा--(अ्र)। शिक्षा एक अच्छे सामाजिक जीवन की कुजी है | यह 
मनुष्य को अच्छा और उपयोगी जीवन ब्यतीत करने के योग्य बनाती है। 
यह प्रजातंत्र शासन की जड़ है। इसलिए प्रत्येक सभ्य राज्य का प्रथम 
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कतंव्य है कि वह राज्य के सारे नागरिंकों के लिए उचित तथा नि:शुल्क 
शिक्षा का प्रबन्ध करे | 

(ब) शिक्षा का अंत स्कूल और कौलिजों की पढ़ाई के साथ ही नहीं 
हो जाता, वास्तविक शिक्षा तो जीवन के अनुभवों के साथ-साथ ही चलती 
रहती हे, इस शिक्षा में, नव-जीवन और नव-स्फूर्ि प्रदान करने के लिए 
आवश्यक है कि राज्य की ओर से वाचनालय, पुस्तकालय, अजायब- 
घर इत्यादि संस्थाश्रों का प्रबन्ध हो | हमको संसार के प्रगतिशील शान 
के साथ सम्पर्क रखना चाहिए. और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन 
सब चीज़ों की नितान्त आवश्यकता है । 


(स) राज्य को अन्वेषण संस्थाओं का भी प्रबन्ध करना चाहिए । 
जिससे चतुर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी की शिक्षा समास करने के पश्चात्‌ नए- 
नए. प्रयोगों द्वारा संसार के वर्तमान ज्ञान में उन्नति कर सके | 

(४) मनोरंजन अधिकार--दिन भर के शारीरिक अथवा मानसिक 
परिश्रम के पश्चात्‌ मनुष्य बिलकुल थक जाता है और अपने शारीरिक 
कष्टों को मिटाने के लिए, किसी प्रकार का मनोरंजन चाहता है। राज्य का 
यह कत्त व्य है कि वह नागरिकों ८ लिए बगीचे ( !?9/:७ ), खेलने के 
लिए स्थान तेरने के लिए तालाब, व्यायामशाला, नाटकघर, सिनेमा, 
चित्रालय, जू , नृत्यशाला, कलाकेन्द्र इत्यादि का प्रबन्ध करे, जिससे लोग 
अपने अवकाश तथा छुट्टी के समय को इन स्थानों पर जाकर यतीत कर 
सकें ओर इस प्रकार अपनी दिन भर की थकान को दूर कर सकें | 

(६) आशिक अधिकार--आर्थिक अधिकारों के अन्तर्गत हम 
निम्नलिखित अधिकारों का वण न कर सकते हैं *-- 

(अ) आधिक न्यूनतम का श्रचिकार (3ैशं2॥४ ॥0 ०८०श०्रां० 
77]7077 ) 


(ब) नौकरी का श्रधिकार ( शिं8॥0 60 7$79]097767६ ) 
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(स) इच्छानुसार उद्योग करने का अधिकार रि246 50 4009 
8777 ४008॥700) । 

(अर) संसार के प्रत्येक मनुष्य को सुखी और उन्नतिशील जीवन व्यतीत 
करने के लिए. घन की आवश्यकता पड़ती है जिससे वह अपनी विभिन्न 
आशिक गआवश्यकताश्रों की पूर्ति कर सके | जिस मनुष्य का पेट ही नहीं 
भरता और जिसे -य: भूखे रहने की नौबत आती है उससे हम किस 
प्रकार एक अच्छा सामाजिक जीवन व्यतीत करने की आशा कर सकते 
है | गरीबों में इसो कारण बहुधा जुम, बीमारी, दुराचार. और अन्यान्य 
निक्रष्ट बुराइयाँ पेदा हो जाती हैं | प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 
अपने नागरिकों को इतनी आमदनी का आश्वासन दे कि वह अपने जीवन 
को साधारण अ्रच्छे तरीकों से व्यतीत कर सके | यही आर्थिक न्यूनतम्‌ 
]१0090777० ॥॥70४॥॥ए॥॥ का नियम कहलाता है। 

(बे) नागरिक का दूसरा आथिक अधिकार यह है कि राज्य की ओर 
से उसे उपयुक्त रोजगार मिल सके । जो लोग काम करने के लिए तेयार 
हैं उनके लिए राज्य की ओर से काम का प्रबन्ध होना चाहिये । जिन्हें 
नौकरी नहीं मिल सकती उन्हें बेरोजगारी पेंशन ( (7॥0॥79]0ए770॥6४ 
१०!]) ) इत्यादि मिलने का प्रतन्ध होना चाहिए । बूढ़े और अपाहिज 
मनुष्यों को, जो किसी मी प्रकार का काम नहीं कर सकते अपाहिज घर 
( १२००)४५७ 0॥0० ) इत्यादि का प्रबन्ध होना चाहिए। भीख माँगने 
की प्रथा मिटा दी जानी चाहिए.। यह आधुनिक सभ्य समाज की एक भारी 
कलंककारी प्रथा है । 

(स) श्रन्त में, राज्य के किसी भी नागरिक को विशेष व्यवसाय करने 
से केवल इसलिए न रका जाय कि वह किसी खास जाति में पंदा हुआ 
है। रीति-रिवाज या कानून को भी मनुष्य के व्यवध्ाय में बाधक न बनना 
चाहिए । भारतवर्ष में हरिजनों को कुछ खास प्रकार के नीच काम छोड़ 
कर दूसरे सम्मानित व्यवसाय करने की आशा नहीं दी जाती | कोई चमार 
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या भंगी, हलवाई या बजाज होटल का काम नहीं कर सकता | इस प्रकार 
की रुकावट हटा देनी चाहिए | | 

(७) निजी सम्पत्ति का अविकार--नागरिकशास्त्र में शायद ही 
कोई दूसरा ऐसा अधिका/ हो जिमकी प्राप्ति के सम्बन्ध में राजनैतिक 
विशेताश्रों में इतना मतभेद है जितना निजी सम्पत्ति अधिकार के विषय 
में | कुछ राजनैतिक लेखक सम्पत्ति के अधिकार को नागरिक का मौलिक 
अधिकार मानते हैं। उनका राय में घन पिपासा ही मनुष्य में अधिक काम 
करन तथा नए नए आविष्कारों और प्रयोग! द्वारा रुपया कमाने की प्रेरणा 
पैदा करती है । धन के कारण मनुष्य सदाचारी तथा स्वतंत्र विचारशील 
बनत। है : संपत्ति के कारण मनुष्य के चरित्र तथा व्यक्तित्व का विकास 
होता है | परन्तु इस मत के विरु: कुछ दूसरे राजनेतिक लेखकों का, 
जिनमे साम्यवादी लेखक प्रमुख हैं, कहना है कि निजी संपत्ति की प्रथा ही 
संसार के कलह, ह्वेश. प्रतिस्पर्धा, लूट खघोट, चोरी, डाका, भूठ, धोखा- 
देई, इत्यादि बुराश्यों का बीच बोती है। घन लोलुपता के कारण ही 
संसार में मनुष्य मनुष्य का खून चूसता है | एक भाई अपने दूसरे सगे 
भाई तथा माता-पिता को मारने के लिए उद्यत हो जाता है. पूजीपति 
मजदूरों तथा गरीब किसानों का शोषण करता है ओर एक देश दूसरे देशों 
पर ग्राकम दा करके अपना गुलाम बनाने की चेष्टा करता है। साम्यवादियों 
की राय भ॑ निजी सम्पत्ति की प्रथा ही संसार में अधिकतर सामाजिक तथा 
राजने।तक बुराश्यों की जड़ है । 

34गेक्त दोनों मतों में आंशिक सत्यता है, यह सच है कि आधुनिक 
युग ' +«त्त के अधिकार से पूजीपतियों तथा जमीदारों ने गरीब जनता 
का 4८4 ४पूवक शोषण किया हे, परन्तु इसका मुख्य कारण राज्य द्वारा 
घन मं वा वितरण (00०४० ७70 42780070 ४(०४) की 
सामग्र। ५. उाचत प्रकार के नियंत्र ण की कमी है | संपत्ति का अधिकार दो 
प्रकार का ८ तकता है - एक ऐसी सम्पत्ति का अधिकार जो,रुपया कमाने के 
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काम में आती है, दूसरा ऐसी संपत्ति का अधिकार जो मनुष्य के उपयोग 
में आती है। पहली प्रकार की सम्पत्ति के उदाहरण में इंम कारखाने, 
जमीन, दूकान तथा व्यापार की दूसरी संपत्ति का नाम ले सकते हैं | दूसरी 
प्रकार की सम्पत्ति में, रहने का मकान या कोठी, मोटरकार, बाग़-बग्गीचा, 
फरनीचर इत्यादि ऐसी चीज़ें आती हैं जो मनुष्य के स्वयं के काम में 
आती हैं और जिनसे घन कमाने का प्रयत्न नहीं किया जाता। दूसरी 
प्रकार की सम्पत्ति से जनता का शोषण नहीं किया जा सकता और 
ऐसी सम्पत्ति रखने का अधिकार प्रत्येक सभ्य मनुष्य को मिलना चाहिए। 
परन्तु पहली प्रकार की सम्पत्ति के अधिकार पर सरकार को कड़ा नियंत्रण 
रखना चाहिए | सरकार का धर्म है कि वह देखे कि सम्पत्ति का उपयोग 
जनता|की भलाई के लिए ही होता है नक उसके शोषण के लिए । 

( ८) पारिवारिक जीवन के अधिकार 

इस शीषक के अन्तगंत हम निम्नलिखित अधिकारों का वर्णन कर 
सकते हैं-. 

( अर ) स्वतन्त्र रूप से विवाह करने का अधिकार ( २२१६ ६०0 
॥'८७ गधा02० ) 

( ब ) तलाक़ श्रथवा विवाह विच्छेद का अधिकार ( २०१६ $0 
4)77ए७/'0७ ) 

( स ) स्वतन्त्र पारिवारिक जीवन उपभोग करने का अधिकार 
( र[०॥६ ४0 [7ए९ 0'य]०फ४००॥॥ ० छा॥[॥ए ॥|9०) 

( अर ) स्वतंत्र विवाह का. अधिकार-हिन्दुओं का विश्वास है 
कि विवाह एक ऐसा विधि का विधान है जो पति और पत्नी को उनके 
व्यक्तित्व के पारस्परिक विकास के लिए आध्यात्मिक बन्धन में आबअद्ध 
करता है | परन्तु कुछ अन्य धर्मो! का कथन दे कि विवाह पति और 
पत्नी के पारस्परिक सम्बन्ध का केवल इक़रार हे जो गाहंस्थ्य जीवन के 
खुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इन दोनों मतों में कौन सा 
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अधिक सत्य है, यहाँ यह विचार करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तो 
केवल यह समझ लेना पर्यात हे कि विवाह मनुष्य जीवन की वह महत्वपूर्ण 
घटना हे जिसकी सफलता पर मनुष्य का समस्त सुख अवलम्बित रहता 
है| इसलिए मलुष्यों को अपने जीवन के साथियों को चुनने की पूर्ण 
स्वतन्त्रता रहनी चाहिए | इस चुनाव में जाति सिद्धान्त अथवा धर्म की 
बाधाएं नहीं होनी चाहिए । 


( व) तलाक का अधिकार--तलाक़ के अधिकार की आवश्यकता 
इसलिए, पड़ती है कि यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पति और पत्नी 
का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत न हो सके और वह कंलइ और द्वेष का घर 
बन जाय तो तलाक़ के द्वारा परनुष्य क्रा गाहंस्थ्य जीवन नरक बनने से 
बचा रहे | यह एक स्वाभाविक सी बात है कि कभी-कभी मनुष्य अपने 
जीवन के साथी चुनने में ग़लती कर सकता है, परन्तु इसका यह अ्रथं 
कदापि नहीं होना चाहिए. कि इस ग़लती के लिए मनुष्य को सारी उम्र 
एक नारकीय जीवन में रहने के लिए मजबूर किया जाय | ऐसी विषम 
परिस्थितियों में प्रत्येक सत्री-पुरुष को तलाक का अधिकार मिलना 


चाहिए | 


(स) स्वतंत्र पारिवारिक जीवन उपभोग करने का अधिकार--- 
किसी भी मनुथ्य के गाहंस्थ्य जीवन के घरेलू मामलों में बाइर के व्यक्तियों 
को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए । पारिवारिक जीवन 
एक व्यक्तिगत विषय है, कोई मनुष्य केसे मकान में रहता हे, अपने बच्चों 
को किस स्कूल में शिक्षा देता है, अपनी स्त्री को किस प्रकार के आभूषणों 
से खुसजित करता हे, इत्यादि व्यक्तिगत मामले हैं। परिवार से बाहर के 
सदस्यों को इन मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए । 
परन्तु इसका यह आशय कदापि नहीं कि कोई माता पिता अपने बच्चों 
को चोर और डाकू बनाने की शिक्वा दे सकते हैं या उनको घर से बाहर 

ह १० 
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निकाल सकते . हैं, या उनके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं। समाज को 
ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है । प्रत्येक परिवार के 
बच्चे को उचित प्रकार की शिक्षा मिले । प्रत्येक परिवार एक स्वास्थ्य- 
प्रद मकान में निवास करे, तथा परिवार के सारे भी सदस्यों के साथ 
समानता का व्यवहार हो, यह व्यक्तिगत प्रश्न होने के साथ-साथ सामाजिक 
मामले भी हैं, और समाज को इन प्रश्नों पर नियंत्रण रखने का उतना 
ही अधिकार हे जितना किसी व्यक्ति को | 


मोलिक अधिका ९ ( कीप्रातेगग्रणा(0) २8)8 ) 


उपरोक्त वर्णित अधिकार कभी-कभी राज्य में निवास करने वाले 
नागरिकों के मौलिक अधिकार भी कहे जाते हैं| अधिकांश भ्रजातनन्‍्त्र देशों 
में इस प्रकार के अधिकार विधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते 
हें।वे पवित्र श्रधिकार माने जाते हैं और, निर्दिष्ट परिस्थितियों के 
अतिरिक्त, सरकार द्वारा उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती | 


९ ७. कंतव्य 
कतेव्यों का अथे और उनके प्रकार 


क॒तंव्यों का अर्थ एक इस भ्रकार के ५.र्य करने की प्रेरणा है जो एक 
मनुष्य को दूसरे मनु-य अथवा “सारी समाज के प्रति करने चाहिए । 
कतंब्य दो प्रकार के हो सकते हैं :--(१) नैतिक (२) क्रानूनी । इम 
दूसरों के प्रति आदर-ठत्कार का व्यवहार करें, उनकी मान भश्रतिष्ठा को 
हानि न पहुँचावें; अ्रपने माता-पिता और गुरुजनों की आशा का पालन 
करें? इत्यादि इमारे नैतिक कर्तव्य कहलाते हैं | नैतिक अधिकारों की माँति 
प्रत्येक मनुष्य के नैतिक .कतंव्य भी होते हैं, और इसी प्रकार कानूनी 
अ्रधिकारों की भाँति उनके क्रानूनी कर्तव्य । कानूनी कर्ंब्यों में इम दूसरों 
के शरीर को चोट न पहुँचाने का कर्तव्य, चोरी न करने का कर्तव्य, 
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दूसरों की मान-हानि न करने का कतंव्य इत्यादि के उदाहरण दे सकते 
हैं | यदि मनुष्य अपने इन कतंव्यों की पूर्ति न करे तो उन्हें राज्य द्वारा 
दंड दिया जा सकता है। नेतिक कतेव्यों में राज्य दंड की व्यवस्था नहीं 
हो सकती | कोई भी राज्य मनुष्य को सच बोलने, दूसरों का आदर करने, 
तथा एक निर्मल जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य नहीं “कर सकता । 
इस प्रकार का जीवन तो मनुष्य की आंतरिक नेतिकता की भावना पर ही 
'निर्भर रहता है, और इसीलिए ऐसे कतंब्य क़ानूनी कर्तव्य न कहलाकर 
मनुष्य फे नेतिक कतंव्य कहलाते हैं | 

हमारे कतंव्य किसी व्यक्ति .विशेष अथवा सारी समाज के प्रति हो 
सकते हैं | यदि हम किसी एक व्यक्ति से ५० ) रुपए उधार लेते हैं तो 
हमारा उस एक व्यक्ति के प्रति कतंव्य है कि हम उसका ऋण चुका दे , 
दूसरी ओर हमारे सारो समाज के प्रति भी कतंव्य होते हैं, हम सदाचारी 
जीवन व्यतीत करे, समाज में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने में 
सहायता दे, राष्ट्रीय सरकार को सहयोग दें, इत्यादि, हमारे सारे समाज के 
प्रति कतंव्य हैं । 

कर्तव्यों औऔरौर अधिकारों का जैसा हम पहले देख चुके हैं 'कार्य कारण” 
का-सा सम्बन्ध है। अधिकार कतंव्यों की दुनिया में ही कायम रह सकते 
हैं। नागरिकशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्दे श्य समाज के प्रत्येक मनुष्य 
को उसके श्रधिकार और कतव्यों का शान कराना है । जो मनुष्य इतना 
भीरु हे कि वह अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं लड़ सकता, वह 
मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं | इसी प्रकार जो मनुष्य अपने कतेब्यों 
को नहीं समझता तथा उनका पालन नहीं करता वह मनुष्य नागरिकता 
का अधिकारी नहीं बन सकता । नागरिकशासत्र अ्रधिकारों की अपेक्षा 
कतव्यों पर अधिक ज्ञोर देता है और इसका कारण यहं है कि यदि समाज 
में प्रत्येक मनुष्य अ्रपने कतेव्यों का पालन करता चला जाय तो अ्रधिकारों 
की रक्षा स्वयं ही हो जाती है। हिन्दू धमम में भी मनुष्य को श्रपने कतंव्यों 


श्ष्द नागरिकशासत्र के सिद्धांत 


का पालन करने पर ही अधिक ज़ोर दिया गया है| “धर्म का अश्रथ 
कतंब्य से है” हिन्दू समाज में प्रत्येक अच्छे कार्य को धर्म का स्वरूप 
इसीलिए दिया गया है कि मनुष्य पाप-के भय से अपने कतंव्यों का उचित 
रूप से पालन करे । 


राज्य के प्रति नागरिकों के कुछ आवश्यक कतेव्य--हम ऊपर 
देख चुके हैं कि कत व्यों का क्षेत्र अधिकारों के क्षेत्र के समान विस्तृत है । 
परन्तु यहाँ हम मनुष्य के कतंव्यों की कोई बृहद सूची न देकर केवल उसके 
रज़्य के प्रति कतंव्यों का विवरण करेंगे | 


(९) राज्य के क़ानूनों को मानने का कतेव्य--मनुष्य का अपने 
राज्य के प्रति सबसे महत्वपूण कर्तव्य राज्य के कानूनों का पालन करना 
है। क़ानून, समाज के द्वित तथा समाज में शांति क्रायम रखने के लिए, 
बनाए जाते हैं | ह दय से राज्य का हित चाहने वाले प्रत्येक नागरिक का 
यह कतंव्य है कि वह राज्य के अच्छे कानूनों को माने | आज्ञा पालन की 
सीमा की विस्तृत विवेचना क़ानून के अ्रध्याय में की जायगी | यहाँ केवल 
इतना बता देना काफ़ी है कि आमतौर पर नागरिकों को राज्य के सभी 
कानूनों को मानना चाहिए | 

( २) भक्ति ( 402797706 )--राज्य-भक्ति के आधार पर ही 
किसी देश में नागरिक और अनागरिकों की पद्चान की जाती है। 
राज्य-भक्ति काग्रथ है कि किसी भी नागरिक को राज्य के प्रति 
विश्वासघाती न होना चाहिए। राज्य-भक्ति में नागरिक के।निम्न लिखित 
कर्तव्य शामिल हैं :-- 

( अर ) फौज, में नोकरी करने का कतंव्य--वैसे तो प्रत्येक देश 
में बाइरी आक्रमणों से, उसक्री रक्षा के लिए, एक फौज का प्रबन्ध होता 
है परन्तु कमी-कर्मी ग्रष्ट पर इतना संक्रट आ जाता हे कि मामूली फौज 
देश की स्व॒तन्त्रता-की रुक्का; नहीं कर सकती । ऐसे अ्न्नस्र पर प्रत्येक 
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नागरिक का धर्म है कि वह फौज में भरती होकर अपने देश की रक्षा के 
लिए लड़ाई में भाग ले | 

(ब) सरकारी अफ़सरों की सहायता-्रत्येक नागरिक का यह 
भी कतंव्य है कि वह समाज में शान्ति और सुव्यवस्था बनाए रखने में 
सरकार का हाथ बटाए | किसी भी देश में चोर और डकैत, छुटेरे और 
व्यभिचारी लोगों को पकड़ने का उस समय तक कोई समुचित प्रचन्ध नहीं 
हो सकता जन्न तक जनता पुलिस का इस काम में द्वाथ न बठाए। एक 
प्रजातन्‍्त्रवादी शासन में जनता के प्रत्येक सदस्य का धम है कि वह 
अपने आ्रपको सरकार का ही एक अंग समझे और उसके काय॑ में हर 
प्रकार की सहायता दे । 

(स) करों को चुकाना -कर राज्य का प्राण है। किसी मो देश की 
सरकार बिना धन के नहीं चलाई जा सकती | यह धभ्त सरकार को केबल 
करों के रूप में ही मिलता है । प्रत्येक नागरिक का धम है कि वह इन 
करों की अदायगौ को अपना परम धर्म समभे । करों के चुकाने में किसी 
प्रकार की बेईमानी नहीं करनो चाहिए। ऐसी बेईमानी से मनुष्य का नेतिक 
पतन होता है श्रौर सरकार को अच्छी” प्रकार शासन कार्य चलाने के लिए 
समुचित धन प्राप्त नहीं होता । 

(ड ) नाग रकों के अन्य कतेव्य--नागरिकों के श्रन्य कतंव्य 
नेतिक कतठयों के समान रहते हैं। उन्हें सामाजिक जीवन और समाज 
के सामान्य दह्वित की उन्नति की भावना-से करना चाहिए | ऐसे कतंब्यों में 
हम सम्यतापूव क उठना, बेठना, चलना बातें करना, अतिथि सत्कर 
करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना, ग़रीब्रों की सहायता करना, 
अपने मत का उचित उपयोग करना, सरकारी पदों को ग्रहण करना, 
बालकों को उचित प्रकार की शिक्षा प्रदान करना, अपने मकानों के आस- 
पास सफाई रखना, छूत की बीमारियों को फैलने से रोकना, स्वदेशी 
वस्तुओश्लों का उपयोग करना, राष्ट्रीय हिंत की रखा करना, और राष्ट्रीय 
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मान प्राम करने के लिए लड़ना इत्यादि कर्तव्यों के उदाइस्ण दे 
सकते हैं । 
इन सब्च कतंव्यों में मताधिकार का कतंव्य सबसे महत्वपू्ण है। मत 
राष्ट्र या नागरिक को सोंपा हुझ्नमा एक पवित्र विश्वास है | इसलिए उसका 
उपयोग बड़ी सावधानी, ईमानदारी और विच्चारपूर्वक करना चाहिए | 
किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मत देते समय जातीय अथवा 
व्यक्तिगत हित की भावना का ध्यान नहीं रखना चाहिये। इस अथवा 
ग्रन्यान्य कतंव्यों के पालन करते समय इमें समाज के हित का ही ध्यान 
रखना चाहिए । 
8 ४. भारत के नए विधान में नागरिकों के मूल अधिकार 


१४ अगस्त सन्‌ १६४७ को सदियों की गुलामी के बाद भारत स्वतन्त्र 
हुआ । परतंत्रता की घोर निशा को चीरकर भारत ने एक बार फिर 
स्वतन्त्रता के स्वर्शिल-प्रभात में प्रवेश किया। भारत के नागरिकों 
को परतंत्रता के काल में किसी प्रकार के नागरिक अधिकार 
प्राप्त नहीं थे । भारतीय जनता के स्वतन्त्रता संग्राम का दमन करने के लिए, 
ब्रिटिश सत्ता ने तरह-तरह के क़ानून बना रखे थे | जनता को किसी प्रकार 
की वाक-स्वतन्त्रता, सावंजनिक सभा करने की आज़ादी या स्व॒तन्त्र रूप 
से पत्र प्रकाशित करने का अधिकार नहीं था। किसी भी मनुष्य को बिना 
मुक़दमा चलाए या उस पर बिना किसी प्रकार का अभियोग तठिद्ध हुए, 
जेल में डाला जा सकता था । नागरिकों के किसी छक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाने पर रोक लगाई जा सकती थी, उनको दफ़ा १४४ की 
धारा के अ्न्तग त भाषण देने से रोका जा सकता था। यदि ब्रिटिश 
शासन में किसी को अधिकार प्राप्त थे तो बह केवल जमींदारों, राजाश्रों 
या बड़े-बड़े पुजीपतियों को थे जिसके कारण वह स्वच्छुन्द रूप से जनता 
का निर्मीकता तथा निर्दयतापबंक शोषण कर सकते थे | भारत की ग़रीब 
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तथा मूक जनता को किसी भी प्रकार के नागरिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। 

परन्तु, आज भारत स्वतत्र है, पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त है । 
भारत के नए. विधान में नागरिकों के अनेक मूल अधिकारों का वश न 
किया गया है| इनमें कहा गया है कि भारत का नया विधान स्वतन्त्रता, 
समानता और भ्रातृत्व भाव पर अवलम्बित है। भारत के प्रत्येक नागरिक 
को भाषण, सावंजनिक सभा, संगठन, चलने-फिरने. पत्र प्रकाशित करने 
ओर किसी भी प्रकार का व्यापार करने की स्वतन्त्रता है। किसी भी 
मनष्य को उसके धम , जाति या सम्प्रदाय के कारण अधिकारों से वंचित 
न किया जायगा। स्री और दरिजनों को बराबर के नांगरिक अधिकार 
ग्राप्त होंगे | श्रस्पशंता का अंत कर दिया जायगा । स्वतन्त्र भारत में किसी 
भी नागरिक को राज्य की ओर से उपाधि नहीं दी जायगी । संपत्ति 
खरीदने और बेचने का अ्रधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रास होगा | कोई 
भी मनष्य किसी भी धर्म में विश्वास रख सकेमा। अल्पसंख्यकों के 
धर्म और संस्कृति की रक्षा की जायगी । भारतीय समाज से बेगार और 
ज़बरदस्ती काम लेने की प्रथा का श्रंत कर दिया जायगा। नागरिकों के 
इन अधिकारों की रक्षा देश की सबसे बड़ी अदालत ( 5प970॥6 
(/0प्ा$ ) के द्वारा की जायगी | 


परीक्षा-प्रइन 

(१) आप अधिकार ओर कतव्य' शब्द से क्या समझते हैं ? वे कितने प्रकार 

के होते हैं ? 
(२) “अधिकार कतव्यों के जगत में उत्पन्न होते हैं ।'” इंस पर प्रकाश डालिए । 
( यू० पी०, १६३७, १६४३ ) 
(३) “अधिकार और कतव्यों का एक दूसरे से पारस्परिक सम्बन्ध है” 
सममाइए । ( यू० पी०, १६४० ) 
(४) ऐसे अधिक आवश्यक कतब्य कोन से हैं जिन्हें नागरिकों को पूरा करना 
चाहिश ? भारतवत्र के लोग इन कतव्यों की पूर्ति कहाँ तक 

करते हैं ? 
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(२५) अधिकार किस तरह सामाजिक वस्तु हैं ओर वह किस प्रकार मनुष्य की 
श्राव्म-उन्नति के लिए ज़रूरी हैं--प्रतलाइए । 
(६) अधिकारों की स्वोकृति की आवश्यकता और उपयोगिता क्‍या है ? 
(७) अधिकारों की उत्पत्ति, विकास ओर स्वभाव क्या है ? 
(८) “अधिकार! की व्याख्या कीजिए। एक नागरिक के नागरिक अधिकारों 
का वणन कीजिए । (कलकरा, १६३२, १६४१) 
(६) आदश, नेसिक और कानूनी अधिकारों की भिन्नता बतलाइए।आपकीौ 
राय के मुताबिक वे कीन से आदंश अधिकार हैं जिन्हें नागरिक को उपयोग 
करना चाहिए ? 
(१०) नासरिको के राज्य के प्रति कोन से कतव्य हैं ? किस हद तक राज्य 
डन कतव्यों का पालन करने के लिए मजबूर कर सकता है ? 
( ० पी०, १६३० ) 
(११) अधिकार ओर कतव्य' शश्द को समकाइए । राष्ट्रीय अधिकार क्‍या हैं ? 
( यू० पी०, १६३५९, १६४६ ) 
(१२) 'राजनैतिक अधिकार ' शब्द की व्याख्या कं,जिएु | आपके ख्याल से सुख्य 


राजनतिक अधिकार क्या हैं ( थू० पी०, १६३६ » 
(१३) आधुनिक राज्य के नागरिकों के अधिक आवश्यक अधिकारों ओर कतव्यों 
का वणन कीजिए । ( यू० पी०, १६४२ ) 


(१४) आप “मनुष्य के अधिकार' शब्द सेबष्रा समभते हैं ? वे किस प्रकार 
रवोकत किए जाते ओर नागरिक के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं । 

( यू० पी० १६३७ ) 

(१९) अधिकारों की व्याख्या कीजिए ओर बतलाइए कि आपकी राय के मुताबक 

राज्य को कं'न से अधिकार प्रदान करना चाहिए। (यू० पी०, १६३२) 
(१६) आपकी राय में नागरिक के सबसे महत्त्वपूण कतव्य कोन से हैं ? 

(थू० पी०, १६४८ 


सातवाँ अध्याय 
स्वतंत्रता (7/ ४0०४५ ) 


2. स्वतंत्रता का स्वभाव 


हम पिछले अध्याय में चबतला चुके हैं कि अधिकार और कतंव्य 
मनुष्य के अच्छे सामाजिक जीवन की आवश्यक अवस्थाएँ हैं तथा, दूसरे 
अधिकारों की भांति, स्वतंत्रता भी मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। 
मनुष्य के दूसरे अधिकारों का विश्लेषण हम पिछले अध्याय में कर चुके 
हैं | इस अध्याय में हम स्वतंत्रता का सही अथ समभने का प्रयत्न करेंगे । 
स्वतंत्रता शब्द का श्रममूलक अथ 

दुर्भाग्यवश, आधुनिक काल में, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग तो बहुत 
अधिक होता हे । प्रायः प्रत्येक ही बड़े और छोटे, पढ़े-लिखे और मूखे, 
राजनीतिज्ञ और प्लैठफार्म स्पीकर की ज़बान पर यह शब्द रहता है, 
परनठ इन लोगों में से बहुत कम ऐसे मनुष्य होते हैं जो आाम्तव में इस शब्द 
का ठीक-ठीक और सही श्रथ' समभते हों। अधिकतर लोग स्बतंत्रता 
शब्द का अथ , दूसरों के द्वारा, बिना किसी प्रकार की रुकावट के, मनमाने 
तरीक़े से काम करने की आज़ादी, समभते हैं | इन लोगों का यह विचार 
मनुष्य जीवन को वेयक्तिक भावना पर निर्भर है । वह समभते हैं कि 
मनुष्य श्रपना भला स्वयं समझता है और इसलये उसे अपनी इच्छा- 
नुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वाधीनता प्रास होनी चाहिए, 
कीई आदमी केसे रहता हे, क्‍या खांता है, अपने बच्चों से किस 
प्रकार का व्यवद्दर करता है, गंदे मकान में रहता है,या अच्छे 
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में, शरात्र पीता है या नहीं, किस उम्र में श्ौर कितने विवाह करता है 
इत्यादि वेयक्तिक प्रश्न हैं | समाज के दूसरे मनुष्यों को इन कार्यों में 
हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे मनुष्य सड़क के 
बीचोंबीच चलने में भी अपनी शान समभते हैं और यदि कोई व्यक्ति 
उनसे कहे कि. सड़क के बाँई ओर चलना चाहिए बीच में नहीं, तो 
इसमें वह अपनी स्वतंत्रता का नाश और अधिकारों का हनन समभते 
हैं। स्वतंत्रता शब्द का यह स्वरूप एकदम विकृत है | यदि यही अश्रथ सच 
मान लिया जाय, तो इस आशय के अंतर्गत संसार में केवल एक ही 
मनुष्य स्वतंत्र रह सकेगा, संसार के दूसरे सारे मनुष्य उसके गुलाम बन 
कर ही रहेंगे । 
हम पिछले अध्यायों में बतला चुके हैं कि मनुष्य एक वेयक्तिक 
जीवन व्यतीत नहीं कर सकता | स्वभाव और शञ्रावश्यक ता दोनों के कारण 
वह समाज में ही जीवित रह सकता है और समाज के ही द्वारा अपने 
व्यक्तित्व का विकास कर सकता है | इसलिए, यह कहना कि “मनुष्य किस 
प्रकार का आचरण करता है?! यह एक वैयक्तिक प्रश्न है, सामाजिक 
नहीं, सवंथा ग़लत है | मनुष्य के प्रत्येक कार्य का समाज पर प्रभाव 
पड़ता हे इसलिये समाज का धम है कि वह देखे कि कोई व्यक्ति ऐसा 
काम तो नहीं करता जिसके द्वारा वह श्रपना और समाज दोनों का अहित 
करता हो । मनुष्य शराब पीते समय या कोई और बुरा काम करते 
समय यह नहीं सोचता कि इससे उसकी हानि होती है और 
समाज का नैतिक पतन होता हे | इसलिये समाजत्र के दूसरे सारे 
सदस्यों का धम है कि वह मजुष्य के शत्येक कार्य की जाँच 
करें ओर उसे केवल ऐसे हो कार्य करने दे जिससे उसका स्वयं और 
समाज दोनों का भला हो । इसलिए स्वतंत्रता शब्द का श्रथ स्वच्छुन्दता 
नहीं, इस शब्द का अ्रथ है मनुष्य को अपने व्यक्तित्व के विकास 
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की पूर्ण आज़ादी # दूसरे शब्दों में ऐसी अवस्थाओं का अभाव 
जिनके कारण मनुष्य एक अच्छा और उपयोगी सामा.जक 
जीवन व्यतीत करने में असमथ हो ।+ 
स्वतंत्रता शब्द का कुछ लोग एक और मतलब भी लगाते हैं और 
वह यह कि प्रत्येक मनुष्य को काण करने की उस समय तक पूण स्वतंत्रता 
होनी चाहिए, जब तक वह दूसरे मनुष्य के समान अधिकारों पर वार 
नहीं करता, अ्रर्थात्‌ यदि एक मनुष्य अपने पड़ोसी को परेशान नहीं 
करता तो वह अपने मकान में जिस प्रकार भी चाहे रह सकता है। 
स्वतंत्रता शब्द का यद अर्थ मी श्रमात्मक है। कारण, यह अथ इस 
भावना पर अवलम्बित है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास केवल 
उसी समय कर सकता है जत्र दूसरे लोग उसके काय॑ में हस्तक्ञे प न करे 
आर उसे अपनी इच्छानुसार कार्य करने दें | वास्तव में सचाई बिल्कुल 
इ सके विपरीत है | मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | समाज के दूसरे 
मनुष्यों के क्रियात्मक सहयोग और सहायता के बिना कोई भी मनुष्य समाज 
में उन्नति नहीं कर सकता | एक बच्चा या बूढ़ा, श्रपाहिज या रोगी. अलग 
रहकर समाज के दूसरे सदस्यों के सहयोग के बिना, मर ही सक्रता है, 
अपने ज!वन का विकास नहीं कर सकता । इसलिए, स्वतंत्रता शब्द का 
अथ स्वच्छन्दता अर्थात्‌ ' नियंत्रण का अमभाव' है और न 'कम से कम 
नियंत्रण! । 
स्वतंत्रता शब्द का सही अथे-- 
स्वतंत्रता शब्द का सही अर्थ है [ १ ] मनुष्य के मौलिक अधिकारों 
रक्षा और [ २] ऐसे नियन्त्रणों का अ्रभाव जो मनुष्य के व्यक्तित्व 
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के विकास में बाधाये' सिद्ध हों। इन दो भावों के अन्तर्गत “स्वतत्रता' 
अकरात्मक ?02ंभंए० और नकरात्मक 'प०४३४४९ दोनों बन जाती है । 

( १ ) अकरात्मक--स्वतन्त्रता केवल एक नकरात्मके भावना 
नहीं । स्वतन्त्रता का अथथ है उन परिस्थितियों का होना जिनके कारण 
मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सके । (सलिए मनुष्य के 
अधिफारों की रक्षा द्वी मनुष्य की स्वतन्त्रता को पूणु रक्षा है। 

(२) नकरात्मक--स्वतन्त्रता का दूसरा आवश्यक श्रज्ञ उन 
परिस्थितियों और नियन्त्रणों को दु( करना हे जिनके कारण मनुष्य 
अपनी सामाजिक उन्नति नहीं कर सकता । प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व 
के विकास क लिए कुछ स्वतन्त्र वातावएण चाहता है। हर क्षेत्र और 
हर कार्य में हस्तक्षेप मन॒ुष्यको आलसी और परोपजीवी बना देता हे, 
उसमें स्वय कार्य करने, विचारने, आविष्9,.र करने तथा नई-नई बातें 
सोचने की शक्ति नहीं रहती । इसलिये स्वतन्त्रता का अथ उन परिस्थि- 
तियों को रोकना भी है जो मन ष्य के सर्वोत्मुखी तथा पूण व्यक्तित्व 
के वि#स में बाधक सिद्ध हो सकती है। 


सा्वभोमिकता तथा स्वतन्त्रता ( 8070०90४ए शाते ॥9०*+ ) 


यदि स्वतन्त्रता का अर्थ स्वच्छुन्दता नहीं, वर। अधिकारों की रद्वा 
है तो यह आवश्यक है कि समाज में कोई ऐसी संस्था अवश्य हानी 
चाहिये जो मनुष्य के मौलिक अश्रधिकारों की रक्षा कर सके तथां अपरा- 
घियों को दण्ड दे सके | यह काये प्रत्येक देश में राज्य द्वारा किया जाता 
है। कुछ लोगों का विचार है कि राज्य के नियमों के पालन से मनष्य की 
स्वतन्त्रता का इनन दह्वोता है क्योंकि राज्य, शक्ति का परिचायक है, और 
मनुष्य की स्व॒तन्त्रता केवल उस समय क्रायम रह सकती है जन्न मनष्य 
स्वेच्छा से कार्य करे, शक्ति के भय से नहीं | यदि सूह्रम दृष्टि से देखा 


जाय तो यह मत एकदम भ्रममूलक सिद्ध होगा । प्रत्येक समाज में कुछ 
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न कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो दूसरों के अ्रधिकारों की परवाह न करके 
मनमानी करते हैं | राज्य का कतंव्य है कि वह ऐसे मनुष्यों को दण्ड दे. 
आर इस प्रकार समाज के छोटे से छोटे और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति 
की सहायता करे। राज्य एक निष्पक्ष संस्था है, वह-समाज के प्रत्येक व्यक्ति 
के अधिकारों की बिना भेदभाव के रक्षा कर सकती है। इसलिए राज्य 
की सार्वभौमिकता स्वतन्त्रता की विरोधी नहीं वरन्‌ उसकी प्रथम आवश्य- 
कता है। बिना राज) के कितती भी मनुष्य की स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं हो 
सकती । 

परन्तु इस सब का यह श्रर्थ कदापि नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक 
देश की सरकार जनता के अधिकारों तथा उसकी स्वतन्त्रता की रक्ता 
करती है। बहुत-सी सरकारें इस प्रकार की होती हैं जो जनता का दमन 
ओर उसकी निर्देयतापूर्वंक शोषण करती हैं । ऐसी सरकारों के नियम 
मानने के लिए नागरिक बाध्य नहीं | परन्तु किसी सरकार के बुरे होने 
का अर्थ राज्य की सत्ता को मिठा देना नहीं. वरन्‌ सरकार को बदलने की 
आ्रावश्यकता पर ज़ोर देना है। राज्य और सरकार दो भिन्न-भिन्न संस्थायें 
हैं, सरकार बुरी हो सकती है, परन्तु राज्य नहीं । सरकार बदली जा 
सकती है, परन्तु राज्य की सत्ता नहीं मिठाई जा सकती। 
क़ानून ओर स्वतन्त्रता 

स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए केवल राज्य का होना ही आवश्यक नहीं, 
वरन्‌ राज्य द्वारा प्रसारित नियम और क़ानूनों का होना भी आवश्यक हे । 
क़ानून, का अथथ राज्य के उन नियमों से हे जो सम्राज में शान्ति और 
व्यवस्था क़ायम रखने तथा जनता के श्रुधिकारों की रक्ता के लिए बनाए 
जाते; हैं । प्रत्येक मनुष्य का धर्म है-कि वह राज्य के ऐसे नियमों का पालन 
करे. । इन;नियमों के पालन से ही जनता के सारे सदस्यों के अधिकारों की 
एक्स: दो सकती है । इनकी अवदेलना से, समाज में मारकाट, लूट-खसोट, 
और अराज़क़ता फेल. जाती दे | क़िसी भी मनुष्य के श्रध्रिकार सुरक्षित 
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नहीं रहते, और जिसकी लाठी उसकी भें! नियम के अन्तर्गत समाज का 
सड्ठन चलने लगता है। 

एक उदाहरण से हमारा यह आशय बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा। 
प्रत्येक नगर में पेदल जनता, मोटर-गाड़ी, बैल-ठे वा, तॉँगा-घोड़ा इत्यादि 
के चलने के लिए सड़क के नियम' ( !९॥]०३ ०/ ४79 7090 ) होते 
हैं । इन नियमों के अनुसार पैदल जनता पटरियों पर चलतो है, आहिस्ता 
चलने वाली सवारी सड़क के बायें श्रोर और तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ 
सड़क के बीचोब्रीच चलती है | थोड़ी देर के लिए यदि इन नियमों का 
पालन न किया जाय और प्रत्येक मनुष्य को यह स्वतन्त्रता दे दी जाय कि 
वह जहाँ चाहे और जैसे चाहे सड़क पर चले, तो इससे कुछु दी 
मिनटों में सड़क पर एक अजीब कोलाहल., भीड़भाड और अव्यवस्था का 
दृश्य दृष्टिगोचर होगा | शायद कुछ ही देर में दो-चार दुघंटना भी हो 
जायें और बेगुनाद राहगीरों का खून भी बहने लगे | सरकार के कानूनों 
के द्वारा इस प्रकार की श्रब्यवस्था की भी रोकथाम की जाती है और थोड़े 
से नियंत्रण तथा असुविषधा से जनता के सारे सदस्यों के अधिकारों की 
रक्षा हो जाती है। 

राज्य के कानून इस प्रकार जनता के अधिकारों का हनन नहीं वरन्‌ 
उनकी रचा करते हैं। वह प्रत्येक मनुप्य से अनुशासित जीवन की माँग 
करके सारी जनता के अ्रधिकारों की रक्षा करते हैं । 
प्रत्येक कानून से स्वतन्त्रता की वृद्धि नहीं होती 

परन्तु यहाँ यह समक लेना भी आवश्यक है कि प्रत्येक कानून से 
स्वतन्त्रता की रक्षा नहीं होती | क़ानून ऐसे शासकों द्वारा भी बनाए जा 
सकते हैं ज्ञो उनके द्वारा ग़रीब जनता का दमन तथा अपनी स्वा्थं सिद्धि 
करना चाहें । क़ानून एक दुधारी तलवार है, इससे जनता का भला 
भी हो सकता हे और उसके अ्रधिकारों का अपहरण भी । अच्छे शासक 
कानूनों द्ारा जनता की सेवा कर सकते हैं, परन्तु स्वार्थी शासक: 
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उन्हीं कानूनों से जनता के अधिकारों का अपहरण भी । इस 
प्रकार इम देखते हैं कि प्रत्येक क़ानून से स्वतत्रता की वृद्धि नहीं 
होती, परन्तु फिर भो स्वतंत्रता की रक्षा के लिये अच्छे नियमों के 
पालन की आवश्यकटा होती है। अच्छे और बुरे क़ाननों की क्‍या 
पहिचान है तथा किन परिस्थितियों में मनुष्य राज्य के क्वानन मानने के 
लिए बाध्य नद्दीं, इस प्रश्न का विचार हम एक अगले अध्याय में करेंगे | 
यहाँ केवल मोटे तौर पर इतना सम्रक लेना पर्याप्त है कि क़ाननों के 
पालन के बिना स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकती, और प्रत्येक व्यक्ति का 
धर्म है कि वह अराजकता रोकने के लिए. सरकार के प्रत्येक नियम का' 
पालन करे | 
स्वतंत्रता की आवश्यकता 

फासिस्ट दृष्टि कोण--स्वतंत्रता शब्द का सही श्रर्थ समझ लेने के 
पश्चात्‌ यह आवश्यक है कि हम यह समभरने का प्रयत्न करें कि स्वतंत्रता 
सामाजिक सगठन के लिए, क्‍यों आवश्यक हे, क्या स्वतन्त्रता के बिना 
मनुष्य एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, क्या समाज के प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए स्वतं-ता आवश्यक है, क्या एक स्वतंत्र समाज ही उन्नति 
कर सकता हे, एक विचार वद्ध, और, एक नेता के नीचे संगठित समाज 
नहीं । यह प्रश्न अत्यन्त विचारणीय है। 

संसार में ऐसे लोगों का श्रभाव नहीं जो स्वतंत्रता को मनुष्य और 
समाज दोनों के हितों का घातक समभते हैं, इन लोगों में सभी देशों के 
फासिस्ट बिचार वाले मनुष्य शामिल हैं। इन लोगों का कहना है कि 
समाज में अधिकतर मनुष्य मूर्ख होते हैं, वह अच्छे और बुरे की पहचान 
नहीं कर सकते, वह प्रत्येक वध्तु को तक की दृष्टि से नहीं वरन्‌ भावना की 
दृष्टि से देखते हैं,उनके जीवन का मस्तिष्क नहीं वरन्‌ द्वदय संचालन 
करता है | ऐसे मनुष्य, श्रपगी या समाज की वास्तविक भलाई, किसी 
विशेष परिस्थिति में, किस प्रकार का कार्य करने में हैं, नहीं समझते | 
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वह सार्वजनिक प्रश्नों पर अ्रखबारों, रेडियो, बड़े वक्ताश्रों के भाषणों तथा 
राजनीतिशों के ब्याखानों के आधार पर, अपनी राय क्रायम करते हैं, 
स्वतंत्र विचार करने की, इन लोगों में शक्ति नहीं होती। इसलिए 
फासिस्ट विचारकों का कहना है कि, जनता के कुछ थोड़े आ्रादमियों को 
छोड़कर, जो वास्तव में बुद्धिमान हैं तथा भल्ले-बुरे की पहचान कर सकते 
हैं, भाक्की लोगों को किसो प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए | इन 
लोगों को स्वतंत्रता देने से सामाजिक संगठन दीला पड़ जाता है, समाज 
में & नेक वर्ग और पार्थियाँ बन जाती हैं, आपस के भगड़े बढ़ जाते हैं, 
सामाजिक कार्य कुशलता का अंत हो जाता हे, और अंत में देश उन्नति 
करने के बजाय अवनति की ओर श्रग्नसर होने लगता है। फासिस्ट विचार 
वाले लोग इसलिए केवल ऐसे ही मनुष्यों को स्वतंत्रता देना चाहते हैं 
जो दूसरों पर राज्य कर सकें, उन पर आप्ना प्रभुत्व जमा सके | वह 
स्वतंत्र विचार के नियम में विश्वास नहीं करते, जनता के विचारों पर वह 
रेडियो, अखबारों, सिनेमाश्रों तथा इसी प्रकार के दूसरे प्रोपेगेन्डा के 
शत्नों द्वारा नियंत्रण करना चाहते हैं। वह समांज का संगठन एक नेता, 
एक उद्दे श्य, एक कार्यक्रम के नारे पर करना चादइते हैं | जनता के सोरे 
भी सदस्यों के व्यक्तित्व तथा उनेकी इच्छाओं का एकीकरण, वह नेता 
के व्यैक्तित्व तथा उसकी इच्छा में कर देना चाहते हैं। फासिस्ट शासन 
में जनता की राय का कोई मूल्य नहीं माना जाता | एक नेता और उसके 
नीचे काम करने वाले कुछ थोड़े से लोगों का समूह सारे समाज और राष्ट्र 
के कायें का संचालन करता है। 

प्रजातंत्रात्मिक दृष्ठिक शु--हमारी राय; में स्वतन्त्रता का फासिस्ट 
इशष्टिकोण व्यक्ति और समाज दोतों की भलाई के विचार से श्रत्य॑न्त 
खतरनाक है | स्वतन्त्रता मनुष्य ज्ीवत का रापर है, यह वह शक्ष्ति हे जो: 
मनुष्य को जंगली जानवरों और पशुओं से पृथक करली हे, यह वह भावना 
हे जो मनुष्य के व्यक्तित्य के विकास में बीज का काम देती हे । स्वतन्त्रता 
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हीन मनुष्य चिड़ियाघर में बंद शेर और चीते के समान होता है, जिसे 
खाने-पीने के प्रत्येक सुख होने पर भी जीवन का वास्तविक आनन्द नहीं 
मिलता | मनुष्य महल में बन्द होकर और संसार के आनन्द की सारी मी 
वस्तुएं प्राप्त कके, उस आनन्द के एक कण का भी अनुभव नहीं करता 
जो एक स्वतन्त्रता के जीवन में, मनुष्य . जंगल में रहकर और भूखा रहने 
पर भी श्रनुभव करता है। स्वतन्त्रता जीवन का मधु है, यह मनुष्यता 
की आत्मा है । 

फासिस्ट विचार-शैली कार्य कुशलता पर अधिक ज़ोर देती है, इस 
कुशलता की प्रासि के लिए यदि उसे व्यक्ति की स्वतन्त्रता का बलिदान 
करना पड़े तो वह इसमें परहेज नहीं करती, परन्तु यह उस आदर्श का 
बिल्कुल विचार छोड़ देती है जिसकी प्राप्ति के लिए सामाजिक संगठन 
का ढाँचा खड़ा किया जाता है, सामाजिक संगठन का आदर्श मनुष्य के 
व्यक्तित्व का विकास है, किसी समाज में इस आदश्श का बलिदान करके 
कारये कुशलता की प्राप्ति करना, समाज के संगठन की हसी जउड़ाना है 
आर उसके मूल तत्व को भुज्ञा देना है | व्यक्तियों से मिलकर समाज का 
संगठन होता है, यदि किसी समाज में जनता के व्यक्तित्व का विकास नहीं 
होता तो वह सामाजिक संगठन बिल्कुत निमू ल और खोखला बन जाता 
है | फासिस्ट विचारशेली इस प्रकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास की 
शत्रु है | 

फासिस्ट विचारों के अन्तग त नमाज का संगठन एक नेता की इच्छा 
के आधीन होता है, जनता के किसी भी सदस्य को नेता के आदर्शो' पर 
टीका-टिप्पणी करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, इससे शासन में उस 
विरोधी दल का जन्म नहीं होने पाता जिसके कारण शासक वर्ग अपनी 
त्र॒ुटियों को देख सकते हैं और जनता की इच्छानुसार अपने राज्य कार्य 
का संचालन कर सकते हैं। विरोधी दल के अ्रभाव से, राज्य कार्य का 
संचालन करने वाले लोग, अत्याचारी बन जाते हैं और वह जनता के 

११ 
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हित का विचार छोड़कर अपनी स्वार्थ-सिद्धि की पूर्ति में लग जतते हैं । 
इसके विपरीत प्रजातन्त्रात्मिक नियमों के आधीन शासकवर्ग , जनता की 
राय का उल्लंघन नहीं कर सकते, वह जनता के सेवक के रूप में कार्य 
करते हैं, और किसी समय यदि जनता की राय उन्हें प्राप्त न हो तो उन्हें 
अपने पद से अलग हो जाना पड़ता है । 

स्वतन्त्रता और कार्य-कुशलता के चुनाव में मनुष्य सदा स्वतन्त्रता 
को द्वी ऊँचा स्थान देगा | स्वतन्त्रता मानव-जीवन का तत्व. है संसार में 
प्रत्येक जीव स्वतन्त्र वातावरण में ही रहकर उन्नति कर सकता है, स्वतन्त्र 
व्यक्ति ही अपने समाज की रक्षा कर सकता है, स्वतन्त्रता के त्रिना मनुष्य 
कठपुतली के समान रहता है, वह एक लोहे की मशीन के समान कार्य 
करता है, स्वतन्त्रता उन्नति की जननी है। स्वतन्त्र विचारों से चरित्र 
गठन होता है, नए. विचार और सिद्धान्तों की उत्पत्ति होती है, अनुसंधा + 
को प्रोत्साहन मिलता है, मनुष्य अपने कष्ट और दुःख के निवारण के 
लिए. नए-नए. आविष्कार करता है और इस प्रकार अपने वातावरण पर 
विजय प्राप्त करना सीखता है | 
... इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाधीनता, सामाजिक व्यवस्था का मौलिक 
सिद्धान्त है| यह वह परिस्थिति है जो मनुष्य के नेतिक विकास को संभव 
बनाती है और समाज की उन्नति करती है । स्वाधीनता का अधिकार 
समाज के प्रत्येक ही सदस्य को होना चाहिए, इसमें छोटे ओर बड़े, ग़रीब 
और अमीर, पढ़े-लिखे और मूख का विचार नहीं करना चाहिए । 
स्वतन्त्रता से व्यक्तित्व का विकास होता है और यह विकास प्रत्येक ही 
मनुष्य के लिए आ्रावश्यक है | 


६ २. स्वतंत्रता का वर्गीकरण 


स्वतंत्रता एक मौलिक सिद्धान्त है, इसके अ्रन्तग त अनेक प्रकार की 
स्वतंत्रताएँ सब्रिद्ित हैं-- नागरिक स्वतंत्रता, राजनेतिक स्वतंत्रता, भाषण 
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स्वतंत्रता, चलने-फिरने की स्व॒तंत्रता, साव॑ंजनिक सभा करने की स्वतंत्रता, 
संगठन की स्वतंत्रता, पत्र प्रकाशित करने की स्वतंत्रता, किचार की 
स्वतंत्रता, व्यवसायिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, 
आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतन्त्रता, इत्यादि सारी ही स्वतंत्रताएँ इसी 
एक सिद्धान्त के श्रन्तगंत समावेश करती हैं । 

नागरिक-स्वतंत्रता--इस स्वतन्त्रता का अथ राज्य के अथवा अन्य 
मनुष्यों के अनुचित हस्तक्षेप से मनुष्यों के नागरिक अधिकारों की रहा 
है | इस स्वतन्त्रता के अन्तग त जीवन, माषण, सावेजनिक सभा, संगठन, 
धर्म और विचार की स्व॒तन्त्रताए, सनिह्वित हैं | 

भाषण-स्वतंत्रता--सावेजनिक प्रश्नों पर किसी व्यक्ति को अपना 
मत प्रकट करने की स्वाधीनता का नाम भाषण-स्वतन्त्रता है । 

आत्मा की स्त्रतंत्रता-संसार के किसी भी धर्म में विश्वास करने 
की स्वाधीनता को आत्मा की स्वतन्त्रता कहा जाता है। इस स्वतन्त्रता के 
अन्तगंत पूजा की स्वतन्त्रता और घम का प्रचार करने की स्वतन्त्रता 
भी शामिल है। 

पत्र प्रकाशित करने की स्त्रतंत्रता--का अथ किसी भी देश में 
बिना किसी विशेष नियंत्रण के समाचार-पत्रों का प्रकाशित करना है। 
ऐसा करने में देश के साधारण नियम ही लागू होने चाहिए कोई विशेष 
नियम नहीं । 

चलने-फरने की स्वतंत्रता--इस स्वतन्त्रता का अथ' मनुष्य को 
अपनी इच्छानुसार देश के किसी भी माग में यात्रा करने तथा निवास 
करने का अधिकार है । 

संगठन की स्वतंत्रता--इस अधिकार का श्रर्थ' नागरिकों को 
न्यायोचित उद्द श्य की प्रामि के लिए संगठन निर्माण करने तथा उनमें 
सम्मिलित होने का अधिकार है । 
' राजनैतिक रु तंत्रता--राजनैतिक स्वतन्त्रता का अर्थ जनता का 
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अपने शासन में भाग लेने का अधिकार है। इन अधिकारों के अन्तग त 
मत देने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार, तथा 
चुनाव में खड़े होने का अधिकार शामिल है । 

आदधिक अथवा व्यवसायिक स्व॒तन्त्रता--किसी भी मनुष्य का 
रीति-रिवाज़ अथवा हेसियत की शह्ललाश्रों को तोड़कर इच्छापूर्वक स्वतंत्र 
व्यवसाय करने का अधिकार आर्थिक अधिकार कहलाता है | 

राष्ट्रीय स्वतन्त्रता--राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का श्रथ राजनैतिक स्वतन्त्रता 
तथा आत्म निणय का अधिकार है | किसी एक देश को दूसरे देश की 
स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता अपहरण करने का अधिकार प्राप्त नहीं । केवल 
स्वतन्त्र देश में ही मनुष्य अपने व्यक्तित्व तथा नागरिक जीवन के गुणों 
का विकास कर सकते हैं | 

योग्यता-प्र इन 


१. स्वाधीनता की सच्ची जड़ नियम ओर व्यवस्था है। इस पर प्रकाश 
डालिये। (यू० पी०, १६२८) 
२. इस मत को सममाइये कि कानून स्वाधीनता का सच्चा आधार है। 
(यू० पी०, १६४०) 
३. जीवन स्वाधीनता ओर हित साधन की कामना मनुष्य के अविच्छुन्न 
अधिकार हैं इस पर प्रकाश डालिये। (यू० पी०, १६२६) 
४, आप समानता ओर स्वाधीनता शब्दों से क्या समभते हैं 
(यू० पी०, १६३ २) 
४. आप स्वाधीनता ओर समानता शब्दों से क्‍या समझते हैं ? इनके विभिन्न 
अथा' पर प्रकाश डालिए । (यू० पी०, १६९४) 
६, स्वाधीनता के विभिन्न प्रकार क्‍या हैं 
७. स्वाधीनता के सम्बन्ध में आम जनता की क्या क्‍या धारणायें हैं ? इस पर 
प्रकाश डालिए । 
८. स्वाधीनता की व्याख्या कीजिणए। इल कथन की विद्चण कीजये 'क 
“स्वाधीनता के उपभोग के लिए नियन्त्रण क्यों आवश्यक है !” 
(यू० पी०, १६४२) 
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९, स्वाधीन होना मनुष्य का अधिकार है। आज्ञापालन करना मनुष्य का 
कतव्य है। क्‍या इन मतों के बीच में किसी प्रकार का सद्ढ । है : 

( यू० पी०, १९३६ ) 

१०, आधुनिक समाज में कानून ओर स्वाधीनता की परस्पर विरोधी माँगें 


किस प्रकार पूण की जाती हैं ? ( यू० पी०, १९३९ ) 
११. स्वाधीनता की परिभाषा करो | “हवतंत्रता की प्राप्ति के लिए आत्म 
संयम आवश्यक है” सिद्ध करो। ( यू० पी०, १९४१ ) 


१२. क्या स्वतंत्रता ओर क़ानून साथ-साथ चल सकते हैं ? इन विषयों से आप 
क्या समझते हैं--भातण की स्वतंत्रता, मुद्रण की स्वतंत्रता । 
यू० पी०, १९४३) 
१३, आप 'स्वतंत्रता' आर समानता” से क्या समझते हैं? व्याख्या करें। 
( य० पी०, १९४६ ) 
१४. स्वतंत्रता की शुद्ध परिभाषा द' ओर उसका सम्बन्ध क़ानून से क्‍या है 
सिद्ध करे । ( यू० पी०, १९४७ ) 


आठवों अध्याय 


समानता ( /-५४७१॥४ ) 


समानत शब्द के अथ के विषय में कुछ भ्रमात्मक धारणाएँ 

स्वतंत्रता के समान समानता भी अच्छे सामाजिक जीवन की एक 
आवश्यक दशा है, परन्तु स्वतन्त्रता की भाँति इस धारणा के अ्रथ के 
विषय में भी लोगों में अनेक मतभेद हैं | कुछु लोग समानता का अर्थ, 
सब मनुष्यों की बराबरी से समझते हैं, उनकी राय में प्रत्येक मनुष्य को 
एक-सी ही शिक्षा, एक-सी ही नौकरी और <क-सा ही बेतन मिलना 
चाहिये, कुछ दूसरे मनुष्य समानता का अर्थ सब के पास बराबर सम्पत्ति 
से समभते हैं, इन लोगों की राय में समाज में समानता उसी समय क्रायम 
रह सकती है जब सब के पास बराबर धन हो और बराबर की आमदनी 
हो | समानता के विषय में यह दोनों धारणायें ब्रिल्कुल भश्रममूलक हें। 
समानता का अ्रथ प्रत्येक मनुष्य की बराबरी में नहीं वरन्‌ व्यक्तित्व के 
विकास के लिए बराबर की अवस्थाश्रों से है, प्रकृति के नियमानुसार सन्न ही 
मनुष्यों को बराबर नहीं बनाया जा सकता, संसार में कुछ मनुष्य छोटे, कुछ 
बड़े,कुछ मोटे,कुछ पतले, कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ श्राकषंक, कुछ बदसूरत 
कुछ बुद्धिमान, कुछ मू्ल--सब ही प्रकार के व्यक्ति देखने को मिलते हैं । 
मनुष्य चाहने पर भी इन व्यक्तियो' को समान रूप, समान बुद्धि, समान 
रग और समान स्वभाव प्रदान नहीं कर सकता | श्रसमानता तो प्रकृति 
में है, संसार में प्रत्येक मनुष्य अपनी एक अलग सूरत, श्रलग स्वभाव, 
अलग भाग्य और अलग बुद्धि लेकर जन्म लेता है। समानता का अथ 
इसलिए, सब मनुष्यों का एक-सा होना नहीं वरन्‌ एक से अधिकार प्राप्त 
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करना, तथा अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए एक सी श्वस्थायें 
हासिल करना हे | 
समानता का असली अर्थ 

प्रकृति में जितनी भी वस्तुएँ हैं वह मनुष्य को समान ही सुख या दुख 
प्रदान करती हैं, खूये की रोशनी सारे ही जगत्‌ को समान गर्मी देती है, 
चन्द्रमा की किरणें सभी मनुष्यों को समान शीतलता प्रदान करती हैं, बसन्‍्त 
ऋतु की सुहावनी हवा. सभी जीव-जन्तुओ को समान आनन्द देती है। 
समाज में समानता का अ्रथ भी यही हे कि राज्य प्रत्येक मनुष्य को उन्नति 
करने के लिये समान सुविधायें प्रदान करें, सबको क़ानून की दृष्टि में 
समान समझें, सबको ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर 
प्रदान करे तथा सच्चको ऊंचे से ऊँचे सरकारी पद पर पहुँचने को 
सुविधा दे , 

समानता का अथ यह कदापि नहीं कि सत्र मनुष्यो' को एक ही 
प्रकार की शिक्षा प्रदान करनी चाहिये; या उनको एक-सी ही नौकरी देनी 
चाहिये, पीतल को किसी भी प्रकार सोना नहीं बनाया जा सकता, इसी 
प्रकार मनुष्यों में जो बुद्धि अथवा प्राकृतिक स्वभाव की असमानतायें हैं. 
उनको दूर नहीं किया जा सकता । किसी देश की सरकार अपने नागरिकों 
को यह नहीं कह सकती कि वह एक ही मात्रा में खाना खाएँ, एक-सी 
ही पोशाक पहनें, एक ही स्कूल या कालेज में पढ़ें, एक ही नगर में निवास 
करें । समानता इन चीज़ो में विद्यमान नहीं रहती, समानता का सच्चा 
अथ है, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकारो' की प्राप्ति। मनुष्य अपने 
ब्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अवसर चाहता है । यह अवसर उसे 
राज्य द्वारा श्रधिकारों के रूप में प्रदान किये जाते हैं, राज्य का कर्तव्य 
है कि वह इन अवसरों के प्रदान करने में छोटे और बढ़े, गरीब और अमीर, 
सत्री और पुरुष में मेदभाव न करे, दूसरे शब्दों में समानता का अ्रथ 
सामाजिक निष्पक्षता है | वर्तमान्‌ समाज में श्रनेक प्रकार की श्रसमान- 
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तायें हमें देखने को मिलती हैं। उदाहरणार्थ' भारतीय महिलाओं को 
पुरुषों के समान अपने सुख की प्राप्ति के लिए सुविधाएं प्रदान नहीं की 
जातीं । स्वभावतया इससे उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास नहीं हो 
पाता | इसी प्रकार एक गरोब मनुष्य के लड़के के पास इतना धन नहीं 
होता कि वह अच्छी प्रकार से विद्याध्ययन कर सके। सम्भव है कि ऐसे 
बालक में मिल्टन जैसा मस्तिष्क और शेक्सपियर जैसी भावुकता वतंमान 
हो । परन्त शिक्षा के अग्रभाव से वह अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाता। 
न जाने कितने और ऐसे ही क्रोग समाज की समानता का शिकार बन 
कर, अपने व्यक्तित्व के विकास से वंचित रह जाते हैं | समाज का धर्म हे 
कि वह इस प्रकार की असमानताओं का अन्त करके सारे भी मनुष्यों को 
आत्मोन्नति करने के लिए समान सुविधाएं प्रदान करे | इन सुविधाओं 
को प्रदान करने में मनुष्य के वर्ण, जाति सिद्धप्न्त, लिंग अथवा पेशे का 
ध्यान नहीं करना चाहिए । सभी मनुष्यों को समान सुविधाएँ प्राप्त 
होनी चाहिए। 

समानता के सिद्धान्त' में नकारात्मक ( '८९७/॥०९ ) और 
अकारात्मक ( ?050४५८ ) दोनों स्वरूप शामिल हैं | नकारात्मक रूप 
€ ०४०४४९८ ) का अर्थ हे सामाजिक विशेषाधिकारों का अ्रंत श्रर्थात्‌ 
जन्म, वण , जाति अथवा पेशे के काग्ण मनुष्यों में किसी प्रकार का 
मेद-माव नहीं करना चाहिए। अ्रकारात्मक रूप ( 70४४० ) का 
अथ है प्रत्येक मनुष्य को अपने अधिकाधिक विकास के लिए पर्याप्त 
अवसर प्रदान करना । दूसरे शब्दों में प्रत्येक मनुष्य को बराबर के 
अधिकार देना | इस प्रकार हम देखते हैं कि समानता का अ्रथ स्वतंत्रता 
की भाँति ही व्यापक है। 
समानता का वर्गीकरण 

समानता के अधिकार को हम निम्न श्रेणियों में विभाजित कर 
सकते हें-.. 
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( १) सामाजिक समानता--इस धारणा का अथ है कि समाज 
के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के सामाजिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये । 
किसी भी मनुष्य को उसके जन्म अथवा जाति के कारण नीच नहीं 
समभना चाहिये । दुर्भाग्यवश आज इमारे देश में करोड़ों हरिजन भाइयों 
को वही सामाजिक अधिकार प्रदान नहीं किए जाते जो दूसरे उच्चवण 
वाले हिन्दुओं को दिये जाते हैं. हरिजनों को उन्हीं स्कूलों में पढ़ने का 
अधिकार प्राप्त नहीं जिनमें ब्राह्मण, वैश्य अथवा ज्षत्रियों के बच्चे पढ़ते 
हैं उन्हें ऊंची जाति वाले हिन्दुओं के कुओं से पानी भरने का अधिकार 
नहीं दिया जाता उनको कुछ नीच प्रकार के पेशे छोड़कर और किसी 
प्रकार के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती | कुछ सूत्रों में तो 
उनकी परछाई मात्र से ही मनुष्य क्री पवित्रता नष्ट हो जाती है। 
सामाजिक असमानता का ऐसा भीषण उदाहरण दुनिया के किसी दूसरे 
श में देखने को नहीं मिलता। हमारे देश में स्त्रियों को भी पुरुषों के 
समान अधिकार नहीं दिए. जाते. उन्हें घर की चहारदिवारी में ही बन्द 
रहने के लिये मजबूर किया जाता है। इस प्रकार की सामाजिक 
असमानताओं से समाज का सड्भडठडन टीला पड़ जाता है और देश 
अवनति की ओर जाने लगता है। 

(२) नागरिक समानता--इस अधिकार का अ्रथ है कि क़ानन 
की दृष्टि में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के अधिकार प्राप्त होने 
चाहिये, क़रानन की अदालत में बड़े और छोटे, अमीर और ग़रीब, ऊँच 
झौर नीच, अफ़सर और मातहत--किसी में भेद-भाव नहीं करना 
चाहिये | न्याय केवल एक ऐसे ही समाज में हो सकता है जो नागरिक 
समानता की धारणा पर अ्रवलम्बित हो | 

( ३ ) राजनैतिक समानता--जनता के प्रत्येक सदस्य को राज्यकाये 
में बराबर का भाग लेने, श्रर्थात्‌ वोट देने, सरकारी नौकरी प्रास्त करने, 
तथा चुनाव में खड़े होने का श्रधिकार राजनैतिक समानता का अधिकार, 


१७० नागरिकशास्र के सिद्धान्त 


कहलाता है। किसी जाति या श्रेणी विशेष के मनुष्यों के हाथ में राजनैतिक 
सत्ता का केन्द्रीयकरण नहीं होना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य को केवल एक 
ही राय देने का अधिकार होना चाहिये, एक से अधिक नहीं । राज्य सच 
की भलाई के लिये है उसकी व्यवस्था में सब्रका समान हाथ होना 
चाहिये | 

( ४ ) शिक्षा प्राप्त करने की समानता-इस धारणा का अथ 
यह कदापि नहीं कि समाज के प्रत्येक सदस्य को एक ही प्रकार की ओर 
एक दी संस्था में शिक्षा मिलनी चाहिये | इस श्रधिकार का अर्थ केवल 
इतना है कि समाज के किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म अथवा जाति 
श्रथवा घनाभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रखा जाय । समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यतानुखार ऊंची से ऊँची निःशुल्क शिक्षा 
प्रात करने का अधिकार होना चाहिये। शिवा एक अच्छे सामाजिक 
जीवन की कुजी है ओर इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ही अच्छा 
से अ्रच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये। 

आशिक समानता--आधुनिक काल में, संसार के प्रायः सभी 
सभ्य देशों में, राजनैतिक, सामाजिक तथा नागरिक समानता स्थापित 
करने की चेष्टा की जा रही है, परन्तु आथिक समानता एक ऐसा गहन 
विषय है जिसके अथ के सम्बन्ध में राजनीतिज्ञों में अनेक मतभेद हैं, 
आऔर जिसकी स्थापना रूस को छोड़कर, संसार के किसी दूसरे देश में 
अब तक नहों हो सकी .है। पिछले समय में राजनैतिक लेखकों का विचार 
था कि किसी देश में एक सच्चे प्रजातंत्रात्मक शासन की स्थापना आशिक 
समानता के बिना भी हो सकती है। उनके विचार में एक प्रजातंत्रवादी 
शासन की पहचान केवल यही थी कि जनता के प्रत्येक सदस्य को राय 
देने 4। अधिकार प्राप्त हो, तथा सामाजिक क्षेत्र में सब मनुष्य समान 
अधिकार रखते हों । श्रथिक समानता पर इन दिनों किसी प्रकार का 
ज़ोर नहीं दिया जाता था | 
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उन्नीसवीं सदी के मध्य में राजनेतिक वेत्ताओ्ं के हृदय में यह घारणा 
उत्पन्न हुई कि आथिक समानता के बिना प्रजातंत्रवादी शासन केवल 
एक दकोसली है, राय देने का अधिकार, एक ग़रीब औ्रर भूखे व्यक्ति 
के लिए,, किसी प्रकार का भी मूल्य नहीं रखता । ऐसे व्यक्ति के लिए, 
किसी सरकारी पद के लिए चुनाव में खड़े होने का प्रश्न तो बहुत दूर 
रहा, वह स्वतंत्रतापूर्वक्क अपनी राय का उपयोग भी नहीं कर सकता | 
भूखे और तृप्त वोटरों की राय खरीदने में धनिकों को अधिक प्रयत्न की 
आवश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ दो-चार सिक्‍कों का प्रलोभन दिया और 
गरीबों की रय उनके हक़ में पड़ने लगीं। जिन चुनावों में लाखों रुपयों 
के खर्च का प्रश्न हो और जहाँ अखबारों और समाचार-पत्रों को केवल 
रुपये की शक्ति से ही अपने हक़ में किया जा सके, वहाँ ग़रीब जनता के 
प्रतिनिधियों के चुनाव में खड़े होने का सवाल ही नहीं उठता। एक 
वास्तविक प्रजातंत्रवादी शासन में इसलिए आथ्थिक असमानता और 
राजनैतिक अधिकार साथ-साथ नहीं चल सकते । जिस देश में एक ओर 
लोग ऊची-ऊँची श्रद्टालिकाश्रों में रहकर विलासिता का जीवन व्यतीत 
करते हों, और दूसरी ओर उनके भाई एड़ी से चोटी तक का ज्ञोर लगा 
कर भी अपना पेट न भर सकते हों, प्रजातंत्रवादी शासन सफल नहीं हो 
सकता । ग़रीबी नैतिक पतन की माँ है, सरकार को चाहिए. कि आथि क 
असमानता को अधिक से अधिक दूर करे, समाजवादी भी इसी सिद्धान्त 
की दुद्दाई देते हैं, उनका कहना है कि किसी भी देश में प्रजञातंत्रवादी 
शासन की स्थापना उस समय तक नहीं हो सकती जन्न तक देश में आथि क 
समानता का अ्रधिकार जनता को प्राप्त न हो । 

परन्तु यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि आथि क समानता का 
अ्रथ धन का बराबर-बराबर बँटवारा नहीं, वरन्‌ प्रत्येक मनुष्य का मेहनत 
करने के पश्चात्‌ सरकार से एक न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार 
है। सरकार की ओर से इस बात का प्रबन्ध होना चाहिए कि जनता के 
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किसी भी सदस्य को काम की कमी के कारण खाली न बैठना पड़े, उसे 
रोज़गार मिल सके और दिन भर के परिश्रम के पश्चात्‌ उसे कम से 
कम इतना वेतन श्रवश्य मिले कि जिससे वह स्वयं अपना और अपने 
बच्चों का भरण-पोषण कर सके | आधि + समानता के अंतग त प्रत्येक 
मनुष्य का अपनी इच्छानुसार किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने का 
अधिकार भी सन्निहित है| समाज के किसी भी मनुष्य को उसके धर्म 
अथवा जाति अथवा सम्प्रदाय के कारण किसी प्रकार का ब्यवसाय करने से 
नहीं रोकना चाहिए | 


समानता तथा स्वतन्त्रता 


कुछ राजनैतिक लेखकों का विचार है कि समानता और स्वतंत्रत्न-- 
दोनों धारणाएं---एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। अपने विचार से 
स्वतंत्रता के साथ समानता का समावेश नहीं हो सकता क्‍योंकि स्वतंत्रता 
नियंत्रण की विरोधी और समानता नियंत्रण की संगिनी है| यह विचार 
स्वतन्त्रता के ग़लत अथ श्र्थात्‌ “नियंत्रण के अभाव” की धारणा पर 
अवलंबित है| वास्तव में जेसा हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं, 
स्वतन्त्रता का अथ नियंत्रण का अभाव नहीं, वरन अधिकारों की रक्षा 
है। समानता के श्रन्तग त भी मनुष्य के श्रधिकारों का समावेश होता है, 
इसलिए यह दोनों धारणाए एक दूसरे के विरोधी नहीं वरन्‌ पूरक हैं । 
वास्तव में सच्ची समानता स्वतन्त्रता की नींव पर ही खड़ी हो सकती है। 
जिस मनुष्य के पास ख़ाने-पहनने को अन्न तथा कपड़ा नहीं, वह किस 
प्रकार स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सकता है । स्वतन्त्रता केवल उसी समय 
क्रायम रह सक्रती ह जब समाज के सारे भी सदस्यों को अपने व्यक्तित्व 
का विकास करने के लिए बराबर के अवसर प्राप्त हों । जिस समाज में 
एक ओर धन से उन्मत्त पू जीपति और दूसरी ओर भूख से पीड़ित जनता 
शहती हो वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतन्त्रता कायम नहीं रह सकती | 


समानता १्७३े 


[मानता की आवश्यकता 


समानता व्यक्तिगत हित और सामाजिक ठहराव--दोनों के लिए 
वश्यक है। कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मोन्नति उस समय तक नहीं 
र सकता जब्र तक उसे समाज के दूसरे सदस्यों की भाँति नागरिक तथा 
'जनेतिक श्रधिकार प्राप्त न हों | एक गरीब मनुष्य के बच्चे में शेक्सपियर 
॥र कालीदास जेसी प्रतिभा हो सकती है, परन्तु यदि उसे उच्च शिक्षा 
प्त करने का अवसर न दिया जाय, और सारी उम्र उसे कमाने के ध्षे 
' ही फुरसत न मिले, तो वह अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकता । 
सरे शब्दों में ऐसा मनुष्य कभी भी अपनी भलाई नहीं कर सकता । 
प्र द्वेिशाली मनुष्य अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अपनी स्वाथ - 
त्रद्धि के लिए ही नहीं करते वरन्‌ दूसरे मनुष्यों पर अपना प्रभ॒ुत्व जमाने 
: लिए भी करते हैं, ऐसे मनुष्य राज्य की बागडोर अपने हाथों में रखकर 
<त के द्वारा जनता का निर्दयपूर्वक शोषण करते हैं। श्रसमानता इन 
7रणों से स्वतन्तता की शत्रु है। दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक मनुष्य 
; व्यक्तित्व के विकास के लिए. समानता का होना आवश्यक है। 
मानता व्यक्ति के द्वित साधन के लिए, ही नहीं समाज के संगठन को 
-ढ बनाने के लिए भी आवश्यक है। कोई भी समाज जिसके अधिकतर 
इटस्थ अपने व्यक्तित्व का विकास न कर सकते हों, अधिक समय तक 
ग्रीबित नहीं रह सकता। श्रसमानता समाज में क्रान्ति की जड है, इसके 
.्ररा देश मे अनेक प्रकार के विद्रोह खड़े हो जाते हैं, इसलिए सामाजिक 
उज्ञठन की पुष्टि के लिए. आवश्यक है कि समाज समानता के सिद्धान्त 
# नींव पर खडा हो । 

योग्यता-प्रश्न 

, कहा जाता है कि समानता का सिद्धान्त एकदम मूखतापूण है। इस विषय 

में आपका क्‍या मत है ? ( यू० पी०, १९२९ ) 
१. समानता के अ्रधिकार को स्वीकार कड़ने की क्या आवश्यकता है ? 
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३. समानता शब्द का प्रयोग किन-किन अर्था' में किया जाता है ? समकाइये । 
४. मनुष्यों के अधिकाधिक लाभ के लिए ज्राधिक समानता की आवश्यकता 
बतलाइये । 
४. समानता के अधिकार का वास्तविक स्वभाव क्या है? साधारण मनुष्य 
उसके सममभने में किस प्रकार की ग़लती करता है ? 
६, आप समानता ओर रवाधीनता शब्दों से क्या समभते हैं? 
( य० पी०, १९३२, १९३४७, १९४६ ) 
£७, आप समानता शब्द से क्या समभते हैं ? क्या समाज के सब लोगों में 
समानता स्थापित करना उचित है? किस भाव में समानता प्राप्त करना 
सरभव है [५ ( य० पी० १९शे८) 
विभिन्‍न प्रकार की समानता का वणन करो। “समानता की भावना 
स्वाधीनता के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है वरन्‌ उसकी पूरक है ।”” क्या आप 
इससे सहमत हैं ? ( य० पी०, १९४३ ) 
&, “अ्रजातन्त्र शासन का मूल सिद्धान्त है कि सम ज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने 
जीवन में अधिक से अधिक उन्‍नति करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये, 
सममाइए । ( यू० पी०, १९४२ ) 


नवाँ अध्याय 
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आधुनिक समय में राजनेतिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए 
राष्ट्रीयता का सिद्धान्त एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त बन गया है। 
कुछ लोग तो इस सिद्धान्त को एक ईश्वरीय सिद्धान्त मानते हैं और इस 
धारणा के अन्तर्गत राष्ट्र को ईश्वर का प्रतीक समभते हैं। मनुष्य के 
रूप में उनके पास जितनी भी मूल्यवान्‌ वस्तुए हैं; उन्हें थे उसकी वेदी 
पर बलिदान करने के लिए. सदा प्रस्तुत रहते हैं। संसार के दूसरे धर्मों 
की भाँति राष्ट्रीयताी का नियम भी उनके लिए. एक धम ही बन गया है। 
इस धर्म के अपने देवता, धमंशात्र, ग्रन्थ, पुजारी, भक्त और घसूरमा 
है। राष्ट्र के प्रति यह्ठ अनन्य भक्ति इन लोगों में इस कारण से प्रस्फुटित 
हुई कि वह मनुष्य देह के समान राष्ट्र को भी एक जीवित सज्जठन मानते 
हैं । इस संगठन की अपनी अलग इच्छा, अलग उद्द श्य और लक्ष्य होते 
हैं । इन उद्द श्यों और इच्छाओं में राष्र के सभी सदस्यों की दच्छाएँ और 
उद्दे श्य सन्निद्दित रहते हैं | इस प्रकार का राष्ट्र ईश्वर के समान महान्‌ और 
गुप्त अस्तित्व रखता है | यह अस्तित्व अनुभव किया जा सकता हे परन्तु देखा 
नहीं जा सकता । राष्ट्र उस बड़ी माता के समान है जिसकी सन्‍्तान वे सब 
मनुप्य हैं जो भूतकाल में उत्पन्न हुए थे, जो आज मौजूद हैं, और जो 
भविष्य में उत्पन्न होंगे। मनुष्य जन्म लेते हैं और फिर काल के गाल में 
समा जाते हैं, परन्तु राष्ट्र सदा जीवित रहता है। मनुष्य का जितना कुछ 
भी प्रभुत्व है वह उसे राष्ट्र की द्दी देन है। उसका अपना न तो ज्ञीवन 
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है और न संस्कृति ही । वह राष्ट के हित और गौरव का केवल एक साधन 
मात्र है । 

राष्ट के इस आध्यात्मिक और आंगिक सिद्धान्त में विश्वास के 
कारण राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का विकास हुआ है। 
शाप्ट्रीयता की परिभाषा 

राष्ट्रीयवा की परिभाषा करना अत्यन्त कठिन कार्य है। मिन्न-भिन्‍न 
लेनबकों ने इस धारणा की अलग-श्रलग प्रकार से व्याख्या की है, प्रजातंत्रवाद 
के प्रसिद्ध लेखक लौड ब्राइस का कहना है “राष्ट्रीयता की परिभाषा नहीं हो 
सकती । इसे तो केवल देखकर पहचाना जा सकता है।ए टैनबर 
( &. ।89770/ ) का कहना है, “राष्ट्रीया एक इच्छा है जो बहुत से 
लोगों को किसी एक राजनैतिक संगठन में र 'ने के लिए बाध्य करती है।” 
डाक्टर हौलेन्ड भी राष्ट्रीया को एक आध्यात्मिक भावना बतलाता है। 
मेकाइवर ( /॥०० 7५०" ) भी इसी प्रकार कुछ मनुष्यों के एक साथ रहने 
दी क्रियात्मक भावना को राष्ट्रीयता का नाम देता है। 

ऊपर दी हुई परिभाषाओं से राष्ट्रीयता का ठीक-ठीक अर्थ सम# में नहीं 

आता । वास्तव में राष्ट्रीयता कोई स्थूल वस्तु नहीं जिसे देखा या महसूस किया 
जा सके। राष्ट्रीयता एकवआत्मिक भावना का नाम है। इस भावना के अन्त- 
गत बहुत से मनुष्य एक साथ रहने और समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
काम करने की इच्छा प्रकट करते हैं, यह मनुष्य आपस में तो एक होते 
हैं, “परन्तु दूसरों से विभिन्नता का भाव रखते हैं ।” 

राष्ट्रीया की भावना का जन्म यूरूप में उन्नीसवी सदी में हुआ | फ्रान्स 
की राज्य क्रान्ति ने संसार में इस भावना का बीज बोया । इससे पूर्व किसी 
देश की जनता अपनी भक्ति का प्रदर्शन राजा के प्रति करती थी, देश के 
प्रति नहीं; फ्रान्स की क्रान्ति ने संसार को समानता, स्वतंत्रता और श्रातृ- 
भाव का पाठ पढ़ाया | प्रत्येक देश श्रपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने की दुह्ाई 
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देने लगा, जनता के हृदय में राज्य-भक्ति के स्थान पर देश-मक्ति का 
संचार हुआ | प्रत्येक ऐसे मनुष्यों का समूह जिंसकी अपनी एक पृथक्‌ 
सल्कृति, सभ्यता, भाषा, घम्मं तथा इतिहास था. अपने लिए एक अलग 
स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने के स्वप्न देग्वबने लगा । सन्‌ १९५४ के महायुद्ध 
ने इस भावना को और अधिक प्रोत्साहन दिया और अमरीका के प्रजि- 
डेन्ट विलसन ने राष्ट्रों के लिए आत्म-निणय के सिद्धांत को मानकर इस 
भावना को एक अत्यन्त आध्यात्मिक स्वरूप दे दिया। 

इस ग्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय का भाव अमी केवल एक ही 
सदी पुराना है| इस भावना ने संसार की सेवा भी की है और हानि भी । 
राष्ट्रीयता का भाव मनृष्य में एक नया गौरव, एक नया आत्म सन्मान 
आर एक उत्कल देश-सक्ति का संचार करता है। यह मनुष्य के अपने परि- 
वार अथवा जाते अथवा घम अथवा प्रान्त के प्रति प्रेम को एक विस्तृत 
स्वह्प देकर देश के प्रति प्रेम में बदल देता है । परन्तु इस सीमा पर 
पहुँचने के पश्चात्‌ श्रम का बहता हुआ स्तोग एकदम रुक जाता है, और 
सार मनुष्य समाज के प्रति प्रम में परिवर्तित होने के बजाय, देश की 
संकुचित सोमा म उलऋ कर पह जाता है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीयता का 
भाव एक निकृष्ट माव / और एसके उम्ररूप से संसार में कलइ, लड़ाई, 
मरे, खून, ओर साम्रान्‍्यवाट का जन्म हआ है | 

प्ट्र क्या है ! राश्ीपता की भावना किसी एक राष्ट्र के नागरिकों में 

ही विद्यमान रहती है, इसलिए राष्ट्रीय] का और अधिक विश्लेषण करने 
से पहले आवश्यक है कि हम राष्ट्र का सही अर्थ सममभने का प्रयत्न करें| 

गष्टीयता एक भावना का नाम है, और राष्ट्र एक ऐसे मनुष्यों के समूह 
का छा एक साथ रहते हों अथवा एक साथ रहने की उत्कट इच्छा रखते 
हों, और जो अपने आप तो, माला के दानों के समान, एक होकर रहते 
हाँ परन्तु दूखरे मनुष्यों के समुदाय से बिल्कुल मिन्‍नता का अनुभव करते 
हों राष्ट्र में इस प्रकार निम्नलिखित तत्त्वों का होना आवश्यक है--- 
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(१) राष्ट्र एक मनुष्यों का समुदाय है। किसी राष्ट्र में मनुष्यों की 
कितनी संख्या होनी चाहिये--यह कहना कठिन है, राष्ट्र छोटे भी हो सकते 
हैं और बहुत बड़े भी, परन्तु किसी एक नगर या गाँव में बसने वाले लोगों 
को हम राष्ट्र नहीं कह सकते । राष्ट्र कहलाने के लिए, जन संख्या इतनी 
अवश्य होनी चाहिये कि वह बहुत से देहातों और नगरों में फैली हुई हो । 

(२) मनुष्यों के प्रत्येक समुदाय को हम राष्ट्र नहीं कह सकते, केवल 
वही समुदाय राष्ट्र कहे जा सकते हैं जिनमें समान संस्कृति, समान इतिहात, 
समान भाषा, समान आदर्श, समान घामिक भावना, समान उद्दे श्य, अथवा 
जीवन के प्रति समान दृष्टिकोण के कारण एकता और आत्मीयता का 
भाव हो । इस प्रकार राष्ट्र की सबसे बड़ी पहचान एकता की भावना है, 
मनुष्यों का केवल वही समुदाय राष्ट्र कहा जा सकता है जो एकता के सूत्र 
में बंधा हो और जो संसार के दूसरे, इसी प कार के समुदायों से. अपनी 
अलग संस्कृति, भाषा, आचार व्यवहार, भूगोलिक स्थिति इत्यादि के कारण 
विभिन्‍नता का भाव रखता हो । 

मनुष्यों के किसी समुदात को एकता के सूत्र में बाधने के अनेक साधन 
हो सकते हैं, समाज सस्कृति, समान जातीय भावना, समान इतिहास, समान 
भाषा, समान आदश , समान धम, समान देश. किसी के शत्रु के विरुद्ध 
लड़ने की समान भावना, समान रीति-रिवाज, राजनैतिक एकता इत्यादि--- 
यह ऐसी धारणायें हैं जो मनुष्यों के किसी समुदाय में एकता का भाव निर्माण 
कर देती हैं, इस प्रकार की भावना एक दिन में पेदा नहीं होती. न जाने 
कितने वर्षों तथा कितनी सदियों के बाद, एक ही साथ रहने वाले मनुष्यों 
में, इस प्रकार की मावना का जन्म होता है, परन्तु एक बार ऐसी भावना का 
निर्माण होने के बाद, यह आसानी से नहीं मिटती, इसके पश्चात्‌ यदि एक 
दी राष्ट्र के लोग अलग-अलग दूर-दूर देशों में भी रहने लगें, तो भी उनमें 
से राष्ट्रीयता के भाव का लोप नहीं होता, दूर देशों में रहते हुए भी वह 
अपने आपको अपने पूर्वजों के देश का ही नागरिक मानते हैं और उत 
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देश के लोगों से मिलने पर एक अनोखी आत्मीयता का श्रनुभव करते हैं ॥ 
ऊपर दिये हुए राष्ट्रीयता की भावना के कारणों में से किसी एक या 
अधिक कारणों के श्रमाव से राष्ट्रीयता का लोप नहीं हो जाता, उदाहर- 
णाथ यदि एक ही देश के रहने वाले लोग भिन्न-भिन्न धर्मों में विश्वास 
रखते हैं, या अलग-श्रलग भाषा बोलते हैं, या अलग-अलग रीति-रिवाज्ञों 
का पालन करते हैं तो इतना सब कुछ होने पर भी, यदि उनमें, किन्हीं 
दूसरे कारणों से एकता की भावना बनी रहती है, तो वह एक राष्ट्र बन 
सकते हैं, हाँ इतना अवश्य है कि एकता उत्पन्न करने के जितने भी 
अधिक कारण किसी मनुष्यों के समुदाय में विद्यमान होंगे. राष्ट्रीयता की 
भावना उतनी ही अ्रधिक उत्कट तथा तीव्र होगी। श्रवे हम राष्ट्रीयता के 
इन विभिन्न अज्लों का विस्तार से विवेचन करेंगे । 
राष्ट्रीय भावना के विभिन्न अंग 
(१) धर्मं-मनुष्यों के किसो समुदाय में एकता तथा आत्मीयता का भाव 
निर्माण करने में धर्म ०क बहुत महत्वपूण स्थान रखता है। एक ही 
धर्म में विश्वास करने वाले लोग एक से ही देवी-देवता. रीति-रिवाज,, 
उत्सव तथा खान-पान और रहन-सहन के तरीक़ों में विश्वास करने लग 
जाते हैं और इससे उनकी एक अलग संस्कृति बन जाती है। ऐसे लोगों 
में एकता तथा आत्मीयता का भाव आसानी से निर्माण हो जाता है, परन्तु 
वर्तमान समाज में, प्रगतिशील मनुष्य, धर्म को एक व्यक्तिगत भावना 
समभते हैं, वह विभिन्न धर्मों के मनुष्यों के साथ रह कर भी एकता का 
ग्रनुभव करते हैं। इ गलेंड में प्रोटेस्टेन्ट और कैथोलिक दो श्रलग धर्मों 
में विश्वास करने वाले लोग, एक साथ ही मिलकर रहते हैं और अपने 
आपको एक ही राष्ट्र का सदस्य समभते हैं परन्तु प्रतिक्रियावादी अथवा 
पिछुड़े हुर लोगों में धर्मो' की विभिन्नता, अ्रभी भी. राष्ट्रीयता के 
निर्माण में वाधक सिद्ध होती हैं, भारतवर्ष में हिन्दू और मुसलमान, 
सदियों तक एक साथ रहते हुये और एक सी ही वेशभूषा, भाषा, रीति- 
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रिवाज़, इत्यादि होने पर भी सांप्रदायिकता के प्रचार के कारण, अपने 
आपको दो पृथक्‌ राष्ट्रों का सदस्य मानने लगे | आयरलेंड में प्रोटे- 
स्टेन्ट और कैयोलिक धर्मावलम्बियों में मतभेद के काररा देश के दो 
डुकड़े हो यर । हौलेन्ड और बेल्जियम देशों का संगठन भो धार्मिक विभि- 
न्नता के कारण ट्वट गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि धरम राष्ट्रीयता के 
निर्माण में एक बहुत महत्वपुर्ण स्थान रखता है ! 

(२) जाति (६७०८८)--राष्ट्र के निर्माण में जातीय समानता भी 
समुचित स्थान रखती है, एक ही जाति के लोगों का समान सामाजिक 
संगठन होता है, उनके रीति-रिवाज थी एक से ही होते हैं, इससे राष्ट्रीय 
भावना के निर्माण में सहायता मिलती है। परन्तु. आधुनिक काल में, 
संसार में शायद ही कोई ऐसा देश हो. जहाँ एक ह्ली जाति के लोग रहते 
हों, इमलेंड मे नौम॑न, सैक्सन, लैटिन वशों ८ लोग रहते हैं, अमरीका 
में यूरुप की सारी भौ जातियों के मनुष्य रहते है, ससार में विशुद्ध जातियाँ 
बहत कम पाई हैं, हल कारण वत्त मान काल में, उातोय समानता, राष्टीय 
भावना के निर्माण में एक आवश्यक अड्भ नही मानी जाती । 

(३। भाषा--<ष्ट्रीयता के निर्माश में भाषा को समानता एक अत्यन्त 
महत्वप्रर्ण स्थान रखती है । समा भाषा राष्ट्रीय साहित्य को जन्म देकर, 
राष्ट्र ता के भाव को अधिक चैतन्य और उत्कट बनाती दे इससे राष्ट्र के 
सट स्पों दत पारस्परिक संचन्ध अंधिक घनिष्ठ दो जाता है। परन्तु भाषा की 
समानता मी राष्ट्र निर्माण के लिये अनिवार्य नही, कैनैडा और स्विटज़- 
रलंड मे लोग भिविन्न भाषपाय बोलते हे ॥। इन भाषा ग्रीक ग्लग-अलम 
साहित्य हैं, फिर भी इन देशों के लोग अपने आपको एक ही राष्ट्र का 
सदस्य समभतते हैं | न ही भाषा की समानता से दो भिन्न-भिन्न मनुष्यों के 
समुदाय एक राष्ट्र ही बन जाते हैं | इंगलेंड और अमरीका निवासी एक 
ही भाषा बोलते हैं, परन्तु फिर भी वह दो भिन्न-मिन्न राष्ट्रों में विभाजित 
है| इस प्रकार हम देखते हैं कि भाप्रा की समानता से राष्ट्रीय भावना के 
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निर्माण में तो सहायता मिलती है, परन्तु यह तत्त्व भी किसी राष्ट्र की 
उत्पत्ति के लिये अनिवाय नहीं । 

(४ समान देश--राष्ट्रीय भावना की जाग्रति के लिये मनुष्यों 
का किसी एक निश्चित देश में रहना भी आवश्यक है, बहुत काल तक 
एक ही वातावरण, जल-वायु तथा देश में रहने के कारण व्यक्तियों के 
समुदाय में आत्मीयता तथा एकता का भाव निर्माण हो जाता है, यही 
भाव राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। परन्तु एक बार 
राष्ट्रीय का भाव निर्माश होने के पश्चात्‌ फिर यह आवश्यक नहीं कि 
सभी मनुष्य एक ई स्थान या प्रदेश में रहें, आजकल जमंन, अमरीकन 
तथा अंग्रेज़ दुनिया के भिन्न-भिन्न देशों में रहते हैं, परन्तु फिर भी वह 
अपने आप को अपनी पितृ-भूमि का ही.राष्ट्रीय मानते हैं । 

(४) समान ऐतिहासिक स्मृतियाँ--समान रूप से प्राप्त की गई 
विजय और यातनाओं की स्मृतियों से भी राष्ट्रीय भावना का निर्माश 
हो जाता है, इस कार्य में राष्ट्रीय कविताएं, गाथाएँ तथा गीत बहुत 
मदृत्वपूण भाग लेते हैं, गुलाम देश में विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त 
करने के लिये लड़े गये स्वतंत्रता संग्राम से भी राष्ट्रीय भावना का निर्माण 
होता है, युरुप में कितने ही राष्ट्रों का जन्म इसी भावना के कारण 
हुआ हे । 

(६) समान शासन--एक ही शासन के श्राधीन बहुत काल तक 
रहने से भी राष्ट्रीय भावना की वृद्धि होती है। कैनैडा में फ्रांसीसी और 
अद्भरेज्ञ सदियों से एक ही सरकार के अ्रधीन रहते हैं, इससे आज 
वह अपने आपको भफ्रांसीसी और अद्ञरेज्ञ ,समकने के बजाय कैनेडा 
निवासी ही समझते हैं। 

(७) समान उदं श्य--एक साथ रहने वाले जनसमूह में, जीवन के, 
प्रति समान दृष्टिकोण तथा समान उद्देश्य के भाव निर्माण हो जाते हैं 
उसके रीति-रिवाज, रहन-सहन के तरीके तथा स्वभाव भी एक से ही बन 


श्प्र नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 


जाते हैं, इस प्रकार छोटे-छोटे स्थानीय मतभेत दूर हो जाते हैं और जन 
समाज एक राष्ट्रीय समुृह बन जाता है। 

(८) युद्धू--एक प्रसिद्ध लेखक का * कथन है. “राष्ट्रों का जन्म 
युद्व नेत्र में होता है.” इस कहावत का आशय है कि किसी समान 
शत्र के विरुद्ध बहुत समय तक युद्ध लड़ने से पारस्परिक प्र म॒ तया 
सहयोग का भाव निर्माण हो जाता है. युद्ध क्ेत्र में उत्पन्न हुईं मित्रता 
बहुत काल तक नहीं मिटती | यही मिचता राष्ट्रीयता का सार है। 

इस प्रचार हम देखते हें कि राष्ट्र निर्माया के कार्य में एक नहीं, 
वरन्‌ अनेक तत्त्व, काम में आते हैं, ऊपर ठिये गए सारे भी तत्त्व 
राष्ट्रीय मावना के निर्मारा में सहायक सिद्ध होते हैं, इन तत्त्वो में से 
जितने भी अधिक तत्त्व किसी जनसमुदाय के जीवन में विद्यमान होंगे, 
राष्ट्र उतना ही अधिक शक्तिशाली तथा सड्रठित होगा। परन्तु यहाँ 
पर यह समझ लेना आवश्यक है कि ऊपर दिय हुये तत्वों में से कोई 
भी तत्व राष्ट्रीय भावना की जागृति के लिये अनिवाये नहीं। यह तत्त्व 
राष्ट्र निर्मारा के कार्य में सहायता देते हैं, परन्‍त उसके अ्रज्ञभूत नहीं, 
उपरोक्त तत्त्चों में से किन्‍्हीं एक से अधिक तत्त्वों का होना राष्ट्रीयता के 
निर्माण के लिये आवश्यक है परन्तु किसी विशेष तत्त्व का होना नहीं | 
भारतवष एक राष्ट्र है अथवा नहीं 

भारतवर्ष में अनेक जातियों, धर्मों, तथा सम्प्रदायों के लोग निवास करते 
हैं देश में भिन्न-भिन्न प्रकार को भाषाये बोली जाती हैं,जनता के रहन-सहन, 
रीति-रिवाजों तथा खान-पान के तरीकों में भी भारी मतभेद है, प्रश्न उठता 
है कि इन सब्र चीज़ों के होते हुये भी मारत एक राष्ट्र हे अ्रथवा नहीं ! 

भारत की जनता के दो मुख्य अंग हिन्दू और मुसलमान हैं। भाषा, 
वैष, खान-पान, तथा रीति-रिवाजों में थोड़ी-बहुत भिन्‍नता होने पर भी 
देश के सारे भी हिन्दुश्रों में एक आत्मीयता का भाव विद्यमान है, सारे 
भी हिन्दू राम और कृष्ण की पूजा करते हैं, गज्ला और बमुना को पवित्र 


“राष्ट्रीयता श्रौर अन्तर्राष्ट्रीयता?? श्य्र्‌ 


मानते हैं, गऊ को माता का प्रतीक समझते हैं, वेद और धर्म शास्त्रों के 
प्रति श्रद्धा रखते हैं तथा एक से ह्वी उत्सव तथा त्यौद्ारों में भाग लेते हैं । 

भारत के मुसलमान इसके विपरीत, हिन्दुओं से बिलकुल श्रलग 
रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, उत्सव और मेले, धमंशाल्ल और 
ग्रथ, शादी और विवाह, जन्म और मरण के नियमों में विश्वास करते 
हैं| इसलिये कुछ राजनैतिक लेखकों का कहना है कि भारत में हिन्दू और 
मुसलमान दो पुथक्‌ पुथक्‌ राष्ट्र हैं। इसी भावना के अंतगंत मारत के 
कुछ प्रमुख मुसलमान नेताओं ने पाकिस्तान की माँग की नींव रक्‍्खी । 
उन्होंने कहा 'भारत में मुसलमान एक अल्पसंख्यक वर्ग नहीं, वरन्‌ एक 
राष्ट्र हैं” इसीलिये उन्हें आत्म निर्णय” का अधिकार मिलना चाहिये 
अर्थात्‌ उनका अपना एक अलग ख्तरतंत्र राज्य स्थापित होना चाहिये । 
दुर्भाग्यवश, हमारे देश के कुछ हिन्द नेता. विदेशियों तथा मुसलमानों के 
फेलाये हुये, इस सांप्रदायिकता के जाल में फस गये, और उन्होंने भी 
हिन्दुओं को, मुसलमानों से एक पृथक राष्ट्र कहना आरम्म कर दिया | देश 
में सांप्रदायिकता की आग बढ़ती गई, हिन्दू और मुसलमानों के भगड़े, 
आये दिन होने लगे, और अन्त में अंग्रेजों की कूटनीतिशता के कारण. 
भारत के दो डुकड़े कर दिये गये | हमारे देश में हिन्दू और मुसलमानों 
को दो पुथक्‌ राष्टों का सदस्य स्वीकार कर लिया गया। 

परन्तु आज जब्न हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, और एक स्वतत्र 
पाकिस्तान का राज्य स्थापित हो गया, तो देश के समझदार हिन्दू और 
मुसलमान नेताओं ने सोचना आरम्भ किया कि क्या वास्तव में मारत्वर्ष 
में हिन्दू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं? मुसलमानों के नेता 
जो कल तक, पा कस्तान राज्य की स्थापना से पहिले, अपने आप को 
हिन्दुओं से भिन्न. एक अलग राष्ट्र का सदस्य कहने में गव करते थे, आज 
वही नेता हिन्दुस्तान के प्रति श्रपनी वफ़ादारी का. डक्डा पीठते हैं और 
कहते हैं कि वह भारतवासी पहले हैं और मुसलमान बाद में । यदि भारत 


श्प्छ नागरिकशास्र के सिद्धांत 


के धुसलमान अपने आप को एक अलग राष्ट्र का सदस्य मानते हैं ते 
उनका धर्म हे कि वह हिन्दुस्तान की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान में ही 
जाकर रहें | परन्तु आज तो भारत के मुसलमान अपनी ही फेलाई हुई 
संंप्रदायिकता की आ्राग में कुलस चुके हैं, सांप्रदायिक वेमनस्य का तांडव 
नृत्य वह अपनी ही आँखों से देख चुके हैं, इसलिये आज वह कहते हैं 
कि, हमारे साथ हमारे नेताओं ने धोका किया, हिंदू और मुसलमान 
भाई भाई हें,” हम एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं,” 'हम पहले हिंदुस्तानी हैं 
बाद में मुसलमान,” 'हम पाकिस्तान फे विरुद्ध लड़ेंगे! इत्यादि , क्‍या ही 
अच्छा होता, यदि यही जाण॒ति मुसलमान जनता में कुछ मद्दीने पहिले आ 
जाती, आज तो हिंदू समभते हैं कि भारतीय मुसलमानों का ऐसा कद्दना 
केवल एक चाल हे, मुसलमान हिन्दुस्तान के प्रति वफ़ादार नहीं हो सकते, 
बह भारत में पाकिस्तान के 'फ़िफ्थ कौलम! दें । 

वास्तव में, पाकिस्तान की माँग, मुसलमानों के घनी तथा मध्य वर्ग 
के लोगों की माँग थी, देश की ग़रीब्र तथा त्रस्त मुसलिम जनता से इस 
माँग का कोई संबंध नहीं था, परन्तु सांप्रदायिकता के विबैले तथा निरन्तर 
प्रचार ने इन लोगों की मति भी बदल दी और वह भी पाकिस्तान की 
माँग में अपना सहयोग देने लगे | परन्तु आज जब पाकिस्तान बन गया 
और ग़रीब मुसलमान जनता दोनों राज्यों में सांप्दायिक नेताओं के कोप 
का भाजन बनी, तो इन लोगों की आँखें खुलीं और वह कहने लगे कि 
“मुसलमान हिन्दुओं से श्रलग राष्ट्र नहीं, वह तो उनके भाई हैं |! 

भारत के ६५४ प्रतिशत मुसलमान हिन्दू धर्म को ही छोड़कर मुसल- 
मान बने हैं, उनके पूवंज, किसी न किसी समय, हिंदू धर्म में ही विश्वास 
करते थे, आज भी गाँवों में रहने वाले मुसलमान हिन्दुश्रों जैसा ही अपना 
जीवन व्यतीत करते हैं, वह एक सी ही पौशाक पहिनते हैं, एक से ही 
मकानों में रहते हैं तथा एक से ही रीति-रिवाजों में विश्वास करते हैं, 
धर्म की विभिन्‍नता से मनुष्य की राष्ट्रीयता नहीं बदल जाती, धर्म एक 


 राष्ट्रीया और अतर्राष्ट्रीयता” श्ट्छ 


व्यक्तिगत भावना का नाम हे, राष्ट्र एक सामूहिक शक्ति का। संसार के 
प्रत्येक देश में मिन्‍न भिन्‍न धर्मो। के लोग रहते हैं, परन्तु फिर भी वह 
अपने श्राप को एक ही राष्ट्र का सदस्य समभते हैं. भारतवर्ष में! भी हिन्दू 
ओर मुसलमान एक ही राष्ट्र के सदस्य हैं । विदेशों शासकों को फू: डालने 
की नीति तथा कुछ सांप्रदायिक नेताओं के विष वमन का कारण, हिंदू 
और मुसलमानों में ऋगढ़े होने लगे थे. परन्तु स्वतंत्र भारत में यह सब 
कुछ न हो सकेगा आज़ाद हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने आप को 
पहिले भारतवासी तथ। उसके पश्चात्‌ हिन्दू और मुसलमान सममेगा। 
धर्म का विचार छोड़कर, कुछ ह्वी वर्षों में, भारत की जनता अपने आप को 
एक संगठित.सुसंस्कृति, और शक्तिशाली राष्ट्र का सदस्य समझने लगेगी । 

राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सिद्धांत का महत्व (] 0० ८६5." 
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प्रश्न उठता है कि क्‍या संसार में प्रत्येक राष्ट्र को अपना एक अलग 
स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का श्रधिकार होना चाहिये? इस मत के पक्ष 
तथा विरोध में अनेक राजनैतिक लेखकों ने अपनी सम्मति प्रगट की है। 
कुछ लेखकों का कहना है ऊि राष्ट्रीय आत्म निर्णय का सिद्धांत संसार में 
लड़ाई, झगड़े, कलह, और द्वघ की भावना का बीज बोता है, इससे 
संसार विभिन्‍न क्षेत्रों मं बट जाता है, मनुष्य अपने राष्ट्र के हित के सामने 
मानव समाज के सुख और वैभव का ध्यान छोड़ देता हे, मायव के विशुद्ध 
प्रम का बहता हुआ खोत राष्ट्र की सीमाओं से टकरा कर मनुष्य-मात्र के 
प्रति प्रेम में परिवर्तित नहीं होता । 

परन्तु इस मत्र के विरुद्ध कुछ दूतरे लेखकों काकददना है कि एक 
राष्ट्र-एक राज्य का सिद्धांत ही संसार में राजनैतिक सज्जुठन का एक आदर्श 
सिद्धांत है। इस मत के पक्ष में यह लेखक अनेक दलीलें देते हैं :--- 

(१) उदाहरणाथ इन लेखकीं का कहना है कि संसार में प्रत्येक राष्ट्र 
की अपनी एक अश्रलग संस्कृति, अलग साहित्य, अलग भाषा तथा अलग 


श्८द नागरिकशास्र के सिद्धांत 


जन. भ्रुतियाँ होती हैं । कोई राष्ट्र इन ह्वितों की केवल उसी समय रक्ता 
कर सकता हे जब वह स्वतंत्र हो श्र्थात्‌ जब उसे सार्वभौमिकता प्राप्त हो, 


दूसरा राष्ट्र चाहे वह कितना ही अधिक सभ्य अथवा ईमानदार क्‍यों न हो, 
इन हितों की रक्षा नहीं कर सकता | 


(२) दूसरे इन लेखकों का कहना है कि 'स्वाघीनता' तथा “समानता” 
के सिद्धांत संसार में केवल उसी समय क़ायम रद्द सकते हैं जब प्रत्येक राष्ट्र 
को आत्म निर्णय का अधिकार प्राप्त हो, जब्र तक दुनिया में एक राष्ट्र 
दूसरे राष्ट्रों को अपने आधीन गुलाम बना कर रखता है, तब तक न 
दुनिया में शांति हो रह सकती है, न लड़ाई और भगड़े दूर हो सकते हैं, 
आर न समानता का सिद्धांत ही कायम रह सकता है | व्यक्ति की भाँति 
प्रत्येक राष्ट्र मी अपनी उन्नति के लिये स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त करना 
चाहता है, जिस प्रकार एक गुलाम मनुष्य अपने यक्तित्व का विकास नहीं 
कर सकता ठोक उसी प्रकार कोई राष्ट्रमी अपनो स्वाधीनता खोकर.किसी भी 
प्रकार की आथिक.सामाजिक अथवा राजनैतिक उन्नति नहीं कर सकता । 

(३' राष्ट्रव[दी, राष्ट्रीय आत्म निर्णय के सिद्धांत के पक्ष में, तीसरी 
दलील यह पेश करते हैं कि संसार की संस्कृति, सभ्यता तथा शांति केवल 
उसी समय कायम रह सकती है जब दुनिया का प्रत्येक देश आज़ाद हो | 
दुनिया में कुछ देशों की दूभरे देशों बर शासन करने की मावना से ही युद्ध 
होते हैं,जिससे संसार की उन्नति और संस्कृति खतरे में पड़ जाती है। शासित 
देश भी अपने विजेता देश के विरुद्ध ख्रदा विद्रोह करने के लिये उद्यत 
रहता है, और इससे भी संसार की शांति को सदा खतरा बना रहता है। 

(४) चौथी बात यह हे कि प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशेष प्रतिभा द्वारा 
संसार को सभ्यता और संस्कृति को बहुत सहायता पहुँचा सकता है। 
पराधीनता से देश की उन्नति रुक जाती है और फलस्वरूप संसार के ज्ञान 
तथा संस्कृति के भंडार को भारी क्षति पहुँचती है। 

(४) अंत में राष्ट्रवादियों का कहना है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र में नागरिकों की 
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अपने देश तथा राज्य के प्रति भक्ति की भावनाएं अधिक विकसित द्वोती 
हैं, वह समझने लगते हैं कि शासन उनका है और वह शासन के हैं । 
दूसरे शब्दों में वह शासन को अपने सांस्कृ तिक, राजनैतिक तथा आर्थिक 
हितों का संरक्षक समझने लगते हैं, और इस कारण वह अपने देश पर 
अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को उद्यत रहते हैं । 
अन्तरोष्ट्रीयता ( [079 0॥98|[80॥ ) 

राष्ट्रवादियों द्वारा व्यम्त किए गए उपरोक्त मत की उन लोगों ने 
कड़ी आलोचना की है जो अपने आपको संसारवाद ('0870]00]- 
॥975॥0)के सिद्धान्त का प्रवर्तक कहते हैं । इन लोगों का कथन है कि 
आधुनिक काल में मनुष्य का सामाजिक जीवन केवल राष्ट्र की चहार- 
दीवारियों तक ढ्वी सीमित नहीं रहता । वह आज विश्वव्यापी बन गया है । 
संसार में आवागमन के साधनों तथा विज्ञान की उन्‍नति के कारण एक 
क्रान्ति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण आज सारा विश्व एक ही समाज 
बन गया है। आज रेलगाड़ी स्टीमशिप तथा वायुयानों ने उन बाधाओं का 
नाश कर दिया है जिनके कारण पुराने जमाने में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अलग 
जीवन व्यतीत करता था। टेलीफोन और वायरलैस के आविष्कार ने समूचे 
संसार को एक ह्वी संगठन में आवद्ध कर दिया है । एक कपास की खेती 
करने वाले भारतीय किसान को, आज मैनचेस्टर या श्रोकासा के कपड़े के 
कारखानों की हड़ताल से धक्का पहुँचता है क्योंकि इससे उसकी कपास 
की माँग कम हो जाती है और फलस्वरूप कीमत घट जाती है | इसलिए 
श्राधुनिक काल में समूचे संसार का आर्थिक हित एक दूसरे से सन्निहित 
है| इसके अतिरिक्त आज एक मारतवासी टाल्सठाय की किताबें, 
शेक्सपियर के नाटक और मोपासाँ की कहानियाँ पढता है | वह अमेरिका, 
इंच्ुलेणश्ड अथवा अन्य देशों के सिनेमा. चित्रों को देखता है। यही हाल 
अन्यान्य देशों के निवासियों का भी है । इस प्रकार आज सारे संसार की 
संस्कृति और सभ्यता समान हो गई है। संसार की इन भौगोलिक, आ्थिक 
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तथा सांस्कृतिक एकता के कारणों से संसारवादियों का कहना है कि दुनिया 
में एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय शासन का सद्भठन द्ोना चाहिये जो संसार के 
सब देशों को हित रह्बा कर सके | इस समय प्रत्येक मनुष्य को अपने आप 
को संसार का नागरिक समझना चाहिए, राष्ट्र का नहीं । उसके इस दृष्टि- 
कोण पर ही आज , संसार की शान्ति और उन्नति निर्भर हे । 

इसके अतिरिक्त आधुनिक जीवन में राष्ट्रीयवादिता का सिद्धान्त दुसरे 
कारणों से भी अ्रवांछुनीय है । राष्ट्रीय. भावना, संकीणंता, छल, और 
द्वंघ के आधार पर अवलम्बित है । राष्ट्रवादी दूसरों से पुथक्‌ रहने और 
भिन्‍नता रखने में गव करता है। वहू खमभझता हे कि वह दूसरों से ऊंचा, 
अधिक सभ्य, अधिक क्रियाशील, अधिक नैतिक, और रक्त में अधिक 
विशुद्ध हे । इस भावना से मानव-समाज अनेक परस्पर विरोधी और 
कठु विभागों में विभाजित हो जाता है। मनुछ | का दृष्टिकोण और सहानु- 
भूति संकीण हो जाती है। उनमें मिथ्या गौरव और अहंकार के भाव आ 
जाते हैं । लोगों का राजनेतिक दृष्टिकोण संकुचित बन जाता है और 
राजनैतिक पृथकत्व की भावना बढ़ जाती है। इस भावना से राष्ट्रीय ईर्षा 
उत्पन्न होती हे और अन्त में संसार में युद्ध होने लगते हैं। इन सब कारणों 
से आधुनिक समाज में राष्ट्रीय भावना मनुष्य के स्थाई सुख की विरोधी हे 
ओर इसलिए, राष्ट्रबाद के सिद्धान्त के स्थान पर संसार को अरन्सर्राष्ट्री- 
यता का सिद्धान्त ग्रहण करना चाहिये । 
दोनों मतों का समन्वय 

हमारे विचार से उपरोक्त दोनों मतों में आंशिक सत्यता है। यह 
ठोक है कि संस।|<« में भत्येक राष्ट्र को स्वाधीनता का अधिकार प्राप्त होना 
चाहिये क्‍योंकि इसी अधिकार के अन्तग त राष्ट्र अपनी सांस्कृतिक, 
आशिक तथा सामाजिक उन्नति कर सकता हैं। परन्तु इस अधिकार का 
आशम यह कदापि नहीं कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के प्रति द्वेष रक्खे या 
उनक। स्वाधीनता का अपहरण करने का प्रयत्न करे संसार के प्रत्येक 
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राष्ट्र को उतना ही स्वतंत्र रहने का अधिकार हे, जितना कि किसी दूसरे 
राष्ट्र को । इसलिए एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध लड़ाई नहीँ 
वरन्‌ उसकी स्वाधीनता तथा संस्कृति की रक्षा करनी चाहिये। विभिन्न 
राष्ट्री को आपस में सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करने 
चाहिये, तथा ऐसे कार्यो की पूर्ति के लिए जिनमें सब राष्ट्रो' का हित 
सन्निहित हो, एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सड्ड की स्थापना करनी चाहिए, 
जिसके दुनिया के सारे राष्ट्र सदस्य हो तथा जिसके आदेशो का दुनिया के 
सारे ही देश पालन करें | ऐसे “विश्व सद्च की स्थापना से ही संसार में 
स्थाई शान्ति तथा पाग्म्परिक सहयोग की स्थापना हो सकती है । 


योग्यता-प्र न 


१, राष्ट्रीयता और अन्‍्तराष्ट्रीयता क्या है ? क्या ये दोनों आवच्छन्न थारर 
परिक सम्बन्ध रखते हैं ? ( यू० पी०, १९३० ) 

२. आप राष्ट्रीयता से क्या समझते हैं? उसके झुख्य सिद्धाग्त क्या हैं? 

( गू० पी०, १९३३ ) 

३. राष्ट्रोयवा की खराजियों क्‍या हें ? वे किस तरह समूल नष्ट की जा 
सकती हैं ? 

४... सामाजिक व्यवस्था के आशार पर रुष्ट्रीयता के महत्य को समम्धाइये 4 

&. थे कोन से कारण हें जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीयता को जन्म टिया 9 ? आप राष्टी- 
यता झोर अन्तर पटीयता में फिस सरह मेल को स्थापित ऋरगे ? 

६. 7णग्रीयता क्या ऐ ? क्या उसे विश्व अशान्ति का कारण सम्रकना उचित है ? 

७. वद् कोन से तत्व हैं जिनसे किसी राष्ट्र छ संगठन होता है ? क्‍या भारत 
एक राष्ट्र कह्दा जा सकता है £ ( यू० पी०, १९४७ ) 


दशवाँ अध्याय 


सामाजिक शक्तियाँ 


पिछले अध्यायों में हम मनुष्य के नागरिक अधिकारों का विघ्तार से 
वर्णन कर चुके हैं, तथा यह भी बतला चुके हैं कि स्वतंत्र ता तथा समानता 
अधिकारों की स्वीकृति के ही बदले हुए नाम हैं, और इसलिए, किसी 
प्रकार उनसे अपना भिन्न अस्तित्व नहीं रखते । अ्रधिकारों की रक्षा में 
ही मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता और समानता सन्निहित है | 


मनुष्य के अधिकारों की रक्षा एक विशेष प्रकार के संगठित और 
सुसंस्कृत समाज में ही हो सकती है | किसी जंगली और असमभ्य समाज 
में मनुष्य के अधिकारों का अ्रस्तित्व क्रायम नहीं रह सकता । संयम 
ओर नियंत्रण, क्रानून तथा राज्य के आदेशों के प्रति भक्ति, राष्ट्रीय 
भावना, और सप्ताज सेवा की लगन अधिकारों की रक्षा की आवश्यक 
अ्वस्थाएँ हैं, इनके बिना समाज में अराज्कता फैल जाती है और मनुष्य 
अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए मनमानी करने लगते हैं, ऐसे वातावरण में 
किसी भी मनुष्य के अधिकार सुरक्षित नहीं रहते । 


अधिकारों की रक्षा के लिए कतंव्य पालन की भावना भी श्रत्यन्त द्वी 
अनिवार्य है, यह भावना मनुष्य के नैतिक चरित्र तथा राज्य के नियमों 
के आधार पर अ्रवलम्बित रहती है। राज्य के नियमों के द्वारा मनुष्य 
के कानूनी श्रधिकारों की रक्षा होती है, परन्तु मनुष्य के नैतिक 
तथा सामाजिक अधिकारों की रक्षा व्यक्ति तथा समाज की नैतिक 
शक्ति पर अवलम्बिंत रहती है | समाज की नेतिक शक्ति का 
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प्रदर्शन शुखलाश्रों, संस्थाश्रों, रीति-रिवाजों तथा संप्रदायों के द्वारा 
होता है| व्यक्ति की नैतिक भावना उसकी आध्या/त्मक तथा साधारण 
शिक्षा पर अवलंबित रहती है, और इसी प्रकार राज्य की शक्ति,दंड तथा 
संपत्ति की व्यवस्था पर निर्मर रहती है | संपत्ति का अधिकार मनुष्य के 
चरित्र तथा सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान 
रखता है। 

इसी अ्रध्याय के अगले पुष्ठों में इसलिये हम शिक्षा, दण्ड तथा 
सम्पत्ति को संस्थाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे । और यह समभने का - 
प्रयज्ञ करेगी कि इन शक्तियों का मनुष्य के चरित्र तथा सामाजिक सद्भठन 
के काये पर कया प्रभाव पड़ता है | 


४१ शिक्षा 


राष्ट्रीय सदाचार के निर्माण क लिए उचित प्रकार को शिक्षा की 
सदा आवश्यकता रहती है | हमारे घरेलू जीवन के आदर्श को ऊँचा 
उठाने के लिये, विचारशील और श्रधिक चतुर नागरिकों की वृद्धि के 
लिए,, बच्चों को सच्ची नागरिकता के वातावरण का क्रियात्मक ज्ञान 
प्रदान करने के लिए, परिवार और जाति के पारस्परिक सम्बन्ध को 
सुधारने के लिए, अ्रपनी जन्मभूमि की समृद्धि और सारे संसार की शान्ति 
के लिए, शिक्षा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी उपयोगी और उच्च साधन 
नहीं हो सकता । 
शिक्षा ओर प्रजातन्त्रवादी शासन 


साधारण रूप में शिक्षा प्रजातन्त्र शासन की जड़ है। प्रजातनत्र 
शासन का अर्थ हे “जनता की, जनता के द्वारा, जनता के ही ह्वित में सर- 
कार”! | इस प्रकार की सरकार को ठोक दद्ग से चलाने के लिए लोगों में 
सदाचार के उच्च आदर्श, सावंजनिक - कार्य करने की उमज्ञ और राज़- 
नेतिक ज्ञान की नितान्त आवश्यकता हे । शिक्षा के माध्यम से ही हमः 
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अपने नाबरिकों म इस प्रकार के गुणों का खनन और उनका बौद्धिक 
तथा नेतिक विकात कर सकते हैं । 


( १) शिक्षा अच्छे सामाजिक जीवन की कूजी हे--यह मनुष्य 
के अन्दर उन गुणों का संचार करती है जिनके द्वारा मनुष्य एक अच्छा 
शासक और उपयोगी नागरिक बन सकता है। शिक्षा-संस्थाश्रों में ही 
नवयुवक विद्यार्थी अपने जीवन के निर्माण काल म॑ प्रम, सेवा, वलिदान, 
आदि गुणों और दूसर सामाजिक तथ्यों का अर्जन कर सकते हैं और इनके 
द्वारा ही प्रजातन्‍्त्रवादी शासन का नींव रखी जा सकती है | 


(२) शिक्षा के हारा ही मनष्य अपनी भावनाओं को अनु- 
चित मार्ग पर ज्ञान से रोक कर एक अनुशासित जीवन व्यतीत 
करना सीखत। है--शिक्षा मनुष्य फो वासनाओं +। दासता से 
मुक्त कर एक बर्गानशील जोबन -यतीत कर... सिखातो है | वह मनुष्य 
को देशमक्‍त, सहयोगी त्यागी और बु ज्मान बनाती है | इस ग्रकार वह 
मानव-पमाज मे उन गया का क्कास करती दे जिनकी किसी भी प्रजातन्त्र 
सक्भठझग को सपल दछक्क से चलाने के लिए आवश्यकता बनो रहती है | 


( ३ ) शिक्षा मनुण्य टो जीवन के आथिक सम्राम के लियेगी 
तैयार? करती है--वह मन'स हे कार्य करने ऊे लए चतर बनाती है। 
एक शिक्षित मनुप्य विविध काया के जटिल स्वरूप को आसानो से समझ 
सकपा दे और इस प्रकार अपनी इच्छाओं की यू के लिए आखानी से 
सामग्री इक्ट्रो कर सकता हे ! 

( 9) शिक्षा मनुष्य को अपने क्‍चये हुये समय को अधिक 
उपयोगी कार्यों में व्यतीत करने के लिए अनेक अवसर प्रदान 
करती दै--एक शिक्षित मनुष्य अपने को से किसी भी कार्य में लगा 
सकता है जो उसके स्वभाव के अनुकूल हो। वह पुस्तकें और राजनैतिक 
साहित्य पढ़कर संसार की परिस्थिति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकता हे । 
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वह सभी थुगा क महान पुरुषों के विचारों, उत्तमोत्तम गंभीर इच्छाओं 
और भावनाओं में प्रवेश कर सकता है । 


( ५ ) अन्त में, शिक्षा के द्वारा मनुष्य भौतिक ओर सामाजिक 
स्वास्थ्य के रहस्यों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकता हे--यह ज्ञान प्राप्त 
कर लेने पर द्टी मनुष्य अपने और अपने पड़ोसियों के जीवन को अधिक 
स्वस्थ और सुखी बना सकता है । 


शिक्षा किस प्रकार की हो ! 


(१ ) शिक्षा किस प्रकार की हो, यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न 
है । शिक्षा का मुख्य उद्दे श्य मनुष्य के व्यवितत्व का विकास है। इसलिए 
शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे मनष्य, समाज में रहकर एक 
प्रगतिशील जीवन व्यतीत कर सके। शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो 
मनुष्य को अपरिवर्तनशील बना दे | दूसरे शब्दों में शिक्षा का अर्थ हमारे 
मस्तिष्क को विशाल और हमारे हृदय को सर्वंतोगामी बनाना है। शिक्षा 
एसी न हो जो हमें केवल अपने पूर्वजों की प्रतिमूर्ति बना दे या हमें पुराने 
रूढिवादी विचारों में ही विश्वास करना सिखाए। शिक्षा का असली 
उहद श्य है मनुष्य के मस्तिष्क को हर प्रकार के विचारों को समभने के 
योग्य बनाना । 

(२ ) दूसरी बात यह है कि शिक्षा को राजनीतिज्ञों के उन सिद्धान्तों 
ओर आदर्शा के प्रचार का साधन कभी न बनाना चाहिए जिन पर वे 
स्वयं विश्वास करते हैं | देश के शासक प्रायः नवयुवकों के हृदय पर उन 
आदर्शों को अंकित करना चाहते हैं जो उनके शासनको बनाए रखने और 
उनके स्वाथ-साधघन के लिए आवश्यक हो । उदाहरण के लिए नाजी 
जम॑नी और इटली में विद्याथियो को व्यक्तियो' की पूजा करना और कुछ 
ऐसे विशेष मतो' पर विश्वास करना, (जिन्हें उनके शासक मानते थे, 
सिखलाया जाता था। उन्हें साम्यवाद ( ००)॥रप्रधरंआ। ) से घणा 

श्३े 
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फ 
करना और साम्राज्यवाद से प्रेम करना सिखाया जाता था। सच्ची शिक्षा 
में नवयुवको के छ्वृदय में ऐसी संकुचित भावनाओ का संचार कदापि नहीं 
होना चाहिए | 

इस प्रकार केवल वही शिक्षा जिसके द्वारा निम्नलिखित उद्द श्यो की 
प्राप्ति हो सके और जिससे उपयु क्‍त भय दूर किए जा सकें, प्रजातांत्रिक 
संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है। 
शिक्षा का सच्चा उद्दं श्य 

सच्ची शिक्षा का अथ पूर्णरूपेण सुखी जीवन व्यतीत करने की तैयारी 
करना है| इसलिए, उसे निम्नलिखित परिणामों की प्राप्ति को अपना 
लक्ष्य बनाना चाहिए। 

( १ ) व्यक्तित्व का सबतोमुखी ( सर्वाज्ञीण ) विकास-शिक्षा 
का उदं श्य मनुष्य को इस योग्य बनाना है दि. वह जीवन के भौतिक नैतिक 
आशिक, राजनेतिक, राष्ट्रीय, सास्कृतिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में 
समान्न के एक शिक्षित सदस्य के समान अपने कत व्य का सम्मान सहित 
पालन कर सके। यह सत्र तभों संभव है जब मनुष्य के व्यक्तित्व को 
सर्वागीण उन्नति हो । दूसरे शब्दा में मनुष्य के अन्दर की सारी शक्तियों 
का विकास किया जाव | इस प्रकार शिक्षा केवल साहित्यिक ही नहीं, वरन्‌ 
शारीरिक, नेतिक ओर आध्या/त्मक भी होनी चाहिए 

(२) आलोचनात्मकः दृष्टिकोश--शिक्षा सम्बन्धी संस्थाश्रों 
को विद्यार्थियों. पर, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, कुछ विशेष 
विश्वास या सिद्धान्त नहीं लादने चाहिये अपितु उन्हें इनफे दृष्टिकोण 
को आलोचनात्मक, निणुंय को स्वतंत्र और स्वभाव को स्वावलम्ती बनाने 
का प्रयत्न करना चाहिये। 

. (३) आशिक संघर्ष की क्षमता-शिक्षा इस प्रकार की होनी 
चाहिये जो मनुष्य को अपने जीवन निर्वाह के लिये घनोपाज॑न के योग्य 
बना सके | यह तभी सम्भव हो सकता है जब समाज के आर्थिक जीवन के 
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अनुसार द्टी शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया जाय | उदाहरण के लिये 
भारतवर्ष में क्रषि और छोटे-मोटे उद्यंग-धंधों की विशेष प्रकार की शिक्षा 
दी जानी चाहिये | इसका परिणाम यह होगा कि विद्यार्थी जिस समय स्कूल 
से अलग होगा उसी समय वह इन धन्धों में से किसी में भी अपने लिए 
उचित स्थान प्राप्त कर सकेगा । 

(७ श्रम का आदर--इसके अतिरिक्त शिक्षा से शारीरिक या 
मानसिक किसी भी प्रकार के कार्य करने की विद्यार्थियों में इच्छा उत्पन्न 
होनी चाहिये | प्रायः देखा जाता है कि शिक्षित विद्यार्थी हाथ से काम 
करने में कुछु आदर की कमी का अनुभव करते हैं। उदाहरणार्थ वह खेती 
करना या कारीगरी अथवा मिस्तरी का काम करना पसंद नहीं करते | इस 
प्रकार विद्युर्थियों मं ह्वथ से काम करने के प्रति घणा का उत्पन्न होना 
सवंथा अ्रनुच्ित है । विद्याश्रियों को प्रत्येक श्रम आदरणीय है” ()]07॥॥फ9 
07 900गप्रा का पाठ सीखना चाहिये । 

(४) मानव व्यक्तित्व को महत्ता--शिक्षा के द्वारा नवयुवकों को 
मानव व्यक्तित्व की आवश्यक महत्ता क' भली भाँति समझना चाहिये। 
शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिसके द्वारा जाति, वर्ण, राष्ट्र अथवा लिंग के 
भेदभाव मिट जायें और सारा समाज सहयोग की »& खलाओं में 
जकड़ जाय | हु 

(६) ज्ञान की वृद्धि - शिक्षा इस प्रकार की दी जानी चाहिये जिसके 
द्वारा मनुष्य सारे सानव-समाज के संचित ज्ञान को न केवल प्राप्त ही कर 
सके, वरन खोज के द्वारा उसकी अधिकाधिक उन्नति भी कर सके | 
प्रारम्भिक शिक्षा 

राज्य का सबसे आवश्यक कतंव्य यह है कि वह देश के सभी नागरिकों 
को अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करे | एक अच्छे सामाजिक जीवन 
के लिए. पढ़ना, लिखना और गणित का साधारण ज्ञान अत्यन्त आवश्यक 
है। इनके बिना मनुष्य को अपने जीवन की प्रत्येक श्रवस्था में अनन्त 
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कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हे | उसमें एक साधारण पत्र लिखने 
की भी योग्यता नहीं रहती । वह दूसरों की चालों और धूतंतापूर्ण व्यवहार 
से भ्रपनी रक्षा नहीं कर सकता । वह समाचार-पत्र नहीं पह॒ सकता और 
इस प्रकार संसार में जो कुछ द्वो रहा दे उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
सकता । प्रारम्मिक शिक्षा से मानव सद्दानुभूति ओर ज्ञान की वृद्धि होती 
है, शिल्पकला का विकास होता है और सहयोग की भावना बढ़ती.है। 
पाठशाला में बालक अपने स्वभाव को एक भिन्न वातावरण के अनुकूल 
बनाना सीखता है। वह पाठशाला के वातावरण में अ्रधिक विनम्र और 
आशाकारी बनना तथा खेल के मैदान में एक ग्वस्थ जीवन व्यतीत करना 
सीखता हैं । 


अध्यापकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वे विद्यार्थियों को 
शारीरिक दण्ड देकर उनके हृदय में भय उत्पन्न न करें | बच्चों को अपने 
स्कूल में किसी डर के कारण नहीं, वरन्‌ श्रम के कारण आना चाहिये । 
अध्यापकों को बच्चों से अधिक से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करके 
उनके हृदय में ज्ञान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना चाहिये । बच्चों पर 
किसी भी वस्तु के बल्पूबंक लादने से उनके सदाचार की उन्नति नहीं हो 
सकती | सच्ची शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य विद्याथियों को सदाचारी 
बनाना हे । 


मोलिक-शिक्षा (3980० ॥!(४०४४४07 ) 

भारतवषष में शिक्षा सम्बन्धी वर्धा योजना' ने, जिसे संसार के सर्व: 
श्रेष्ठ नेता महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया, इस देश की समस्त आधुनिक 
शिक्षा-प्रणाली में क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। यह मौलिक शिक्षा चार 
छिद्धान्तों पर श्रवलम्बित है । 

प्रथम सिद्धांत यह है कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिये 
आर उसे सात वर्ष तक जारी रखना चाहिये | दूसरा यह कि शिक्षा विद्यार्थी 
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पर बलपूर्बंक नहीं लादनी चाहिये । शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिये कि 
बच्चा काम करते करते द्ठी उसे ग्रहण कर ले और वह भी इसलिये कि 
उसकी झान प्राप्त करने की अपनी इच्छा हो । तीपरे शिक्षा का माध्यम 
विद्यार्थी की मातृ भाषा होनी चाहिये, और चौथे शिक्षा स्वावलम्ब्री दोनी 
चाहिये । | 
वर्धा-योजना, जेसा ऊपर बताया जा चुका है, बच्चों को शिक्षा प्रदान 
करने के लिए सात वर्ष के समय की सीमा निर्धारित करती हैं। इस समय के 
अन्दर यह आशा की जाती हे कि बच्चा गणित, विज्ञान, भाषा, साहित्य, 
साधारण ज्ञान, इतिहास, भूगोल, चित्रकारी आदि का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह किसी एक ऐसे धन्घे में भी दक्षता 
प्रास कर सकता है जो आगे चलकर उसे अपनी जीविका कमाने में 
सहायक बन सके | 
इस शिक्षा के स्वावलम्ब्री सिद्धान्त की इसलिये आलोचना की गई 
है कि यह हम,री शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को कारखानों का और 
विद्यार्थियों को श्रमिकों का रूप दे देगी। परन्तु महात्मा गांधी का कथन 
था कि भारतवर्ष जैसे निर्धन देश में चालीस करोड़ जनता को शिक्षा देने 
का केवल एक ही उपाय है कि बच्चे अपनी शिक्षा का व्यय स्वयं कमाये । 
आजकल मौलिक शिक्षा के स्थावलम्बी अग पर अधिक ज़ोर नहीं दिया 
जाता | सरकार ही इस शिक्षा का सारा व्यय उठाती है। इस योजना 
की सत्रसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें काम करने और काम के द्वारा 
ही विद्या प्रात १रने पर अधिक ज़ोर दिया जाता है। वर्धा की शिक्षा 
सम्ब्नन्धो योजना के सभापति डाक्टर ज़ाकिर हुसेन थे । उन्होंने अपने 
हाल ही के एक व्याख्यान में कद्दा था--“मौलिक शिक्षा बच्चों को जिस 
प्रकार की शिक्षा देना चाहती है वह यह है कि विद्यार्थी नेतिक दिद्धांतों 
को श्रच्छी तरह समझ जाये | मौलिक स्कूलों को नैतिक संस्थाश्रों का 
रूप धारण करना होगा | जिस स्कूल में काय द्वारा शिक्षा देने का प्रबन्ध 
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रू 


हो उसमें विद्य थियों में नेतिक शिक्षा और कला सम्बन्धी आदर के भाव 
स्वयं जागरित हो जाते हैं | इन्हीं संस्थाओं के द्वारा ये।ग्य नागरिक नेतिक 
दृष्टि से योग्य पुरुष बन सकते हैं ।” 

सावंभौमिक शिक्षा के द्वारा ही समान सांस्कृतिक आदर्श प्राप्त किए 
जा सकते हैं | इसी के द्वारा वह ग़लत धारणाएं भी दूर की जा सकती 
हैं जिनमें से अधिकांश वर्तमान बुराइयों का कारण बनी हुई हैं। शिक्षा 
किसी भी श्रेणी या राष्ट्र की बपौती बनाकर नहीं रकखी जा सकती 
वह तो जनसाधारण के मानसिक विकास की कुञ्जी है। प्रत्येक व्यक्ति 
ओर राष्ट्र को पूण अधिकार है कि वह अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त 
कर सके । वह राष्ट्रीय सदाचार के उत्थान की जड़ है। वह व्यक्ति के 
मस्तिष्क और बुद्धि के विकास की नींब है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को 
चाहे वह बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या ;(रीत, शिक्षा पाने का पूर्ण 
अधिकार है| शिक्षा सच्चे प्रजातंत्रात्मक शासन की जड है। शिक्षा के 
बिना मनुष्य पशु के समान है । शिक्षारहित देश संसार में असभ्य और 
जंगली कहलाते हैं। सच्ची शिक्षा से मनुष्य का दंभ आपसी भगणड़े, 
विशेषाधिकारों की माँग, उच्च-नीच की भावना और इसी प्रकार की दूसरी 
बुराइयाँ नष्ट हो जाती हैं जिनके कारण कोई भी समाज उन्नति नहीं कर 
सकता । सार्वभौमिक-शिकज्षा ही संग्वार के भिन्‍न-भिन्‍न राष्ट्रों को एकता 
आर प्रम के सूत्र में बाँधकर लड़ाई और अन्तर्राष्ट्रीय द्ेंघभाव को सदा के 
लिए. इस पृथ्वी से मिटा सकती है । परन्तु इस सब के लिए आवश्यक 
है कि शिक्षा सच्ची और आदशं शिक्षा हो।क, ख, ग का ज्ञान और 
थोड़ा-बहुत गणित जान लेने से मनुष्य शिक्षित नहीं कहलाता । शिक्षा 
का श्र है मनृष्य के व्यक्तित्व का पूर्ण -विकास । 
भसाध्यमिक ओर उच्च शिक्षा 

प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर लेने के पश्चात्‌ अधिक योग्य विद्यार्थियों 
को राज्य के द्वारा स्थापित हाई स्कूल और कालेजों में श्रपनी शिक्षा जारी 
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रखनी चाहिये | इसी अवस्था में विद्यार्थी स्वतन्त्र रूप से विचार करने 
ओर अ्रधिक साहित्य पढ़ने के आदी बन सकते हैं। इसी अवस्था में 
परीक्षाएँ होनी चाहिएँ । इन परीक्षाओं में उत्तीग होने के पश्चात्‌ 
विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राम करने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश 
करने का अवसर मिलना चाहिये | 

डिगरी कालेंजों या विश्वविद्यालयों को विद्याथियों को विभिन्‍न 
विभागों में ज्ञान प्राप्त करने की सुविधाएं देनी चाहिये। विभिन्‍न 
विश्वविद्यालयों को विभिन्‍न विषयों के पढ़ाने में विशेषज्ञता प्रास करनी 
चाहिये। उन्हें इस प्रकार के योग्य व्यक्ति तेयार करने चाहिये जो राज्य 
के प्रधान पर्दों पर कार्य करने की पर्याप्त योग्यता रखते हों। इसके 
ग्रतिरिक्त उन्हें विशेष ज्ञान-प्राप्त व्यक्तियों को देश को समपित करके 
उसे अधिकाधिक समृद्धिशाली बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। 
विश्वविद्यालयों को अपने ज्ञान की सीमा को अन्वेषण, निरीक्षण. प्रयोग, 
अध्ययन और विचार द्वारा अधिक!घिक विस्तृत बनाना चाहिये | उन्हें 
देश के ज्ञान के संरक्षक का काय करते हुए अ्रपने देशवासियों को प्रकाश 
और ज्ञान प्रदान करना चाहिये । 
वैज्ञानिक शक्षा ( ॥0०८0709] िपं४०७(०४ ) 

राज्य का कार्य बच्चों को लिखने-पढ़ने की शिक्षा देने पर ही समाष्त 
नहीं हो जाता | इसके अतिरिक्त उसे देश के नागरिकों को वैज्ञानिक 
आर औद्योगिक शिक्षा भी देनी चाहिये | साहित्यिक शिक्षा से मनुष्य की 
मानसिक शक्तियों का विकास होता है। वेज्ञानिकों के लिए भी यह 
बहुत आवश्यक जान पड़ता हे क्योंकि ऐसा होने पर वे वैज्ञानिक बातों 
को बहुत शीघ्र समझ सकते हैं। औद्योगिक ज्ञान प्राप्त कर लेने पर 
मनुष्य धनोपाजन कर सकता है और राज्य का एक आवश्यक और 
सन्तुष्ट नागरिक बन सकता है। 

भारतवर्ष की दशा--भारतवर्ष में २०० वर्ष के ब्रिटिश साम्राज्य 
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के पश्चात्‌ भी केवल दस प्रतिशत व्यक्ित ही शिक्षित हुए | एक विदेशी 
शासन की असफलता का इससे अ्रधिक और क्‍या ज्वलन्त प्रमाण हो 
सकता हे ? यदि देश स्वतन्त्र हो तो शिक्षा के क्षेत्र में जनता चाहे कितनी 
ही पिछड़ी हुई क्‍यों र हो, सरकार ५ या १० वर्ष के काल ही में देश की 
कायापलट कर सकती है | रूस और जापान का उदाहरण हमारे सामने 
है। सन्‌ १६१८ तक रूस की &० प्रतिशत जनता अशिक्षित थी परन्तु 
इसके पश्चात्‌ केवल १० व के अ्रन्दर ही रूस की ६० प्रतिशत जनता 
शिक्षित हो गई | जापान में भी यही हुआ | आज भारत भी स्वतंत्र है 
आर वह कार्य जिसे हमारे अंग्रेज़ शासक २०० वर्ष में न कर सके, हमारी 
राष्ट्रीय सरकार कुछ द्वी वर्षों में कर देना चाहती है। संयुक्त प्रांत और 
कुछ अन्य प्रांतों की सरकारें इस ओर विशेष कदम उठा रही हैं और 
ऐसी श्राशा की जाती है कि हमारे देश से 'रक्षुरता कुछ ही वर्षों में 
समाप्त हो जाएगी । 

हमारे देश के शिक्षा-अधिकारियों के सामने एक दूसरी समस्या भी 
है और वह यह कि भारतवर्ष की अंग्रेजी काल की शिक्षा-प्रणाली इतनी 
दूषित थी कि इससे हमारे देश के नवयुवकों कान चरित्र-निर्माण ही 
होता था ओर नवे स्कूलों और कालेजों से निकलकर किसी प्रकार का 
स्वतंत्र व्यवसाय कर सकते थे। यह शिक्षा तो केवल अंग्रेज़ी राज्य को 
भारत में चलाने के लिए एक कलर्को की श्रेणी उत्पन्न करने का काम 
देती थी। भारत के वातावरण और उत्तकी श्रावश्यकताओं के यह सवथा 
विपरीत थी । आज हमारी राष्ट्रीय सरकार को चाहिए कि वह हमारी 
शिक्षा प्रणाली को ऊपर से नीचे तक बदल दे । शिक्षा का पुराना ढाँचा 
इतना दूषित है कि उसमें जहाँ तहाँ परिवतन करने से काम नहीं चल 
सकता | हमारे देश की शिक्षा-प्रणाली हमारे देश की जनता की 
आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। हमारी शिक्षा इस प्रकार की 
हो जो प्रत्येक भारतवासी के हृदय में देश-प्रेम और स्यतंत्रता का बीज बो 
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सके और हमारे देश की जनता को स्वावलम्बी पथ का प्रदशन कर सके। 
उचित प्रकार की शिक्षा पर ही हमारे देश का मविष्य निर्भर है। 


$ २. दण्ड 


सामाजिक जीवन को दूघरी आवश्यक संस्था दण्ड हे। राज्य का 
कार्य समाज में अनुशासन रखना और नागरिकों के कार्यों को शिक्षा और 
दण्ड रूपी दो शक्तरों के द्वारा नियंत्रित करना है। शिक्षा के द्वारा नागरिकों 
को उनके अधिकार और कर्तव्यों का वास्तविक ज्ञान कराया जाता है 
जिससे वे अपने अधिकारों को समझकर अपने कत॑-यों का शांतिपूर्वक 
पालन कर सके । दंड के द्वारा ऐसे नागरिकों पर नियंत्रण किया जाता 
है जो अपने कतंव्यों का पालन स्वयं नहीं करते और दूसरों के अधिकारों 
पर आक्रमण करते हैं । 

दंड की व्याख्या--हम दण्ड की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं 
कि दर्ड एक ऐसे व्यक्तित के अधिकारों का, उसे विशेष कष्ट देकर अथवा 
बिना कष्ट दिए, अपहरण करना है जो दूसरे मनुष्यों अ्रथवा सारे समाज 
के अधिकारों की अवहेलना करता हो | 
दंड का प्रयोजन ु 

समाज का प्रत्येक व्यक्ति केवल्न अपने ही कर्तव्यों का पालन करे, 
दूसरे के अधिकारों को छीनने का प्रयत्न न करे, यही दण्ड का प्रयोजन 
है | हम पहिले बता चुक्रे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की अधिक 
से अधिक उन्नति केवल उसी अवस्था में कर सकता है जब समाज द्वारा 
उसे जीवन की विशेष सुविधाएं प्राप्त हों। इन सुविधाओं का नाम ही 
'नुष्य के अधिकार! हैं। मुझे शिक्षा प्राप्त करने, घर बसाने और अपने 
विचारों को दूसरों तक व्यक्त करने श्रादि की सुविधाओं का प्राप्त होना 
ही मेरे अ्रधिकारों की प्राप्त है। मनुष्य को समाज में रहकर यह अधिकार 
केवल उसी दशा में प्राप्त हो सकते हैं जब वह अपने करतंव्यों का पालन 
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करे, दूसरे शब्दों में जन्न वह दूमरे मनुष्यों के अधिकारो' की अथहेलना 
न करे | प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य है कि बह दूसरो' के अधिकारों की भी 
उतनी ही रक्षा करे जितनी वह स्वयं अपने अधिकारो' की करता है । 
सप्ताज में दरड की यवस्था का प्रयोजन केवल यही है कि यदि कोई 
व्ययित दूसरे मनुष्यों को उनके अधिकारो' से वंचित करने का प्रयत्न करे 
तो उसे शारीरिक मानसिक, अथवा आर्थिक क्षति पहुँचाहूर ऐसा करने 
से रोका जाय | 
दण्ड के सिद्धान्त 

दण्ड के उद्दे श्यों के सम्बन्ध में तीन भिन्न भिन्न सिद्धान्त हैं ; ( ९) 
प्रतिशोधक सिद्धान्त २ि०४७४०७४४४७ 7॥6०0"ए ) ( २) भया- 
बह मिद्धान्त(])00 ७॥०"०॥५ ॥ ००४९) और (३) सुधा रक सिद्धान्त 
( ि०(0070907"0४ 00" (प्राशधा४० 6८ 'ए ॥ 

प्रतिशोधक सिद्धान्त--इस सिद्धान्त का कथन है कि जिस व्यक्ति 
के साथ अन्याय किया गया है उसे अन्याय करने वाले से बदला लेने का 
अधिकार है | बिना बदला लिए उसकी व्यथित भावनाएं सनन्‍्तुष्ट नहीं 
होतीं। उसकी न्याय की भावना तब तक शांत नहीं हो सकसी अब तक 
बह श्राख के बदले आँख, कान के बदले कान और दाँत के बदले दाँत 
नहीं निकाल लेता | इसलिए राज्य का वह कर्तव्य हो जाता है कि वह संबाए 
हुए मनुष्य की सताने वाले मनुप्य को कुछ दण्ड देकर ज्ञृतिपूति करे । 
दंड के इस सिद्धांत के अनुसार दंड का निश्चय सताया हुआ ब्यक्ति द्वी 
करता हे और उसकी त्रस्त भावना को शांत करने के उद्देश्य से ही दंड 
दिया जाता है । 

प्राचीन समय में श्रपराधियों को दंड देने के लि? इस सिद्धांत का 
प्रयोग किया जाता था। किन्‍त वतमान समय में इस सिद्धान्त को 
निकऊम्मा समझा जात है क्‍योंकि दंड का उद्द श्य समाज में बबंरता को 
बढ़ाना नही, उत्को कम करना है अपराधियों को दंड इसलिए देना 
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चाहिए कि ठे भविष्य में फिर कभी इस प्रकार का कार्य न करे' और 
उनको दिए मये दंड से जनता के दूसो लोग यह शिक्षा ग्रहण करें कि 
यदि उन्होंने भी इसी प्रकार का कार्य किया तो उनकी भी यही दशा होगी | 
दण्ड देने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं. समाज को होना चाहिये 
क्योंकि व्यक्ति को वे अधिकार जिनकी अ्रवहेलना के लिये दंड दिया 
जाता है, समाज द्वारा ही प्राप्त होते हैं ! 
भयावह सिद्धान्त--दण्ड का एक दूसरा सिद्धान्त है जिसे भया- 
वह सिद्धान्त कहते हैं | इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को दशड 
इसलिए दिया जाता है कि वह स्वयं या उसी प्रकार के दूसरे अपराधी 
भविष्य में अपराध न करें ! इस सिद्धान्त के अनुसार दंड बहत कड़ा 
और बहुत अधिक मात्रा में दिया जाता है | अपराध के विचार से उसकी 
मात्रा आवश्यकता से भी अधिक रहती है। इस प्रकार के दंड देने का 
उद्दे श्य यह होता है कि समाज के समान विचार वाले दूसरे मनुष्य 
सावधान हो जावे' और मविष्य में ऐसे अपराध न करें | इस दंड का 
उददँ श्य नागरिकों के हृदय में भय उत्पन्न करना होता है जिससे कि समाज 
का कोई व्यक्ति ऐसे अ्रपराधों की पुनरावृत्ति करने की कल्पना तक न 
कर सके । हर 
सुधारक सिद्धान्त--दंड का एक तीसरा भी सिद्धान्त है जिसे सुधारक 
सिद्धान्त कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार समाज में अपराध 
केवल उसी अ्रवस्था में होते हैं जब मनुष्यों को ठीक प्रकार की शिक्षा न 
दी जाय या सामाजिक संगठन अन्यायपूर्ण हो या समाज के कुछ व्यक्तियों 
के मस्तिष्क में कोई खराबी हो | इस सिद्धान्त के अन्तगत अ्रपराधी 
को दंड देने की अपेक्षा, अपराध किस लिए. किया गया है, इसका क्‍या 
कारण हो सकता है, कया अपराध का कोई सामाजिक कारण है या वैय- 
क्तिक इत्यादि बातों पर विचार किया जाता है | सुधारक सिद्धान्त 
में विश्वास रखने वाले दाशंनिकों का ऐसा मत है कि समाज में श्रधिकतर 
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अपराध इस कारण से होते हैँ कि अ्रपराधियों के मस्ति्क में, किन्हीं कारणों 
से, कोई ऐसा दोष आ जाता है जिसके कारण वह समाज के दूसरे सम्य 
नागरिकों की भाँति आचरण नहीं कर पाते और कुछ न कुछ पाप कर 
डालते हैं | ऐसे अपराधियों को यदि उपयुक्त वातावरणु में रखकर ठोक 
प्रकार की शिक्षा दी जाय तो ऐसे लोग समाज के दूसरे लोगों की भाँति ही 
उपयोगी नागरिक बन स+ते हैं। भयावह सिद्धान्त के श्रनुसार अपराधियों 
को दण्ड देने से वह और भी भयानक अपराधी बन जाते हैं। जेल के 
दृषित वातावरण में पलकर श्रपराधिर्या में प्रायश्चित्त की भावना नहीं, 
वरन्‌ प्रतिशोध की भावना जाग्रत दो जाती ६ । सुधारक सिद्धान्त के 
अनुसार अपराधियों के साथ ठीक उसो प्रकार व्यवहार किया जाता है जैसा 
कोई डाक्टर अपने रोगी क साथ करता है । श्रपराध भी एक रोग है और 
अपराधियों के रोग को समझकर उसका इलाज करना चादिए। सुधारक 
सिद्धान्त के श्रनुसार श्रपराधियों को वन्दीगणदों म॑ नहीं, सुधारक-ग्रहों में 
रखना चाहिए जहाँ धार्मिक और औद्योगिक शिक्षा द्वारा वे समाज के 
उपयोगा सदस्य बन सके । हमारे देश के हमान्‌ नेता महात्मा गांधों भी 
इसा सिद्धान्त में बिश्वास रखते थे । 
आधु/नक सिद्धान्त--दर्ड का श्राध्ुनिक सिद्धान्त उपयु क्त सिद्धांतों 
'के गुणों के एकीकरण का श्रातफलन है । यह हन तिद्वान्तों को सारी ही 
अच्छा बातों को स्वीकार करता है । प्रतिशोधक सिद्धान्त का प्रयोग दोवानों 
मुकदमों में किया जाता है, भयावह सिद्वान्त का प्रयोग पुराने और कट्टर 
अपराधियों के साथ किया जाता है और सुधारक सिद्धान्त का उपयोग 
बालक और प्रथम अपराधियों के साथ व्यवहार करने में किया जाता है। 
दण्ड देने के समय अपराधी को अवस्था, उसका चाल-चलन, उसका कुल, 
उसका साप्ताजिक रहन सहन,अ्रपराध का स्वरूप ,उसका उदद श्य,उत्त जना की 
मात्रा, इत्यादि अनेक बातों को ध्यान में रक्खा जाता है । बालक अपराधियों 
को सुधारक-ग् हों ( ।९(0777&007765 ) में रकक्‍्खा जाता है, प्रथम 
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श्रपराधियों को उचित चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता है और पुराने, 
कट्टर अपराधियों को घोर कारावास का दण्ड दिया जाता है| कभी-कभी 
सृत्युदूरड भी दिया जाता है। दण्ड पर्याप्त और उचित है या नहीं इसकी 
परीक्षा समाज की भलाई से की जाती है । 
6 ३. सम्पत्ति 

सामाजिक जीवन में निजी सम्पत्ति की संस्था एक आवश्यक शक्ति 
है। निजी सम्पत्ति का श्रथ' किसी व्यक्ति की उस भूमि, जायदाद या 
सामान से है जिस पर उसका क़ानूनन अ्रधिकार हो और जिसका वह 
पूर्णरूप से अपनी इच्छा के अनुसार भोग कर सके । किसी सम्पत्ति का 
अधिकार मनु'्य के केवल उस पर श्रधिकार कर लेने से दह्वी नहीं हो 
जाता, अपितु उस अधिकार को समाज को स्वीकार करना पड़ता है और 
उसकी रक्षा करनी पड़ती है। यदि राज्य अपनी शक्ति के द्वारा उस 
सम्पत्ति की दूसरों के आक्रमणों से रक्षा न करे तो उसका अस्तित्व ही 
नहीं रह सकता | इसके अतिरिक्त जायदाद, सामान या भूमि का 
सामाजिक काण और सामाजिक अ्रावश्वकताओं के कारण ही मूल्य होता 
है। हीरे या मोतियों का उस समय तक कोई मूल्य नहीं होता जब तक 
समाज उनका उपयोग स्वीकार न करे। अ्तएव समाज को व्यक्तियों की 
निजी सम्पत्ति पर कुछ विशेष नियंत्रण रखने का अधिकार है | किसी 
व्यक्ति को सम्पत्ति इसलिए उसकी निजी संपत्ति नहीं कहलाती कि उस 
पर केवल वही व्यक्ति नियंत्रण रख सकता है और समाज नहीं, वरन्‌ 
इसलिये कि समाज ने उस व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति पर सामाजिक हित 
आर अपनी निजी भताई के लिये उपयोग करने की सुविधा दी है। 

सम्पत्ति की उत्पत्ति--सम्पत्ति की उत्पत्ति मानव व्यक्तित्व की 
आवश्यकताश्रों और स्वभाव से हुई | मनुष्य की आवश्यकताश्रों को पूर्ण 
करने और उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिये सम्पत्ति का अधिकार 
अत्यन्त आवश्यक है | 
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कुछ लेखकों का मत है कि नित्री सम्पत्ति की प्रथा उतनी ही प्राचीन 
है जितनी कि सांसारिक युद्ध की प्रथा। सभ्यता के प्रसवकाल में विजेता 
लोग पराजित लोगों की भूमि और दूसरो सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर 
लेते थे | युद्ध से लूटा हुआ सामान सैनिकों में बॉँट दिया जाता था। 
इस प्रकार निजी सम्पत्ति की संस्था का जन्म हुआ | 

एक प्रसिद्ध अंग्रेज्ञ लेखक लौक ( [,00):0 ) का मत है कि निजी 
सम्पत्ति का जन्म उस समय हुआ जब्न मनुष्य धन की उत्पत्ति के लिए 
अपने परिश्रम को प्रकृति की स्त्रतन्त्र देन से मिश्रित करने लगा । यह 
सिद्धान्त सम्पात्त का उत्पादन श्रथवा श्रम सिद्ध न्‍्त कहलाता है। 

ऐस। प्रतीत होता है कि निजी सम्पत्ति की संस्था बहुत प्राचीन है। 
सम्मवतः वह वरतंमान राज्य से भी अधिक प्राचीन है | वर्तमान राज्य के 
बनाये हुए व्यक्तिगत सम्पत्ति को रघ्षा के क़ानूनों से इसकी महत्ता 
अधिक बढ़ गई है । 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा से लाभ 

व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा का जन्म, जैसे पहले कह जा चुका है, 
मनुष्य की आवश्यकताओं और स्वभाव से हुआ | इस पंस्था के श्रनेक 
लाभ हैं :-- 

( १ ) व्यक्तिगत संपत्ति से मनुष्य के जीवन और उसकी 
स्वतन्त्रता की रक्षा होती हे | जिन व्यक्ति के पास घन है वह अपनी 
सभी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है। धन के बिना मनुष्य न 
अपनी भूख ही शान्त कर सकता है ओर -> अपनी दूसरी आवश्यकताओं 
की पूर्ति | धन के श्रभाव में उसका जीवन दुखी बन जाता है और उसे 
कितनो दह्वी राते बिना भोजन के बड़ी व्याकुलता के साथ बितानी 
पड़ती हैं । 

(५ २ ) धन के द्वारा सदाचार की उन्नति होती है | जिस व्यकित 
के पास धन होता है उसे किसी से डरने या किसी की खुशामद करने की 
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आवश्यकता नहीं रहती | वह अपने विचारों में स्वतन्त्र, विश्वासों में दृढ़ 
आर अपने व्यवहार में निष्कपट रह सकता है| इसके विपरीत एक 
दरिद्र व्यक्ति को अश्रधिकार-प्राप्त पुरुषों को चापलूसी करनी पड़ती हे। 
उसे चाँदी के कुछ टुकड़ों के लिए अ्रपने मत का बलिदान करना पड़ता 
है और कभी-कभी तो परिस्थितियों से विवश होकर ,उसे चोर और 
डाकुश्रों का-सा निन्दनीय जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 


- (३) धन के अधिकार से व्यक्ति गम्भीर ओर सावधान बन 
जाता हे। धनवान्‌ लोगों को देश की अ्व्यवस्था से भारा खतरा बना 
रहता है, इसलिए, ऐसे लोग निःश्य्झ्लल नहीं बन सकते । वे देश की 
सरकार को शक्तिशाली बनाने में हर प्रकार की सह्यायता प्रदान करते हैं । 

(४ ) जिस मनुष्य के पास सम्पत्ति रहती है वह अपने जीवन को 
सुन्दर ओर कलापूर्ण बना सकता है। वह अपने अवकाश का प्रयोग 
अपनी शक्तियों का कला और संस्कृति की उन्नति में लगाकर कर 
सकता हे | 


(५ ) सम्पत्ति के बिना मनुष्य में स्वाधीनता ओर आतिथ्य के 
गुण बिकसित नहीं हो सकते। जिस व्यक्ति के पास अपनी ही भूख 
मिटाने के लिए धन नहीं वह दूसरों की सहायता कहाँ से कर सकता है । 

(६ ) सम्पत्ति-प्रथा कार्य करने की भ्रधिक स्फूर्ति उत्पन्न करती है । 
आधुनिक श्रौद्योगिक सभ्यता में निजी लाभ की आशा एक आवश्यक अंग 
है| निजी सम्पत्ति की प्रथा को नष्ट बरने से मनुष्य में फाय करने की 
स्फूर्ति नहीं रहती | वह केवल उतना ही कार्य करता है जितना उसकी 
आवश्यकताओ्रों की पूति, के लिए. आवश्यक है। इस प्रकार व्यक्तियों के 
/ कम काम करने से समाज की आयु घट जाती है और देश की आ'िक 
स्थिति को भारी धक्का पहुँचता है । 


( ७ ) निजी सम्पत्ति की प्रथा से मनुष्य अपनी आय में से कुछ न 
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कुछ बचाने का प्रयत्न करता हे और इस प्रकार देश की सम्पत्ति बढ़ 
जाती है | | 

(८ ) निजी सम्पत्ति की प्रथा से मनुष्य को सांसारिक चिन्ताओं से 
मुक्ति मिल जाती है और वह उच्च उद्द श्यों की प्राप्ति में अपना समय 
व्यतीत कर सकता है। 
हानिया 

निजी सम्पत्ति की प्रथा से जहाँ इतने लाभ द्वोते हैं वहाँ उससे कुछ 
हानियाँ भी होती हैं। इनमें से कुछ हानियों का वर्णन नीचे किया 
जाता है :-- 

(१ ) निजी सम्पत्ति की प्रथा पर यदि उचित नियन्त्रण न रक्‍्खा 
जाय तो इससे धनी लोगों को ग़रीबों का खून चूसने का अवसर मिलता 
है और इससे समाज में अशांति फेलती है। लड़ाई के समय में और 
उसके पश्चात्‌ आज तक भी किस प्रकार धनी व्यापारियों ने अपने पैसे 
के बल से जनता के उपयोग की सभी वस्तुओं पर अधिकार जमाया और 
किस प्रकार चोर बाज़ार को जन्म दिया. यह आज सभी लोग भलीभांति 
जानते हैं । 

( २) निज्ञी सम्पत्ति की प्रथा से धनी अधिकाधिक धनी और ग़रीब 
अधिकाधिक ग़रीब बनते जाते हैं | धनी लोगों के पास सम्पत्ति बहुत तेज्ञी 
से बढ़ती है । जो मनुष्य जीवन में अधिक अच्छे पदों पर स्थित होते हैं 
उन्हें अधिक वेतन, अधिक भत्ता, त्रिना किराए के बंगले, नौकर आदि 
मिलते हैं | वे अपनी पिछली बचत से ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, मकान 
श्रादि खरीद कर उनका किराया खा सकते हैं और श्रपनी इकट्टी की 
हुई पू जी से कोई मी व्यवसाय आरम्भ कर सकते हैं। इस प्रकार सम्पत्ति 
उन लोगों के पास चली जाती हे जिन्हें उसकी बहुत कम आवश्यकता 
रहती है । । 

( ३ ) सम्पत्ति की प्रथा से समान में असमानता उत्पन्न होती है 


सामाजिक शक्तियाँ २०६ 


आर समाज अमीर और गरीब दो युद्धशील वर्मों में विभाजित हो 
जाता है | 

( ४ ) निजी सम्पर्त्ति की प्रथा समानता के.विचार से ही नहीं, मोग्यता 
की दृष्टि से भी अनुपयुक्त है| भूमि और सम्पत्ति के उचित प्रबन्ध के 
लिए कुशल ओर योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता होती है. परन्तु इस 
पूंजीपति-युग में प्रायः ऐसा देखने में आता है कि पुँंजीपतियों के उत्तरा- 
घिकारी अयोग्य व्यक्ति हुआ करते हैं। वे बिना परिश्रम के ही अपार 
सम्पत्ति प्राप्त कर लेते हैं और इस कारण उस घन का दुरुपयोग मदिरा- 
पान, वेश्यागमन आदि विषय-वासनाओ्ं की तृष्ति में करते हैं। समाज का 
अपार धन जो योग्य व्यक्तियों के हाथ में होने से देश की उन्नति के काम 
अआा सकता है, इस प्रकार व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है । 

(५ ) निजी सम्पत्ति की प्रथा मनुष्य में मिथ्याभिमान और गय॑ की 
भावना को जन्म देती है । धनी द्ोते ही लोग ग़रीबों की ओर घुणा की 
दृष्टि से देखने लगते हैं । 

( ६ ) यह प्रथा समाज में निकम्मे और पराश्रित व्यक्तियों का एक 
वर्ग उत्पन्न कर देती है। ज़र्मीदार, ताल्छुकेदार और दूसरे बड़े-बड़े पुंजी- 
पति बिना किसी प्रकार के परिश्रम के बहुत-सा धन पैदा कर लेते हैं। 
देश की सम्पत्ति को बढ़ाने में इन लोगों का किसी प्रकार का भी हाथ नहीं 
होता । फलस्वरूप देश की राष्ट्रीय आय पर इसका बुरा प्रभाव 
पड़ता है। 

(७ ) इस प्रथा से मनुष्य के आचरण में अभिमान, असहिष्णुता, 
अश्रद्धा, बेईंमानी और दूसरे दुगुण उत्पन्न हो जाते हैं। वर्तमान समाज 
में धन बेईमानी और दरशाजत्राजी से पैदा किया जाता है, ईमानदारी से 
नहीं | 

(८) इस प्रथा से समाज में एक शोषित वर्ग उत्पन्न हो जाता है। 
राज्य के शासन की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती है जो सब्व- 
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साधारए पर अपना प्रभुत्व और एकाधिपत्य स्थापित करने के लिये हर 
प्रकार का कार्य करने को उद्यत रहते हैं। सम्पत्ति के समुचित नियंत्रण और 
घन के समान विभाजन के बिना प्रजातंत्र शासन कैवल एक ठढकोसला है। 
धन के कारण दरिद्र-मतदाताश्ों को आसानी से ठगा जा सकता है और 
इस प्रकार शासन की बागडोर केवल पूजीपतियों के ह्वाथ में सुरक्षित बनी 
रहती हे । 
योग्यता-प्रइनर 


, संस्थाओं से आप क्या समभते हैं ? वे कोन से भय हैं जिनसे संअस्थों को 
बचाना चाहिये ? उनके अस्तित्व का क्या प्रयो न है। 

« शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिये? आधुनिक शिक्षा-प्रणाली इस उद्देश्य 
की पूति में कहाँ तक असफल रही है ? ( यू० पी०, १९३८) 

* भारत में सामूहिक शिक्षा की समस्या का विवेचन कीजिये। इस समस्या 

को हल करने के लिये आप को नसी युक्तियाँ ठीक समभते हैं? 

दंड के भिन्न-भिन्न प्रयोजन कोन से हैं ? 


/९० शी... ४७ 
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( यू० पी०, १९३० १९४७ » 

« राज्य का दंड देने का अधिकार किन कारणों पर अश्रित है ? 

( यू० पी०, १९३२ ) 

६. सम्पत्ति की उत्पत्ति के पे हुई? व्यक्तियों को सम्पत्ति पर अजिकार करने की 
आश।! किन कारणों से होनी चाहिये ! ( यु० पी०, १९३८) 

७- पूक प्रजातनत्र शासन चलाने के लिए विस्तृत-रूप में शिहा की नितानन्‍्त 

आवश्यकता है, इस कश्रन को आलोचना कीजिये। ( य० पी०, १९४० ) 

८. शिक्षा का प्रचर लोक राज्य की स्थापना के लिए आ्रावश्यक है। आलोचना 


कर 


कर । ( य० पी०, १९४१ ) 
९. प्रत्येक राष्ट्र को नींव उसके नवथुवर्कों की शिक्षा पर खड़ी होती है 
सममभाइये । य० पी०, १९४७ ) 


१०, वह दो संस्थाएँ जित पर सारे सम्प सप्ताज को नींव खड़ो है, कुटुम्ब और 
संपत्ति हैं। समझाहये । ( यू० पी०, १६४९ ) 


ग्यारहवाँ अध्याय 


५ राज्य 
राज्य का अथ ओर तत्त्व 
सामाजिक जीवन में राज्य एक बहुत महत्वपूर्ण ध्थान रखता है । राज्य के 
ख॒प्रबन्ध पर किसी देश की जनता का सुख और उसकी उन्नति निर्भर रहती 
है । राज्य के प्रबन्ध के बिना सम्राज में अराजकता फैल जाती है और 
किसी भी प्रकार की व्यवस्था तथा नियंत्रण क़ायम नहीं रहता । आधुनिक: 
काल में मनुष्य के सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राज्य कुछु न कुछ 
भाग अवश्य लेता है | हमारे जीवन का आज-कल शायद ही कोई ऐसा 
क्षेत्र हो जिसमें राज्य क्रियात्मक रूप से हस्तक्षेप न करता हो | व्यापार, शिक्षा, 
स्वास्थ्य, विदेश यात्रा, कला-कोशल, आने-जाने के साधन, सफ़ाई, हस्प- 
ताल, शिशु-गह, आमोद -प्रमोद के सामान, श्रर्थात्‌ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में ही राज्य कुछ न कुछ भाग श्रवश्य लेता है । प्राचीन काल में राज्य की 
इतनी अधिक महिमा नहीं थी, जितदी कि आधुनिक काल में बढ़ गई है। 
आजकल समाजवाद की प्रगति के कारण, राज्य मनुष्य समाज का सबसे 
अधिक शक्तिशाली तथा महत्वपूर्ण संगठन बन गया है । 
(१) राज्य की परिभाषा--दुर्भाग्यवश, राजनैतिक विद्वान, राज्य 
शब्द की परिभाषा के सम्बन्ध में एक मत नहीं हैं, प्रसिद्ध राजनीटिश गार- 
नर ( (3७767 ) का कहना है 'राज्य शब्द की इतनी ही परिभाषाए हैं 
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जितनी राजनीति विज्ञान के लेखक? | राज्य के मुलतत्व तथा उद्देश्य के 
बारे में भी लोगों में भारी मतभेद है, उदाहरणार्थ यदि कुछ लोग राज्य 
को ईश्वर के समान पवित्र तथा शक्तिशाली संगठन मानते हैं, 
तो दूसरे उसे कुछ घनीमानी तथा समृद्ध व्यक्तियों द्वारा शरीब 
जनता के शोषण का अख्र समभते हैं| कुछ लोग राज्य को शक्ति का 
प्रतीक मानते हैं तो दूसरे उसे जनता की भलाई का एक आवश्यक 
संगठन । 

राज्य की परिभाषा करने से पहिले इसलिये आवश्यक हे कि इम 
राज्य के उन तत्वों पर विचार करें जो सभी राननैतिक संगठनों में पाये 
जाते हैं | यह तत्व निम्नलिखित हैं :--- 

( १) आबादी ( 7709008॥09 ) 

(२ ) भूमि ( 06000०7/४ ) 

( ३ ) शासन ( (+0४९७४7076 ) 

(४ ) सावंभोमिकता ( 80707/०ं87५9 ) 

( २ ) आबादी--राज्य का सबसे प्रथम तथा सबसे आवश्यक अ्रग 
जनता है | पशु या पत्षियों के सज्भठन से राज्य की स्थापना नहीं होती । 
मनुष्यों के राजनेतिक सज्जठन को ही राज्य कहते हैं | किसी एक राज्य में 
मनुष्यों की कितनी संख्या होनी चाहिये, इसका कोई परिमाण नहीं है । 
राज्य में थोड़े भी सदस्य हो सकते हैं और बहुत अधिक भी । चीन 
राज्य में «० करोड़ जनता की आबादी है तो स्विग्जरलेण्ड में केवल 
४० लाख आदमियों की, और लुक्ष मवर्ग तथा लीशैशटीन राज्यों में केवल 
वूया १० लाख को। परन्तु यह बात बिल्कुल साफ है कि १०० या ४० 
आदमियों के सक्षठन से राज्य की स्थापना नहीं हो सकती, क्‍योंकि श्तनी 
थोड़ी आबादी में राज्य के दुसरे आवश्यक अंग नहीं मिल सकते | किसी 
.._ ८8६8५० 8 8. 900796 078५7860 ६07 ]& ज़ शांपरों0 & 007706 
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राज्य की जन-संख्या जितनी अधिक होगी तथा 3सके प्राकृतिक साधन 
जितने अधिक सम्पन्न होंगे, राज्य उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। 
आधुनिक काल में, आवागमन के साधनों की सुगमता के कारण राज्यों 
की सीमाए बढ़ रही हैं तथा डनकी जन संख्या भी अधिक हो रही है। 
बरतमान काल में केंबल वही राज्य एक सन्मानित तथा भयहीन जीवन 
व्यतीत कर सकते हैं जितनी जन-संख्या पर्याप्त हो | 

( ३ भूमसि--राज्य का दुसरा आवश्यक अ्रग भूमि है। भूमि 
अर्थात्‌ किसी निश्चित स्थान के बिना मनुष्यों का समूह राज्य नहीं कहा 
जा सकता | यहूदी लोग कुछ दिनों पहिले तक दुनिया के चारों कोनों में 
फेले हुये थे, परन्तु फिर भी भूमि के श्रभाव के कारण वह अपना र/ज्य 
स्थापित नहीं कर पाये थे। परन्तु अ्व भूमि पर अधिकार दो जाने सेः 
वह एक राज्य बन गये हैं | 

भूमि की सीमा के श्रन्तगंत जितने भी मनुष्य रहते हैं श्रथवा जन्म 
लेते हैं, राय का उन सब्र पर ग्रधिकार रहता है | उन्हें राज्य के नियर्मों 
का पालन करना पड़ता है, उसके लिये युद्व में लड़ना पड़ता है, टैक्स: 
देना पड़ता है, तथा उसकी ग्राशाओं का पालन क्रना पड़ता है । 

आबादी की भोति, किसी राज्य की भूमि का क्षेत्रफल कितना होना 
चाहिये इसका भी कोई निश्चित नियम नहीं है | क्षेत्रअल कम भी हो 
सकता है और अधिक भी, परन्तु आबादी की भाँति अधिक क्षेत्रफल 
तथा प्राकृतिक साधनों की बहुतायत राज्य की शक्ति के लिये आ्रावश्यक- 
है। एक और भी बात का वण न कर देना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता 
हे."और वह यह कि, किछो राज्य की सीमा देश को प्राकृतिक सीमा से 
मिलती-जुलती होनी चाहिये, जिससे राज्य के प्रबन्ध तथा देश की रक्षा 
के कार में सुगमता हो सके । 

( ३ ) शासन--श्राब्रादी श्रोर भूमि के परचात्‌ , राज्य की स्थापना 
के लिये राजनैतिक संगठन श्रर्थात्‌ एक सरकार की आवश्यकता पढ़ती 
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है। राज्य और सरकार का अ्रट्ूट सम्बन्ध है | सरकार की स्थापना के 
साथ राज्य की स्थापना होती है | सरकार के प्रबन्ध के टूट जाने से राज्य 
ईछुन्न-भिन्न हो जाता है। देश में अराजकता फेल जाती है। सरकार राज्य 
की आत्मा है जिस प्रकार श्रात्मा के शरीर से अलग हो जाने पर, शगैर 
छक मिट्टी का ढेर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सरकार के बिना राज्य 
की व्यवस्था नहीं चल सकती | सरकाः ही क़ानून बनाती है तथा देश में 
शांति और व्यवस्था कायम करती है । 

राज्य में सरकार किस प्रकार की हो, इसके लिये भी कोईं निश्चित 
नियम नहीं है। सरकार प्रजातंत्रवादी भी हो स5ती है और एकतंत्रवादी 
भी | आवश्यकता केवल इस बात की है कि राजनैतिक संगठन “समाज में 
शांति और व्यवस्था क्रायम रख सके । 

(५ ) सावभौमिकता अंत में राज्य एक सावभौमिक सज्ञठन है । 
सावंभौमिकता का अ्र्थ' है कि राज्य पर कोई बाहरी शक्ति प्रभुत्व न रक्खे, 
तथा राज्य के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समुदाय 
राज्य की अ शा का पालन करें | राज्य एक सत्से शक्तिशाली सज्ञठन है । कोई 
राज्य केक्ल उसी समय स्वतंत्र कहा जा सकता है जन्न कोई बाहरी 
देश उस पर हुकूमत न करे, तथा देश के अन्दर रहने वाले हर प्रकार के 
लोग राज्य की श्राशाओं का पालन करे | किसी देश में केवल राज्य ही 
पुलिस और फ़ौज रख सकता है, कोई दूसरी संस्था नहीं | 

$ १, राज्य की कुछ अन्य शब्दों से भिन्‍नता 

राज्य और समाज में अन्तर ( 8580० ४४१ 8000५ )-- 
समाज और राज्य शब्द का प्रयोग बहुधा एक ही श्रर्थ में किया जाता है। 
परन्तु इन दोनों शब्तों के अथ बिल्कुल भिन्न हैं । 

( १ ) सम्राज से उन मनुष्यों का बोध होता है जो एक दूसरे के साथ 
सामाजिक बन्धन में रहते हैं | इसके विपरीत राज्य समाज की वह व्यवस्था 
दे जिसके द्वारा समाज में शांति और व्यवस्था क़ायम की जाती है। 
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( २ ) सप्राज के अ्रधिकार में कोई भूमि नहीं रहती । यद्द तो फेवल 
मनुष्। के पारस्परिक सम्बन्ध पर निभर रहती है इसलिए समाज का क्षेत्र 
सारा संसार भी हो सकता है और एक परिवार भी | इसके विपरीत राज्य 
का अस्तित्व त्रिन किसी खास और निश्चित भूमि के नहीं रह सकता । 
उसकी अपनी निज्र की सीमाएँ होती हैं | दूसरे किसी भी राज्य को उस 


पर सच्रल स्वामित्व करने का अधिकार नहीं होता । 
( ३ ) राज्य में एक राजनेतिक व्यवस्था होती है जिसे शासन या 


सरकार कहा जाता है। समाज में किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता 
नहीं पड़ती | उदाहरण के लिये जब हम शिकारियों के समात्र की बातें 
करते हैं तब्र हम उस समाज की व्यावस्था का उल्लेख नहीं करते । 

( ४ ) राज्य अ्रपनी श्राजश्ाश्रों का शक्ति के द्वारा पालन करा सकता 
है। समाज अपनी आशा पालन कराने के लिए सिर्फ आग्रह कर सकता 
है। समाज के अन्तर्गत कोई सेना या पुलिस नहीं होती । और इसीलिए 
उसे अपनी आज्ञाओं के पालन के लिये केवल जनता की सदिच्छा पर 


अवलम्बित रहना पड़ता है | | 
(५ ) समाज का क्षेत राज्य से कहीं विस्तृत होता है। राज्य समाज 


का केवल एक अंग है। यह समाज के अन्तर्गत दूसरे अनेक संगठनों के 
समान एक संगठन है । 

राज्य ओर संघ में अन्तर (9(976 9॥0 /8 8४008॥[0॥])-+« 
कभी-कभी समाज शब्द का प्रयोग एक और मामले में किया जाता है 
अर्थात्‌ मनुष्यों के उस संगठन के रूप में जिसकी व्यवस्था समान उद्देश्य 
को उन्नति के लिए की जाता है #वबास्तव में ऐसे संगठनों को ना “रिकशास्र 
में हम संघ कहते हैं, समाज नहीं । 

संघ और राज्य के संगठन में निम्नलिखित अन्तर द्वोते हैं :-- 

( १) राज्य की सदस्यता ग्रावश्यक है| हर एक नागरिक को किसी 
न किसी राज्य का सदस्य अवश्य बनना पड़ता है, परन्तु सछू की सदस्यता 
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ऐब्छिक हे। मनुष्य किसी भी संघ के सदस्य बनने से इन्कार कर 
सकता है | ह 

(२ ) राज्य का विस्तार एक विशेष सीमा के श्रन्त्गत होता है। 
उसकी निश्चित सीमाएँ होती हैं | परन्तु सद्छ सारे संसार में भी फैल सकता 
हे। ्राधुनिक काल में कितने ही सच्ठ अन्तर्राष्ट्रीय होते हैं जैसे कौम्यूनिस्ट, 
इन्टरनेशनल, वल्ड फिडरेशन आफ लेबर इत्यादि । 

( हे ) एक मनुष्य एक समय में एक से अश्रधिक स्चों का सदस्य हो 
सकता है, परन्तु वह एक समय में छक राज्य से अधिक राज्यों का सदस्य 
नहीं रह सकता | 

(४) सद्ड एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए. बनाया ज्ञाता है जैसे 
शिक्षा प्रसार अथवा मनोरंजन श्रथवा राजनीति में भाग लेने के लिये। 
परन्तु राज्य अनेक कतंव्यों की पूर्ति करता है | वह शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति, 
कला-कोशल, कारखाने तथा इसी प्रकार के अनेक दूसरे काम एक साथ 
ही करता है। 

(४ ) राज्य एक स्थाई संस्था है परन्तु अधिकतर सद्छों का अस्तित्व 
अस्थाई रहता है। सच्ठों का उस समय लोप हो जाता है जब उनके उस 
उदद श्य को पूति हो जाती है जिनके लिए उनका जन्म हुम्रा था। 
उदाइरण के लिए यदि एक ब ढ़ सहायक समाज की स्थापना की जाय, 
तो बाढ़ सहायक कार्यों के समाप्त हो जाने पर उसके अस्तित्व का अन्त हो 
जाता है । ह 

( ६ ) राज्य नागरिकों पर कर लगा सकता है जो प्रत)क नागरिक 
को बल-पूवंक देने पड़ते हैं। सब्ठ इसके” विपरीत केवल चन्दे वसूल कर 
सकता हे । । 

( ७ ) नागरिकों के लिए शज्य की आशा का पालन करना अनिवार्य 
है | यदि कोई मनुष्य राज्य के क़ानूनों को नहीं मानता तो उसे क़ानूनी 
झदालत द्वारा दएड दिया जा सकता है। परन्तु यदि वह सझ्छों के नियमों 
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का पालन नहीं करता तो केवल जनमत द्वारा उत्की निन्‍दा की जा - सकती 
है। उसे कारावास का दण्ड नहीं दिया जा सकता । 

(८ ) राज्य एफ सावभौमिक सस्था है | उतकी शक्ति अपरिमित 
है, परन्तु संगठनों की शक्ित राज्य के क्रानूनों पर निमर रहती है । 
राज्य ओर शासन में अन्तर ( $$966 & (+#0ए९7४ात॥०आ॥। ) 

शासन राज्य की वह मशीन या व्य5स्था है जिसके द्वारा उसके आदेशों 
का पालन होता है | वे सब्र कमंचारी जो राज्य की इच्छा को व्यक्त करते 
हैं या उसका पालन कराते हैं शासन में सम्मिलित समझे जाते हे । दूसरे 
शब्दों में केन्द्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय अंगों के सब्र व्यवस्थापक, 
कार्यकारिणी और न्याय सम्बन्धी सस्थाओ्रों के सदस्या का योग ही शासन 
है । राज्य और शासन का अन्तर नीचे दिया जाता है :--- 

( १ ) राज्य में सभी नागरिक शामिल होते हैं परन्तु शासन में 
केवल वही थोड़े से लोग सम्मिलित होते हैं जो सरकारी काम काज में 
सहायता देते हैं । 

(२ ) राज्य स्थाई है और सरकार अस्थाई । घरकार दिन प्रतिदिन 
या एक साल या इससे कुछ अधिक समय में बदल सकती है । उदाहरणा य॑ 
हमारे देश में कांग्रेस के स्थान पर समाजवादीदल की सरकार बन सकती 
है या उसे स्थान पर फौरवर्ड ब्ज्ञाक की । परन्तु राज्य कभी नहीं: 
बदलता । राज्य केवल उत्ती समय बदल सकता है जब वह अपनी 
स्वाधीनता खो बेठे और किसी दूसर शक्तिशाली राज्य के आधीन गुलाम 
हो जाय । 

३ ) राज्य एक पअ्रप्रत्यज्ष संस्था है, वह देखी नहीं जां सकती,- 
उसका अनुमव किया जा सकता है। परन्तु सरकार एक प्रत्यक्ष संस्था है 
उसे प्रत्येक मनुष्य श्रच्छी प्रकार देख सकता है । 

(४ ) राज्य को सावभौमिक अधिकार प्राप्त होते हैं| परन्तु सरकार 
केवल उन्हीं अधिकारों का प्रयोग कर सकती हे जो रणज्य द्वारा प्रदान 
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किए जा। हैं। इन अधिकारों की संख्या सीमित होती है । मनुष्यों के 
शासन के विरुद्ध श्रधिकार हो सकते हैं परन्तु राज्य के विरुद्ध नहीं | 
क्या भारत तथा दूसरे उपनिवेश राज्य हैं ? (80० 200ंं! ०१8 

$8॥6९8 £ ) 

कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका, न्यूफाउन्डलैन्ड 
और आयरिश स्वतंत्र राज्य १६३१ में स्वीकृत वेस्टमिनिस्टर स्टैचूठ के 
अधीन औपनिवेशिक राज्य स्वीकृत कर लिए गए थे | इन उपनिवेशों 
में (६४७ के क़ानून के आधघीन भारत और पाकिस्तान को भी सम्मिलित 
कर लिया गया | 

उपनिवेश ब्रिध्शि राज्य के अन्तगंत स्वतंत्र और स्वशासित समाज 
हैं। उनके अधिकार समान हैं; वे किसी भी प्रकार एक दूसरे के आधीन 
नहीं हैं।वे अपनी आन्तरिक तथा वाह्य शासन नीति का निश्चय 
स्वतंत्रतापूवंक कर सकते हैं, वे सब्चन समान रूप से कौमनवैल्थ आफ 
नेशन्स के स्वतंत्र सदस्य हैं | ब्रिटिश पार्लियामेन्ट को उपनिवेशों की 
पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत कानूनों को संशोधन करने या रद्द करने का 
कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उपनिवेश चाहें तो साम्राज्य से अलग भी 
हो सकते हैं। आयरलेन्ड ने ब्रिटिश साम्राज्य से प्राय: सभी सम्बन्धों का 
विच्छेद कर लिया है, सन्‌ १६४६ के संशोधित क़ानून के मातहत तो 
अब कोई कामनवैल्थ राष्ट्र ब्रिटिश सम्राद से भी संबंध विच्छेद कर सकता 
है| भारत क्राज एक लोकतं-य राज्य 7000009]70 ) होते हुए भी, 
कामनवैल्थ का सदस्य है । वेस्टमिनिस्टर स्टैचूट में यह भो कहा गया है 
कि उपनिवेशों के सम्बन्ध में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट उस समय तक कोई 
क़ानून नहीं बना सकती जब॒तक ऐसा करने के लिए उपनिवेश ही स्वयं 
प्राथना न करें| ब्रिटिश पालिंयामेन्ट को किसी भी उपनिवेश के विधान 
को बदलने या उसके दुसरे कानूनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का 
अधिकार नहीं है; उपरोक्त कारणों से स्पष्ट हे कि उपनिवेश बिल्कु 
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स्वतंत्र राष्ट्र हैं। इसलिए अधिकतर राजनैतिक विद्वानों की राय में 
उपनिवेशों को राज्य ही माना जाता है। 
राज्य और राष्ट्र में अन्तर ( 8380० 900 ७४४०४ ) 

बहुत से राजनैतिक विद्वान्‌ राष्ट्र और राज्य शब्दों में भेद नहीं करते । 
इसका पता इस उदाइरण से चलता है कि जो सचमुच राज्यों का संघ है 
वह राष्ट्रों का संघ ( (7660 १९४४४०॥ ) कहलाता है। वास्तव में राष्ट्र 
ओर राज्य पर्यायवाची शब्द नहीं व'न्‌ बिल्कुल भिन्न शब्द हैं । 

राष्ट्र का सम्बन्ध भाव से है और राज्य का सम्बन्ध एक राजनैतिक 
सजक्ञषठन के अस्तित्व से । राष्र एक आध्यात्मिक भावना है और राज्य 
एक उदं श्यपूण' व्यवस्था | मोटे तौर पर हम राष्ट्र और राज्य में 
निम्नलिखित भेद कर सकते हैं !--. । 

( १ ) राज्य बिना सरकार के जीवित नहीं रह सकता परन्तु राष्ट्र एक 
व्यवस्थित समाज भी हो सकती है और अव्यवस्थित भी | 

€ २ ) राज्य एक सावंभौमिक सक्षठन है। वह अपने नागरिकों से 
बलपूर्वक श्रपनी आज्ञा का पालन करा सह्ता है और बाशियों को दशड 
दे सकता है परन्तु राष्ट्र का श्राधार केवल एक आध्यात्मिक भावना है। 
राष्ट्र के प्रति केवल वही व्यक्ति भक्ति- भाव रख सफते हैं जिनमें ऐसे भाव 
विद्यमान हों । ' 

( ३ ) राज्य के अन्तर्गत एक से अधिक राष्ट्र रह सकते हैं| उदा- 
हर्णाथ युगोसस्‍्लेविया बलगेरिया इत्यादि देशों में अनेक राष्ट्रों के लोग 
रहते हैं। एक राष्ट्र बहुत से राज्यों में भी विभाजित हो सकता है जैसे 
पोल दुनिया के कई राष्ट्रों में फैले हुए हैं । - 
राज्य और देश में अन्तर 

बहुत बार लोग राष्ट्र और देश में अ्रन्तर नहीं करते | वाघ्तव में यह 
दोनों शब्द बिल्कुल भिन्न हैं। देश एक भौगोलिक शब्द है, इससे राज- 
नैतिक व्यवस्था का कोई सम्बन्ध नहीं है । एक देश के अन्दर बहुत से 
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राज्य शामिल हो सकते हैं। भारतवर्ष में आजकल इण्डिया और पाकि- 
स्‍्तान दो राज्य हैं | इसके श्रतिरिक्त एक राज्य बहुत से देशों में मी फेल 
सकता है जेसे इज्ञलेर्ड श्रौर रूस। साधारण तया राज्यों की व्यवस्था 
उनकी स्वाभाविक सीमाओं के श्रन्तगत ह्वी होती है | इसी कारण बहुत से 
मनुष्य इन दोनों शब्दों में भेद नहीं करते। 


$ २, राज्य की आवश्यकता 


राज्य फी शक्ति का आध र पुलित, फ़ौज, कानूनी अदालतें तथा 
जेलखाने है । इन शज्ञों के द्वारा राज्य अपने न! 7रिकों को एक विशेष 
प्रकार का संयमी तथा व्यवस्थित जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर करता 
है। जो नागरिक राज्य के आदेशों का पालन न कर, अपनी मनमानी 
करते हैं, राज्य उन्हें क,राबास का दण्ड देता है, तथा कभी कभी भीषण 
अपराधों के लिए. मृत्यु दरड भी देता है। प्रश्न उठता दे कि मनुष्य 
राज्य की इन आज्ञाओं का क्‍यों पालन करता है, क्या वह बिना राज्य की 
संस्थ। के श्रपना जीवन छुखपूर्वक ब्यतीत नहीं कर सकता ! संसार का कोई 
भी मनुष्य ज़ब्ररदस्ती या भय के दण्ड के कारण काम नहीं करना चाइता। 
बह स्वेच्छा तथा स्वत रूप से ही प्रत्येक कार्य को करना चाहता हे । दंड 
के भय से काम करन में मनुष्य के स्व भिमान, यश, तथा उत्साह को भारी 
ठेस पहुँचती है | ऐसा मनुष्य खदा भय के चगुल में ही फँसा रहता हे; 
और स्वतंत्र रूप से सोचने तथा काय करने की शक्ति खो बेठता है। इन 
शक्तियों के लुप्त हो जाने से संसार की सभ्यता तथा संस्कृति को भारी ठेह 
पहुँचती हे। भय और शक्ति के प्रयोग से केवल जनता पर ही बुरा 
असर नहीं पड़ता, शासक लोग भी इन अरत्रों के प्रयोग से दुराचारी, 
स्वार्थी तथा ज्ञालिम बन जाते हैं। इसलिए यह नितांत आवश्यक है कि 
राज्य तथा दंड सस्थाओं की आवश्यकता के विषय में हम निष्पक्षरूप से 
विचार करें। 
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अनार्किस्ट दृष्टिकोण ( 0.7970|8 ए७ए७ ) 

राजनैतिक विद्वानों का एक दल जिन्हें अ्रनार्किस्ट कद्दा जाता * राज्य 
की संस्था को मनु-य के सुख और उसकी उन्नति का धातक मानत, है। 
इन लोगों का कहना है कि मनुष्य समाज में रहकर एक आदश्श जीवन 
केवल उस समय व्यतीत कर सकता है जब उसे किसी भी प्रकार का भय 
तथा आतंक का डर न हो | राज्य की संस्था शक्ति तथा भयावह सिद्धांत 
पर निर्भर है | इन अस्त्रों के प्रयोग से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं 
'होता, इसलिए, राज्य को सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग कर देना 
चाहिए | मनुष्य स्वभाव से एक शान्तिप्रिय सहयोगी तथा प्रेमी जीव है, 
उसे उसका कतंव्य बतलाने के लिए राज्य की शक्ति की आवश्यकता 
नहीं | उसे यदि स्वतंत्र रहने दिया जाय तो वह अपने व्यकितत्व का विकास 
तथा अपने राष्ट्र की अधिक सेवा कर सकता है | ऐसी दशा में मनुष्य 
संसार में स्वग की स्थापना कर सकता है क्‍योंकि स्वर्ग केवल उस जगह 
का नाम है जहाँ जीवन में सुख, सोंदर्य, तथा शान्ति का साम्राज्य हो; और 
“किसी भी प्रकार का भय, द्वेश, प्रतिस्पर्धा तथा कलह का वातावरण न 
हो। स्व प्रम का प्रतीक है और राज्य शक्ति का; और ्रीटस्के! के 
-कथनानुसार “शक्ति अच्छु जीवन की शत्रु है ।” 

अनार्किस्ट दृष्टिकोण की आलोचना--शअ्रना+स्ट लेखकों का 
उपरोक्त मत मनुष्य स्वभाव की दो घारणाओं पर अवलम्बित है| प्रथम 
यह कि संसार का प्रत्येक मनुष्य स्वभाव से देवता है, वह न किसी से 
भंगड़ा करता है, न द्वेंप रखता है, न बेईमानी करता है और न मूठ 
बोलता है; दूसश यह कि मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक सहयोग की भावना 
है । श्रर्थात्‌ मनुष्यों को पार'परिक इच्छाओं में किसी प्रह्मर का सद्भर्ष नहीं 
है। यद दोनों मत वास्तविकता के दष्टिकोश से बिल्कुल भ्रममूलक हैं। यह 
आच हे कि मनुष्य में देवताओं जैसे गुण होते हैं, परन्तु इसके साथ ही प्रत्येक 
में राक्षसी बृत्तियाँ भी होती हैं। वास्तव में संसार का प्रत्येक मनुष्य दैवी 
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और दानवी दोनों गुणों का मिश्रण है | मनुष्य की दानवी अर्थात्‌ राक्षसी 
प्रवृत्तियों को दबाने के लिये यह आवश्यक है कि उस, किसी न किसी 
प्रकार का भय अक्श्य दिखाया जाय । दूसरे, मनुष्यों की बहुत-सी इच्छाएँ 
परस्पर विरोधी होती हैं | एक मनुष्य एक वस्तु को पसन्द करता है, दूसरा 
उससे घुणा करता है; एक मनुष्य एक चीज़ को लेना चाहता है, दूसरा 
भी उसे प्राप्त करना चाहता है| ऐस भिन्न-भिन्न तथा परस्पर विरोधी 
इच्छा वाले मनुयों में प्र यः संघ हो जाता है और इस प्रकार समाज की 
शांति और व्यवस्था .को भारी ठेस पहुँचती है। राज्य की संस्था इस कार्य 
को भी पूरा करती है | 

राज्य सभ्य जीवन की पहली दशा हे ( 8॥90० 453 ५8० प्8 
8007007707 ० ०।ए॥॥520 ।॥60७ ) 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य सभ्य जीवन को प्रथम कुजी है, 
बह व्यक्ति तथा समाज की भलाई के लिये अनेक कार्य करता है :--- 

(१) राज्य अधकार तथा कतेंव्यों की रक्षा करता है--किसी 
समाज की शांति और व्यवस्था उसके सदस्यों के अधिकारों की रक्षा पर 
निरभर रहती है । यह अधिकार केवल उसी समय सुरक्षित रह सकते हैं जब 
समाज का प्रत्येक सदस्य अपने कतंव्यों का पालन करे | राज्य एक निष्पक्ष 
तथा सावंमोमिक संस्था होने के नाते ज ता के सारे सदस्यों के अधिकारों 
की रक्षा आसानी से कर सकता है । यदि राज्य की संस्था मनुष्य के अधि- 
कारों की रक्षा करना छोड़ दे तो मनुष्य के जीवन का अधिकतर समय 
अपनी आत्म-रक्षा बरने में ही व्यतीत दो जायगा; और उसे प्रकृति के 
रहस्यों पर विजय प्राप्त करने या सौन्दय तथा आनन्द की चीज़ों को उत्पन्न 
करने के लिये कोई भी समय न मिल सकेगा | अधिकारों और कतंब्यों की 
प्रणाली स्वावलम्बी नहीं है| ब्यक्तगत रूप से बलद्दीन मनुष्य बलवान 
मनुष्यों के विरद्ध अ्रपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिये 
प्रत्येक समाज को एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो सब मनुष्यों: 
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और मनुष्य समुदायों की शक्ति से अधिक शक्ति रखती हो और जो प्रत्येक 
नागरिक के अधिकारों और कतंव्यों की निष्पक्ष भाव से रक्ता कर सकती 
हो | इ6ी शक्ति को हम राज्य-शक्ति कह सकते हैं | इस प्रकार हम देखते 
हैं कि अधिकारों और कतंब्यों तथा समाज की सभ्यता की रक्षा के लिये 
राज्य की संस्था की अत्यन्त आवश्यकता है | 

(२) राज्य देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करता है--किसी 
भी समाज के सभ्य जीवन का अस्तित्व उसी दशा में क्रायम रह सकता है' 
जन्न कि उस देश की विदेशी आक्रमणों से रक्षा की जा सके | इतिहास में 
न जाने कितने ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि जत्र कोई देश 
अपनी स्वतंत्रता खो ब्रेठने के कारण अपनी सभ्यत । भी खो बैठता है। 
रोम और हिन्दुस्तान के इ'तहास इस कथन के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। एक 
ख्रब्यवस्थित समाज फौज की शिक्षा के बिना अपनी रक्षा नहीं कर सकता। 
इसलिए राज्य की संस्था राष्ट्रीय स्वतंश्ता बनाए रखने अथवा देश की 
विदेशी अल्कमणों स रक्षा करने के लिए श्रत्यन्त आवश्यक है। 

(३) राज्य देश में शांति ओर व्यवस्था क़ायम करता है -- 
सभ्यता की उन्‍नति केवल एक शांतिमय वातावरण" में हो सकती है। समाज 
में यह अवस्था केवल राज्य द्वारा ही प्रदान की जा सकती है । राज्य के 
ग्रभाव से देश में अराजकता फेल जाती है श्रौर किसी भी प्रकार का संयम 
क़ायम नहीं रहता | 

(४, राज्य कमज़ोरों की बल्वानों के आक्रमण से रक्षा करता 
है--राज्य मजदूरों की पू जीपतियों से, किसानों की ज़मीदारों से, नौकरों 
की उसके मालिकों से अर्थात्‌ समाज के बलहीन मनुष्यों को शक्तिशाली 
मनुष्यों से रक्षा करता है और इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के विकास के 
लिए अवसर प्रदान करता है | 

(४ यह राष्ट्र के सांस्कृतिक विकास में वृद्धि करता हे--राज्य 
स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, अन्वेषण संस्थाएँ इत्यादि स्थापित करके 
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नागरिक़ों को शिक्षा प्रदान करता है और इस प्रकार समाज के सांस्कृतिक 
विकास में सहायता देता है। 

(६) यह देश की आर्थिक उन्नति में सहायता करता है-- 
राज्य सड़क, रेलवे, टेलीफोन, तार, नहर, औद्योगिक अन्वेषण स स्थाए: 
इत्यादि स्थापित करके तथा दूसरे देशों से व्यापार-सम्बन्धी समझौते करके 
देश की कृषि व्यवसाय और व्यापार की उन्नति में सहायता करता है। यह 
अंकों तथा लेन-देन की दूसरी संस्थाओं का भी प्रबन्ध करता है जो देश की 
आर्थिक उन्नति के लिये बहुत ही श्रावश्यक है | 

/ ७ ) यह मनोरंजन की सामग्री प्रस्तुल करता है-- राज्य साव॑- 
जनिक स्थान, पाक, पुस्तकालय, वाचनालय, चित्रशाला, पशुशाला (2009) 
सिनेमाओं इत्यादि का प्रबन्ध करके जनता के मनोविनोद तथा शिक्षण के 
लिए ग्रावश्यक सामग्री प्रस्तुत करता है । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य मनुष्य के श्रच्छे जीवन के लिये 
आ्रावश्यक है | यह उसका मित्र, उसके अधिकारों और कतव्थों "का पोषक, 
उसकी व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वतं>ता का रक्षक और उसके सामूहिक 
कतेन्यों का प्रवर्तक है । 


३. राज्य की आज्ञपालन करना क्‍यों अ।वद्यक हे ! 
(2४७७6 07 90॥08) 0०0१890 07) 

ऊपर दिये गये राज्य की आवश्यकता और महत्व के वर्णन से हमें 
राजनैतिक कतंव्यों के स्वभाव का पता चलता है । परन्तु इस विषय में 
अ्रपने विचार प्रकट करने के पूर्व हमें राजनैतिक कतव्यों के आधार के 
सम्बन्ध में कुछ श्रममूलक मतों पर विचार कर लेना आवश्यक जान 
पड़ता है । 

( १) शक्त सिद्धान्त ( 70700 (॥6077 )-शक्ति सिद्धान्त 
में विश्वास करने वाले विद्वानों का मत है कि प्रजा डर से राज्य की 
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आशाओों का पालन करती है । राज्य उन लोगों को दंड देता है जो उसकी 
झाशाओं का पालन नहीं करते । यह दंड किसी भी सीमा तक--कभी-कभी 
प्राण दंड तक--दिया जा सकता है | इसलिये प्रत्येक मनुष्य जो राज्य की 
अधिकार सीमा के अन्दर रहता है, उन परिणामों से हमेशा डरा रहता है 
जो राज्य के नियमों को न मानने से उसे भुशैतने पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में 
वह राज्य की आज्ञाओं का इसलिये पालन करता है कि आज्ञापालन न 
करने के परिणाम, आज्ञा पालन करने के परिणामों की अपेक्षा अधिक 
भयंकर होते हैं । 

यह मत केवल राज्य की पाशविक शक्ति को स्वीकार करता है, उसकी 
आध्यात्मिक शक्ति को नहीं । इस मत के अनुसार राज्य जनता की संस्था 
नहीं, वरन्‌ एक श्र णी की वह व्यवस्था है जो दूसरों पर शासन करती है । 
वह उन लोगों के लिये कोई उपयोगी काम नहीं करती जिन्हें उसकी आज्ञा 
का पालन करना पड़ता है । स्वभावतया, इन लोगों का मत है कि राज्य 
का अस्तित्व उसकी की गईं सेवाओं के आघार पर नहीं वरन्‌ उसकी तल- 
वार की शक्ति पर निर्भर रहता है। 

मत का ओचित्य --इस मत में बहुत कुछ ऐतिहासिक सत्यता विद्या 
मान है। भूतकाल में कुछ ऐसे राज्य थे और आज भी वे मौजूद हैं जिनके 
भ्रस्तित्व का आधार शक्ति के सिवाय और कुछ नहीं था। उदाहरण के 
लिये मारतवर्ष में इस प्रकार का मुग़ल साम्राज्य था; और आज दक्षिण 
#फ्रीका में इसी प्रकार की एक सरकार है जो हचशियों के साथ केवल 
शक्ति का ही प्रयोग करती है । 

इसके अतिरिक्त इस मत के औचित्य का इस बात से भी पता 
धलता है कि अंत में प्रत्येक राज्य को अपनी आज्ञा की पूर्ति के -लिये 
शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है । 

आलोचना-- परन्तु यह सब दोते हुये भी हम कद सकते हैं कि शक्ति 
सिद्धान्त में केबल आंशिक सत्यता है ओर इसलिये यह अ्रमोत्पादक 

१ 
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है | यह ब्रात सच है कि राज्य अपनी आजा पालन कराने क लिये शक्ति 
का प्रयोग करता हे | परन्तु अधिकांश मामलां म शक्ति का प्रयोग केवल 
असाधारण परिस्थितयों में ही किया जाता हे | साधारणतया जनता 
राज्य की सेवाओं के आधार पर उसकी आज्ञाओं का पालन करती है। 
जनता का यह्द विश्वास होता # कि राज्य की आशय पालन करने से उसकी 
सबसे अधिक भलाई हो सकती है । जब एक मनुष्य सड़क के क्रायदों को 
मानकर सड़क क बाए ओर चलता है तो वह ऐसा इसलिये नहीं करता 
कि उसके ऐसा न करने से उस पर मुक़दमा चलाया जायगा या उसे सज्ञा 
मिलेगी वरन्‌ इसलिये कि ऐसा करने में वह अपनी तथा समाज के दूसरे 
आदमियों की भलाई देखता है । इसा प्रका . एक मनु य दूतरे आदमी का 
खून इस डर स नहीं करता कि ऐसा करने स उसे क़ानूनन प्राण दश्ड 
सज़ा मिलेगी वरन इसलिय कि वह समभता हैं कि उसकी मलाई दूसरों 
के साथ सहयोग करन म है, उनके विनाश करने म॑ नहीं । 

( २) केवल शरक्ति से राज्य क्रायम नहीं रठ सकता--इसके 
शत्रतिरिक्त यह मत इस बात को भूल जाता हे कि केवल शर्क्ति के सहारे 
राज्य कभा क्रायम नही रह सकता | शक्ति केवल कुछ समय तक काम 
दे सकती है; परन्तु ज्या हीं प्रजा को इस बात का बोध होता है कि उसके 
पास राज्य की अ्रपेकज्षा आधक शक्ति हँ. त्योंहों वह राज्य का उलग देती 
है। केवल शक्ति कझ आधार पर आश्रित राज्य एक अशक्त वृक्ष क समान 
है जो असन्तोष का मामूली-सों आधा से समूल नष्ट हा सकता हैँ । इ* 
सम्बन्ध में एकबात का और विचार कर लेना आवश्यक हे ओर व 
यह कि राज्य जिस शाक्त का प्रयोग करता है वह बिल्कुल शारीरिक याँ 
यांजिक शक्ति नहीं है | वह सामाजिक शक्ति है । राज्य उसी दशा में 
अपनी शक्ति का प्रयोग करता है जब कि उसे यह प्रतीत हो कि अधिकांश 
जनता उसके साथ है | इसलिए, राज्य की आशा पालन के सम्बन्ध में 
शक्ति सिद्वान्त श्रममुलक दे । 
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सममोता सिद्धान्त ( (०70७० 52॥००। ,--राजनेतिक 
कर्तव्यों के सम्बन्ध में एक दूसरा मत भो है जिसे इरारी मत या समभौते 

का सिद्धान्त कहते हैं। इस मत के अनुसार हम राज्य की आशा का 
पालन इसलिए करते हैं कि हम या हमारे पुरखों ने किसी समय व्यक्त 
या अव्यक्त रूप से राज्य की आशा पालन करने का इक़रार किया था। 
इस मत को यह धारणा बिलकुल ग़लत है। इक़रारनाम के कारण 
राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई और न हम अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण 
उसके सदस्य बने हैं | यह सिद्धान्त पूर्यत: अमान्य है | हम इसका 
विस्तृत विवरण अगले अध्याय में करेंगे | 

देवी सिद्धान्त ( ॥)0ए70० ॥५००७ए )--कुछ मनुष्य राज्य के 
देवी सिद्धान्त में विश्वास करते हैं। उनके विचार से लोग राज्य को 
इसलिए, मानते हैं कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रस्‍्यक्ष प्रतिनिधि है । 
यह सिद्धान्त आज से बहुत पहिले अमान्य ठहराया जा चुका है। इसमें 
राजनैतिक कतंव्यों का कोई भी सच्चा आधार नहीं हे । 

स्वभाव, उपयोगिता, री त-रिवाज़ इत्यादि राजनेतिक आज्ञा 
पालन के आधार हैं--कुछ दूसरे राजनेतिक दार्शौनक स्वभाव, रीति- 
रिवाज. आलस्य, वेराग्य, तथा उपयोगिता के विचार इत्यादि से राज्य 
के नियमों के पालन को उचित बतलाते हैं । इन विद्वानों के विचारानुसार 
कुछ मनुष्य केवल स्वभाव अथवा आदत के कारण राज्य की आशा का 
पालन करते हैं, कुछ दूसरे मनुष्यों को देखादेखी । ये सब मत भी मिथ्या 
हैं क्‍योंकि यह हमें राजनैतिक कतंव्यों के सच्चे आधार का ज्ञान नहीं 
कराते | 


राजनैतिक कतेव्य का सच्चा स्वभाव 


आदर्शवादी सिद्धान्त ( 0088000 7%००7ए )--हमारे 
विचार से राज्य की आशा पालन का सच्चा आधार, जैसा कि आदशंवादी 
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दाशनिकों ने बतलाया है, मानव व्यक्तित्व के स्वभाव में सन्निद्वित हे । 
मनुष्य उस समय तक अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकता जबतक 
कि वह किसी राजनेतिक व्यवस्थित समाज में नहीं रहता। हम ऊपर 
बतला आए हैं कि राज्य सम्यता और नेतिक गुणों का रक्षक है। राज्य 
के अन्दर रहकर ही मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकते 
हैं। राज्य की आज्ञापालन में ही इम अपनी सच्ची भलाई मानते हैं। 
राज्य को हमसे आज्ञापालन कराने का एक नेंतिक अधिकार प्राप्त है । 
यह अधिकार उसके नेतिक स्वभाव और नेंतिक सेवा पर अवलम्बित हे । 
राज्य हमारा शत्रु नहीं वरन्‌ सबसे बढ़ा मित्र है। वह हमारी इच्छाओं 
का प्रतितिम्ब तथा प्रतिनिधि है। वह मनुष्य के उच्चतम स्वरूप को 
प्रतिमा हे । राज्य हमारा है और हम राज्य के। राज्य की आश्लापालन 
करने में हम किसी दूसरे की आशापालन नहीं वरन्‌ स्वयं की ही आशा 
का पालन करते हैं| इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनेतिक कर्तव्यों का 
सच्चा आधार न शक्ति है न समझौता, न स्वभाव है न रीति-रिवाज़, 
न आलस्य है और न उपयोगिता का विचार | वह केवल हमारी नेतिक 
भावना है। 

परन्तु, यहाँ हम यह बतला देना आवश्यक समभते हैं कि सभी लोग 
उपरोक्त मत की यथाथ्थता को नहीं समभते | समाज में ऐसे बहुत से 
मनुष्य द्वोते हैं जो केवल सज़ा क भय के कारण राज्य की आज्ञा का पालन 
करते हैं | ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो स्वभाव, आलस्य, रीति-रिवाज़ या 
राज्य की उपयोगिता के भाव से राज्य का आज्ञापालन करते हैं। 
आदशंवादी सिद्धान्त तो केवल यह प्रदर्शित करता है कि राज्य की 
आाजशापालन का नेतिक आधार क्या हे।न आदशंवादी सिद्धान्त का यह 
ही अथ समभना चाहिये कि संधार का प्रत्येक राज्य नेतिकता के श्राधार 
पर अवलम्भित है और राज्य के प्रत्येक सदस्य को अपने राज्य की आशय 
माननी चाहिये | संसार में ऐसे राज्य भी हैं जो' जनता के शोषण और 
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दमन को ही अपना मुख्य कतंनन्‍्य बना लेते हैं। गुलाम देशों में यह बाठ 
और भी अधिक चरिताथ होती है। ऐसे देशों की जनता का यह धर्म 
नहीं कि वह अपने राज्य की प्रत्येक उचित और अनुचित आज्ञा का 
पालन करे | राज्य की प्रत्येक आशा का पालन केवल एक आदर्श राम 
राज्य में ही धर्म हो सकता है। एक व्यभिचारी, दोषपूण राज्य में नहीं । 
राजनेतिक आज्ञापालन की सीमा 

उपरोक्त मत के विरुद्ध कुछ राजनेतिक विद्वानों का कहना है कि 
नागरिकों को अपने राज्य की आग ५) अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
उनके विचारानुसार एक द्वेषपूर्ण, राज्य विहीनता से कहीं अच्छा है। 
अराजकता की दशा में न केवल मनुष्य को काम करने की हद्वी स्वतन्त्रता 
प्राप्त नहीं होती वरन्‌ उसका जीवन भी सुरक्षित नहीं रहता। उसे सदा 
आकस्मिक मृत्यु का मय बना रहता है। खराब से खराब शासन भी 
नागरिकों के जीवनोधिकार की रक्षा करता है। यह दूसरी बात हे कि 
वह मनुष्यों को दूसरे प्रकार से सेवा न करता हो | जीवन की रहक्का श्रराज- 
कता की दशा से कहीं अधिक अच्छी है । राज्य के विरुद्ध किसी भी प्रकार 
के विद्रोह से अराजकता फेल जाती है और फिर जनता के सभी अधिकारों 
का लोप हो जाता है । इसलिये इस मत के मानने वाले दाशंनिकों का 
कथन है कि नागरिकों को, विद्रोह्ात्मक परिस्थितियों में रहते हुए भी राज्य 
की आशा का पालन करना चाहिए। 

सही दृष्टिकोण -परन्तु हमारी राय में यह मत अभ्रमोत्पादक है। 
वास्तव में उपरोक्त मत के प्रवर्तक राज्य और शासन के अन्तर को नहीं 
समभते | विद्रोह हमेशा श्फ्सन के विरुद्ध होता हे राज्य के विरुद्द नहीं । 
शासन के प्रति विद्रोह करने से हम समूचे सामाजिक जीवन को सझ्जलुट में 
नहीं डालते | इम सामाजिक जीवन के केवल एक भाग को चुनौती देते 
हैं जो मानव व्यक्तित्व के प्रति अ्रत्याचार करता है । यद हम ऐसा न 
करें और अ्रत्याचार को बराबर सहन करते रहें तो हम उस दशा में मनुष्य 
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डी नहीं रहेंगे । हमारा अपने और अपने पड़ोसियों के प्रति भी कुछ 
कतंव्य है । यदि एक शासन प्रणाली हमारे उच्च विकास के मार्ग में रोड़े 
अटकाती है तो उसे उलठ देना हमारा कतंव्य हो जता है | 
राज्य की किस प्रकार अवहेलना की जानी चाहिये 

परन्तु इसका आशय यह क्दापि नहीं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को 
राज्य के विरः विद्रोह ऋने का अधिकार प्राप्त है। सरकार के प्रति 
बगावत करने से देश में अराजकता फेलने का डर रहता है, इसलिए, 
सरकार के क़ानूनों की अवन्लना केवल कुल्लू विशेष परिस्थितियों में ही 
करनी चाहिए । 

सर्वप्रथम यह देखना चाहिये कि जिस अधिकार को ग्राज्ञा भज्ञ करने 
का आधार स्तम्म  नाया जा रहा है वह समस्त समाज द्वारा स्वीकार किया 
जाता है अथवा नहीं | एक या दो या समाएउ के कुछ थोड़े से व्यक्तियों 
के (कसी बाग व थ्याथक.र शन हछेले से तथा समाज के दूमरे व्यक्तियों 
के उस अविकार ऊे प्रति उदासन रहने से नागरिकों को सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता । 

दूसरी बात यब दे कि आजा भंग उसो दशा में को जानी च हिए जब 
शासन को बदलने के लिये क़ानूनी और वैधानिक शासन वतंमान न हों । 
यदि ऐसे साधन मौजूद हैं तो नागरिकों को चाहिए कि वह जनमत को 
श्रपने साथ करके आने वाले चुनाव में सरकार को बदलने का प्रयत्न 
करे | शासन के क्रानूगों को न मानना या अ्रधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह 
करना किसी भी प्रश्नल बुराई को मिटाने के लिए आखिरी उपाय समकना 
चाहिए । 


योग्यता-प्रन 
६१) राज्य शब्द्‌ का अथ समझाइए । उसके आवश्यक गुण क्या हैं 
<२) राष्ट्र, समाज, राज्य ओर शासन में क्या भिन्नता है ? समराइए । (यू० पी० 
१६३३, १६३६, १६४०, १६४४) 
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(३) समाज ओर राज्य को मिख्ता बताइये ओर खंजेर में इन दोनों के 
सम्बन्ध का वणन कीजिये । ( यु० पी०, १६३०) 
(४) नागरिक का आये घानिंक पपाज़ तथा राज्य हेप्रति सम्बन्ध मेंजो 

अंतर है वह समकाने छा प्रश्रग्न कीजिये । 
(५) “राज्य सभ्य जीवज की पहली दशा है, सम्रझाइये। (यू० पी०, १९३२, 


१६४७) 
(६) क्या शासन के शिता साम्राजिक जोवन सखव है ? शापत्र के अप्तिव की 
क्या आवश्यकता है ? ( यू० पी०, १६४०१ ) 
(७) पासमाजिझ संस्था यों के दिषस उप्रा हें? राज्य के रिप्ण उससे श्िप प्रकार 
भिग्न होते हैं : (यू? पी०, १९३९ ) 


(८) यावभोमिक राज्य के झावश्पक तत्व क्या हैं? रण आप निःयलिखित 
गे को सावभ जिफ राज्य सप्तक्ो हें ? आने ला को सप्रमाण 
पमकाइये--हिन्डस्ताज, काश्पोर, न्‍्यूज़ोलेन्ट, स्युलिपिपत्त जो , अंतरोष् 
टीय सथ, स्पण । (ये पी०, १६३६ ) 
(8) सरप्य राज्य छो आजा क्यों पालत करते हैं? क्या ऐगी भी कोई परिस्थिति 
हे जिःमें रागरिओों को राज्य की आजा भग करन या अधिकार रहता है ? 
€ य० पी०, १९३३, १६४३ ) 
(2०) राज्य का अप समकाइये ओर बताइये कि राज्य ओर सरकार में कया 
अतर है ( यू० पी०, १९४८ ) 


बारहवाँ अध्याय 


राज्य की उत्पत्ति! ( 0४५2॥7 ० ४॥० 808/९ ) 


राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत से सिद्धान्त हैं | इन सत्र सिद्धांतों 
में थोड़े बहुत सत्य के तत्त्व हैं, परन्तु केवल एक सिद्धान्त पूर्णतः सत्य है! 
इसलिये हम पहिले उन सिद्धान्तों पर विच..र करेंगे जो केवल आंशिक रूप 
में सत्य हैं। इसके पश्चात्‌ हम उस सिद्धान्त का विश्लेषण करेंगे जिसमें 
हमारे विचार से सब्नसे अधिक सत्य के तत्व एणाये जाते हैं | 

जिन सिद्धान्तों में केवल आंशिक स्त्यता है वे निम्नलिखित हैं :-- 

( १ ) देवी सिद्धान्त ( ॥)0470 ()89॥7 ॥॥७०7५४ ) 

( २ / शक्तित सिद्धान्त (70700 40॥९०४ए । 

( ३ ) सामाजिक समभौते का सिद्धान्त ( 5009] (7200॥7806 

4]।00/9 ) 

(१ ) देवी सिद्धान्त 

वह सिद्धान्त जो राज्य की उत्पत्ति को दैवी इच्छा पर निर्धारित करता 
है, सबसे प्राचीन सिद्धान्त है | इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर की 
इच्छ्य के अनुसार हुई | ईश्वर ने कुछ लोगों को राज्य करने के लिए. और 
कुछ को आशापालन करने के लिए पैदा किया । उसने आज्ञापालन के 
सिद्धान्तों का मी मिश्चय किया । राज्य नियमों की अ्रवशा ईश्वर की इच्छा 
के विरुद्ध बग़ावत है और इसलिये भारी पाप है। राज्य के नागरिकों को 
प्रत्येक दशा में राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिये। इस सिद्धान्त के 
अनुधार राज्य का राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह अपने श्रधिकार ईश्वर 
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से प्राप करता है ओर इसलिये केवल ईश्वर के ही सन्मुख वह अपने 
कतंव्यों के लिये उत्तरदायी है | प्रजा, राजा से उसके कर्तव्यों के औचित्य 
के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं कर सकती | इसके विपरीत राजा ईश्वर का 
प्रतिनिधि होने के नाते जनता से अपनी हर प्रकार की श्राशात्रों का पालन 
करा सकता है। राजा ही यह निश्चय कर सकता है कि उसकी प्रजा के 
लिये क्या श्रच्छा हे श्रौर क्या अच्छा नहीं | राजा का अपनी प्रजा प< उसी 
प्रकार का अधिकार है जेसा कि एक पिता का अपनी सन्‍्तान पर होता है । 
राजा पवित्र है इसलिये यदि प्रजा उसके शरीर पर आक्रमण करती है तो 
वह महान्‌ अपराध तथा पाप करती है। 

मत की आलोचना--हमारी राय में राज्य का देवी सिद्धान्त अनुचित 
धारणाश्रों पर आधारित है और इसलिये वह भ्रमोत्पादक है | कुछ लोगों 
का तो ईश्थर के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं और इसलिये वह इस 
सिद्धान्त को नहीं मानते | इसके अतिरिक्त अन्याभ्य लोग निम्नलिखित 
आधार पर इसकी आलोचना करते हैं-- 

( १ ) यह सिद्धान्त मनुष्य के उन आवश्यक कार्यों का। भूल जाता 
हे जिनके द्वारा राजनेतिक संस्थाओं का निर्माण और विकास होता है। 
इतिहास से पता चलता है कि मनुष्य ने शासनों को बनाया और मिठाया 
है। हम आज देखते हैं कि मनुष्य जानबूककर नियम बनाता है और उन 
संस्थाओं का निर्माण करता है जिनमें उसे जीवन व्यतीत करना पड़ता है। 
इसलिये ऐसा समझना उपयुक्त नहीं कि राज्य देवी इच्छा से उत्पन्न 
हुआ है । 

(२ ) इस सिद्धान्त से अ्रपरिवर्तनशीलता का श्रचार होता है । यह 
सिद्धान्त वर्तमान अवस्था को देवी इच्छा की स्वीकृति देकर पवित्र बना देता 
है| इस सिद्धान्त के अनुसार वत॑ंमान संस्थाओं को बदलने का तात्पये यह 
लगाया जाता है कि मनुष्य ईश्वर की बुद्धि में दोष निकाल रहा है । इस 
प्रकार यह सिद्धान्त मानव व्यक्तित्व के शक्तिशाली स्वभाव के विपरीत है। 
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( ३ ) यह सिद्धान्त स्वेच्छाचार तथा अत्याचार का मार्ग खोल देता 
है। राजाओं को मनमाने टक्न पर शासन करने का अधिकार इसी सिद्धांत 
के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार यह सिद्रान्त मनुष्य की भलाई 
की दृष्टि से अत्यन्त भयानक है| 

( ४ ) यह सिद्दान्त केवल राजा की व्यवस्था का ही वर्णन करता है 
परन्तु श्रजातन्त शासन की उत्पत्ति को नहीं समझा सकता । इस प्रकार यह 
राजनेतिक संः्थाओ' के आंशिक अध्ययन पर अवलम्बित है । 

सिद्धान्त का ओऔचित्य--परन्तु ऊपर की ब्वातों से हमारा यह 
तात्पय कदापि नहीं कि इस सि ,न्‍्त में सत्य का कोई भी अंश नहीं है या 
यह सिदान्त मानव इतिहास में उपयोगी सिर नहीं हम्ा है ! 

इस सिद्वान्त का यह कथन बिल्कुल उचित जान पड़ता है कि प्रत्येक 
समाज के कुछ लोगो में शासन करने की और कुछ लोगो' में आशापालन 
करने की स्वाभा।वक मनोबृत्त पाई गाती है ' दूसरे शब्दों में इस मनो- 
वृत्ति को इश्यर प्रदान करता है | इसके अतिरिक्त यह सिद्धान्त राज्य के 
नेतिक स्वभाव पर ज़ोर देता है। यइ कथन भी उचित जान पड़ता है कि 
राग्य की उत्पत्ति उस नैतिक और न्यायपूर्ण चैतन्यता के कारण हुई जो 
मानव जीवन पर शासन करती है | यह सिद्धान्त समाज के बाल्यकाल में 
बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ । इसने शासक के अधिकारों को देवी इच्छा 
की स्वीकृति देकर मनुष्यों में आशापालन और सहयोग की आदत डाली। 
परन्तु वतमान्‌ काल में यह सिद्धान्त केवल अनुन्नत समाजो' के जिए ही 
उपयुक्त है चिनमें राजनैतिक चैतन्यता बहुत कम पाई जाती है । सम्य 
समाजो' के लिए यह सिद्धान्त बिल्कुल व्यर्थ है । 

(-) शक्ति सिद्धान्त 

इस सिद्धान्त के प्रवतेकोी' का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति उस 
समय हुईं जन्र किसी बलवान पुरुष या पुरुषों के समूह ने निर्बल मरृष्यों के 
विरुद्ध युद्ध करके उनपर अपना प्रभुत्र जमा लिया । यद्ध के पश्चात्‌ विजेता 
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शासक बन गए. «और बिजित शासित अथवा अजा। आरम्भ में पृथ्वी पर 
मनुष्यों के बहुत से गिरोह, भिन्‍न-मिन्न प्रदेश में .रहते थे। यढ गिरोह 
खाने पीने की चीजों की तलाश में इधर-उधर घूमते रहते थे! इन गिरोह 
में जो शक्तिशाली होता था वह निबल गिरोहो पर अपना प्रभ॒त्व जमा 
लेता था, इस प्रकार राज्य की उत्पति हुई। हें 


युद्र का कार्य पुराने जमाने में ही नहीं चलता था आज भी यह क्रम 
बरावर जारी है। एक राज्य दूसरे राज्य पर अपनी सैन्य शक्ति के आधार 
पर कब्या करने की सदा बाद ज हता रहता है, १६५४ तथा १६३६ के 
महायद्ध शक्ति के आवार पर ही हुए | शक्ति के हाम से देश अ्रपनी 
राजसत्ता खो बेठता डे | जिस राप्य की शक्ति अधिक हे वह दूसरो पर 
शासन कर सकता है | शक्ति के अभाव से रोम साम्राज्य खंडित हुआ. 
नेपोलियन की हार हुई तथा हिटलर का अंत हुआ । शक्ति के कारण ही 
आज अमेरीका और रूस संसार में सबसे अिक *म्प+५ गष्ट्र माने जाते 
हैं। इस प्रकार राज्य शक्ति के आधार पर ही निर्भर रहता है। 


मत की आलेचना-देवी सिद्वंत की भाँति शक्ति सिन्‍्त में आंशिक 
सत्यता है | यह सच है कि किसी राज्य के अस्तित्व के लिये शक्ति का 
उपयोग आवश्यक है। जनता के अ्रधिकारो' की रक्षा के लिये कमी-कभी 
राज्य सैन्य तथा पुलिस शक्ति का प्रयोग करता है, परन्तु अ.धकतर राज्य 
केवल अपनी नेतिक तथा सामाजिक शक्ति के आधार पर ही अपनी आजशाओं 
का पालन कराते हैं| राज्य के अधिकार सहयोग और सेवा से पैदा होते 
हैं, पुलिस और फौज के बल से नहीं । इतके अतिरिक्त केवल शक्ति के 
सहारे कोई भी राज्य अधिक देर तक कायम नहीं रह सकता | शक्ति के 
अ्रनुचित प्रयोग से जनता में विद्रोह की आग भड़क उठती है। ऐसे देश 
में सदा गृह-युद्ध की अवस्था बनी रहती है परन्तु हम यह दशा ग्रधिकांश 
राज्यों में नहीं पाते | वास्तविकता यह है कि राज्य की शक्ति उस भलाई 
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पर निमर रहती है जिसे राज्य समूचे समाज के लिए करता है | इस प्रकार 
राज्य केवल शक्ति से ही उत्पन्न नहीं होता । 


(३) सामाजिक सममोते का सिद्धान्त 


इस सिद्धान्त के समर्थकों का कथन है कि मनुष्य स्वभाव से सामाज्ञिक 
या राजनैतिक प्राणी नहीं है । श्रादिम अवस्था में वह जंगल में अकेला 
रहता था, उस समय न राज्य था न समाज | प्रत्येक मनुस्य स्वयं अपना 
मालिक था और अश्रपनी इच्छाश्रों क अनुसार कार्य करने के लिए पूर्ण 
रूप से स्वतंत्र था | कोई मनुष्य किसी दूसरे पर अपनी इच्छा को नहीं 
लाद सकता था | इस काल म॑ न कोई सरकारी क़ानून था और न कोई 
सामाजिक बंधन। मनुष्यों की इत आदिम अवस्था को सामाजिक समभौते 
के प्रवर्तकों ने प्राकृतिक अवस्था (5080० 0' /४७४७४८) का नाम दिया 
है । बहुत काल तक सब मनुष्य इसो अवस्था में रहे | यह अवस्था आरम्म 
में अच्छी थी या बुरी इसके सम्बन्ध में, इस मत के दाशंनिकों में मतभेद 
है, परन्तु वह सन्च इस बात को मानते हैं कि कुछ समय पश्चात्‌ मनुष्य की 
प्राकृतिक श्रवस्था असह्य हो गई और पि.र सब्च मनुष्यों ने मिलकर यह 
निश्चय किया कि प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करके उन्हें एक सामाजिक 
तथा राजनेतिक सगठन बनाना चाहि! । राज्य की उत्पत्ति इस प्रकार 
हुई । राजनैतिक सद्भटडन बनते समय क्या-क्या शर्तें तय की गई, इस 
विषय में भी इस मत के प्रवतर्कों में मतभेद है । कुछ लेखकों के विचार 
से मनुष्यों ने अपने श्रधाकारों को पूर्णतया त्याग दिया परन्तु 
कुछ दूसरे लेखको' के विचार से परित्याग केवल आंशिक रूप में हुआ। 
इकरारनामें की विस्तृत शर्तें चाहे जो कुछ भी रही हों, परन्तु उसका मुख्य 
उद्दे श्य राज्य की व्यवस्था करना था । फलस्वरूप राज्य का प्रादुर्माव इस 
उद्दे श्य से हुआ कि वह मानव जीवन को व्यवस्थित करे और उससे प्राक- 
तिक दशा (3६७४० ० '४घ०८) के दोष अलग कर दे । 
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दूसरे शब्दों में यह सिद्धान्त राज्य को मानव समभौते की उपज 
समभता है, मानव स्वभाव की नहीं । मनुष्य राज्य में इसलिए रहता है 
कि उसने ऐसा करने के लिए वचन दिया है | वह राज्य में इसलिए नहीं 
रहता कि उसका स्वभाव उसे वहाँ रहने के लिए विवश करता है । यह 
सिद्धान्त न केवल राज्य के विकास को समभ्ाता है वरन्‌ उस सम्पन्ध 
को भी समभकाता है जो शासक ओर शासित के बीच में रहना चाहिए | 

ऐतिहासिक दृष्टि से समभौते का सिद्धान्त कोई नई चीज़ नहीं है, 
अफलातून ( 3."800:0 ) से पहिले सूछ्टी लोग इसी सिद्धान्त में 
विश्वास करते थे, सुकरात ( 8007"8॥०५ ) भी इस सिद्धान्त को मानता 
या, मध्य काल में भी इस सिद्धान्त का बोल बाला रहा, परन्तु शछ्वीं 
तथा १८ वां शताब्दी में हाब्स, लाक तथा रूसो ने इस सिद्धान्त को 
वेशानिक महत्व प्रदान किया | 

इस सिद्धान्त की आलोचना करने से पहिले हम यह आवश्यक 
समभते हैं कि इसके तीन मुख्य प्रवतक अर्थात्‌ हाब्स, लाक तथा रूसो 
के मतों का सक्षेप में विवेचन करें :--- 

हाब्स ( 400॥08 )- हाब्स ने १८वीं शताब्दी में अ्रपनी प्रसिद्ध 
पुसतक 'लेवियाथान' ( ,6एं७॥॥४॥ ) में इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है। वह चाह्स प्रथम के ज़माने में पेदा हुआ था। उसने 
पालियामेन्ट तथा चालंस प्रथम वा युद्ध और उसके भयंकर परिणाम 
देखे थे। वह प्रकृति से डरपोक था और लड़ाई भणड़ों से घ॒णा करता 
था। फलस्वरूप हाब्स का मत इसी वातावरण से प्रभावित हुआ है | 

दब्स का कहना है कि मनुष्य प्रकृति से जंगली, श्रसभ्य, भगड़ालू 
तथा स्वार्थी हे। प्राकृतिक अवस्था (8।909 ० !२७/प"०) में इसलिए 
मनुष्यों में बराबर भंगड़े होते रहते थे, उनमें निरन्तर युद्ध रहता था। 
इस वातावरण में न शांति थी, न 'सम्यता, न सम्पत्ति की रक्ना और न 
ही कला कौशल की उन्नति। प्रत्येक मनुष्य को हर समय अपनी जान 
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बचाने की ही फिक्र रहती थो | हर मनुष्य दूसरे को अपना शत्रु समझता 
था। उसका स्वयं का जीवन जंगली था, उततके »पास न घर था, न 
व्यवसाय, न हथियार, न बुद्धि | सभी प्रकार से उसका जीवन दुखी तथा 
घृणित था | इस काल में जिसकी लाठी उसकी भेंस” के नियम का 
साम्राज्य था। किसी भी मनुष्य की जान सुरक्षित नहीं थी। इन सब 
विपत्तियों से तंग आकर और जीवन रक्षा तथा शान्ति के निमिद्र एक 
दिन सब मनुष्यों ने निःचय किया कि वह एक व्यक्ति (अथवा सभा ) 
की अपना राजा बनायेंगे ओर उसके हाथ में अपने सभी अधिकार दे 
डालेगे। बस यही हुआ | सब ने मिलकर अपना एक राजा चुना और 
उसकी हर प्रकार की आज्ञा को मानने का वचन दिया । राजा से किसौ 
प्रकार की »तिशा या शंतं नहीं करवाई गई । इस प्रकार गजा सबे- 
शक्तिमान्‌ हो गया । प्रजा की उसके विरुद्ध किसी प्रकार का अधिकार 
नहीं दिया गया | द्वाब्छ, इस प्रकार, समभोते के सिद्धान्त के आधार 
पर, नरंकुश शास-नप्रणाली का समथ न करता है । 


लोक ( 4,0०5० )--द्वाब्स के बाद लौक का जन्म इज्जञलेन्ड में 
उस समय में हुआ जब वहाँ का शासन स्ठुअट वंश से नि+ल कर 
विलियम और मेरी के हाथ में चला गया था, राजा के अत्याचार से 
जनता ऊब् चुकी थी और प्रजातंत्र शासन की स्थापना चाहती थी । लौक 
ने इसी वातावरण से प्रभावित होकर अपने सिटधान्त का प्रचार किया । 
प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन ब्यतीत करता था, उसे 
खाने-पीने की काफी सामग्री ध्राप्त थो, प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य के जीवन, 
स्वतंत्रता तथा सम्पत्ति के अधिकारों की इज्ज्ञत करता था। सब मनुष्य 
बराबर थे, वह एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखते थे । “दूसरों के साथ भी 
वैसा द्वी करो जैता तुम अपने साथ चाहते दो” ( 700 प्रा/0 00007७ 
88 ॥0०ए शा 00व6075 ॥0 6०0 प४८० 707४ )--सब्च मनुष्य प्रकृति 
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के इस नियम का पालन करते थे | जीवन शान्तिपूण तथा मसपघ्र्ष- 
रहित था | 


परन्तु लौक के कथनानुसार, प्रकृति की ,यह दशा अधिक समय तक 
न चल सकी । इसके दो कारण थे। प्रथम यह कि यदि दो मनुष्यों में 
उनके अधिकार तथा कतव्यों के विषय में झगड़ा होता था तो उसका यह 
निश्चय करने वाला कोई नहीं था कि किस मनुष्य का अधिकार उचित 
है ओर किसका अनुचित । दूसरे प्राकृतिक समाज में कोई न्यायालय नहीं 
था जिससे अपराधियों को “दण्ड दिया जा सऊता | 


इन्हीं दो बातों से तंग शआ्राकर सब मनुष्यों ने निश्चय किया कि वह 
एक सामाजिक तथा राजनेतिक संगठन बनायेंगे | परन्तु लौक के 
कथनानुसार, इस सद्भठन के बनाते समय जनता ने केवल समाज में शान्ति 
रखने तथा न्याय करने का काम ही राजा ( अथवा समा ) को सोपा। 
जनता के बाक़ी अधिकार व्यक्तियों के अपने ही हाथ में रहे । राजा को 
आदेश दिया गया कि वह कुछ विशेष कार्यो का पूर्ति करे. उसको यह भी 
बतला दिया गया कि यदि वह श्रपय कतंव्यों का उचित रूप से पालन नहीं 
करेगा तो उसे गद्दी से उतार दिया जायगा। लोक ने इस प्रकार 
वैधानिक 4जातंत्र ( (0णाहा+परी०्ाछ) 0०. ॥/ंग्रा।एव (०ाव- 
०॥9 ) का प्रथा का प्रतिपादन किया । 

रूसो ' २०४४३०४॥ )--रूसो का जन्म फ्रांस में राज्य क्रांति के 
समय से कुछ पहले हुआ था । उसके काल में फ्रांस की दशा अत्यन्त 
शोचनीय थी। वहाँ के राजा का जीवन घुणित था, थोड़े से अमीर जनता 
का शोषण करते थे । प्रजा दमनकारी कानूनों से तजड्ञ त्रा चुकी थी, ऐसे 
समय में सन्‌ १७६२ में रूसो ने सामाजिक इक़रार (50८9) (007- 
078८0 ) नामक एक ग्रंथ लिखा | इस अन्थ के द्वारा उसने दुनिया के 
प्रजातनन्‍्त्रवादी शासन का प्रतिपादन किया । 
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रूसो क' कहना है कि मनुष्य प्रातिक दशा ( 86906 0 +७- 
60706 ) में स्वर्गीय जीवन व्यतीत करता था। वह पक्षी के समान स्वतंत्र 
था, थह जहाँ चाहता घूम सकता तथा जहाँ चाहता रह सकता था, उसका 
जीवन स्वथ्य और प्रसन्न था, वह सामाजिक बंधनों से मुक्त था। परन्तु 
यह आदश अवस्था और अधिक समय तक नहीं टिक सकी । शीघ्र ही 
जनसंख्या बढ़ने के कारण, जीविका के नए. साधनों, विशेषकर खेती का 
आविष्कार हुआ । खेती के आविष्कार से लोगों ने भूमि पर अपना अ्रवि- 
कार जमाना आरम्भ कर दिया । कुडु लोगों ने सबसे अच्छी व अधिक 
भूमि ले ली । औरों को ,खराब भूमि मिली, या दूसरों से थोड़ी । इस 
प्रकार अमीर या ग़रीब का भेदभाव उत्पन्न हुआ । अमीरों ने गरीबों पर 
अत्याचार करने आरम्म कर दिये लूट, खसोट, हत्या तथा चोरौ का 
बाज़ार गरम दो उठा। प्राकृतिक जीवन की यह अंतिम दशा थी। इस 
अवस्था में मनुष्यों में घणा, क्रोध, लोम, मोह तथा अपने पराए के शान 
का संचार हुआ । इस प्रकार यह जीवन असझ्य हो उठा । 


रूसो लिखता हे कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में सरल, स्वस्थ, 
प्रेमपूर्ण तथा चिंतारद्दित जीवन व्यतीत कर्ता था। उसे हम और तुम 
का शान नहीं था। परन्तु आज मनुष्य समाज में रह कर अपनी स्वतंत्रता 
खो बेठा है। वह अपने आपको, जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में सामाजिक 
शदूलाश्रों में जकड़ा हुआ देखता है। रूसो ने प्राकृतिक जीवन की अंतिम 
अवस्था की बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक तथा राजनैतिक 
जीवन का सद्भठन तो किया, परन्तु इस सज्ञठन को चलाने के लिये कोई 
राजा नहीं बनाया, उसने अलग-अलग आदधप्ियों की वैयक्तिक शक्ति को 
जनता की सामूहिक शक्ति का रूप दे दिया; और फिर इसी जनमत की 
शक्ति को सब अधिकार सॉंप दिए. | रूसों ने इस प्रकार अपने सिद्धांत 
के द्वारा प्रजातन्त्रवादी शासन का प्रतिपादन किया; और कहा कि किसी 
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देश में "जनता का शासन' राजा द्वारा नहीं वरन्‌ जनमत ( (+७॥०-७] 
9७४|]।) द्वारा होना चाहिए । राजा के क़ानून का अधिकार भी रूतो ने 
सारी जनता को हद्दी दिया. किप्ती राजा या जनता के प्रतिनिधि संघ को 
नहीं | 

आलोचना-सामाजिक समभौते के सिद्धान्त की बहुत से राजनीतिशों 
ने आलोचना की है।यह आलाचनाएँ, ऐतिहासिक, दाशंनिक तथा 
तार्किक दृष्टिकोण से की गई हैं | नीचे हम इनका सारांश देते हैं-.- 

( १) यह सिद्धान्त ऐतिद्दासिक नहीं हे--इृतिहास ऐसा एक भी 
उदाहरण नहीं बतलाता जिस समय समकोते के द्वारा जनता ने इस प्रकार 
के राज्य की स्थापना की हो। मनुष्य स्वभाव से ही एक र,जनैतिक प्र।णी 
है | वह समभौते के कारण किसी राज्य का सदस्य नहीं बनता । 

( २) यह तक के विरुद्ध हे--यह सिद्धान्त इस बात का उत्तर 
नहीं देता कि जंगल में रहने वाले असभ्य लोगों में समकौता करने की 
उच्च सामाजिक भावना किस प्रकार जागृत हो सकती थी और यदि थोड़ी 
देर के लिए यह मान भी लिया जाय कि ऐसा इक़रार किया गया, तो ऐसे 
जंगली लोगों से समझौते की शर्तों पर श्रमल करने की किस प्रकार आशा 
की जा सकती थी । 

(३ यह बुद्ध के विरुद्ध है--राज्य समझौते पर स्थापित नहीं रह 
सकता, कारण इसका तात्पय यह होता है कि र/ज्य की सदस्यता मनुष्यकी 
अपनी इच्छा पर निर्भर है; और यदि वह चाहे, तो राज्य की सदस्यता 
छोड़ मी सकता है| यह बात एकदम अ्रसम्भव है । 

(४ ) यह क़ानून के विरुद्ध हे--समभौते का ऐसे समय में किया 
जाना, जत्र उसे अमल में लाने के लिए कोई राजनैतिक व्यवस्था नहीं 
थे, क़ानून नहीं है । ऐसे समझौते को. कोई क़ानूनी श्रदालत नहीं मान 
सकती | ह 

इतना सत्र कुछ होने पर भी यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि सम- 
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भौते का सिद्धान्त उस समय बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ जन्न इसका प्रचार 
किया गया। यह राजाओं के देवी अधिकार सिद्धान्त को नष्ट करने में 
सफल हुआ और इसने मनुष्यों को राज्य व्यवस्थित करने की शक्ति प्रदानः 
की | सफल प्रजातंत्रवादी शासन के विकास में यह सिद्धान्त बहुत उपयोगी 
सिद्ध हुआ | 
ऐतिहासिक या विकासवादी सद्धान्त (2४०।ए॥४०॥७7०ए $007ए 
0६ 8६8६९ ) 

वास्तव में राज्य क्री उत्पत्ति का वेशानिक सिद्धान्त ऐतिहासिक सिद्धान्त 
है | इस सिद्धान्त के मतानुसार राज्य की रत्यक्ति किसी एक विशेष समय 
में नहीं हुई | यह धीरे-धीरे समय की प्रगति के साथ हुई है | जिस प्रकार 
एक बड़का वृक्ष एक दिन या एक वष में बढ़कर तैयार नहीं होता, ठीक 
उसी प्रकार राज्य कौ उत्पत्ति एक दिन की चीज़ नहीं हे। सदियों में 
इसका विकास हुआ है! इस सिद्धान्त के अनुसार समाज किसी भी 
अ्रवस्था में राज्य विद्दीन नहीं थी, उसमे किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण 
अवश्य मौजूद था | यही नियत्रण समाज का संगठन चलाता था। 
आरम्भ में राजनैतिक व्यवस्था अत्यन्त दोषपू्ण थी, परन्तु धीरे धीरे उसमें 
सुधार होता चला गया । आज भी राजनेबिक संगठन पूर्ण नहीं हे, अभी 
भी उसमें दोघ हैं' और इसी कारण राजनैतिक व्यवस्था का विकास 
निरतर ज्ञारी हे । ४ 

मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक तथा राजनैतिक प्राणी है। जब्न से 
संशधार में मनुष्य रूपी जीव ने जन्म लिया है तभी से समाज तथा राजनैतिक 
संगठन का भी जन्म हुआ है। आरंभ में यह सामाजिक संगठन अत्यन्त 
ऋस्तव्यस्त था मनुष्य जंगली अवस्था में रहते थ | जानवरों को मारकर 
उनके मांस से वह अपनी क्लुधा शांत करते थे | सारा समाज कुछ गिरोहों 
में बंद हुआ था । गिरोह का एक नेता होता था जिसके नियंत्रण में सारा 
गिरोह काम करता था | 


राज्य को उत्पत्ति रड्रे 


आखेट अक्ध्या को त्याग १२ मनुष्य पशु पालन कौ अवस्था में आजा 
और फिर कृषि अवस्था में | कृषि के युग में सामाजिक व्यवस्था का 
स्वरूप कुछ सुधर गया । गिरोह के लोम इधर-उधर घूमने के बजाय गाँव 
में बस कर खेती करने लगे | गाँव का एक मुखिया होने लगा जो सब 
सार्वजनिक . कार्यो की देख-भाल करने लग्रा | धीरे-धीरे गाँवों में अनेक 
प्रकार के दूसरे व्यवसाय जारी हो गये और छोटे छोटे क्राय्खानों की नौंव 
पड़ी | इधके पश्चात्‌ भाप तथा बिजली के आविष्कार से वतंमान्‌ क्ार- 
खानों के युग की नींव पड़ी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज का एक अपूर्ण तथा अपरिपक्क 
संगठन धीरे-घीरे एक सुसंगठित तथा जटिल रूप में परिवर्तित हो गया | 
राज्य निमोण के श्रंग ( #७०६0-8 ॥7 5६90० ऊछणावाए ) 

राज्य के विकास में किसी एक या दो तत्वों ने भाग नहीं लिया। 
इसकी उत्पत्ति में अनेक कारणों ने माग लिया है ! इन तरबों में हम निम्न 


तत्त्वों का विशेष रूप से वन कर सकते हैं - । द 
(१) रक्त सम्बन्ध--इस कारण से सबसे पूव युग में मानक 


प्राणियों के बीच एकता उत्पन्न हुईं | इसी कारण से सबसे प्राचीन सामा- 
जिक व्यवस्था अर्थात्‌ परिवार की उत्पत्ति हुईं। पारिवारिक जीवन के 
विकास से वंश, वर्ग और जातियाँ बनीं । इन सब्र के बनने से आपस में 
मेल और धनिष्ठता की भावना मनुष्यों के हृदय में जाग्रत हुई । 

(२ ) धर्म-रक्त के द्वारा जो मेल के बन्धन उत्पन्न हुए, उन्हें धर्म 
ने दृढ़ बनाया । इसका प्रभाव विशेषकर प्राचीन समाजों में बहुत अधिक 
हुआ । आदिम धर्म का आधार स्तम्म, पूर्वजों और प्रकृति की आराधना 
थी | लोग प्रकृति की उन शक्तियों कौ आराधना करते थे जिन्हें वे समझ 
नहीं सकते ये, और जिनके कोप से रक्षा प्रा्त करने का उनके पास कोई 
दूसरा साधन नहीं था | ऐसी प्राकृतिक शक्तियों में बादल को गरब, विद्यत 
की चमक, वर्षा, तूफान इत्यादि थे। आदिम मनुष्य के प्राश तथा सम्पक्ति 
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की रक्षा तभी सम्भव हो सकती थी जब मनुष्य इन प्रकृति की विपत्तियों 
से अपनी रक्षा कर सकता । इसीलिए वह प्रकृति के देवताओं की आरा- 
घना करने लगा | जाति के समी लोग "न देवताओं की आराधना तथा 
समान धम का पालन करते थे। इस प्रकार धर्म ने राज्य के विकास में 
ओर आपस में युद्ध करने वाली जातियों में मेल भावना बढ़ाने में, बहुत 
ग्रबल काम किया | 

(३) शान्ति ओर सुरक्षा की आवश्यकता -क्ृषक अवस्था में, 
स्थायी सामाजिक जीवन की उत्पत्ति से, यम और शासन की आवश्यकता 
अनुभव हुई | रक्षा और आक्रमण की आवश्यकता से सामाजिक मेल और 
अधिक दृढ़ हुआ और इस कारण सैनिक सरदारों के द्वाथ में अधिकार 
सोंप दिय गय । सै-नक सरदारों के बीच बहुत से युद्र हुए । उनका परिणाम 
यह हुआ कि निर्बल और छोटे समुदाय अधिक शक्तिशाली और बड़े 
समुदाया के आाधीन हो गए | इस प्रकार अधिकांश शक्तिशाली जातियों 
का अधिक र ज्षेत्र बहुत अधिक बढ़ गया । राज्य क्षेत्र के अधिक विस्तार 
के कारण प्राचीन जातीय संस्थाएं, नई परिस्थिति की आवश्यकताओं को 
पूरा करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हुई | इस कारण से इनके स्थान में 
अधिक विशुद्ध राजनेतिक प्रणालियों स्थापित की गई' | 

(७) आथिक आवश्यकताएँ - समाज में घन की वृद्धि के कारण 
ऐसे नियमों के बनाने को आ्रावश्यकता हुईं जिससे सम्पत्ति के नियन् ण, 
परिवर्तन और भूगड़ों के फसले किए जा सकें | आदिम समाजों के आर्थिक 
लेन-देन रात-रिवाज्ञ और प्रथाश्रों के अनुसार निएय किये जाते थे। 
परन्तु आथिक जीवन को उन्नति के साथ-साथ अधिक निश्चित और अ्रधि- 
कारपूण नियमों के अनाने की श्रावश्यकता पड़ी । 

४ राजनेतिक जागृत--धीरे-घीरे राज्य की उन्नति की अवस्था 
में धर्म और राजनीति पृथक-पृथक्‌ हो गये । राज्य का धर्म से विच्छेद हो 
गया । जैसे जैसे अधिकाधिक लोगों के मस्तिष्क में शासन की व्यवस्था में 


राज्य की उत्पत्ति रषप, 


सम्मिलित होने की भावना बढ़ी, उसी प्रकार राज्य का स्वरूप राज्यतंत्र 
(४०7७/०॥९) से कुलीनतंत्र ( &780007००५ ) और कुलीनतंत्र से 
प्रजातंत्र (0077007909) में परिवर्तित हो गया | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के विकास तथा उत्पत्ति में अनेक 
तत्त्तों ने सांग लिया है | परन्तु इस विकास के युग में भिन्न-भिन्न कालों में 
सामाजिक व्यवस्था का क्या स्वरूप था, इसके सम्बन्ध में विकासवादी लेखकों 
में मतभेद हैं । इसलिए इन लेखकों के दो भिन्न-भिन्न मर्तों का वर्णन कर 
देना हम यहाँ आवश्यक समभते हैं | 

(१) पतृ-प्रवान मत (7907४०97०॥9] 77॥607४)--इस सिद्धांत 
की यह धारणा है कि राज्य परिवार का बड़ा स्वरूप है| बहुत से परिवार 
मिल कर एक वंश बनाते हैं, बहुत से वंशों से एक जाति बनती है और बहुत 
सी जातियों से मिलकर एक राज्य बनता है| समाज के सबसे पहिले संग- 
ठन का स्वरूर--परिवार था | परिवार का मुखिया पिता होता था जिसे 
अपने सदस्यों पर हर प्रकार का नियन्त्रण रखने का पूर्ण अधिकार था। 
बंशों या जाति का मुखिया या तो किसी प्रमुख परिवार क, सचसे अधिक 
श्रायु वाला मनुष्य होता था या बड़े बूढ़ों की एक सभा होती थी। इस 
सिद्धान्त के प्रवतक सर हेनरी मेन थे | 


(+) मातृ-प्रधान मत (१॥७/०797०॥ 8] (॥60079)-इस सिद्धांत 
के जोड़ का एक दूसरा सिद्धान्त है जिसे मातृ-प्रधान सिद्धान्त कहते हैं। 
इस सिद्धान्त के प्रधान प्रवतुंक मेकलेनन, मौर्गन इत्यादि हैं। उन लोगों 
का विश्वास है कि प्रारम्भ में परिवार का मुखिया पिता नहीं माता थी। 
ग्रादिम जंगली अ्रवस्था में पति और पत्नी के बीच का सम्बन्ध अ्रजश्ञात 
था | इस अवस्था में विवाह जैसी कोई चीज़ नहीं थी | एक स्त्री एक पुरुष 
के साथ, या रक पुरुष एक स्त्री के साथ बंधकर नहीं रहता था। सन्‍्तान 
आर परिवार की सभी सम्पत्ति माता की समझी जाती थी और वह सामाजिक 


र४ड६ नागरिकशास्त्र के सिद्धांत 


समूह की शांसिका मानी जाती थी। परिवार के इस स्वरूप के चिह, 
संसार के कुछ भागों में जेसे तिब्बत या भारत की ट्रावनकोर रियासत में. 


अभी भी पाये जाते हैं ! 

आदिम काल में समाज जातियों में नहीं वरन्‌ वंशों में विभाजित था | 
वंश का समूह रन मनुष्यों का समूह था जो किसी स्वाभाविक वस्तु जैसे 
कोई पशु या वृक्ष के संकेत से पहचाने जाते थे | इस समूह के अन्दर 
लोगों के आपस में विवाह नहीं होते थे । एक वंश के लोगों को दूसरे वंश 
की स्त्रियों के.साथ बिवाह करना पड़ता था! समाज की इस अवस्था में 
सम्पत्ति की अधिका रिसी स्री होती थी; और उत्तराधिकार का निर्णय स्त्रियों 
के पक्त में ही किया जाता था | 


आलोचना---उपरोक्त दोनों मतों में आंशिक सत्यता है। यह सच 
है कि आरम्भ में समाज का संगठन माता या पिता से छुआ । परन्तु ऐसा 
कहना भिथ्या है कि आरम्म में सब सामाजिक समूह मातृक या पेतृक थे । 
प्रोफेसर लोकाक (4,080०0०)८) का कथन है कि कहीं-कहीं मातक और कहीं- 
कहीं पेंतक संगठन समाज के प्रारंभिक काल में पाए जाते थे । 


योग्यता-प्रश्न 

€ १ ) राज्य के विकास के सम्बन्ध में विभिन्‍न सिद्धान्त कौन-कोन से हैं ? आप- 
के विचार से कोन स्रा सिद्धान्त सही हैं और क्यों ? ( य० पी०, १९३३ ) 

६२) राज्य के विकास के सम्बन्ध में सबसे आवश्यक सिद्धान्त कोन से है? 

( यू० पी०, १९४० ) 

( ३ ) राज्य के दिकास ओर महत्व पर प्रकाश डीलिये । (य० पी०, १९३९ ) 

€ ४ ) हाब्स, लाक और रूसो के मतानुसार सामाजिक समम्गैते का सिद्धान्त 
सममाइये । यह राज्य के विकास के सम्बन्ध में असन्‍्तोप्जनक सिद्धान्त 
क्यों माना जाता है? 

(५ ) राज्य के विकास के सम्बन्ध में ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धान्त पर 
अपने विचार? प्रकट कीजिये ओर उन कारणों को सममाइए जिन्होंने राज्य 
के निर्माण में प्रमुल माग लिया है। 


राज्य की उत्पत्ति २४७ 


( ६) राज्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अधिक आवश्यक सिद्धान्तों का संक्षेप मं 


वणन कीजिये । ( यू० पी०, १६४३७ ) 
€ ७ ) राज्य के निर्माण में किद कारणों ने आवश्यक भाग लिया है £ संक्तेप 
में समराइए | 


(८ । पैतृक और मातृक सिद्धन्तों में आप कितनी सत्यता पाते हैं ? 

( £ । राज्य के विकास के सम्बन्ध में सामाजिक समझोते का सिद्धान्त समकाइए 
ओर उसकी सूच्म आलोचना भी कीजिए | ( यू० पी०, १६४४२, १६४७ ) 

€ १० ) 'वतमान राज्य धीरे-धीरे सामाजिक विकास का फल है! इस मत को 
समम्माइए । ( यू० पी०, १४४५ ) 


तेरहवाँ अययाय 


राजसत्ता अथवा सावेधभौमिकता (50ए०/०879) 


हम पिछले अध्याय में स्पष्ट कह चुके हैं कि सावंभौमिकता राज्य का 
सबसे आवश्यक गुण है। वास्तव में यही गुण राज्य को अन्य संस्थाश्रों से 
पुथक करता है | राज्य वह संगठन है जिसके आदेशों का प्रत्येक मनुष्य 
तथा संस्था पालन करने के लिए बाध्य हां तथा जो स्वयं किसी के आ देशों 
को न माने । राज्य का यह गुण सावंभोमिक गुण कहलाता है । यदि किसी 
राज्य में यह गुण नहीं हे तो वह राज्य एक स्वतंत्र अथवा आज़ाद देश 
नहीं कहा ज्ञा सकता | 

सावभौमिकता के दो लक्षण होते हैं : ( १) श्रांतरिक ( २) बाह्य । 
आंतरिक लक्षण का अर्थ है कि राज्य का अन्तगंत रहने वाले प्रत्येक मनु- 
घ्य तथा मनुष्यों के समुदाय राज्य की सावंभौमिकता या राजसत्ता को स्वी- 
कार करें तथा उसके आदेशों का स्वाभाविक रूप से पालन करें। राज्य 
के अन्दर रइने वाले किसी भं मनुष्य को, चाहे वह कितना ह्वी बड़ा क्यों 
न हो, यह कहने का अधिकार नहों कि वह राज्य की श्राशा मानने क॑ लिये 
बाध्य नहीं । ठीक इसी प्रकार राज्य के अन्दर काम करने वाली कोई संस्था 
भी राज्य की आज्ञा का पालन करने में इन्कार नहीं कर सकती। धामिक, 
राजनैतिक, सांस्कृतिक, आशिक व प्रत्येक प्रकार की संस्थायें राज्य के 
कानूनों को मानने के लिये बाध्य हैं | वह यह नहीं कह सकतीं कि हमारा 
कार्य क्षेत्र आध्यात्मिक है, या हमें काय करने का अधिकार ईश्वर की ओर 
से प्राप्त हुआ है । राज्य के अ्रन्तगंत काम करने वाली प्रत्येक सस्था राज्य 
के आधीन रह कर ही काम कर सकती हैं, उससे श्रलग रहकर नहीं | 


सावभौमिकता २४६ 


सावभौमिकता के बाह्य लक्षण का अर्थ यह होता है कि राज्य के बाहर 
भी कोई ऐसी संस्था श्रथवा शक्ति नहीं होनी चाहिये, जिसकी आशा का 
पालन करने के लिये उसे बाध्य किया जा सके | यदि किसी देश के प्रबन्ध 
में कोई बाहरी सरकार हस्तक्षेप करती है तो वह देश स्वतंत्र नहीं कहा जा 
सकता | देश की विदेशी नीति क्‍या हो, वह किन राष्ट्री के साथ मिलकर 
काम करें, युद्ध में किस का साथ दे, व्यापारिक समभोता किस देश से 
करे---इत्यादि, किसी स्वतंत्र राजसत्ता प्राप्त देश के अपने प्रश्न हैं। किसी 
दुसरे देश को इन मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं । 

सावंभौमिकता इस प्रकार राज्य की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है। 
यह वह शाक्‍त है जिसे न कोई दब्चा सकत। है, न बाहर निकाल सकता 
है और न अलग ही कर सकता है । यह राज्य का प्राण है। जि8 प्रकार 
प्राण के शरीर से अलग द्वोते ही मनुष्य शरीर एक मिट्टी का ढेर हो 
जाता है, ठीक उसी प्रकार सावभौमिकता अ्रथवा राजसत्ता के अलग 
होने से राज्य की स्वतत्रता का अंत हो जाता है। 
सावभोमिकता के गण ( &(॥0070प068 0[ 50५०८९870 ) 

डाक्टर गा<नर ( 20., (7१८४७ ) सावभौमिकता के अन्तगंत 
निम्नलिखित साधारण गुणों का वर्णन क.ता है :-- 

(१) स्थरता ( 6777970700 )--जैसे ऊपर कहा जा चुका 
है सावभौमिकता और राज्य का एक दूसरे से अद्टूठ सम्बन्ध है। यदि 
सार्वभौमिकता का अंत होता है तो राज्य का भी लोप हो 
जाता है। जब्न कभी राज्य अपनी स्वाघ।नता खा देता है और दूसरे राज्य 
के आधीन दा जाता है तो समझा जाता है कि उसने अपनी साव॑ंभौमिकता 
खो दी और इस प्रकार वह राज्य की दृष्टि से मिट गया । 

(२) सवन्न व्यापकता (2.-]] (707976०0९॥७&[४०७76७88 )-- 
राज्य की सीमा के अन्तगंत रहनेवाली सभी संस्थायें संगठन तथा मनुष्य- 
राज्य की सत्ता को स्वीकार करती हैं | कोई भी मनुष्य या मनुष्यों का 


२५ ० नामरिकश्ासत्र के सिद्धान्त 


समुदाय राज्य के श्रधिकार क्षेत्र के बाहर रहने का दाधा नहीं कर सकता। 
सब लोगों को विवशतापूर्वंक राज्य के क़ानूनों का पालन करना पड़ता है । 

(३) अनियन्त्रितता (0 050)0५:४7)--राज्य की सावभौमिकता 
क़ानूनन असीमित है ' राज्य के अन्दर या बाहर उससे बड़ी या उस पर 
शासन करने वाली कोई शक्ति नहीं होती ) मेरिबन का कहना है कि 
“सावभौमिकता को सीमित करने के लिए कोई भी गजनैतिक शक्ति 
समअ नहीं है. अन्यथा सीमित करने वाली शक्ति ही सार्वमौमिक बन 
जायगी ।” 

/9) अदेयता (79)स्‍९790[स्‍[ए)--राज्य अपनी सावभौमिकता 
दूसरे को नहीं दे सकता ! सावौमिकता राज्य का आवश्यक गण है । 
यह उसका जीवन प्राण है | जिस प्रकार मनच्य अपनी शात्मा को दसरे 
मनुष्य को नहीं हे सकता ठीक उसी प्रकार राज्य अपनी स्गवभौमिकता 
को भी नहीं चदल सकता । 

(५  अविभाडज्यता ( 77077४|थां४फ्र]+ए )- एक राज्य में दो 
सावंभौमिक शक्तियाँ नहीं रह सकतौं ) नागरिक केवल एक स्वामी की 
अआजापालन कर संकते हैं दो की नहीं ।जिस प्रकार एक म्यान में दो 
तलवार नहीं रह सकतीं या एक बन में दो शेर, ठीक उसी प्रकार एक ही 
राज्य में दो राजा / सावभौमिक शक्तियाँ) नहीं रह सकते । इस प्रकार 
सावभौमिकता एक अ्रविभाज्य गुण है| 


सार्वेभी मिकता की परिभाषायें-साथ॑मौमिकता के उपरोक्त गुणों 
के आधार पर राजनीति के मित्र मिन्न लेखकों ने इस धारणा की अलग- 
अलग प्रकार से व्याख्या की है :--- 

प्रो० बरगैस ( उिप्रा'ए०55 )* का कथन है कि “सावमौमिकता 
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नागरिकों तथा नागरिकों के संगठनों पर एक मौलिक. अनियन्त्रित तथा 
असीमित अधिकार है |” 


जैलिक ( 30)स्‍77 * - का कथन है कि “सावंधौमिकता राज्य का 
वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरे 
की इच्छा या किसी बाहरी शक्ति के आदेशों से बाध्य नहीं हैं |” 


बोदाँ ( 30077 )१ लिखता है “सावभौमिकता सम्पर्स प्रजा पर 
सबसे बड़ी शक्ति है जिसे बड़े से बड़ा क़ानून नहीं दबा सकता ।” 


जान आस्टिन ( 70॥7 4&ए5४7॥ )$ का कथन है “जटि किसी 
राजनैतिक संगठन के अन्दर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे देखा जा सके, जो 
किसी के मातहत नं हो और सारा संगठित समाज जिसकी आज्ञाओं का 
स्वाभाविक रूप से पालन करता हो तो वह व्यक्ति राजा और सक्कठित 
समाज एक स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है ।”' 

उपरोक्त परिभाषाओ' को देखने से पता चलता है कि सावभौमिकता 
के मुख्य अंग निम्नलिखित हैं :--- 

१) सार्वभौमिकता अश्रांतरिक और बाह्य दोनों क्षेत्रों में होनी 

चाहिए | 


ककमनम्नीवानशकमाक०--मन्‍मगकथक.... गक. पिता: कर के सह+ंगर +न्सलेललं> ले  क 


7“फ&४ गाह780९०४ॉ० ०ी (060 88७ ४ए ज्ा+एछ ता 
जापिलो  ठक्का700 ४४ ए0पाते ०5667 फएग8 ०छ॥ जलती, 0: 
व्रा00१ फऐज छाए 090०० 0067 शह्चा 80.?-../7० ताट) 


१८80₹०7९ं270ए7 ३8 6 ॥"्रपफएतछा6 फृु०छलछा' 07७०७ जॉश्शाप् 
8ड़ते 8प0]०९०४ पत7889-&7 5९०१ फ़ु ६6९ 8७8. ??--/8007) 


8॥# & १0(6७77%606 भर्ता॥ 87 8प 9९०07 790 779 ४036 &060 0£ 
0००९१४०४०० (0 & ६6 €एएछं०5 766९०४७४ वरकएा६प७] ०69१ ०५०७ 
ई7070 (06 फऐपॉर तीं & शंका 8०ढां०ए०, ६०६ ते० ००779 6० 
ध5्प०७770* 83 80ए87७४80 7 ४980 800९०, 3970 ४08| ६००७१२ 
[8 8 80लं ७6 एगांधंत्को 8७70 4906००७॥ 0७४/.१?--( ७ एफ) 


२५२ नागरिकशास्र के सिद्धांत 


(२) सावभौमिकता कहा हे अर्थात्‌ सावंभौमिक अधिकार किस व्यक्ति 
या व्यक्तियों के हाथ में है यह आसानी से देखा जा सके |*« 


(३) प्रजा का बहुमत सावभौमिक सत्ता की आज्ञाओं का आदतन 
पालन करे | 


साव भौ मिकता की आलोचना--प्रश्न उठता है कि क्ष्या किसी देश 
में इस प्रकार की राजसत्ता हो सकती है ज्ञो किसी की आज्ञा का पालन न 
करे जो किसी के मातहत न हो, जिसकी शब्ति असामित हो और जो 
किसी प्रकार के कानूनों को मानने के लिए बाध्य न हो। यदि हाँतो 
हमें देखना है कि भिन्न भिन्न स्वतन्त्र राष्ट्रों में यह शत्रित किस मनुष्य 
या मनुष्यों के समुदाय में विद्यमान रहती है । 


राजनीति के प्रसिद्ध लेखक लास्की ( |+98।0 ) डेगविट (2८९2 पं ४) 
तथा क्रेत्र ( #ि।७))७८ ) ने सावंभौममकता के मत की कड़ी आलोचना 
की है। उनके कथानुसार किसी राज्य के अ्रन्दर कोई ऐसा महान्‌ मानव, 
जिसकी शक्ति अविभाज्य, असीमित तथा सम्पूणा हो, नहां पाया जा 
सकत। । प्रत्थक राज्य की शक्ति अनेक कारणों से सीमित होती है । 
प्रसिद्ध राजनीतिज् विद्वान्‌ ब्राइस ( 3790० ) का कहना है “संसार में 
कभी कोई ऐसा मनुध्य या मनुष्यों का समृह नहीं जन्मा जिसकी शक्ति 
अनिर्या.त तथा अभ्रतीमित थी ।  जरमन लेखक बलंट शिली ( .3]प7(- 
82८॥॥] ) भो यही कहता है कि “राज्य सर्वंशक्तिमान संस्था नहीं है 
क्योंकि बाहर के अ्रन्य राज्यों के श्रधिकार द्वारा, तथा अदर से अपने 
स्वभाव और व्यक्तियों के श्रधिकार द्वारा उसकी शक्ति सीमित रहती है ।?? 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारण भी राज्य की शक्ति को सीमित 
करते हैं । 


( १ ) जन-सत--राज्य का कोई भी क़ानून अधिक समय तक जन- 
मत को अवहेलना नहीं कर सकता । यदि कानून जनता का दमन करता 
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है अथवा उसके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयत्न करता है. तो 
ऐसा राज्य बहुत समय तक क्रायम नहीं रह सकता | 

(०) राज्य के अन्य सद्भठन--राज्य की शक्ति समाज के अनेक 
संगठनों. जैसे गिरजाघर व्यापार सद्भ, राजनैतिक दल, धामिक सद्ठ द्वारा 
भी सीमित हो जाती है| राज्य के समान यह सद्भठन भी अपने क्षेत्र में 
स्वतंत्र रूप से काय करते हैं और राज्य इच्छा रहने पर मी इनके कार्य 
में अधिक हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं कर सकता | 

( ३) #न्‍्तरोष्ट्रीय मत और नेतकता--किसी राज्य के कानूनों 
पर दूसरे राज्यों के अधिकार और अन्तर्राष्ट्रीय क्रानूनों का मी बहुत 
प्रमाव पड़ता है । आजकल कोई भी राज्य, दमनकारी कृत्यों द्वारा शेष 
संसार की सहानुभूति खोना पसन्द नहीं करता | जब्च कभी इस प्रकार दमन 
चक्र का प्रयोग किया भी जाता है तो राज्य निरन्तर धचार कार्य द्वारा, 
अन्तर ट्रीय मत को अपने हक़ में करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार 
कोई राज्य नेतिकता के सिद्धांतों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकता । 

(७) अन्त में गज्य,मनुष्यों के नेत्तक और स्वाभाविक अधिकार, 
समाज के प्रचलित रीति-रबाज़ जन-श्र्‌ तियों ओर संगठन के नियनों 
की अब” लना नहीं कर सकता । ऐसा करने से समाज में विद्राह का डर 
बना रहता है ओर जनता राज्य के विरुद्ध बग़ावत करने लग जाती है । 

सावेभीमिकता की स्थिति--उपगेक्त क'रणों के अतिरिक्त सार्व- 
भौ.मकता के सिद्धान्त को इसलिए भी श्रालोचना की जाती है कि इसके 
सम्बन्ध भें यह कहना अत्यन्त कठिन है कि किसी देश में सावभौमिक 
सत्ता कहाँ निवास करती है | इज्धलेण्ड को ही ले लीजिए, « वहाँ एक 
स्प्राट को राज है जिसके नाम पर प्रत्येक क्रानून को घोषणा होती हे, जो 
वहाँ को फोज समुद्री बेड़े तथा दवाई सेना का सर्वोच्च अधिकारी है, और 
जो सरकारी कम चारियों की नियुक्ति करता है । परन्तु वास्तव में इद्धलैंड 
के सम्र द्‌ को साब भौमिक सत्ता वा अधिका- ठहराना भारी भूल है, 
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क्योंकि वह स्वयं अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ 'गी नहीं कर स्रकता | वह तो 
इज़्लेंड के प्रधान मंत्रो तथा वहाँ को पार्लियामेंट के हाथों में एक क़ोदी के 
समान है । वह अपने मत्रियों को आशा के तिना न कहीं जा सकता है, न 
बोल सकता है, न शादा कर सकता है और न किसो से मेल-मुलाकात ही 
कर सकता है । इज्वलेणड की सरकार की वास्तविक शक्ति तो वहाँ की पालिंया - 
मेंट के हाथों में निवास करती है | पालियामेन्ट भी जनता की इच्छा के विरुद्ध 
कोई काम नहीं कर सकती। पालियामेन्ट के सदस्य जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधि होते हैं | वह उसकी मरजा के विपरीत काम. नहीं कर सकते | 
जनता की जो इच्छा होती हे, पालियामेन्ट के सदस्य उसी पर विचार 
करते हैं। तो फिर क्या यह कहना उचित होता कि इद्जलैए्ड में सवंभौमिक 
सत्ता जनता के द्वाथों में है ? विचार करने पर मालूम पड़ता हे कि यह 
बात भी गलत है; कारण, सारी जनता राज्य के कार्यो में भाग नहीं 
लेती । राय देने का अधिकार केवल बालिगों को ही होत्त है और फिर 
मतदाता अपनी स्वतंत्र राय से बहुत कम काम करते हैं, उन पर अधिक- 
तर प्रभाव राजनैतिक पार्टियों, अखबारों तथा प्रचार की दूसरी संस्थाश्रों 
का पड़ता है। प्रजातन्त्र राज्यों में देश को सरकार की वास्तविक कुजी 
राजनैतिक दलों के हाथ में रहती है । तो फिर क्या हम यह कद सकते हैं 
कि राजने।तक पार्टी ही सावभौमिक सत्ता की अधिकारी हे? वास्तव में 
सूछ्म दृष्टि से देखने पर मालत्ूम पड़ता हे कि यह बात भी एकदम गलत 
है | राजनेतिक पार्ियों का संचालन कुछ थोड़े से मुट्ठी मर लोगों के हाथ 
में रहता है, पार्टी के दूसरे सदस्य इन नेताओं की इच्छा के विरुद्ध जाने 
की हिम्मत नहीं कर सकते; ऐसा करने पर उन्हें पार्टी से निकाव दिये 
जाने का बराबर डर बना रहता है | इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रजातन्त्र 
राज्यों में यह निश्चय करना कि राजसुत्ता किस व्यक्ति या व्यक्तियों के 
हाथ में रहती है, अत्यन्त कठिन है । 

इड्जलेन्ड से भी अधिक दुश्कर, अमरीका में राह-सत्ता का निर्णय 
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करना है। वहाँ के प्रधान ( ?76४70097४6 ) के अधिकार सीमित हैं, वह 
विधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता, उसे कानून बनाने का भी कोई 
अधिकार प्राप्त नहीं। अमरीका की कांग्रेस ( 0०गर&7०55४ ) को भी 
सावंभौमिक शक्ति प्राप्त संस्था नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह भी विधान 
के अन्दर रहकर ही कार्य करती है । 

कुछ लेखका का मत है कि राज-सत्ता विधान बदलने की शक्ति रखने 
वाली संस्था ० निवास करती है। इस मत के अनुसार इद्धलेड में राज- 
सत्ता पालियामेंट के दह्ाथों में और अमरीका में सब्नीय कांग्रेस के दोनो 
विभागों के दो तिहाई बहुमत और रियासतों की धाराश्ों समाओं की तीन- 
चौथाई बहुमत को प्राप्त है । इस मत के विरुद्ध कहा जाता है कि विधान 
बदलनेवाली संस्था तो केवल किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही काम 
करती है, उसे जनता देख नहीं सकती वह दिन प्रतिदिन काम नही करती, 
इसलिए ऐसी रंसथा को भी राजसत्ता प्राप्त सस्था नहों कहा जा सकता । 

एक और कारण से भी राज सत्ता सिद्धांत की आलोचना की जाती 
है; और वह यह कि इत सिद्धान्त के प्रचार के कारण राज्य में निरकुश 
शासनों का प्रचार किया गया है | इन आलोचकों _ी राय में यह सिद्धांत 
नागरिकों की स्वतंत्रता और विश्व शांति के लिये घातक है ||इसीके कारण 
संसार में युद्ध होते हैं । आजकल जब सारा संसार यातायात के साधनों 
की उन्नति के कारण एक सूत्र में बंध गया हे तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता और 
राज्य को पथकता का प्रश्न द्वी नहीं उठना चाहिए | 
सा्वभौमिकता सिद्धान्त का औचित । 

वास्तव में साव भांमिक सिद्धान्त राज्य के एक आवश्यक गुण का 
विश्लेषण +रता है | इश्चका तात्पयं केवल इतना बताना है कि कोई भी 
राज्य एक स्घतत्र देश उस समय तक नहीं कहा जा सकता, जब तक उसे 
अपने नागरिकों पर पर्ण रूप से शासन करने का अधिकार प्राप्त न हो 
और जब तक वह देश बाहरी हस्तक्षेप से रुकतंत्र न हो | बह दूसरी बात 
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है कि कोई राज्य जनता की भलाई के विचार से अपने अधिकारो' का 
कहाँ तक प्रयोग करता है । राज्य को हर प्रक.र के कार्य करने की शक्ति तो 
है, परन्तु वह जनता के अधिकारों या उसके हित के विरुद्ध कार्य नहीं 
करता | अन्तर्राष्ट्रीय मत के सम्बन्ध में भी यही बात है। राज्य इस मत 
के विरुद्ध काय तो कर सकता है, परन्तु जन्न तक मजबूरी ही न हो, वह 
इस मत के विरुद्तर जाना उचित नहीं समझता | इसलिए साव भौमिकता 
के सिद्धान्त में विश्वास करने वाले लोगो का मत है कि राज्य सिद्वान्त 
रूप से सर्वेशक्तिमान अवश्य है व्यवहारिकता के दष्टिकोरा या ओऔचित्य 
के विचार से वह अपनी शक्ति का प्रयोग करे या न करे | उनकी राय में 
सावंभौमिकता का सिद्धास्त नागरिक स्वतंत्रता या विश्व शान्ति के लिए 
घातक नहीं क्योंकि यह सिद्धान्त यह नहीं कहता कि नागरिकों के अधिकार 
सुरक्षित नहीं रहने चाहिए या एक देश को दूसरे के साथ मेल-जोल नहीं 
करना चाहिए । राष्ट्र स्वृतन्4 रहते हुए भी दूस” देशों के साथ मिलकर 
काम कर सकते हैं, उनसे व्यापारिक तथा सैन्य सन्धि कर सकते हैं। राज- 
सत्ता ओर नागरिकों के अधिकार में भी कोई पिरोध नहीं | कोई राष्ट्र 
नागरिकों के अधिकारो की श्रधिक से अ्रधिक रक्षा करता हुआ भी, राज- 
सत्ता प्राप्त राज्य रह सकता है । राज-सत्ता का अर्थ कंबल इतना है कि 
विपत्ति काल में यदि आवश्यकता पड़े, तो राज्य नागरिको के अधिकारों 
की परवःह न करते हुए भी उन्हें विशेष प्रकार के कार्य करने पर विवश कर 
सके लड़ाई तथा गह युद्ध के समय, प्रायः प्रत्येक देश में जनता के 
अधिकारों में कमी कर दी जाती है | ऐस्ता इसलिए किया जाता है कि 
राष्ट्र की स्वतंत्रता व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण हे राज- 
सत्ता का इसलिए केवल यही अ्थ है कि राज्य संकट काल में, विपत्ति 
को दूर करने के लिये, जो भी चाहे कर सकता है । 
सावेभोमिकता तथा सरकार में अन्तर 

सरकार का अ्र्थ उन सन्न कमचारियों से है जो राज्य के सचालन में 


सावंभौमिकता श्पछ 


भाग लेते हैं | यह एक स्थूल चीज़ है जिसे प्रत्येक मनुष्य देख सकता है । 
सावभौमिकता इसके. विपरीत राज्य का एक गौण गुण है जिसके कारस 
वह स्वतंत्र राष्ट्र कहलाता है| यह गुण अनुभव किया जा सकता है परन्तु 
देखा नहीं जा सकता । इसके अतिरिक्त सरकार सदा बदलती रहती है 
परन्तु राजसत्ता सदा एक सी ही रहती है। सरकार एक संगठन है, राजससा- 
एक शक्ति । राजसत्ता के समाप्त होने पर देश की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती 
है, परन्तु एक सरकार की समाप्ति से दूसरी सरकार उसका स्थान ग्रहण 
कर लेती है। 
सार्व भो मकता के विश्थधि स्वरूप 

सावमौमिकता का अर्थ कई मायनों में किया जाता है । इसलिए यह 
खग्रावश्यक है कि हम इसके विभिन्न स्वरूपों पर अच्छी प्रकार दृष्टि डालो । 


नामधारी राजसत्ता बनाम वास्तविक राजसत्ता (/70प्!६&/ का 
30७॥प०७॥ 0 ए७।' 688॥) 


सावभौमिकता नाम की भी हो सकती है और सच्ची श्री | इक्ष लैरड 
का सम्राट नामबारी राजसत्ता रखतौ है | वह कहने को तो सम्राट है परन्तु 
वास्तव में उसे किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं | वहाँ की असली 
शासक पा लियामेन्ट है । राजा तो केवल नाम के लिए ह्वी सम्राद कहा 
जाता है | इसलिये इंगलेंड में हम वहाँ के सम्राट को नाम का और वहाँ 
की पारलियामेन्ट को वास्तविक सावभौम कह सकते हैं । 


वैध राजसत्ता बनाम राजनैतिक राजसत्ता ( !,०९०) ०970 
7047009]| 50ए४67"० 27५9) 


राजसत्ता का दूसरा स्वरूप राजनैतिक और वैध सावंमौमिकता है। वैध 


राजसत्ता वह हे जिसे राज्य के लिए क़ानून बनाने का अधिकार प्राप्त है 


यथा जिसकी सत्ता को अ्रदालतें स्वीकार करती हैं। ऐसी संस्था इड्गलेण्ड 
की पालिंयामेन्ट है । 
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राजनैतिक राजसत्ता इसके विपरीत वह शक्ति है जो वैध राजसत्ता के 
पीछे निवास करती है तथा जिसकी इच्छा औ।< आज्ञा का पालन वैध राज- 
सत्ता को अवश्य करना पड़ता है । इस प्रकार की राजसत्ता प्रत्येक देश में 
मतदाताओ्रों के हाथ में रहती है। मतदाता चाहे क़ानून न बना सकें, चाहे 
न्वायालय उनकी आज्ञाओं का पालन न करे; परन्तु देश की व्यवस्थापिका 
सभा उनकी आशा का उल्लंघन नहीं कर सकती | राजनैतिक वैध राजसत्ता 
को उलट सकती है, इसलिए यह उससे कहीं अ्रधिक शक्तिशाली होती है। 
लोकप्रिय राजपत्ता (?0फपरकः $0ए०-शं४270ए) 

लोकप्रिय राजसत्ता का सर्वप्रथम प्रयोग रूसों ने किया था | किसी देश 
में यदि सारी बालिग जनता राजवाज के काम में भाग लेती है तथा अपने 
कानून स्वयं बनाती है तो ऐसे देश को लोकप्रिय राजसत्ता प्राप्त देश कहा 
जाता है | 
तथ्यतः बनाम विधानतः: र जसत्ता (706-780६०0प5 90[प्रा'० 
50५४००४27४९) 

कई बार बहुत से राष्ट्रों में क्रानूकी सम्राट दूसरा होता है और गद्दी 
पर क्ाविश्ञ सम्राट दुसरा | पिछुले दिनों सन्‌ १६३४ में इटली ने श्रत्रीसोनिया 
पर हमला करके वहाँ के राजा को गद्दी से निकाल दिया था। परन्तु दूषरे 
राष्ट्रों ने इटली को इस जीत को स्त्रीकार नहीं किया और वह अ्रब्ीसीनिया 
के पुराने सम्राट को द्वी वहाँ का राजा मानते रहे । ऐसी दशा में राजनैतिक 
विद्वान पदच्युत राजा को विधानतः (॥)0-0प/8) और गद्दी पर क़ाबिजञ 
राजा को तथ्यतः (/0०-792॥0) राजा मानते हैं। श्रफग़ानिस्तान में भी 
अ्रमानुल्‍ला के समय में एक ऐसी ही घटना हुई थी । अश्रमानुल्ला गद्दी का 
कानूनी मालिक था, परन्तु देश के कुछ लोगों ने विद्रोह करके उसे गद्दी 
से उतार दिया, फिर कुछ समय तक बच्चा सक्का गद्दी पर बेठा और फिर 
नादिरशाह अफगानिस्तान का असली शासक रहा ओर श्रमानुल्ला वहाँ का 
कानूनी सम्राट । परन्तु बाद में सारी जनता ने नादिरशाह को ही अपना 
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राजा स्वीकार कर लिया और फिर वह विधानतः तथा तथ्यतः दोनों तरह 
से वहाँ का राजा बन गया। 
तथ्यतः और विधानत: राजसत्ता बहुत समय तक अ्रलग-अलग 
अआदमियों के हाथ में नहीं रह सकती | कुछ समय पश्चात्‌ यह दोनों एक 
ही आदमी के द्वाथ में केन्द्रित द्वो जाती हैं । 
थोग्यता-प्र इन 
(१) सावर्भ/मिकता के स्वभाव को समकाइए ओर उसके प्रधान गुण बतलाइए | 
(२) ओस्टिन के सावभोमिकता सिद्धान्त की आलोचना कीजिए और उसकी 
अन्य सीमाओं पर प्रकाश डालिए । 
(३) सावभोमिकता की स्वतंत्र शक्ति की व्यवहारिक सरीमाएँ कोन सी हैं! 
(४) सावभोमिकता के सिद्धान्त का वणन कीजिए। इसके आवश्यक गुण 
क्‍या हैं: यू० पी०, १९४२ ) 
(९) निम्नलिखित शब्दों के अ्रथ स्पष्ट समझा इए-- 
(१) नामधारी सावभोमिकता 
(२) वास्तविक सावभौमिकता 
(३) विधानतः सावभ।मिकता 
(७) राजनैतिक सावभोमिकता 
(६) तथ्यतः ( 6-(७०५० ) और विधाननः ( [0०-]००७ ) सावभोमिकता की 
भिन्‍नता को स्पष्ट समझा इए । 

(७) आप सावभे।मिकता का अथ क्या समझते हैं? इसके मुझ्य अंगों का 
बणन कीजिये । ( यू० पी०, १९४२ ) 
(८) सावभोमिकता के गुण क्या हैं ? राजनैतिक श्रोर वैध सावभोमिकता में: 

क्या अंतर है ? ( यू० पी०, १९४७ ) 


न्‍करसयरनमसी ४ पे जनमन्‍कजीबइबक-स कक. पनसपमथा- हरमननम+ क>पहमनाफ-रदिका, 


चोदहवाँ अध्याय 


कानून ( >$७ ) 


क़ानून शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न त्र्थो) में किया जाता है। जब 
इस शब्द का प्रयोग प्रकृति के साथ किया जाता है तब इससे कार्य और 
कारण के फल का अथवा उस समानता का बोध होता है जिससे वस्तुओं 
के व्यवद्दार की विशेषताओं का पता चलता है । ऐसे प्राकृतिक क्ानूनों के 
उदाहरण में हम गुरुत्वाकषंण शक्ति का क़ानून ((॥8ए690॥ 4,8 ए ), 
लहरों का क़ानून ( 4,8७ ०0/ 5४0०५ ) तथा पानी की सतह के क़ानून 
€ [7%6 ]8णए $960 ५४७87 6७०5 408 0४6] ) के नम ले सकते 
हैं। ये क़ानून मौलिक क्रानून कहलाते हैं। ये स्थायी, अटल और निश्चित 
होते हैं । नागरिकशासत्र इस प्रकार के क्रानूनों से सम्बन्ध नहीं रखता। 
इसके विरुद्ध यह उन क़ानूनों से सम्बन्ध रखता है जो मनुष्य के अ च- 
रख अथवा व्यवहार से सम्बन्ध रखते हैं। 

सामाजिक जीवन के क़ानूनों का श्राशय उन नियमों से होता हे जो 
समाज के अन्दर रहने वाले मानव प्राणियों के पारस्परिक सम्बन्ध को व्य- 
वस्थित करते हैं। जिस समय इन क़ानूनों का प्रयोग, जन-मत अथवा समाज 
की नैतिक भावना के द्वारा किया जाता है उस अवस्था में ये सामाजिक 
कानून कहलाते हैं । ऐसे क़ानूनों में हम अतिथि सत्कार, गरीबों की सेवा, 
दान-पुण्य इत्यादि के नाम ले सकते हैं | जिस समय इनका प्रयोग राज्य 
की शक्ति द्वारा किया जाता है उस अबस्था में ये राजनैतिक या मनुष्यकृत 
क़ानून ( ?08४ए० ]9फ8 ) कहलाते हैं। जिस समय ये मानव आच- 
रण की आंतरिक भावनाश्रों से सम्बन्ध रखते हैं तब वह नेतिक क़ानून 


क़ानून २६१ 


कहलाता हे, जैसे कूठ मत बोलो, किसी को अपशब्द न कहो, कुतष्न न 
बनो इत्यादि | 
मनुष्यकृत कानूनों का स्वभाव ('४७४५7"७ ०६ 0४ ए० 48 ए७) 
नागरिकशाज्न में हम मनुष्यक्ृत क़ानूनों का श्रध्ययन करते हैं । हौलेंड 
( 770]]800 ) एसे कानूनों की व्याख्या इस प्रकार करता है--मनुष्यों 
के बाहरी आचरण को व्यवस्थित करने के लिये प्रत्येक देश को सावभौमिक 
सत्ता कुछ नियम बनाती है। इन नियमों का पालन प्रत्येक मनुष्य को 
करना पड़ता है । ऐसे नियमों को मनुष्यक्ृत कानून कहा जाता है। इनका 
पालन जनता की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ा जाता वरन्‌ राज्य की शक्ति के 
द्वारा कराया जाता है | 
निरंकुश (0080002) राज्यों में. शासक ही, सावभौमिक सत्ता का 
अधिकारी होता है | इसलिये ऐसे राज्यों में शासक को इच्छा ही क़ानून चन 
जाती है। परन्तु क्रानून बनाते समय निरकुश शासक को भी, लोगों के 
रीति-रिवाज, विश्वास, जनश्रतियाँ और स्वभाव का विचार करना पहुता 
है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो प्रजा विद्रोह कर बेठती है। इसके 
विपरीत प्रजातन्त्र राज्यों में क्रानून एक मनुष्य द्वारा नहीं वरन्‌ जनता के 
चुने हुए अथवा लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा दिश्चित किया जाता है । 
किसी भी क्रानून का उस समय तक नैतिक मूल्य नहीं होता, जब तक 
उससे सर्वसाधारण की भलाई नहीं होती और वह लोगों की वास्तविक 
श्रावश्व॒कताओं को पूरा नहीं करता। क़्लाननून वहीं पालन करने योग्य 
होता है जो जनता की भलाई की दृष्टि से बनाया गया हो | अच्छे और 
बुरे क्रानूनों की पहिचान हम आ्रागे चलकर इसी अध्याय में देंगे। यहाँ पर 
यह कहना पर्याप्त है कि यदि कोई क़ानून जनता के सच्चे द्वित की रक्षा 
करता है तो वह एक अच्छा क़ानून कद्दा जा सकता हे | 
मनुष्यकृत क़ानूनों के प्रकार (5748 ० ?०थं0ए० 449७७) 
मनुष्यकृत क्वानून दो प्रकार के होते हैं :-- 
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(१) व्यक्तिगत क़ानून एए9४०९ 7,#छत $)--व्यक्तिगत क़ानून 
वह क़ानून है जो दो मनुष्यों के आपस के सम्नन्धों को व्यवस्थित करते 
हैं। इन कानूनों का मनुष्य के सामाजिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं होता। 
वह केवल, एक नागरिक का दूसरे नागरिक से क्या सम्बन्ध होना चाहिए, 
इसका निर्णय करते हैं | इन क़ानूनों के उदाहरण में हम कज़ के क़ानून 
(,8ए४8 07 )00898) जायदाद खरीदने-बेचने के क़ानून (70'87867' 
0 ?7079९०४५), दृक़शुफ़ा का क़ानून ([,9 93 07 /0/'.0-07]0009) 
इत्यादि के उदाहरण दे सकते हैं । 


(२) सावजनिक क़ानून (?:0!0 ,8फ़ञ5)--सा्वजनिक क़ानून 
वह क़ानून है जो जनता के राज्य के साथ सम्बन्ध का निर्णय करते हैं। 
इन कानूनों के द्वारा मनुष्यों को बताया जाता है कि उन्हें किस प्रकार के 
काय नहीं करने चाहिएँ। इन क़ानूनों को तोड़ने वाले व्यक्ति समाज तथा 
राज्य के प्रति श्रपराधी समझे जाते हैं। इन क़ानूनों में चोरी या डकैती, 
खून, धोखादेई इत्यादि के क्रानून शामिल किये जाते हैं। उपरोक्त 
कानूनों के अतिरिक्त और भी कई प्रकार के क़ानून होते हैं। इनमें निम्न- 
लिखित मुख्य हैं । 


(१ वेधानिक कानून ((०॥४प्र7०7७। 4,8७98)--वैधानिक 
क़ानून हम ऐसे कानूनों को कहते हैं जो किसो देश की शासन व्यवस्था का 
निर्णय करते हैं | इन क़ानूनों में राज्य की बनावट, व्यवस्थापिका, कार्य- 
कारिणी तथा न्याय सभा का स्वरूप, राज्य के अंगों का पारस्परिक सम्बन्ध, 
आर राज्य के प्रति नागरिकों के अधिकारों तथा कर्तव्यों का वर्णन होता 
है। किसी किसी राज्य में वैधानिक क़ानून का उस प्रकार संशोधन नहीं 
किया जा सकता ज़िस प्रकार दूसरे कानूनों का किया जाता है। उन्हें बद- 
लने के लिये एक खास व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार 
वैधानिक क़ानून देश के साधारण क़ानूनों से भिन्न रहते हैं । 
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(२) संविधि (809/7६०४)- देश की व्यवस्थापिका सभा द्वारा 
बनाए गए कानूनों को संविधि या स्टैयूट भी कहा जाता है। 

(३) अस्थायी क़ानून (0790797008)--देश की सरकार द्वारा 
असाधारण और आवश्यक परिस्थितियों का सामना करने के लिये कुछ 
थोड़े समय के लिये पास किये गए क़ानूनों को अस्थाई क़ानून या और्डि- 
नेन्स कहा जाता है | इमारे देश के लोग इन क़ानूनों से मली भाँति परि- 
चित हैं । अग्रेज्ी राज्य में यह क्रानून समय-समय पर छै महीने के लिये 
गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किये जाते थे । 

(७) नज्ञीरं अथवा वादजनित विधान ((088९ [,8 फ़ ४)--वह 
क़ानून जो अदालतों के फेसलों द्वारा बनाया जाता है। केस ला या वादजनित 
विधान या नज़ीरे कहलाता है। यह नजीरे वकील लोग अपने मुक़दमों की 
पैरवी में बहस के समय पेश करते हैं । 

(४) साधारण क़ानून ((४००७80०7 .,998)--ये वे क्रानून हैं 
जो किसी व्यवस्थापिका सभा द्वारा तो नहीं वरन रीति-रिवाजों के आधार 
पर अदालते' प्रयोग में लाती हैं। इज्जलेश्ड में इसी प्रकार के क़ानून 
अधिक प्रयोग में आते हैं | बहुत पुराने काल से प्रचलित होने के कारण 
इन क़ानूनों को वही स्वरूप मिल जाता है जो व्यवस्थापिका सभा द्वारा 
पास क़ानूनों को | भारतवर्ष में इस प्रकार के क़ानून, गोद लेने के क़ानून, 
सत्रीघन के क़ानून, शादी-विवाह इत्यादि के क़ानून हैं । 

( ६ ) शासन सम्बन्धी क़ानून € -वंशांगां&४708॥97० 
7,9ए8 )# “>डाइसी ( 4)6८9 ) शासन सम्बन्धी क़ानूनों की व्याख्या 
... #॥ ताधात807807० [,8ण8 87०6 0॥06 ।'प68 छ]00 0०९६0"07076 
496 9087007 870 ॥8७०॥0४98 07 &!] 50६0० ०गी०ंं४)8, 46 पा) 
प्रडडा।8 874 [रं0॥06४ ० एणंए०४७ व0ए४7978/8 ॥ ४७7० 06७॥- 
40288 जात 0#टांशी58 88 ०960768070%87ए768 04 ध6 50806, #&ज्दे 


970०66१7७ ७9ए शागरैंठ0 686 फाष्टागाॉ8 छायते ]809]7068 ७76 67 : 
48070०0” ,--797०८५) 
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इस प्रकार करता है, “ये वे क़ायदे हैं जिनसे सब सरकारी कर्मचारियों के 
पद और ज़िम्मेदीरयों का, श्राम लोगो के सरकारी कर्मचारियों के साथ 
व्यवहार करने के अधिकार और कतंव्यों का, और जिस प्रकार से इन 
अधिकारों और ज़िम्मेदारियों का प्रयोग किया जाता है उन सब का निर्णय 
किया जाता है । ये क़ानून, फ्राम्स में चालू हैं ओर इज्ञलैण्ड के क़ानून से 
बिलकुल भिन्न हैं। फ्रांस में, जन्र, राज्य के कर्मचारी कोई जुर्म करते हैं तो 
उनका मुकदमा देश के साधारण क़ानूनों या साधारण अ्रदालयों के द्वारा 
नहीं किया जाता। उनके लिए ख़ास क़ानूनों का प्रयोग किया जाता है | 
इन्हीं कानूनों को शासन सम्बन्धी क़ानून कहते हैं । उनके मुक़दमे खाख 
अदालतें करती हैं जिन्हें शासन सम्बन्धी अदालतें कहा जाता है। 

(७) अन्तराष्ट्रीय क़ानून ( 7६079] 4,89७)-- : 

अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून वह नियम या रीति-रिवाज है जो विभिन्न राष्ट्रों के 
पारस्परिक सम्बन्ध को व्यवस्थित करते हैं | इन नियमों को साधारण तौर 
पर क़ानून नहीं कद्दा जा सकता क्योंकि इन पर पालन कराने के लिए 
कोई ऐसी शक्ति नहीं होती जो विभिन्न रा'ट्रों को इन्हें मानने के लिए 
विवश कर सके । न इन नियमों की श्रवहेलना करने वाले राष्ट्रों को दंड 
देने के लिए कोई शक्ति होती है | इन नियमों का पालन केवल विभिन्‍न 
राष्ट्रों की नेतिक भावना पर अवलम्बित रहता है । 
3 २. कानुन ओर कुड् दूसरे तलों में अन्तर 

क़ानून ओर आचार-शाख््र का सम्बन्ध ( ],898 ०7५ -]70॥708 ) 

गआ्ाचार-शासत्र मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का विशान है। वह 
नागरिकों के लिए. आदश सदाचार के नियमों को निर्धारित करता हे । 
राज्यकृत कानूनों का आदर्श भी यही है कि नागरिक नैतिक रिद्धान्तों पर 


चले । इस प्रकार राज्यकृत क्रानून भी यथासम्भव श्राचार शास्त्रों में 
धर्शित सदाचार सम्बन्धी नियमों का ही पालन करते हैं। क्वानून उस 
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दशा में प्रभाबोत्पादक हो सकते हैं जब वे मनुष्यों के नेतिक बिचारों के 
संरक्षक दों। परन्तु इस सम्बन्ध का यह अर्थ कदाषि नहीं समझना 
चाहिये कि क़ानून और आचार-शास्त्र एक ही चीज़ है। बास्तव में 
अ्रनेक कारणों से बह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्‍न भी हैं। 

क़ानून ओर आचार-शास्र में भिन्नता 


( १) सर्वप्रथ्म राज्यकृत क़ानून और आचार-शास्त्र में यह भिन्नता 
है कि राज्यकृत क़ानूनों का पालन राज्य की शक्ति पर निर्भर होता है। 
परन्तु आचार-शास्त्र के नियमों का पालन मनुष्य के अन्त:मरण तथा 
उसकी नेतिक भावना पर निर्भर रहता है। 

(२ ) दूसरे राज्यकृत क़ानूनों का सम्बन्ध केवल मनुष्यों के बाहरी 
कतंव्यों से रहता है। आचार-शास्त्र के नियमों का सम्बन्ध मनुष्य के आन्तरिक 
ओर वाह्म दोनों प्रकार के आचर>छों से रहता है । राज्यक्ृत कानूनों के 
सम्बन्ध में राज्य केवल उन्हीं लोगों को सज़ा देता है जो चोरी, खून, 
डकैती इत्यादिक जुर्म करके देश के साधारण क़ानूनों की अ्बहेलना 
करते हैं। यह उन लोगों को सज्ञा नहीं देता जो श्रविश्वासी, भूठे 
या अ्रकृतश्ञ होते हैं | इसके विपरीत आचार-शास्त्र के नियम न केवल 
यह कहते हैं कि चोरी, खून या डकैती करना पाप दे वरन्‌ बह यह भी 
कहते हैं कि मनुष्य को अकृतश, अविश्वासी या कूठा नहीं होना चाहिए । 


(3 ) राज्यकृत क़ानून, बहुत सी बातों को जो नैतिक दृष्टि से 
अनुचित हैं, जेसे अकृतशता, विश्वासघात और भ्ूूठ बोलना इत्यादि बुरा 
नहीं समभते | बहुत सी अवस्थाश्रों में तो जैसे जिदेश-नीति निर्धारित 
करने में, इन चीज़ों को अपनाया भी जाता है | दूसरी तरफ राज्य बहुत 
सौ बातो को जो नैतिक दृष्टि से पूर्णरूपेण उचित हैं जैसे सड़क के दाई 
ओर चलना, तेज्जी से गाड़ी चलान! इत्यादि अनुचित समझता है और 
ऐसा करने के लिए लोगों को सज़ा देता है | वास्तव में आचार-शात्न के 
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नियम नैतिक कर्तव्यों से सम्बन्ध रखते हें और राज्यदत्त क्रानून शासन 
सम्बन्धी कतंव्यों से | 
प्राकृतिक और मनुष्यकृत क़ानूनों का सम्बन्ध ( [0०]80078॥9 
9०४ए०७॥ पद्वाप्रा॥)। 7.,9ए9 370 र70शआ/ं#ए6  /998 ) 
प्राकृतिक क़ानून का अथ राजनेतिक दाश निकों ने कई प्रकार से किया है। 
औक और स्टोइक लेखक प्राकृतिक क़ानून को तक (,087० ) या 
अन्तःकरण का क़ानून समझते थे | रोमन भी इसी प्रकार प्राकृतिक 
नियमों को मानव कतंव्य का सच्चा क़ानून समभते थे | उनके विचारानुसार 
प्राकृतिक क़ानून मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट तक का नमूना था। उनका 
राज्यकृत क़ानून ( उंप5 (७०४४ंपणा ). प्राकृतिक क़ानून ( वेंप७ 
९४४४०७]० ) पर अ्रवलम्बित था | मध्यकाल में भी प्राकृतिक क़रानूनों 
को ईश्वर के क्रानूनों के समान समझा गया । इसलिए प्राकृतिक क़ानूनों 
का असली अर्थ यह मालूम होता हे कि येठे आदर्श नियम हैं जो 
प्रत्येक समाज में उनके नागरिकों की अधिकाधिक उन्नति के लिए 
आवश्यक हैं | इस अर्थ में राज्य के सभी क़ानून प्राकृतिक नियमों के 
अनुसार ही होने चाहिएँ। परन्तु कभी-कभी प्राकृतिक क़ानून शब्द का 
प्रयोग भौतिक क़ानूनों (2॥एशं०७ 7,898 ) के अथ -में भी किया 
जाता है. जैसे अग्नि का क़ानून, पानी का क़ानून, इत्यादि | ऐसी दशा 
में प्राकृतिक और राज्यकृत कानूनों में निम्नलिखित भेद होते है--- 
आकृतिक ओर मक्ुयक्ृत कानूनों में भेद )70/"6706 9९ छ०७॥ 
ए॥एथां०क) 4,0ए8 9४7५ 70शआ/0ए6 4,898 ) 

(१) प्राकृतिक या भौतिक क़ानून प्रकृति को घटनाओं की समानता 
का वर्णन करते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति क़ानून, या वागु का क़ानून, 
इत्यादि | परन्तु राज्यक्ृत क्रानून नागरिकों के आचरण का निमंत्रण 
करने के लिए बनाए जाते हैं । 

(३) प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कोई घटना हो, तो हम समभतते हैं 
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कि वह क़ानून ग़लत था | परन्तु यदि कोई मनुष्य राज्य के नियम के 
विरुद्ध काम करे तो इम उस क़ानून को गलत नहीं समभते, बल्कि ऐसे 
मनुष्य को अपराधी ठहराते हैं और उसे सज़ा देते हैं। 


(३) भौतिक कानूनों को मनुष्य केवल खोज निकालवा है, वह उन्हें 
बनाता नहीं; परन्तु राज्य के क़ानूनों को मनुष्य स्वयं बनाता है। 

(४) भौतिक क़ानून स्थाई और सदा एक से रहते हैं, परन्तु राज्य के 
नियम अदलते-बदलते रहते हैं, वह तोड़े जा सकते हैं; तथा हर एक देश 
में अलग होते हैं | 


8३. कानूनों के स्रोत ( 50प"068 0 4,8फ8$ ) 

ग्राधुनिक संतार में, अधिकतर क़ानून व्यवप्थापिका सभा द्वारा 
बनाए जाते हैं; परन्तु इसके अ्रतिरिक्त कानूनों के दूधरे स्रोत भी हैं-- 

(१) रीति-रिवाज़ ( (४१४८078 )--बहुत से रीति-रिवाज़ पुराने 
पड़ जाने पर क़ानून का रूप धारण कर लेते हैं ओर राज्यद्वारा स्वीकृत 
हो जाते हैं।बात यह है कि रीति-रिवाज्ञ इमारी आवश्यकताश्रों के 
अनुसार ही बनते हैं, उनका धीरे धीरे विकास होता हे; अतः उनका 
हमारे पूर्व इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। सम्यदा के प्रसव कल 
में रीति-रिवाज ही जनता के क़ानून थे । आजकल भी बहुत से पुराने 
रीति-रिवाज़ हमारे क़ानूनों में शामिल हैं | इंगलेंड का कौमन ला 
( (0००४४77०7॥ 7,99 ) प्राचीन रीति-रिवाज्ञों पर ही श्रवलम्बित हे । 

(२) धार्मिक सिद्धान्त (8०॥827008 ?7"8०४0०6४)--पुराने 
समय में रीति-रिवाज़ों तथा धर्म में कोई अन्तर नहीं था, रीति धर्म के 
आधार पर ही बनती थी | आजकल भी बहुत से देशों में जातियों के 
क़ानून उनके धर्म पर अवलम्बित हें। भारत में हिन्दू और मुसलमानों 
के क़ानून (प्रांग0५ वे )(०907०6०७7 4,29७) स्मृतियों, 
कुरान व इदीस ही में पाए जाते हैं, जो इन जातियों के धर्म ग्रंथ है । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि घ्म जातियों के कानूनों के विकास में मुख्य 
भाग लेता है | 


(३) प्राचीन नीति-शाख्र (8.06760 000068)--पुराने समय 
में लोग, समाज के धार्मिक नेताओं द्वारा बनाए. गए नीति शात्रों का 
पालन करते थे, जैसे मोजेज़ञ का क़ानन मनु के क़ानून, कुरान हृदौस के 
क़ानून इत्यादि । इन नीति-शास्रों में, धर्म के आधार पर सदाचार के 
नियम वर्णित हैं| लोग इनका व्यवहारिक रूप में पालन करते थे। इन 
इन नीति शार््रों के आधार पर भी बहुत से देशों के वर्तमान क्रानून 
बनाए गए हैं। 

(४) कानूनी फ़ेसले और नज़ीरें ( 9॥897%"6४॥४07 
476 &09]प्रवा ०8007 ० 56298] 0602 0758 870 
2/"608(6९7४3 )--ज्यायाधीश, राज्य के क्ानूनों को, विशेष मुक्ृदर्मों 
की श्रावश्यकता के अनुसार व्यवहार में लाते हैं। इस प्रकार वह क्वानून 
की व्याख्या करते हैं और समाज की बदलती हुई परिस्थिति के अनुसार 
उसमें संशोधन करते हैं। न्यायाधीशों द्वारा बनाये गए ऐसे क़ानून अगत्ते 
मुक़॒दर्मों के फेसले के लिए नज़ीरें माने जाते हैं | इस प्रकार से भी नए 
कानूनों का जन्म होता हे । 

(४ वैज्ञानिक चचो (80070० 00प5४णा)--बड़े बड़े 
वकील और क्रानूनी पंडित कानूनों के, अपनी समक के अनुसार अर्थ 
लगाते हैं; और नए क़्राबूनों के बनाने की ग्रावश्यकता का सुझाव पेश 
करते हैं । इस प्रकार वह क़ानून की सीमा की वृद्धि करते हैं । 

(६) नैतिक न्याय (24प0ा४ए)--जब किसी मुक़॒दमें का फैसला 
करने के लिए कोई विशेष क़ानून नहीं मिलता तब न्यायाधीश नैतिक न्याय 
(7.(०४४) या शुद्ध अन्तःकरण के सिद्धान्त के आधार पर मुक्रदमों का 
फेसला करते हैं, और इस प्रकार एक नए क़ानून का निर्णय करते दें । 
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नैतिक न्याय (:4 0०६०) इस प्रकार एक तरह का न्यायाधीश द्वारा बनाया 
गया क़ानून है। 

(७) व्यवस्थापिका सभा (7,०2890०/"०)--वतंमान समाज में 
सबसे अ्रधिक क़ानून देश की व्यवस्थापिका सभा द्वारा बनाए जाते हें। 
इन क़ानूनों को प्रत्येक श्रदालत को मानना पड़ता है | 
अच्छे ओर खराब क़ानूनों की पहचान (7)5#79८४४07 ४७6 

४887 8000 9870 796 4,975) 

राज्य की व्यवस्था नागरिकों के सुखद जीवन तथा उन्नति के उद्दे श्य 
से की जाती है | राज्य अपने इस उद्दं श्य की -पूर्ति के लिये क़ानून बनाता 
है। दूसरे शब्दों में कानूनों का अस्तित्व स्वयं अपने लिये नहीं वरन्‌ जनता 
के युखद जीवन के लिये होता है | क्रानून कोई स्वयं आदश नद्दीं वरन्‌ 
आदर्श तक पहुँचने के लिए एक साधन है । सच्च क़ानूनों का एक ही 
आदर्श दोता है और वह्द यह कि वह जनता की अधिक से अधिक सेवा 
कर सके; तथा उनके व्यक्तितत्व के विकास में सहायक सिद्ध हो सकें | यदि 
राज्य का कोई कानून इस पजैक्षा में पूरा उतरता है, अश्रर्थात्‌ वह जनता 
के सुख की वृद्धि करता है तो वह क़ानून अच्छा कहलाता है; इसके विप- 
परीत, यदि कोई क़ानून जनता के अधिकारों का विनाश तथा उसके सुख 
की हानि करता है, तो वह क़ानून बुग होता है । 

कुछ लेखकों का कहना है कि क़ानूनों के विषय में अच्छाईं और बुराई 
का प्रश्न ही >हीं उठन, चाहिये। क़ानून एक राज्य का आदेश है । वह 
प्रत्येक दशा में माना जाना चाहिये | कोई क़ानून इसलिये क़ानून नहीं 
होता कि वह जनता की मलाई के लिये बनाया गया है, वरन्‌ इसलिये कि 
वह सावंभौम सत्ता का आदेश हे। परन्तु हमारी राय में यह मत एकदम 
निकृष्ट है। क़ानून को उसके उद्द श्य से अलग नहीं किया जा सकता | 
“त्येक क्वानून के बनाते समय राज्य का कोई न कोई उद्दे श्य श्रवश्य दोता 
हैं | यदि यह उद्दे श्य जनता का सांस्कृतिक अथवा आर्थिक श्रथवा सामाज्ञिक 
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विक,स है तो वह क़ानून अच्छा तममझना चाहिये, यदि उस क़ानून से 
जनता के अधिकारों का हनन द्वोता हे तथा उसकी प्राकृतिक उन्नति में 
बाधा पड़ती है तो उस क़ानून को निकृष्ट समझना चाहिये। 

संक्षेप में हम कानूनों की अ्रच्छाई के निम्न रूप दे सकते हैं :-- 

(१) सर्वप्रथम, क़ानूनों की अच्छाई की परख उनक्री मनुष्य के 
व्यक्तित्व के विकास में सहायता देने की शक्ति है । यदि कोई क़ानून 
नागरिकों को उनकी नैतिक, सामाजिक अ्रथवा आध्यात्मिक उन्नति करने 
में मदद करता है तो वह अच्छा क़ानून है, इसके विपरीत यदि कोई 
क्रानून जनता का दप्तन करता है अथवा समाज के केवल कुछ मुट्ठी मर 
मनुष्यों को, उनके व्यक्तित्व के विकास की सुविधा देता है, तो वह क्रानून 
निकृष्ट है । 

(२) दूसरे, अच्छे क़ानून की परख यह है कि जनता उस क़ानून की 
आशा का पालन स्वेच्छा से करे, और उस पर अमल करते समय इस 
बात का अनुभव करे कि वह क़ानून उसकी मलाई और उन्नति के लिये 
है । दूसरे शब्दों में, जनता राज्य के किसी क़ानून का इसलिये पालन न 
करे कि उसकी अवहेलना से उसे दंड मिलेगा, वरन्‌ इसलिये कि उस 
क़ानून का पालन उसकी अपनी नैतिक उन्नति के लिये आवश्यक हे | 

(३) तीसरे, अ्रच्छे क्रानून की पहिचान यह है कि वह जनता को उसके 
नैतिक और प्राकृतिक अधिकारों से वंचित न करे । 

(४) चौथे, अ्रच्छ क़ानूनों का निर्माण जनता की इच्छा के अनुसार 
होना चाहिये । दूसरे शब्दों में उनकी व्यवस्था केवल ऐसे व्यक्तियों के 
द्वारा होनी चाहिये जो वास्तव में जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व कर सके | 

जब कोई क्रानून ऊपर लिखी हुई चार परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता हे, 
तभी वह एक आदर्श क़ानून कहा जा सकता है । परन्तु आजकल हम 
देखते हैं कि संसार के सभो राष्ट्रों में इस प्रकार के कानून देखने में नहीं आते 
प्रायः प्रत्येक देश में ही, कुछ न कुछ क़ानून ऐसे श्रवश्य होते हैं, जो जनता 
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के श्रधिकारो की रक्षा नहीं वरन्‌ उनकी श्रवहेलना करते हैं | प्रश्न उठता 
है कि क्‍या जनता इस प्रकार के क़ानूनों को मी मानने के लिये बाध्य है ! 
यदि नहीं तो राज्य के ऐसे कानूनों को किस प्रकार और किस दशा में 
अवहेलना की जा सकती है ! 
बह अवस्थाएँ जिनमें नागरिक राज्य के क़ानूनों की अवहेलना 

कर सकते हैं (007)060078 प76097 ज्ञगांटला ९०0९४ 

0७7 0]8006ए 8090७ 79 ए85 ) 

जब राज्य का कोई विशेष क़ानून इस दृष्टि से खराब है कि वह मनुष्य 
के सदाचार के विकास में बाधक सिद्ध होता है; और ऐशा किसी व्यक्त 
विशेष के साथ नहीं. वरन सारी जनता के साथ होता है, तो उस क़ानून 
की अवहेलना करना जनता का नैतिक अधिकार हो जाता है | हम इसी 
अध्याय के पिछुले पष्ठों में बतला चुके हैं कि किसी क़ानून का पालन 
इसलिये नहीं करना चाहिये कि वह राज्य की आशा का प्रतिपादक है, वरन 
इसलिये कि हम यह अनुभव करे कि इस क़ानून के पालन करने से हम 
अपनी स्वयं की उन्नति करते हैं। अतः यदि कोई क़ाबून जनता के द्वित 
की रक्षा नहीं करता वरन्‌ उसके मौलिक अश्रधिकारों पर कुठाराघात करता 
है, तो जनता का धर है कि वह ऐसे क़ानून का अपनी पूरी शक्ति के 
साथ मुक़ाबला करे | 

* परन्तु यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सरकारी क़ानून की श्रव- 

हेलना करने से पहिले, हमें इस बात का निश्चय कर लेना चाढिये कि 
जनता, अ्रवशा आंदोलन के काय॑ में हमारे साथ है अथवा नहीं | यदि 
जनता की नेतिक भावना इमारे साथ नहीं है तो अवशा आंदोलन आरभ 
करने से कोई भी लाभ न होगा | दूसरे, अ्रवज्ञा करने से पहिले यह भी 
देख लेना चाहिये कि उस क्रानून को रद्द कराने के लिये हमने दर प्रकार 
के वैधानिक तरीकों का प्रयोग किया है अ्रथवा नहीं | श्रवशञा आंदोलन तो 
एक खतरनाक वीमारी की आखिरी औषधि होनी चाहिये, प्रथम नहीं । 
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सर्वप्रथम, जनता के सहयोग से,, सरकार पर यह बात दर्शाने का प्रयत्र 
करना चाहिये कि अमुक क़ानून जनता का श्रहित करता है। इसके 
पश्चात्‌ यदि सरकार उस क़ानून को रद्द न करे तो व्यवस्थापिका सभा के 
अगले चुनाव के समय, इस प्रश्न पर जन-मत लेना चाहिये, श्रर्थात्‌ उस 
विषय को चुनाव का एक मुख्य प्रश्न ([7]९0007 78800०) बनाना 
चाहिये। यदि इस आंदोलन के पश्चात्‌ सरकार सार्वजनिक इच्छा के 
अनुसार काम करे तो ठीक है अन्यथा सरकार को नोटिस देकर उस क़ानून 
के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ कर देना चाहिये। सविनय 
अवशा आंदोलन का अ्रथ यह द्वोता है कि जनता क़ानून तोड़ने में हिंसा 
का व्यवहार न करे वरन्‌ अ्रहिंसात्मक तरीक़ों से काम ले। आज दसमारे 
देश के वासी, महात्मा गांधी के नेतृत्व के कारण हस सविनय अवज्ञा 
अ्रांदोलन के अर्थ को मली माँति ज्ञान गये हैं। गांधीजी के सारे भी 
आंदोलन अद्विसात्मक थे और उन्होंने कभी भी हिंसा का प्रचार नहीं 
किया | सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस प्रकार, संसार को भारत के राष्ट्रपिता 
मद्दात्मा गांधी की अनुपम देन है। 
क््या मनुष्य किसी दशा में फौज में काम करने से इन्कार कर 
सकता है ? (()७॥ 9 ०[(ंगल्‍७॥ 76/प४९ 60 59"ए० 47 $)९ 
कैजाए णएवला ००6ते पए०छा ४040 850 पराव6/ क्षण्ष्र 
0॥7८प्778697088 ?) क 
पिछुले प्रश्न सेह्डी मिलता -जुलता एक और पश्न है जो कभी कभी 
राजनेतिक विद्वानों से पूछा जाता है; श्रौर वह यह कि क्‍या किसी दशा 
में कोई नागरिक, सरकार की आशा के विरुद्ध, फौज में काम करने से 
इन्कार कर सकता है ! 
इस प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल स्पष्ट है। यदि किसी देश की सर- 
कार श्रपनी जनता से फ़ौज में भरती होने के लिये इसलिये कहती है कि 
डस देश को किसी विदेशी आक्रमण से अपनी रक्षा करनी हे, अथवा 


क़ानून २७रे 


श्रपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी है, तो नागरिकों का धर्म है कि वह 
अपने राष्ट्र की इज्ज़त क्रायम रखने के लिये दर प्रकार की कुरबानी दें, 
तथा अपने प्राणों की आहुति देने से मी मुह न मोड़ें | परन्तु यदि किसी 
देश की सरकार किसी दूसरे मुल्क पर चढ़ाई करने, या उत्तकी स्वतंत्रता 
का अपहरण करने के लिये, जनता से फ़ौज में मरती होने के लिए कहती 
है, तो ऐसी दशा में. जनता का धर्म हो जाता है कि वह एसे घृणित कार्य 
में सरकार का हाथ बटाने से इन्कार कर दे | युद्ध में लाखों नागरिकों के 
अमूल्य जीवन, करोड़ों रुपये की धन-सामग्री, तथा जनता के सुख और 
ऐश्वर्य की बलि देनी पड़ती है। इसलिये युद्ध केवल ऐसी ही दशा में 
करना चाहिये जन्न इसके बिना राष्ट्र की स्वतन्य्ता अथवा मान कायम न 
रह सके । साम्राज्यवादी उद्दे श्यों के लिए. किये गये युद्ध में जनता का धर्म 
है कि वह किसी भी प्रकार का सहयोग न दे । 


योग्यता-प्र इन 


(१) क़ानून की व्याख्या कीजिये । उसके विभिन्न प्रकार क्या हैं ? नागरिकशास्त्र 
में कौन से क़ानून का अध्ययन किया जाता है ? 

(२) क़ानून के विमन्न खोत कोन से हैं ? 

(३) क़ाबून ओर नीतिशाख्र के सर्बन्ध पर प्रकाश डालिये। 

(७) “क़ानून राज्य को इच्छा का स्वरूप है”। “क़ानून सावजनिक मत का 

' स्वरूप है ।” क्‍या इन दोनों कथनों में कोई पारस्परिक भिन्‍नता है ? 
(२) प्राकृतिक क़ानून क्या हैं ? उनका नागरिक कानूनों से कैसा सम्बन्ध है! 
( यू० पी०, १६३३ ) 

(६) क्या आप अच्छे क़ानून ओर ख़राब क़ानून को पहिचान सकते हैं? यदि 
हाँ, तो इस पहिचान का क्या आधार है? आप खराब क़ानून को केसे रद 
करेंगे ( यू० पी ०, १६३२, १६३६ ) 

(७) क़ानून की व्याख्या कीजिये । क़ानून के स्रोत ओर उनके प्रकार कोन कौन 
से हैं! ( यू० पी०, १९३२, १९३६, १९४२ ) 

श्र 


२७४ नागरिकश्नात्र के सिद्धान्त 
(८) निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये-- 

(१) वैधानिक क़ानून 

(२) स्टैचूट्स 808600॥65. . .. . 

(३) साधारण क़ाजून 

(४) नैतिक न्‍्याव (770 पां(5) 

(९) क्‍या नागरिक को राज्य के द्वारा आदेश दिये जाने पर युद्ध से इन्कार 
करने का अधिकार है ? किन परिस्थितियों में वह राज्य के आदेश का विरोध 
कर सकता है ! ( यू० पी०, १९३४ ) 

(१०) क़ानून का उद्देश्य क्या है ? क्या आप एक ऐसे राज्य को प्रतिमा खींक 
सकते हैं जहाँ कोई क़ानून न हो । ( यू० पी०, १९४२ ) 


पंद्रहवाँ अध्याय 


राज्य का संविधान ( 0005007000॥ ०0# ६४॥० 88966 » 


६ १. संविधान का अथं ओर आवश्यकता 


संविधान का अथ 

संविधान शब्द की व्याख्या भिन्न-भिन्न लेखकों ने भिन्न-भिन्न प्रकार 
से की है । प्रसिद्ध राननीतिश डाइसी ( ॥)6८ए )* लिखता है 
“शासन संबिधान उन राजकीय नियमों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यज्ञ रूप से राज्य पर अपना प्रभाव डालते हैं।” गिलक्राइस्ट 
( 0७3]८४॥780 ) इसकी व्याख्या इस प्रकार करता है, ' ये वे क्रानून 
ओर क्वायदे हैं जो लिखित या अलिखित रूप में शासन की व्यवस्था का 
निश्चय, उसके विविध अंगों के अ्रधिकारों का वितरण, तथा उन आम 
सिद्धान्तों का निश्यय करते हैं भिनके अनुसार किसी देश की सरकार 
चलाई जाती है |” ब्राइस ( ]3/'ए०९ ) कै अनुस,र “शासन संविधान 
उन नियमों को कहते हैं जो सरकार के आकार का निण य और उसके 
प्रति नागरिकों के श्रधिकार और कतंव्यों का निश्चय करते हैं ।”” लीकौक: 
( 7,09७०००८)८ ) ने इसकी परिभाषा केवल छुः शब्दों में की हे, उसके 
कथनानुसार, “किसी राज्य के ढाँचे को उसका शासन विधान कहते हैं ।”” 
इस प्रफार हम देखते हैं कि संविधान उन कायदों और कानूनों का समूह 
है जो चाहे लिखित हों अथवा अलिखित, जिनके अ्रनुसार किसी देश 

का शासन चलाया जाता है । 

... #८॥ ]] फप्रो०8 त्रगंत तांए००धड 07 ातवाएल्लीए.. 8००६ 
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संविधान की आवश्यकता 

शासन को जन-मत के अनुसार चत्वाने के लिए. तथा ज्ञासकों को 
जनता के हित के विरुद्ध मनमाने तरीक़ों पर काम करने से रोकने के 
लिए उसे कुछ ख़ास कानूनों ओर कायदों में आबद्ध करना पड़ता है । 
सरकार का संगठन सारे देश में नीचे से ऊपर तक फेला रहता है । गाँव 
के चौकीदार से लेकर सरकार के बड़े से बड़े कमंचारी सरकार के सद्भजठन 
के अन्तर्गत काम करते हैं| इसलिए यह आवश्यक है कि सरकार के इन 
विभिन्‍न कर्मचारियों के श्रधिकार तथा कतंव्य भली भाँति स्पष्ट रूप से 
वर्शित हो जिससे वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। इन 
नियमों के न होने से शासक जालिम बन जाते हैं और जनता के अ्रधिकार 
सुरक्षित नहीं रहते | इसलिए, प्रत्यक राज्य में कुछ ऐसे नियमों की 
आवश्यकता पड़ती है जो चाहे लिखित हों या अलिखित, परन्तु जो 
शासम की शक्तियों को सीमित रख सके तथा उसके विभिन्‍न श्रगों का 
कार्य भमली भाँति बतला सके । इन्हीं नियमों को शासन-संविधान कहा 
जाता है । 
संविधान को आवश्यकताएं (ह०१परांछं ६69 07 (00)8/गरणल 00) 

गेटल ( (+९४६०) ) अच्छे संविधान के लिये निम्नलिखित गुण 
अनिवार्य बतलाता है--- 

(१ ) स्पष्टता ( 0१9/४५६ए ०". 0#7रा।७7९88 )--प्रत्येक 
शासन संविधान स्पष्ट और सुलझा हुआ होना चाहिये । इसमें किसी 
प्रकार कौ संदेहयुक्त बातें नहीं होनी चाहियें। कोई भी उसे पढ़कर समझ 
ले और उसके मन में दोश्रमली बात पेंदा न हो। शासन संविधान जितना 
भी स्पष्ट होगा, सरकार को उतनी ही कम कठिनाइयाँ उठानी पढ़ेंगी ! 
इसो कारण से आज-कल लिखित संविधान, जिनकी शब्द रचना बहुत 
सावधानी के साथ की गई हो, अ्रत्यन्त सन्‍्तोषजनक समझे जाते हैं । 

(२) व्यपपकता ( (००77०४67४ ४०४6६४ )»-संविधान 
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को शासन के सभी क्षेत्रों अर्थात्‌ धारा सभा. कार्यक्रारिणी और न्याय 
संस्थाश्रों का वर्णन करना चाहिथे। उसके अ्च्यवन से सरकार की पूरी 
जानकारी हो जानी चाहिये। ऐसा न हो कि उसके पढ़ने के पश्चात्‌ भी 
किसी व्यक्ति को सरकार का पूरा संगठन समझ में न आये | संविधान में 
विविध अंगो के अधिकारो का विस्तृत वगन होना चाहिये, जिससे 
सरकारी कमंचारी अपनी मनमानी न कर सकें | 

(३) सूक्मता ( 8/0श४70 )--संविधान यथासम्भव सूह्ुम 
होना चाहिये, परन्तु इसका यह अथ नहीं कि उसकी व्यापकता और 
स्पष्टता ही नष्ट हो जाय | इसका आ्राशय वेवल इतना है कि संविधान में 
फिज्जल की बातो का वणुन नहीं होना चाहिये। उसमें केवल शासन के 
साधारण सद्धान्तों का वर्णन "कया जाना चाहिये। विस्घुत संविधान में 
बदलती हुई परिस्थितियो के साथ चलने की क्षमता नहीं होती, उसमें 
आगे चलकर बहुत से संशोधन और परिवततनों की आवश्यकता पड़ती 
है | इसलिए जहाँ तक बने संविधान सूकछूम होना चाहिये । 

(४ ) परिवर्तेनशीलता ( ?०570|0ए )--किसी भी देश का 
संविधान मनुष्यों की आवश्यकताश्रो ओर समय की परिस्थिति के 
अनुसार बनना चाहिये | कोई भी संविधान सदा सवंदा के लिए पूर्ण नहीं 
माना जा सकता ; जो आज उचित होता है वहो कल अनुचित हो सकता 
है। उसे उन्‍नतिशील युग के साथ चलना चाहिये, श्रर्थात्‌ समय की 
श्रावश्यकता के श्रनुसार उसमें तब्रदीली की गुजायश होनी चाहिये | परन्तु 
इसका यह तात्पये नहीं कि उसे अपना स्थाईपन त्याग देना चाहिये और 
प्रतिदिन बदलते रहना चाहिये | त्रिधान में स्थायीपन और परिवर्तनशीलता 
का एक साथ समन्वय होना चाहिये | 

गैटल द्वारा अ्रच्छु संविधान की उपरोक्त वर्शित आवश्यकताओ' के 
अतिरिक्त कुछ लेखक इसके दो अन्य गुण भी बदलाते हैं, (१) 
ऋधिकारो की घोषणा और ( २ ) न्याय विभाग की स्वाधीनता । 


र७८ नागरिकशास्र दे सिद्धांत 


' ४ ) अधिकारों की घोषणा (000]87'॥४07 ०/ श20॥(8 ) 
--अच्छे संविधान में व्यक्तिगत स्वाधीनता की रक्षा के उद्देश्य से 
नागरिकों के मूल अधिकारो' की घोषणा श्रवश्य होनी चाहिये | 

(६ ) न्याय विभाग की स्वाधीनता ( [040ए9०870७8०७ ० 
थंप्रधांटां॥/ए )-- इसी प्रकार निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति के लिये स्वतंत्र 
न्याय विभाग की व्यवस्था होनी चाहिये । 

8२, संविधानों का वर्गीकरण ; 0]85शंवी०४वॉ०१: ० 007- 
50प॥078) 

शासन संविधानों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है । कुछ 
लेखक ऐतिहासिक आधार पर, कुछ स्पष्टीकरण की नीति से और कुछ 
भौगोलिक दृष्टि से इसका विभाजन करते हैं। एक ही शासन-विधान 
कई विभाजनो' में लाया जा सकता है| बह विभाजन चार प्रकार से 
किये जाते हैं-- 

(१) विकसित ओर निर्मित संविधान (77ए0]ए60 70 ७8००0 

(70756060प600% ) 

विकसित संधविधान--विकसित संविधान हम एक ऐसे विधान को 
कहते हैं जो किप्ती एक घिशेष समय में किसी स विधा न परिषद द्वारा नहीं 
बनाया जाता, वरन्‌ जो इतिहास की उपज है और धीरे-धीरे रीति- 
रिवाजों तथा जन-श्रुतियों के आधार पर बन जाता है । पुराने युग में जन 
जनता को शांति और सुव्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुईं तो उसने 
कुछ रीति-रिवाज और जन-श्रुतियाँ, अपना कार्य चलाने के लिए, अपना 
लीं। ये रीति-रिवान और जन-श्र्‌ तियाँ समय की बदलती हुई आवश्यक- 
ताओं के अनुसार बदलती राई और अन्त में यहीं राज्य का संविधान बन 
गई | इड्ललेर्ड का संविधान इसी प्र कार बना और अ्रभी भी वह उसी 
प्रकार उद्धचति करता चला जा रहा है | इस प्रकार के संविधान की सबसे 
बड़ी खूबी यह होती है कि उसको बदलने के लिए किसौ धारा सभा या 


राज्य का स विधान २७६ 


सबिधान परिघद्‌ का अधिवेशन नहीं बुलाना पड़ता, वह स्व्ं जनता की 
राजनैतिक जाखइ॒ति के कारण बदलता रहता है । 

निर्मित संविवान ( )90060व. (00750प४०॥ )--निर्मित 
स विधान वह विधान हे जो किसी संविधान परिषद्‌ द्वारा किसी खास समय 
में बनाया जाता है। इस संस्था के सदस्य किसी केन्द्रवर्ती स्थान में एकत्रित 
होकर पारस्परिक विचार विनिमय के बाद एक लिखित संविधान बनाते 
हैं। श्रमेरिका का संविधान इसी प्रकार से सन्‌ १७७८ में बनाया गया 
था | निर्मित संविधान निश्चित रूप से लिखिक्‍स संविधान होता है। वह 
अलिशखित नहीं हो सकता | 
(२) लिखित और अलिखित संविधान ( श्न।का शातवे एण- 

छां॥०0॥ (०ा87/प॥०४ ) 

लिखित संविधान--( श“#॥०॥ ए०7४४#प्रा०क )-- 
लिखित संविधान वह विधान कहे जाते हैं जो रीति-रिवाजों या जन- 
श्रुतियों के आधार पर नहीं वरन्‌ लिखित क्रानूनों के आधार षर 
अचलम्बित होते हैं | वह संबिधान परिषद्‌ के अकथ परिश्रम के परिणाम 
होते हैं | परिषद्‌ के लिखित संविधान में, मनुष्यों के मौलिक अधि- 
कार, शाप्तन यंत्र की बनावट, उसके काम करने के तरीके, धारा सभा, 
कार्यकारिणी तथा न्यायालय के अधिकार तथा कर्तव्य, इत्यादि बातों का 
स्पष्ट रूप से बण न होता हे । 

अलिखित संविधान ( ए॥एा+॥ 0७ ए०075७7॥प्रा 070 )-- 
गानंर ((3970/ ) के कथनानुसार अलिखित संविधान वह विधान है, 
“ जिसमें राज्य के संगठन की अधिकांश बातें किसी कागज्ञ या पुस्तक में 
सकलित नहीं की जातीं |” इस प्रकार वा संविधान देश के रीति-रिवाज 
आर रस्मों के श्राधार पर अवलम्तित रहता है। वह ग्रष्टीय जीवन के 
विकास के साथ ह्वी बढ़ता है। इज्जलेण्ड में इसी प्रकार का अलिखित 
स॒विधान है | 


र८्० नागरिकशास््र ४ सिद्धान्त 


आलोचना--लिखित और अलिखित स विधान की भिन्नता वास्तव 
में केवल मात्रा की भिन्नता है। तत्व की भिन्नता नहीं | ससार में ऐसा 
कोई भी संविधान नहों है जो पूर्ण रूप से लिखित या पूर्ण रूप से 
श्रलिखित हो | इज्नलेग्ड क!ः संविधान अलिखित विधान कहलाता है 
परन्तु उसके भी बहुत से लिखित अड्ज हैं। जैसे अधिकारों का पत्र (3]] 
० 9॥6७ ), मेंगना कार्टा ( २(७278 (2974७ ) इत्यादि | 

इसी प्रकार अमेरिका का संविधान में, जो लिखित संविधान कद: 
लाता है, रीति-रिवाज और जन-श्रतियों के रूप में, बहुत से अलिखित 
अंश हैं। राजनेतिक दलों के अधिकार और सभापति का चुनाव, इसके 
कुछ उदाहरण हें | 
(३ ) परिवर्तेनशील और अपरिवर्तनशील संविधान (7?०5४9]० 

27 रिश्ांप (४0ा50प्रत०ा5 ) 

परिवतनशील सविधान ( #60549]0 00780#पाव०॥ )-- 
परिवर्तनशील संविधान वह है जो क़ानून बनाने के साधारण तरीकों के 
द्वारा बदला जा सकता है । ऐसी दशा में, वैज्ञानिक क्राइन और साधारण 
कानूनों में किसी प्रकार का श्रन्तर नहीं रहता और इसलिये वेधानिक 
नियमों को बदलने के लिए. किसी खास शासन-व्यवस्था की ज़रूरत नहीं 
रहती | वे उसी सत्ता द्वारा बनाए तथा बदले जा सकते हैं जिस पर 
साधारण कानून बनाने को ज़िम्मेदारी रहती है , इद्धलैणड में इसी प्रकार 
का विध।न है | इस देश में वेधानिक कानून उसी प्रकार बदले जा सकते 
हैं, जिस प्रकार कोई साधारण कानून | उदाहरणार्थ ब्रिटिश पालिया- 
मेन्ट, हाउत औफ कोमन्स की श्रवधि बढ़ाने का कानून पास कर सकती 
है, वह राज्य प्रथा को रद्द कर सकती है, वह मतदाताश्रों की योग्यता 
में परिवर्तन कर सकती हे इत्यादि । 

अपरिवततेनशील संविधान ( रिंहां0 ए०ान्‍धपरा०0 )-- 
यह वह संविधान है जो आसानी से न बदला जा सके अर्थात्‌ जिसको 


राज्य का संविधान स्प्पश 


बदलने के लिये श्रासाधारण तरीको का व्यवहार करना पड़े | इस प्रकार 
के संविधान में साधारण तथा वैधानिक काननो में अन्तर होता है। 
साधारण कानून देश की व्यवस्थापिका सभा द्वारा बदले जा सकते हैं।: 
वे देश के साधारण कानूनों की अपेक्ष। बहुत पवित्र समके 
जाते हैं| उन्हें बदलने के लिये विशेष व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती 
है। अमेरिका. फ्रांव और हिन्दुस्तान के विधान *अपरिवतनशील हैं। 
लिखित संविधान बहुधा अपरिवतनशील श्रौर अलिखित संविधान परि- 
वर्तनशील होते हैं । 


दोनों प्रकार के संविधानों के गुण और दोष (6णं६३ क्षार्त 

[)0770/४68) परिबतेनशी ल संविधान के गुण (४८८५४ 0 
॥|७५5७७ (07075$#0 पर07 --परिवर्तनशील संविधान में गुण और 
अवगुण दोन। होते हैं। पदिले हम इसके गुणों पर विचार करेंगे । ( » ) 
सर्वप्रथम, परिवर्तनशील सविधान के बदलने में किसी प्रकार की दिक़्कत 
नहीं होती | वह समाज की नई और परिवर्तित दशा के अनुसार बदला 
जा सकता है। उसको बदलने के लिये किसी विशेष आडम्बर की आव- 
श्यकता नहीं पड़ती । । २ ) दूसरे ऐसे सविधान के अ्रन्तगंत, क्रान्ति का 
बीजारोपगा, देश में नहीं होने पाता। जनता जब चाहे बिधान को बदल 
सकती है | ( ३ ) तीसरे, वह समय के अनुसार चलता है और सम्यता 
का उन्नति के साथ साथ आगे बढ़ता है| परिवर्तनशील संविधान विशेष 
परिस्थितियों, जैसे युद्ध या राष्ट्रीय संकट का मुक़ाबला करने के लिये, 
सुगमता से मोड़ा और मरोड़। जा सकता है | इसके विपरीत अपरिवतन- 
शोल सबविधान उस कपड़े के सरुमान है जो मनुष्य के शरीर के नाप का 
बनाया जाता है; श्रोर जिसके बनाते समय मनुष्य के शरीर के विकास 
ओर वृद्धि का तनिक भी ध्यान नहीं रखा जाता । 


परिबतेनशील संविधान के दोष ( 70070५॥8 ०/ ए]6०७ा- 


श्र नागरिकशश््र का सिद्धांत 


0०0]6 (7०४५४४07(४07)- जहाँ परिवर्तनशील संविधान में इतने गुण हैं 
यहाँ इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं :--- 

( १) सर्वप्रथम यह व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों के हाथ में बहुत 
अधिक अधिकार दे देता है, जो स्वेच्छाचारी बनकर मनुष्यों के अधिकारों 
का अपहरण कर सकते हैं | 

(२ ) दूसरे, संविधान में हर समय परिवर्तन किया जाना उचित नहीं 
क्योंकि इससे दलबन्दियाँ और द्वेष की भावनाएँ बढ़ जाती हैं और साव॑ं- 
जनिक काय में बहुत अस्तव्यत्तता उत्फ्न्न हो जातो है। जनता आवेश में 
आकर बिना सोचे समझे संविधान को बदल डालता है । वैधानिक कानूनों 
में आये दिन परिवतेन होने से देश का शासन ठीक प्रकार से नहीं 
प्चल सकता | | 

( ३ ) तीधरे, परिवर्तनशील संविधान केवल वही समाज स्वीकार कर 
सकता हे जिसकी राजनेतिक शिक्षा उच्चतम शिखर तक पहुँच चुकी हो | 
पिछड़े हुए देश इस प्रकार के विधान पर अमल नहीं कर सकते । 

अपरिवते “शील सं बधान के गुण ( #१ए798०08 0 
+ी |6570]6 (४07४#00ए+४0४ )--परिवर्तनशील संविधान के समान 
अपरिवर्तनशील संतिधान में भी गुण और अवगुण दोनों का समावेश 
होता हे । 

( १) सवप्रथम, अपरिवर्तनशील संविधान, निश्चित, स्थाई और 
दृढ़ होता है। उसे एक साधारण आदमी भी आधानी से समक सकता 
है; ओर उसे पढ़कर अपने अधिकारों को जान सकता है। वह अलिखित 
संबधान के सब सन्देहों से परे रहता हे । , 

( २ ) अपरिवतेनशील सविधान मनुष्य की व्यक्तिगत स्वाधीनता की 
अधिक <क्षा करता हे, क्‍योंकि इसके अंतर्गत कायकारिणी सभा के अधि- 
कार सीमित रहते हैं| इसके अ्रतिरिक्त इस प्रकार के विधान में बहुधा 
नागरिकों के मौलिक अधिकारों का भो वर्णन होता है । 


राज्य का सविधान श्ट्रे 


(३ ) तीसरे, यह अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों की रक्ा करता 
है; और इस प्रकार उनकी बहुमूल्य सेवा करता हे । 

दोष ( 705909797/6898208 '--परन्त इस प्रकार के संविधान में 
कुछ कमजोरियाँ भी होती हैं, जेसे ( ९ ) यह आसानी से नहीं बदला जा 
सकता और कभी-कभी इसमें बहुत आवश्यक परिवर्तन भी नहीं किये 
जा सकते | 

(२) यह समय की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार अ्रपने 
अप को नहीं बदल सकता,और,इस प्रकार, ऐसा विधायन,राष्ट्र की स्वास्थ्य - 
पूर्ण उन्‍नति और विकास में बाधक सिद्ध होता है । लार्ड मैकाले ने बहुत 
ठीक ही कहा था कि “क्रांति का मूल कारण शासन संविधान की अपरि- 
वर्तनशीलता है |” 

(३ ) यह क़ानूनी बारीकियों से भरा हुआ और क़ानूनी भाषा में 
लिखा हुआ्रा होने के कारण, साधारण जनता द्वारा नहीं समझा जा सकता। 
इसका शअ्रर्थ केवल बड़े-बड़े वैधानिक पंडित द्वी समझ सकते हैं और उनकी 
राय में भी किसी एक धारा के आशय के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है। 

परिणाम--इस प्रकार हम देखते हैं कि परिवरतेनशील तथा अपरि- 
वतेनशील दोनों ही प्रकार के संविधानों के गुण और दोष दोनों होते हैं । 
वास्तव में एक संविधान के गुण दूसरे के दोष, और दूसरे के दोष उसके 
गुण कहलाते हैं । उदाहरणार्थ परिवर्तनशील संविधान का समय के अलु- 
सार बदलना अपरिवतंनशील संविधान का दोष है, और अ्रनिश्चिक्ष्ता, जो 
परिवतेनशील संविधान का दोष है, वही -अपरिवर्तनशील संविधान का 
गुण है | 

हमारी राय में जिन समाजों की राजनैतिक शिक्षा उच्च दर्ज की पूर्यत्रा 
प्राप्त कर चुकौ हो श्रर्थात्‌ जहाँ के लोग शिक्षित और उन्नतिशील हों, और 
झपने अधिकारों और कतंव्यों को बहुत अच्छी प्रकार से समभते हों वहीं 
अलिखित संविधान सफल झो सकता है । 


श्टड नागरिकशास्र के सद्धांत 


परन्तु, जिस सप्राज की शिक्षा अ्रपूण है, और जहाँ की जनसंख्या 
समान धर्मानुयायौ नहीं है, अर्थात्‌ जहाँ अल्पतंख्यक जातियाँ भी रहती 
हैं, उन स्थानों के लिये लिखित अथवा अश्रपरिवर्तनशील संविधान अधिक 
उचित और न्वयायसंगत जान पड़ता है । 


वतमान समय में राज्यों की मनोवृत्ति निम्नलिखित कारणों से 
लिखित और अपरिवर्तनशील संविधान बनाने की ओर ही दिखब्वाई 
पड़ती है -- 


( १ ) कार्यकारिणी शामन के अधिकारों को सीमित रखने के लिए 
२ ) मनुष्यों के मौलिक अधिकारों की घोषणा करने के लिए 
( ३) परस्पर विरोधी रीति-रिवाज और ज्ञनश्रुतयों के मतभेद का 
मिटाने के लिए ( ४ ) संघीय विधान का निर्माण करने के लिए और 
अन्त में ।/ £ ) पुराने विबान का पुनः निर्माण करने के लिए । 
एकात्मक और संघात्मक शासन संबिधान ( (एंरा9"ए था 
7008078] (४008॥0प7707॥ ) 


एकात्मक शासव संविधान (076७7ए7 0078070 एव ०)--- 
यह वह स विधान है, जिसमें सरकार अपना सब काम एक केन्‍्द्रोय स्थान 
सेकरती है। सुविधा' को ग जसे., केन्द्रोय शासन, प्रान्तों अथवा 
लोकल बोर्डों को स्थापना कर सकता है तथा उन्हें थोड़े-बहुत अधिकार 
प्रदान कर सकता हैं, परन्तु वास्तव में सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में ही निहित रहते हैं, और इत अधिकारों को वह अपनी इच्छानुतार 
छीन अथवा बढ़ा सकता है। इज्जलैण्ड, फ्रांस और इटली में इसो प्रकार 
के एकात्मक शासन विधान हैं एकात्मक स विधान में केन्द्रीय चारा सभा, 
केन्द्रीय न्‍्यायासय तथा केन्द्रीय कायकारिणी को प्रमुख शक्ति प्राप्त होती 
है | इस्हीं की अ्रध्यक्षता में ब्राकी शक्तियाँ अपना काम करती हैं। ऐसा 
स'विधान उन राज्यों में अधिक सफल दो सकता है जिनका द्तेत्रफल छोटा 


राज्य का संविधान श्ण्+प 


हो तथा जिनकी जनता की भाषा तथा रस्म रिवाज़ में अधिक विषमता 


नहो। 


संघात्मक संजिधान (#८००७/9] (:0॥968॥प07)-- यह वह 
विधान है जिसमें बहुत से स्वतंत्र राज्य मिलकर, समान उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए एक संघ शासन क्रायम करते हैं | इस संघ में, प्रत्येक संघीय 
राज्य, विशेष ज्षेत्रों के अन्तगंत अ्रपनी स्वाधीनता क़ायम रखता है, परन्तु 
कुछ ऐसे विषयों का जिसमें संघ के दूसरे राज्यों के समान ही उसका हित 
होता है. वह एक केन्द्रीय उत्ता को सुपुर्द कर देता है। जैसे विषयों में हम 
देश की वाह्मय आक्र मणों से रक्षा, रेल, तार, डाक. इत्यादि का प्रबन्ध, 
शामिल कर सकते हैं | बाक़ी मामलों में प्रान्त स्वतन्त्र रहते हें, वह इच्छा- 
नुस,र उनका प्रत्रन्ध कर सकते हैं। इस प्रकार का शासन संविधान 
अमरीका, रूस, आस्ट्रेलिया, केनाडा, अफ्रीका श्रादि देशों में हे । 


संघात्मक शासन संविधान के अन्दर शासन की सभी मशीने दोहरी 
होती हैं - एक केन्द्रीय शासन की और दूसरी राज्यों या प्रान्तों की । दोनों 
को ही अपनी अलग-श्रलग मशीनें रखनी पड़ती हैं १ दो धारा सभाएँ, दो 
कार्यकारिणी, दो न्यायालय. दोहरी राजसत्ता, दो प्रकार के क़ानून इत्यादि 
दोहरी चीज़ें, संघात्मक शासन विधान में पाई जाती हैं | नागरिकों को दो 
जगह के नागरिक अ्रधिकार प्रास होते हैँ--एक संघीय शासन के, दूसरे 
प्रान्त या राज्य की सरकार के। इसलिए उन्हें दोनों ही सरकारों के प्रति 
अपने कतब्यों का पालन करना पढ़ता है। 


एकात्मक और संघीय शासन में अन्तर ()8070007 9९ ज्ञ ०९7० 
एमरंधक्वा'प़ 990 #0060-9] (४०४०ए७॥ा०७॥॥५) 


(१) संघीय शासन में अधिकार बटे हुए रहते हैं, एकात्मक विधान 
में वह केन्द्रीभूत द्वोते हैं । 
( २ ) संघीय शासन में शासन के अंग, संविधान से अधिकार *प्राप् 


र्८्६ नागररिकशास्र के सिद्धात 


करते हैं। रकात्मक राज्य में, प्रान्त, केन्द्रीय शासन से अ्रधिकार प्रा 
करले हें । 

( ३ ) संवीय विधान लिखित और अपरिवर्तनशील रहता है। 
एकात्मक राज्य के लिए. ऐसा स विधान ज़रूरी नहीं हे। 

(४) संघीय शासन में, एक स्वतंत्र न्यायालय (5प्र07046 ००५7) 
का होना अनिवार्य हे, एकात्मक स विधान में नहीं । 
संघशासन के उद्द श्य (?7700868 ० #6९१०७७४07) 

संघ शासन की स्थापना मसुख्यतया निम्नलिखित उद्दश्यों से की 
जाती है :-- 

( १) छोटे-छोटे राज्यों के एक साथ मिलकर संघ बनाने से उनकी 
शक्ति बढ़ जाती हे और वह बाहरी श्राक्रमण का आसानी से मुक्ताबला 
कर सकते हैं । 

( २) छोटे राज्य, आमदनी के साधनों की कमी के कारण, अपनी 
श्रार्थिक उन्नति ठीक प्रकार से नहीं कर सकते | बहुत से राज्यों के एक 
स्थ मिलकर काम करने से यह अ्रसुविधा जाती रहती है । 

(३ ) बहुत से राज्य जिनकी सांस्कृ तक तथा राष्ट्रीय परम्परा समान 
होती है, परन्तु जो अलग-अ्रलग राज्यों में बंठे हुए रहते हैं अपनी 
राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के लिए एक सघ बना लेते हैं । 

(४) संघ शासन विधान से देश की अंतर्राष्ट्रीय मर्यादा बढ़ जाती 
है । उसकी राजनैतिक शक्ति ब्रढ़ने से विदेशी शक्तियाँ उसका आदर- 
सत्कार करने लगती हैं । 

(५) संघात्मक शासन विधान में बहुत से राज्यों के एक साथ 
मिलकर काम करने से, उनका खर्चा कम हो जाता है| बची हुई रकम 
से देश की औद्योगिक तथा आर्थिक उन्नत आसानी से की जा सकतीं है। 

' (६ ) इस प्रकार के शासन में एकात्मक शासन तथा स्वतन्न शासन 


राज्य का संविधान रघ्छ 


दोनों के गुशों का सम्मिश्रण हो जाता है और उनकी बुराइयाँ दूर हों 
जाती हें । 
संघ शासन की स्थापना के लिए आवश्यक शर्तें ( 7२९१प्रांआं॥6 

(704[(ं0706 0" ६96 ई07079007 07 8 #640"'86007) 

संघ शासन विधान के लिए; कुछ शर्तों" की पूर्ति आवश्यक हे, 
इनके बिना संघ की स्थापना नहीं हो सकती | डाइसी ( )2679 ) के 
कथनानुसार यह शर्तें निम्नलिखित हैं :-.. 

( १) संघ की स्थापना के लिए बहुत से छोटे-छोटे राज्य--कम से 
कम दो--होने चाहिएँ | 

( २) संघ में शामिल होने की इच्छा रखने वाले राज्य भौगोलिक 
दृष्टि से एक दूसरे से मिले-जुले होने चाहिए--दूर-दूर नहीं। उनका' 
चेत)्रफल भी जहाँ तक हो समान ही होना चाहिये जिससे कोई बड़ अ्रंग 
छोटे अ्रंग को दबाकर न रख सके | 

(३) संघ में मिलने वाले राज्यों की संस्कृति, इतिहास, भाषा, 
रीति-रिवाज़, धर्म, जाति इत्यादि एक से ही होने चाहिए जिससे उनमें 
राष्ट्रीय भावना की जाग्रति उत्पन्न होने में दिक्कत न हो । 

( ४ ) संघ में शामिल दोने वाले राज्यों में मिलकर काम करने की 
उत्कंठा होनी चाहिए. परन्तु एक रूप होकर नहीं | एक रूप होकर काम 
करने की भावना से संघ का नहीं एकात्मक ( ए7097४ ) राज्य का 
जन्म होता है। उपरोक्त शर्तों के पूरा होने परहौ एक अश्रच्छे और 
स्थाई संघ की स्थापना हो सकती हे | 
संघीय संविधान के +मुत्र अंग ( 59]|070 #6४४प्राः8 ०0 & 

> श66त0/३४) (४0४४0 ॥४07 ) 

संघौय शासन का संजिधान बनाते समय तीन बातों का ध्यान श्रवश्य 
रखना चाहिये-- 


५ १ ) संविधान अपरिवतनशील ओर लिखित हो--बहुत से 


श्ध्८ नागरिकशारू' के सिद्धांत 


राज्यों के बीच, कुछ समान उद्देश्यों की प्राप्ति केललिए. एक समकोते या 
मुहायदे का नाम ही संघ है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस समभोते 
या मुहायदे की शर्तें विधान के रूप में लिख ली जाय और बाद में उनको 
आसानी से न बदला जा सके | संविधान के अलिखित होने से केन्द्रीय 
आर प्रान्तीय राज्य की सरकारों में मतभेद हो सता है । 

(० ) अधिकारों का बटवारा--केन्द्रीय. तथा प्रान्तीय सरकारों 
के अ्रधिकार मली भाँति स्पष्ट होने चाहिए. । उनका विभाजन साफ़ ओर 
स्पष्ट हो । चाहिए | जित उद्देश्य से संघीय राज्य को स्थायना को जाती 
है उसमें राष्ट्रीय शासन और” प्ृथक्‌ राज्यों के अधिकारों का बटवारा 
सन्निह्तित दोता है, और इसीलिए,, उनके पृथक्‌ काय क्षेत्रों को विशेष रूप 
से निश्चित कर देना चाहिए | बटवारे का सिद्धान्त यह होता है कि जो 
अधिकार सब अ्रगो के समान द्वित के लिए द्वते हैं अर्थात्‌ जिन विषयों 
में समान नियम तथा नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है वे केन्द्रीय शासन 
के अधिकार में रखे जाते हैं, बाकी विषय स्थानीय अंग के अधिकार मे । 

उदाइरणार्थ, इस प्रकार के अधिकार जेसे विदेशी नीति (#'070ं87 
7005 ) रक्षा ( 700०7०७ ), करैन्ती ( 0प४77०ा८ह ), सिक्का 
( 00742० ), डाक और तार ( ४०४ 270 (०१०६87००॥ ); 
आयात और निर्यात ( 07४&४078 ), सुद्रण और प्रकाशन अधिकार 
( ३९708 &700 (४०79४०७8708 ) इत्यादि सभी जगह केन्द्रीय 
शासन के सुपुदं किये जाते हैं। दूसरे अ्रधिकार जेसे शान्ति और ब्यवस्था 
( ,9ज 37त 006० ) जेल, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग इत्यादि 
प्रान्तों के अधिकार में रखे जाते हैं। संविधान के बचे हुये श्रधिकार 
(३०४४0४००ए 7009७06/8) कुछ देशों जैसे अमरीका और स्विट नरलेंड 
में केन्द्रीय शासन को दिये जाते हैं | परन्तु कुछ दूसरे संविधानों जैसे 
कैनेडा में संघीय शासन को दिये जाते हैं, प्रान्तों को नहीं। 

(३ ) संविधान के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय 
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की स्थापमा (7:76 68790]75॥77006 07 & 00प7४ $0 8०६ 
88 [70/976007 07 8प्रक्क'ती 0 0" (6 0०07566प760॥ )-- 
संघ शासन में विषयों का विभाजन कितना ही पूर्ण क्‍यों न हो प्रान्तीय 
तथा केन्द्रीय सरकारों में संघर्ष अनिवाय ही रहता है | लिखित शब्दों की 
व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है | इसलिए संघ तथा 
राज्यों की सरकारों के भगड़ों का फैसला करने के लिए प्रत्येक संघीय 
राज्य में एक स्वतन्त्र न्यायालय का होना अनिवार्य है। यह न्यायालय 
संघ शासन का रक्षक कहा जाता है। 

उपसंहार--शासन विधानों के उपरोक्त वर्णन के पश्चात्‌ यह 
जानने की अमभिलाषा होती है कि किस प्रकार का संविधान सबसे अ्रच्छा 
माना जाता है । इस सम्बन्ध में यहाँ हम यद्ट कह देना आवश्यक समभते 
हैँ कि कोई एक प्रकार का संविधान प्रत्येक देश के लिए उपयुक्त सिद्ध 
नहीं हो सकता | संविधान की उपयोगिता देश की भौगोलिक, आर्थिक 
तथा सांध्कृतिक अवस्था पर निर्भर होती हैं | एक देश के लिए एकात्मक 
और दूसरे के लिए संघीय शासन उपयुक्त हो सकता है | इसी प्रकार की 
बात लिखित और श्रलिखत संविधान के बारे में भी हे। अच्छे संविधान 
की पहिचान यही है कि वह कहाँ तक जनता की सच्ची इच्छा का 
प्रतिनिधित्व करता है । 
शासन संविधान के विकास के साधन (-४७४४०१४ ०07 ॥॥86 

(37096 0 (४०0४५४४0०07)5$ ) 

प्रत्येक देश के शासन संविधान में समय की क्रान्ति के साथ-साथ 
कुछ न कुछ विकास की आवश्यकता पड़ती हे, इस तरह के विकास के 
तीन मुख्य साधन हैं-- 

(१) संशोधन द्वारा (87 &77०707707६ )--शासन 
संविधान में लिखित परिवर्तन करने के भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-मित्र 
तरीके हैं | भ्रमरीका में यह परिवतन वहाँ को काॉग्रेंस के तीन-चौथाई 
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तथा राज्यों की धारा सभाओं के दो-तिहाई बहुमत से किया जाता है, 
इड्धलेण्ड में यह, पालियामेंट द्वारा किसी दूसरे साधारण कानून की 
भाँति किया जा सकता है | फ्रान्स में यह परिवर्तन वहाँ की नैशनल 
ऐसेम्बली ही कर सकती है। वतमान्‌ समय में अधिकतर वैधानिक 
परिवर्तन लिखित रूप में ही किये जाते हैं , 

( २) न्यायालयों के फेसले द्वारा-बहुत से सविधानों में 
न्यायालयों के फेसलों के द्वारा (रिवर्तन किए जाते हैं। जब किसी विषय 
पर संविधान में कोई निश्चित बात नहीं होती या उसकी किसी धारा के 
ग्राशय के सम्बन्ध में राजनैतिक पंडितों में मतभेद होता है तो अदालतें 
ही ठीक बात का निश्चय करती हैं | यही अ्रदालतों के फेसले आगे 
चलकर शासन संविधान के नियम बन जाते हैं। 

( ३ ) रीति-रिवाज़ ( (५०7७५ स्वाते (700५४0०08008 )-- 
प्र्येक शासन विधान में कुछ रीति-रिवाज़ भी -जन्म ले लेते हैं । जनता 
की अनुमति के कारण यह शासन विधान के आवश्यक अंग बन जाते 
हैं। इनके तोड़े जाने पर कोई वेधानिक आपक्ति तो नहीं होती परन्तु 
जनमत, इनके. तोड़ने वालों के विरुद्ध हो जाता है | इज्जलैग्ड में इन्हीं 
रीति-रिवाज़ों के आधार पर वहाँ का संविधान आश्रित है । 


योग्यता- प्रइन 


( १ ) आप राज्य के संविधान से क्यय अथ समझते हैं ? परिवतनशील और 
अपरिवतंनशील संविधानों के अन्तर को स्पष्ट रूप से समराइए | 

( हे पी०, १९३७ ) 

(२) ऐसा कहा जाता है कि लिखित ओर अलिखित, परिवतनशील ओर 

अपरिवतंनशी ल॑ संविधान का अन्तर केवल मात्रा ( [0०87०० ) का है, 

प्रकार ( 470 ) का नहीं । इस पर प्रकाश डालिये । 
( ३ ) आप संविधान शब्द से क्या समभते हैं? किस सिद्धान्त पर वतमान 
: संविधानों का बर्गॉकरण अवलम्बित है ? ( यू० पी०, १९३६ ) 
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(४ ) अच्छे संविधान की क्या क्या आवश्यकताएँ हैं! 
(९ ) विभिन्न प्रकार के संविधान के तरीकों का संक्षिप्त वणन कीजिए ओर 
उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है उसे समराहए | 
( यू० पी०, १९३२ ) 
( ६ ) एकात्मक ओर संघीय वधान के भेद को स्पष्ट रूप से समझाइए । 
( यू० पी०, १६३६ >» 


सोलहवाँ अध्याय 
राज्य ओर शासन का वर्गीकरण 


6 १. राज्यों का वर्गीकरण 
वगगीकरण का आधार 


राजनेतिक दाशनिकों में राज्य के वर्गीकरण के आधार के संबन्ध में 
मतभेद हैं | कुछ लेखकों का कहना है कि राज्यों का वर्गीकरण शासन के 
आधार पर होना चाहिये, क्‍योंकि शासन ही राज्य का बाहरी स्वरूप हे, 
राज्य के दूधरे गुण गूढ़ हैं। उन गुणों के आधार पर राज्य का वर्गीकरण 
करना न उपयोगी ही है और न ॒वेज्ञानिक द्दी । उदाहरणाथं, राज्य के 
चार तत्वों में, भूमि, जनसंख्या, शासन और सा्वभौमिकता हैं| यह चार 
गुण सभी राज्यों में पाये जाते हैं। यह बात ठीक है कि कुछ राज्यों में 
भूमि कम होती है, कुछ में अ्रधिक, कुछ राज्यों की जन-संख्या अधिक 
होती हे ओर कुछ को कम | परन्तु इतना कहने से राज्यों का वर्गीकरण 
नहीं हो जाता | वास्तव में राज्य का वाह्य स्वरूप जिसे जनता देखती है 
तथा जिसे आसानी से जाना जा सकता है, शासन ही है| इसीके आधार 
पर राज्यों का वर्गीकरण होना चाहिये। लीकाक ( 4,09७०००)२ ) गिल- 
क्राइस्ट ( (+0॥7750 ), और कुछ अन्य लेखक भी इसी मत के 
अनुयायी हें | 
शासन का वर्गीकरण 

शासन के आधार पर, भिन्न-भिन्न लेखकों ने राज्यों का अलग-श्रलग 
प्रकार से वर्गीकरण किया है| इन वर्गकरणों में प्राचीन क़ानूनी राज- 
नैतिश अ्रस्तू ( &730/006 ) का वर्गीकरण सबसे प्रसिद्ध हे। इस 
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वर्गीकरण का आधार सरकार के सर्वोच्च अधिकारियों की संख्या तथा 
उनका शासन सिद्धान्त है। अरस्तू के कथनानुसार, शासकों का शासन या 
तो जनता के हित के लिए होता है या अ्रपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये | जिन 
राज्यों का लक्षण जनता की सेवा है उन्हें उचित ( १०७७9] 60777 ) 
तथा जिनका लक्ष्य स्वा्थ सिद्धि है उन्हें विकृत (?७/"४९४७९ 4077) 
राज्य कहा जाता है | इस सिद्धान्त को शासकों की संख्या वाले सिद्धान्त 
से मिलाकर अरस्तू ने राज्यों की निम्नलिखित क्रिस्में बतलाई हैं :-- 


| उचित दशा, जिसमें. | विकृत दक्शा जिसमें 


। शासक शअ्रपनी स्वार्थ 
वि | शासक प्रजा के हित का | 
शासन विधान का स्वरूप | रह | सिद्धि का ध्यान 

















ध्यान रखता है रखता है 
हि शत हिल राजतन्त्र । अत्याचार तनत्र 
| (*०0787"०॥79) (4 ए/तगााए) 

कुलीन तन्त्र वर्गतन्त्र 


कुछ व्यक्तियों का शासन (# 75600750ए) ()।[297'0॥ ए 


'फन्‍रीनग--3मन+पनननकननननमननननन-भ नल %०५ 





जा अल 





बहुसंख्यक व्यक्तियों का |. प्रजातन्त्र |. भीड़तन्त्र 
शासन ([)07700780ए ) /0000॥'90 पए 


अरस्तू ने बहुस ख्यक, उचित शासन के लिए प्रजातंत्र ([20770- 
079०५) शब्द के स्थान पर बहुतन्त्र ((?009) शब्द का प्रयोग किया था, 
आर भीड़ तन्त्र ( //09007:8०८ए ) के स्थान पर प्रजातन्त्र (0९770- 
0790 ए) शब्द का प्रयोग किया था। परन्ठ आजकल प्रजातन्त्र शब्द का 
प्रयोग बहुधा शुद्ध और साधारण तरीके के शासन के लिए किया जाता 
है । इसलिए उपरोक्त तालिका में प्रजातंत्र के कल्लुषित रूप के लिए. 
भीड़तन्त्र ( १(0000780ए ) शब्द का प्रयोग किया गया है। 
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श्ररस्तू के शासन के वर्गीकरण की इस कारण से आलोचना की जाती 
है कि वह ससार की वतंमान दशा के लिये उपयुक्त नहीं है। आजकल 
शासन और भी कितने प्रकार के होते हैं जेसे संघीय ( ९१९7७) ) ; 
एकात्मक ( (एशांशआाए ) उत्तरदायित्वात्मक ( एिक्वा|ध0९०7०7४ ) 
और अध्यक्षात्मक ( 2:0:007%9! ) इत्यादि, जो इस वर्गीकरण में 
शामिल नहीं हैं | इसलिए, वर्तमान शासनों के आधार पर राज्यों का 
अधिक वैज्ञानिक वर्गीकरण आगे के पृष्ठों में किया जायगा | 


६ २. शासन का प्राचीन वर्गीकरण 


प्राचीन काल में मुख्य रूप से शासनों के तीन भेद किये जाते थे :--- 
( १ ) राजतंत्र । ॥0707/0॥7ए ),( २) कुलीनतंत्र (30/00/80०५) 
ओर ( ३ ) प्रजातंत्र ( [2077007'20५४ )। 

(१ ) राजतंत्र - यह शासन की वह व्यवस्था है जिसमें राज्य का 
ग्रन्तिम अधिकार एक ही मनुष्य के ह्वाथ में रहता है। संसार के प्राय: 
प्रत्येक देश में प्राचीन काल में, राज्य की यही प्रणाली थी। राजा दो 
प्रकार के हुआ करते थे--( १ ) निर्वाचित श्रर्थात्‌ जनता द्वारा चुने हुए 
और दूसरे (२) वंश परम्परागत | अधिकतर राजा वंश परम्परागत से ही 
हते थे। वर्तमान काल में निर्वाचित ( ०!००॥०१ ) राजाओं की प्रणाली 
नहीं है | वे या तो निरंकुश राजा ( 4&0950]प766 (०797०॥ ) होते ' 
हैं या वैधानिक राजा ( (१075#॥ 079) ०7470) ) 

(अर) निरंकुश राजतंत्र ( ॥050!70० (०7७7"८॥५४ )--यह 
शासन की वह व्यवस्था है जहाँ अकेला मनुष्य राज्य के शासन यंत्र का 
संचालन करता है । वह राज्य कार्य चलानें” में अपनी प्रजा की राय नहीं 
लेता । उसकी शक्ति अ्रसीमित होती है, वह अपनी इच्छानुसार शासन 
करता है। कोई भी क़ानून या वेधानिक अवरोध उसके काये में बाधा नहीं 
डाल खकतें | | 
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निरंकुश राज़तंत्र की प्रथा से लाभ 
निरंकुश राजतंत्र की प्रथा संसार में सबसे पुरानी, सबसे अधिक विस्तृत 


तथा सबसे अधिक स्वाभाविक प्रथा है| सारा संसार इसी शासन के तरीके 
से आरम्भ हुआ और आज भी यह प्रथा कितने ही देशों में पाई जाती है। 


इस प्रथा के अनेक लाभ हैं :-- है 
( १) सर्वप्रथम, यह शासन की एक ऐश व्यवस्था है जिसमें अ्रन्या- 


न्‍्य शासनों की अ्रपेन्ञा अधिक शक्ति, संगठन की सादगी, शीघ्र काम 
करने को ज्ञमता, उद्दे श्य तथा नोति की समानता और दीघंकालीनता के 
गुण वतमान रहते हैं । 

( २ ) दूसरे, इस प्रकार के शासन में कानून पर आसानी से अमल 
किया जा सकता है । क्योंकि राजा को शिक्षित उच्च पदाधिकारियों को चुनने 
का पूर्णाधिकार रहता है और यह कर्मचारी एक ही मनुष्य के प्रति जवाब- 


देह होते हैं । 
(३ ) तीसरे, सम्यता की प्रारम्मिक अ्वस्थाओं में यही शासन- 


प्रशाली, समाज में नियंत्रगा तथा व्यवस्था क़्ायम रखने के लिये उपयुक्त 
सिद्ध हो सकती थी | यह शासन-प्रणाली देश के विभिन्‍न अंगों को एक 
मज्ञबूत संगठन में आबद्ध करके वैधानिक शासन का मार्ग तैय्यार 
करती है। ह 
(४ चोथे इस ४कार का शासन कम खर्चीला होता है--व्यवस्था - 

पिका सभाओं को क्ायम करने और चुनाव संचालन के लिये जो अत्य- 
घिक धन व्यय होता है उसकी इस शासन में बचत हो जाती है। 

(४ ) पाचिवे, राजा राज्य का बुद्धिमान मुखिया होता है और इसलिये 
युद्ध या राष्ट्रीय संकट के समय वे लोग उसकी छु/छाया में इकट्टं होकर 
अपनी राज तथा देश-भक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं । 


निरंशश राजतंत्र से हानि 
निरंकुश राजतंत्र को प्रथा वर्तमान परिस्थिति के लिये उपयुक्त नहीं 


है | कोई भी सभ्य समाज इस प्रकार के शासन को पसन्द नहीं करता । 


२६६ नांगरिकशास््र -; सिद्धान्त 


इसके अनेक कारण हैं | ( १) सर्वप्रथम, निरंकुश राजा अपने अधिकारों 
का दुरुपयोग कर सकता है तथा उन्हें अपने स्वार्थ साधन के काम 
में ला सकता हे । ऐसा करने से उसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती । निरं- 
कुश राज्य में इसलिये प्रजा अधिकतर दुखी रहती है । इस प्रकार 
का राज्य अच्छा हो सकता है यदि राजा श्रच्छा हो। परन्तु ऐसा 
सदा सम्भव नहीं होता। (२) दूसरे, अच्छे शासन की परीक्षा 
केबल उसके शासन की कुशलता से ही नहीं की जाती, वरन्‌ उसके 
जनता में आत्म-सम्मान, विश्वास, तथा शिक्षा प्रदान करने की शक्ति से 
की जाती है | निरंकुश राजतंत्र में यह सत्र बातें नहीं पाई जातीं। ( ३ ) 
तोसरे, इस प्रकार के शासन से जनता में राजनेतिक जाणति पैदा नहीं होती 
और वह सुस्त, अकर्मएय और आलसी बनी रहती है| ( ४ ) चौथे, राजा 
चुनने की वंश परम्परागत प्रथा किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं कही 
जा सकती | एक विशेष राजा अच्छा हो सकता है परन्तु यह कैसे कहा 
जा सकता है कि उसकी सन्‍्तान भी योग्य ही होगी । 

यह प्रथा, वर्तमान्‌ काल में योरोप के प्राय: सभी देशों से उठ गई 
है ओर पूर्वीय देशों से भी धीरे धोरे उठती चली जा रही है। भारतवर्ष 
में भी स्वतंद्रता दिवस के पश्चात्‌ से, क़रीब “६० रियासतों में से इस 
प्रथा का अंत हो गया है। 

( १ ) वेधानिक या सीमित राजतन्त्र (00500प/०089] 07 
+777000 ०7७704 )--यह शासन की वह व्यवस्था है जिसमें 
राजा के अधिकार वेधानिक क़ानून के द्वारा सीमित कर दिये जाते हैं , राजा 
विधान को रद नहीं कर सकता | वह इस प्रकार के विधान में सिंहासना- 
रूढ़ अवश्य रहता हे परन्तु प्रजा पर शाप्तन नहीं करता | वह केवल राज्य 
का एक आदरणीय मुखिया समभा जाता है। देश का श्रसली शासन 
जनता के निर्वाचित्त प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है | इज्धलैेण्ड, बेल- 
लियम, होलैेर्ड इत्यादि देशों में इसी प्रकार का शासन विधान है | 
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वैधानिक राजतन्त्र से लाभ--वैधानिक राजतंत्र के अनेक गुण 
होते हैं।| १] इस प्रकार के शासन में स्वेच्छाचारी राजा के दोष 
निकल कर सुयोग्य राजा के न्यायपूण शाप्तन के गुण आ जाते हैं। 
[ २ ] राजा राज्य का प्रत्यक्ष मुखिया होता है श्रोर इसलिए उसके प्रति 
लोगो' की राज भक्ति अधिक जाग्त होती है। [ ३ |] निर्वाचन के फल- 
स्वरूप, राज्य की कार्यकारिणी के नये नेता के चुने जाने के समय जो 
राजनैतिक अशान्ति और उथल-पुथत्न कभी-कभी हो जाती है, उसे इत 
प्रकार का शासन मिटा देता है। [ ४ ] यह राज्य संचालन में कार्य 
कारिणी की नीति की दीघकालीनता को प्रोत्साहित करता है । [५ ] शासन 
की कार्यकारिणी सभा को एक ऐसे सुयोग्य व्यक्ति के उचित परामश 
का लाभ प्राप्त हो जाता है जिसे शासन काय का काफी अनुभव प्राप्त 
रहता है। 

हानि ( 06/००६४ )--हस प्रथा में कुछ दोष मी हैं।[ १ ] सर्व॑- 
प्रथम यह कि वंश परम्परागत राज्यारोहण से इस बात का कभी भी 
विश्वास नहीं होता कि राज्य के एक विशेष राजा का उत्तराधिकारी भी 
हमेशा योग्य शासक ही सिद्द होगा | [ २ ] दूसरे, इस प्रकार के शासन 
में इस बात का संदेह भी बना रहता है कि कहीं राजा अपने अधिकारो 
का दुरुपयोग न करने लगे | [ ३ |] तीसरे, आजकल के ग्रजातंत्रवादी 
युग में, जहाँ सत्र समानता और भाई चारे का प्रचार है; यह प्रथा 
समयानुकूल नहीं जान पड़ती | 
कुलीनतन्त्र ( 0.7756007309 ) 

कुलीनतन्त्र शासन उस प्रकार की शासन व्यवस्था को कहते 
हैं जिसमें कुछ थोड़े से बड़े व्यक्ति शासन का संचालन करते हैं; 
यह बड़े व्यक्ति कई प्रकार के हो सकते हें---सबसे धनवान, सबसे कुलीन, 
सबसे बुद्धिमान, आचारवान, सबसे बलवान इत्यादि | कुलीनतन्त्र शासन 
के भी इसी करण यह सब भेद हो सकते हैं । 


श्ध्य नागरिकशास्र के सिद्धान्त 


'कुलीनतन्त्र कोई बुरी सरकार नहीं है। यदि थोड़े से योग्य और 
बुद्धिमान ध्यक्ति सम्पूर्ण प्रजा के हित का ध्यान रखते हुए शासन करें तो 
वह बुरी सरकार न होगी | परन्तु ऐसा प्रायः सम्भव नहीं होता। कुलीन 
तनन्‍्त्र शासन में सरकार की बागडोर बुद्धिमानों के हाथ से निकल 
कर पूजीपतियों के हाथ में चली जाती है क्योंकि वही अपने 
धम कीशक्ति से दूसरों पर छा सकते हैं। धनियों का शासन सदा 
श्रच्छा नहीं होता | एक तो इस कारण से कि धनी लोग अक्सर चरित्र- 
हीन होते हैं. उनका रुपया अधिकतर बेईमानी और छुल कपट से कमाया 
हुआ होता है, और दूसरे इसलिये कि धनी अपने स्वाथ का अधिक ध्यान 
रखते हैं, जनता की मलाई का बहुत कम । 

कुलीनतंत्र शासन वर्तमान काल में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता 
क्योंकि प्रजातंःवाद का युग है, परन्तु फिर भी प्रायः समी देशों में किसी 
न किसी रूप में कुलीनतन्त्र शासन की प्रथा क्रायम रकखी गई है। बड़ी 
घारा-सभाओ्रों (!79])0/ 0प5०७) में प्रायः प्रत्येक देश में धनी,शिक्षक 
जमींदारों, पू जीपतियों तथा बड़े कुल वालों को प्रतिनिधित्व दिया जाता 


हे | । 

कुलीनतन्त्र शासन के गण--कुलीनतन्त्र शासन में अपनी कुछ 
विशेषताएं होती हैं। ( १ ) सर्वप्रथम यह, कि इस प्रकार के शासन में 
भीड़ का शासन नहीं होता बस कुछ थोड़े से बुद्धिमान तथा चुने हुए बड़े 
व्यक्तियों का झासन होता“है. ( २ ) दूसरे, इस प्रकार के शासन में अनु- 
भव और शिक्ष। पर अधिक जोर दिया जाता है,केवल उन्हीं लोगों के ह्ाभ में 
राजसत्ता सोंपी जाती है जिन्हें शासन कला की विशेष शिक्षा मिली हों।' 
( ३ ) तीसरे, इस प्रकार के शासन में प्राचीन रीति-रिवाजों, जन-श्र॒तियों, 
तथा संस्क्ृति और साहित्य की अश्रधिक इज्जत की जाती है, ऐसे शासन में 
राज्य और सामाजिक क्रान्तियाँ कम होती हैं, (४ ) चोथे, यह शासन 
अधिक स्थाई होता है और इसमें सरकार की नीति में आए दिन परि- 
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दर नहीं होते, (५ ) पाँचवें, इस प्रकार की शासन-प्रणाली में राज- 
त्र और प्रजातन्त्र दोनों प्रकार के शासनों के दोषों का अभाव रहता है 
श्रौर ( ६ ) अन्त में यह शासन उन लोगों द्वारा संचालित होता है 
जिनका समाज में अ्रपने धन, चरित्र या कुल की महानता के कारण 
ग्रधिक मान होता है । 

दोष - परन्तु इस प्रकार के शासन में कुछ दोष भी होते हैं, और 
इनमें सबसे बड़ा यह है कि जन्र किसी विशेष वर्ग के लोगों के हाथ में 
शासन की बागडोर आ जायगी है तो वह सरकार की मशीन का उपयोग 
जनता की भलाई के लिये नहीं, वरन्‌ अपनी स्ताथ -सिद्धि के लिये करने 
सगते हैं। ऐसे कुलीन लोग किसी समाज में, बहुत कम मिलते हैं जो 
जनता की ही भलाई का ध्यान रक्‍्खें, अपनी भलाई का नहीं | (२) दूसरे, 
कुलीनतन्त्र शासन में अक्सर धनी लोगों का ह्दी राज्य होता है और घन 
सदा बुद्धि का परिचायक नहीं । ( ३ ) तीसरे, इस प्रकार का शासन वंश- 
परंपरागत की प्रथा अ्रख्त्यार कर लेता है, ओर शासक वर्ग के कुल में दी 
राजतत्ता तबदील होती रहती है, ( ४ ) अंत में यह शासन व्यवस्था उन्वति- 
शील नहीं होती, इसमें अपरिवर्तनशीलता का अधिक अंश रहता है | 
प्रजातन्त्र सरकार ( 722077007"90ए ) 

प्रजातंत्र सरकार का अर्थ प्रजा का शासन है| जिस देश में जनता 
अपनी स्वैच्छा से राजकीय कार्मो में माग लेती है तथा राज्य के कार्य का 
स्वयं संचालन करती है, उस देश में प्रजातंत्र राज्य की व्यवस्था मानी जाती 
है। प्रजातन्त्र राज्य की व्याख्या भिन्‍न-भिन्‍न लेखकों ने अपने ठंग से 
अलग-अ्रलग प्रकार की है | प्रसिद्ध राजनीतिश ब्राइस (37ए०७,* का 
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कथन है कि 'प्रजातन्त्र राज्य, शासन का वह प्रबंध है जिसमें राज्याधिकार 
किसी विशेष श्रेणी के लोगों को नहीं वरन्‌ समूचे समाज के लोगों को 
प्रदान किये जाते हैं| अब्राहम लिकोन (3 070070 4/700]7)+ का 
कहना है 'प्रजातंत्र बह सरकार है जिसमें सम्पूर्ण जनता, अपनी भलाई 
के लिये अपने तरीक़े पर शासन करती हे | उुक्षेप में प्रजातंत्र सरकार वह 
सरकार है जहाँ चुनाव के अधिकार के द्वारा जनता के प्रत्येक बालिग 
पुरुष या स्री को, अपने शासक चुनने का अ्रधिकार होता है तथा जहाँ 
जनता अपनी ग्रुय के द्वारा शासन की नीति का निर्णय कर सकती है। 


प्रजातन्त्र का व्यापक अथ (५४१०७- खाएं ० 06 0९77007909 ) 


परन्तु यहाँ यह सम लेना श्रावश्यक हे कि श्रज़ातंत्र केबल सरकार 
की व्यवस्था का ही एक प्रकार नहीं है, वह समाज और उसकी आर्थिक 
व्ववस्था का मी एक विशेष रूप है। वास्‍्तव में, किसी देश में, वहाँ को 
जनता को मताषिकार देने से ही प्रजातंत्र राज्य की स्थापना नहीं हो जाती, 
असली प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करने के लिये अन्य कई बातों की श्रावश्य- 
कता पड़ती है । प्रजातत्र एक विशेष प्रकार के राजनैतिक संगठन, सामाजिक 
संगठन. आशिक व्यवस्था तथा एक नैतिक भावना का नाम है। (/90070- 
078८५ 4६४ 700 ०४ापए 8०0 ० 20०0एछ७77660, 7 5 ७ 
00॥ 0 5000%9ए, 8 6077 508॥6 ७70 3७ [077 07 6८0॥0- 
750 ७70 ॥7079) 07407', ) 


प्रजातन्त्रात्मक शासन में केवल यही पर्याप्त नहीं है कि राज-शक्ति 
जनता के द्वाथ में हो, वरन्‌ यह भी आवश्यक है कि जनता द्टी राज काज 
का काम चलाती हो, श्रपने लिये स्वयं क़ानून बनाती हो, अपने शासकों 





क्‍[007700720ए 8७8 (0ए&७/ग077 ०६ ४॥6 90096, 07 0४॥० 
0009]0, 8704 फए 060 79009]6 ?? (8707७ 8॥] 7700|7) 
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का स्वय्नं चुनाव करती हो, तथा उन्हें जब चाहे बदल सकती हो, इसके 
प्रतिरिक्त एक प्रजातन्त्रात्मक समाज में जाति-पॉति, ऊंच-नीच, छूत- 
प्रछ्दृत और छोटे-बड़े का मेद-भाव नहीं होना चाहिये | सन्च मनुष्य बरा- 
बर समझे जाने चाहिये, जन्म श्रथवा धन श्रथवा खून अथवा जाति की 
महानता के कारण कोई मनुष्य दूसरों से बड़ा नहीं माना जाना चाहिये। 
मानवता के आधार पर सब्र मनुष्य बराबर हैं, उसमें अपने व्यक्तित्व के 
विकास के लिये एक सी ही शक्तियाँ विद्यमान हैं, उन्हें समाज में उन्नति 
करने के एक से ही अ्रवसर प्रदान होने चाहिए आर्थिक क्षेत्र में प्रजा- 
तन्‍्त्र का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी जीविका के सम्बन्ध में स्वा- 
वलम्बी तथा स्वतन्त्र हो; और देश के सारे भी मनुष्यों की आशिक स्थिति 
लगभग समान हो । एक ओर घोर ग़रीबी और दूसरी ओर अत्यन्त धन 
सम्पन्नता के वातावरण में प्रजातंत्रात्मक राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता । 
जिस देश में ग़रीबं किसान और मज़दूरों का शोषण होता हो. तथा जहाँ 
कुछ थोड़े से पू जीपतियों के ह्वाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति और उत्पादन-शक्ति 
केन्द्रित हो, वहाँ प्रजातंत्र राज्य क्रायम नहीं रह सकता | ऐसे देश में 
राजनेतिक शक्ति भी धन संपन्न लोगों के हाथ में ही रहती है, वह अपने 
धन के बल पर राय खरीद सकते हैं और इस प्रकार शासन की मशीन 
को अपने क़ब्जे में कर सकते हैं | 

वास्तव में प्रजातंत्र एक नेतिक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत किसी देश 
की समाज और उसकी सरकार का संगठन मानवता के आधार पर होता 
है। इस प्रकार के संगठन में जनता में राजनेतिक जाशति तथा अपने 
व्यक्तित्व के विकास के प्रति उत्कठा का भाव होना अ्रत्यत आवश्यक है। 
जित देश की जनता पिछड़ी हुई हे, जहाँ उतमें किसी प्रकार की राजनेतिक 
जायृति (20009] ००7७0707४8706७9$) नहीं है, तथा जहाँ कुछ थोड़े 
से मुट्ठी भर लोगों के पास ही धन सामग्री जुटी हुई हे, वहाँ किसी भी 
प्रकार का प्रजाराज क्रायम नहीं हो सकता । 


३०२ नागरिकशामस्त्र के सिद्धान्त 


प्रजातन्त्र का मूल आधार 

प्रजातन्त्र का छिद्धान्त राजनीति के दो मूल सिद्धांतों पर अवलम्बित 
हे--( १) स्वतन्त्रता ((.0०79) और (२) समानता (]29०४)॥5)। 
इन सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन हम पिछुक्ते अध्यायों में कर आये हें, 
यहाँ केवल यह बतलाना है कि इनका प्रजातन्त्र से क्‍या सम्बन्ध है ! 
स्वतंत्रता का अ्रथं है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्तियों के विकास के 
लिये पूर्ण अवसर मिलें । यह तभी हो खकता हे जब देश के शासन में 
सभी का हाथ हो | इसी प्रकार समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व 
के विकास के लिये प्रत्येक मनु-्य को समान अ्रवसर प्राप्त हों | यह बात भी 
एक पूर्ण प्रजातन्त्र शासन में ही पूरी हो सकतो है। प्रजातंत्र राज्य में 
प्रत्येक मनुष्य को राजकीय कार्यो में भाग लेने का समान अवसर प्रदान 
किया जाता है तथा उसे शिक्षा, सरकारी नौकरी, तथा धनोपाज॑न के 
समान अवसर प्रदान किये जाते हैं । 

प्रजातन्त्र के गुण (९7४६४ 0 4०7700730ए)--प्रजातन्त्र जैसे 
गहन विघय के सम्बन्ध में एक विशाल राजनैतिक साहित्य तैयार हो गया 
है | सम्मवतः शासन के किसी भी दूसरे तरीके का इसके समान विशेष 
वर्णन नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने इस राजनैतिक सिद्धांत का समर्थन 
किया हे ओर कुछ ने इसका विरोध । परन्तु अधिकांश लेखक इसके 
समथ क ही दिखलाई पड़ते हैं | जा बानक्राफ्ट ((+००/४० 8 ७00779/) 
के समान कुछ प्रजातन्त्रवादी लेखक तो इस सिद्धांत को एक ईश्वरीय तथा 
देवी सिद्धांत मानते हैं और उसे शासन का एक अत्यन्त पावन आदर्श 
तथा सर्वोत्कृष्ट साधन कहते हैं | परन्त कुछ दूसरे प्रजातंत्रवादी, इस 
शासन के समथ क इ्ोने के साथ-साथ इसके दोषों को भी भली भाँति 
समभते हैं । उनका कहना है कि इन दोषों के रहते हुए, भी प्रजातंत्रवादी 
शासन राज्य का सर्वोत्तम विधान हे। दोष और गुण सभी प्रकार के 
शासनों में पाये जाते हैं |. प्रजातंत्रवादी सिद्धांत में मुण अधिक हैं और 
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दोष कम | वह दोष भी प्रजातंत्र के सिद्धांत में इतने नहीं जितने उसके 
व्यवहार में हैं श्रौर इसलिए इन दोषों को जनता को उचित प्रकार की 
शिक्षा देकर दूर किया जा सकता है| 


प्रजातन्त्र से दो लाभ हैं। पहला यह कि, इससे शासन का कार्य बहुत 
अच्छे ठग से किया जा सकता है और दूसरा यह कि यह मनुष्यों के नैतिक 
झौर बौद्धिक आचरण पर अच्छा प्रभाव डालता है। दम प्रजातंत्र के 
लाभों का रुक्षेप से इस प्रकार व्णन कर सकते हैं :--- 

(१) यह शासन का वह तरीक़ा है जो जनमत पर अवलम्बित रहता 
है | यह जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा सचालित किया जाता है जो सदा 
साव॑जनिक नियत्रण के आधीन तथा मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी 
रहते हैं--- 

(२) यह इस बात का विश्वास दिलाता है कि राज्य की नीति निर्धा- 
रित करते समय सबके द्वितों का समान रूप से विचार किया जावेगा । इस 
प्रकार इस शासन में अ्रल्पतख्यक जातियों को श्रपने मत को प्रकट करने 
तथा अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिये पूर्ण अवसर प्रास होते हें । 
प्रजातंत्र शासन में इस बात का भय नहीं रहता कि शासक किसी जाति या 
समुदाय विशेष के हित के लिए ही क़ानून बनायेंगे और सब लोगों के द्वित 
का ध्यान न रखेंगे । 

(३) इसमें निरंकुश तथा कुलीन वर्ग शासन के दोषों का डर नहीं 
रहता, यह जनता का अपना शासन होता है 

(४) इसमें शासन के विरुद्ध सामाजिक विद्रोह का भय कम हो जाता 
है | क्योंकि जनता इस शासन को अपना ही शासन मानती है। इस 
प्रकार, तुलनात्मक दृष्टि से यह शासन का सबसे स्थायी तरीका है। 

(५) यह सब मनुष्यों की समानता के मौलिक सिद्धांत पर अवलम्बित 
है । यह समी मनुष्यों को समाज के विस्तृत जीवन में माग लेने के योग्य 
समभता हे और इस प्रकार प्रत्येक मचुष्य को अपनी अध्यात्मिक तथा 
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नेतिक उन्नति करने का अवसर प्रदान करता है। इस शासन प्रबन्ध में 
ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति भी अपनी योग्यता के आधार पर, राज्य में अ्रधिक 
से भ्रधिक गौरव तथा मान प्राप्त कर, अपनी उन्नति कर सकता है । 

(६) यह मनुष्य को नेतिक और राजनेतिक शिक्षा प्रदान करता है | 
यह राज्य के नागरिकों में, सइन शीलता. मेलजोल, मित्रता, सहानुभू ते, 
प्रेम सहयोग, सेवा और स्वाथ त्याग की भावनाश्रों को विकसित करता है। 
इस प्रकार, यह क्रियाशील, सुस्वस्थ, और विचारशील नागरिकों को शिक्षा 
के निर्माण में सहायता देता है । 

[ ७ |क्या नागरिकों को एक उच्च ध्येय की प्राप्ति के लिये छोटे 
स्वार्थों के बलिदान करने को शिक्षा देता है। उदाइरण के लिए, यह 
छोटे समुदाय जेसे परिवार, जाति या धामिक समाज के हितों को राष्ट्रीय 
भलाई के लिए बलिदान करने का पाठ पढ़ाता है । 

(८) यह सर्वसाधारण में राजनेतिक जागति उत्पन्न करता है तथा 
उन्हें ध्वाभिमानी और स्वावलम्बी बनना सिखाता है । 

(६) यह साधारण मनुष्य को राज्य की समस्याओ्रों को समभने तथा 
उसे अपने देश के शासन में भाग लेने के योग्य बनाता है । 

प्रजातंत्र के दोष ( [0272०८४४ ८/ 7207007"8०ए )--परन्तु 
इन सभ गुणों के साथ साथ प्रजातंत्र राज्य में सिद्धान्तिक तथा व्यवहारिक 
दृष्टिकोण से कुछ दोष मा होते हैं | लेकी ( ,९०॥०५४). मेन ()(७॥76| 
बारकर ( 39/|767 / इत्यादि अनेक लेखकों ने इन्हीं कारणों से प्रजातंत्र 
के सिद्धांत की कड़ी आलोचना भी को हे । यह सत्र लेखक प्रज्ञातत्र में 
निम्नलिखित दोष बतलाते है:-- 

(१) प्रजातंत्रात्मक शासन में गुण ( (९०७)।४० ) की श्रपेक्षा संख्या 
( (९००७॥४४४ ) पर अधिक जोर दिया जाता है, इसी कारण यह योग्य 
तथा आचारवान पुरूषों का शासन न रह कर मूर्खो, श्रशिक्षितों तथा 
झशानियों का शासन बन जाता है| 
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(२) यह सत्र मनुष्यों के मत को एक सा ही मूल्य प्रदान करता है। 
राज्य के एक बड़े से बड़े व्यक्ति के मत को इस शासन व्यवस्था में वही 
कीमत होती हे जो बड़े से बड़े मूर्ख को | किसी समाज में अधिकतर मूर्खों' 
की ही संख्या होती है, इसलिए :जातत्र शासन योग्य पुरुषों का शासन न 
रहकर 'मूर्लों का शासन बन जाता है | 

(३) इस प्रकार के शासन में राज्य के क़ानून बहुमत के आधार पर 
बनते हैं; चाहे वह बहुमत कितना ही कम क्यों न हो, और कितनी दी 

अ्रव्यवह् रिक तथा बुद्धिदीन बात क्‍यों न कहता हो । 

(४) यह बक्‍तृत्व कला ([70782०29) को उत्साहित करता है। 
चुनाव के समय सर्वसाधारण उन लोगों की वक्‍तृता से अ्रधिक प्रभावित 
होते हैं जो उनको भावनाओं को उत्ते जित कर सकते हैं। अतः मत प्राप्त 
करने के प्रभावोत्पादक वाक्य, समूह और दलबन्दी के चित्ताकषक संकेत- 
शब्द लोगों पर विद्व तापूर्ण भाषणों की अपेक्षा श्रधिक प्रभाव डालते हैं । 

(४) ' प्रजातंत्रात्मक समानता एक भयंकर प्रपंच है” (8प7%०), 
एक अत्यन्त अविश्वतवनीय और व्यर्थ विचार है। शासन एक कला दे 
जिसके लिए विशेष बुद्धि और ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए 
इसकी नीति के निर्माण में केवल उन्हीं लोगों को भाग लेना चाहिए 
जिन्हें इस कार्य के करने के लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दी गई हो । 

(६) लेकी का कथन है कि “प्रजञातंत्र का अर्थ अजशानियों का राज्य 


आर स्वाधीनता का नाश है ।” 
' यह व्यक्तिगत स्वाधीनता को कम करता है क्‍योंकि इसकी मनोबृत्ति 


बहुत अधिक क़ायदे क़ानून बनाने की ओर रहती है ।? सर हेनरी मेन 
की धारणा है कि “प्रज्ञातंत्र बौद्धक उन्‍नति के गिए, साहित्य, विज्ञान 
और कला के विकास के लिए अनुपयुक्त है।” 
(७) यह ग़रीबों के फायदे के लिए अमीरों का शोषण करता है। 
यह बौद्धिक विकास का प्रतिशोध& हे। यह जन-समूह का शासन हे। 
२८ 
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इसमें निरंकुश भावकता और राष्ट्रीय सदाचार के हाप्त के चिह्न पाये 
जाते हैं | 


(५) प्रजातंत्र के विरुद्ध सब्रसे बड़ा अभियोग यह है कि इसमें धन का 
बहुत अश्रधिक खेल खेला जाता है | महत्वाकांक्षी उम्मीदवार, जो अधिक 
धनवान होते हैं. चुनाव में ग़रीत्र लोगों के मत खरीद कर व्यवस्थापिका 
सभा के सदस्य बन जाते हैं| इस प्रकार का शासन किसी भी प्रकार सर्वो- 
त्तम शासन नहीं कद्दा जा सकता | 


(6) प्रजातंत्र शातघन के आघीन ऐसे देश की सरकार सदा बदलती 
रहती है, जह। दो से श्रधिक राजनैतिक दल होते हैं | सरकार के दर समय 
बदलते रहने से सावजनि 5 कार्यों की देव-माल नहीं दो पाती । 


(१०) शासन के इस तरीके में दलबन्दी प्रथा की सभी बुराइयाँ विद्य 
मान रहती हैं | इस शासन में केवल वही लोग राजसत्ता प्राप्त कर सकते 
हैं जो किसो दल के नेता हों तथा जो चुनाव के समय जनता से भ्ूठी-मूठी 
प्रतिशञाएं करके उनकी राय हासिल कर सकें | चुनाव के समाप्त होते ही 
ऐसे लोग श्रपनी प्रतिज्ञाओं को भूलकर श्रपनी स्वार्थ सिद्धि में लग जाते 
हैं । वर्तमान प्रजातंत्र सरकारों में दलबन्दी का इतना अ्रधिक ज़ोर रहता 
है कि निष्पतत और स्वाभिमानी व्यक्ति कभी भी चुन.व में भाग नहीं 
ले सकते और इस प्रकार देश को सरकार भूठे, पद लोलुप तथा श्राचार- 
हीन व्यक्तियों के हाथ में चली जाती है। राजनंतिक दलों के अंदर भी एक 
ऐसा गुदट्ट रहता है जो अपनी इच्छानुसार मनमाने प्रतिनिधि चुनाव में 
खड़ा करता है तथा जीत होने पर अपने ही लोगों की सरकार बनाकर, 
अ्रपनी स्वाथ सिद्धि करता है । 

,जातन्त्र सिद्धांत के विरुद्ध व्यवहा रक आलोचनायें-लार्ड 
ब्राइस ([.,0/0 879००) ने उपरोक्त दोषों के अतिरिक्त प्रजातंत्रवादी 
राष्ट्रों में निम्नलिखित दोष बतलाए हैं ;-- 
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(१) धन और धनी लोगों का प्रजातंत्रात्मक राज्य में बहुत अधिक 
प्रभाव रहता है । रिश्वत या चन्दा देकर धनी लोग राजनेतिक नेताओं 
ओर दलो को अपने हक़ में कर लेते हैं और फिर चुनाव में खड़े होकर 
स्वयं ही राजसत्ता का भोग करते हैं । 

(२) प्रजातंत्र में लोग राजनीति या सावजनिक जीवन को श्रपना पेशा 
या व्यचसाय बना लेते हैं, वह राजनीति में देश सेवा के विचार से भाग 
नहीं लेते वरन्‌ अ्रपनी रोटी कमाने के लिए लेते हैं । 

(३) प्रजातन्त्र शासन में फिज्जल ख़र्ची बहुत होती है, बहुत सा धन 
व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की तनख़्वाहों, भत्ते, सफर खर्च, इत्यादि में: 


खच हो जाता है | 
(४) समानता के सिद्धांत का यह परिणाम हुआ है कि लोग बिना 


किसी विशेष शिक्षा के ही, अपने आप को प्रत्येक राजनैतिक पद के लिए. 
उपयुक्त समझने लगे हैं। वह यह नहीं समभते कि शासन चलाना बिशे- 


षशो का काम है | 
(५) प्रजातंत्र शासन में राजनैतिक दलों के ह्वाथ में बहु शक्ति आ 


जाती है और उसका अ्रक्सर दुरुपयोग होता हे | 

६) धारा सभा के सदस्य देश के वास्तविक हित की दृष्टि से काम 
नहीं करते वरन्‌ ऐसे काम करते हैं जिनके कारण अगले चुनाव में उन्हें 
अधिक वोट मिल सके । 

(७) कुछ देशो में जहाँ राजनेतिक दलों की अधिकता होती है, 
टिकाऊ और दीघंजीवी सरकारें नहीं बन पाती, जिससे देश का शासन 
अस्तव्यस्त दशा में हो जाता है | 

(८) अधिकांश देशो में मतदाता अपने वोट बेपरवाही से देते हैं, 
वह अच्छे बुरे का विचार नहीं करते, इससे श्रयोग्य पुरुष धारा सभाओ' 
में पहुँच जात हैं| कहीं-कहीं लोग बहुत थोड़ी संख्या में ही चुनाव में भाग 
लेते हैं । 


श्ण्प नामरिफशास्त्र के सिद्धान्त 


(६) इनके अतिरिक्त ब्राइस के मतानुसार आजकब राज्य का काम 
इतना अ्रधिक और जटिल हो गया है कि धारा सभा के अधिकतर 
सदस्य उसे समभने की क्षमता नहीं रखते, इस कारण शासन का स्टेंडर्ड 
गिर जाता है | ब्राइस के श्रतिरिक्त कुछु अ्रन्य राजनीति का लेखको ने भी, 
प्रजातन्त्रवाद के असफल होने के अपने कारण बतलाए हैं | 

उदाहरणार्थ एडबड मेकेैसनी (॥309छ 47१ 06००४९७४५) का मत 
है कि प्रजातन्त्र की असफलता का प्रधान कारण लोगों ,की बौद्धिक ऋमता 
का घटा देना है। जो शासन अशिक्षित जन समुदाय के द्वारा शासकों के 
चुने जाने के सिद्धान्त पर अ्वलम्बित है वह कभी सफल नहीं हो सकता । 
जब तक प्रज्ञातन्त्र उच्चित शिक्षा द्वारा सवंसाधारण को शिक्षित बनाने में 
सफल नहीं होता; तन्न तक उसकी असफलता बिल्कुल निश्चित है। 

प्रजातन्‍्त्र उस दशा में सफल हो सकता था जब वह सवंसाधारण का, 
सर्वंसाधा रण के लिए और सवंसाधारण द्वारा शासन होता । परन्तु आधुनिक 
प्रजातंत्रवादियों ने मनुष्यों को मताधिकार तो प्रदान कर दिया परन्वु शेष 
दो आदर्शों की श्रोर कोई भी ध्यान नहीं दिया । 

प्रजातन्‍्त्र का सिद्धान्त, दमन और अत्याचार, पराधीनता और युत्रामी 
के वातावरण में कभी भी सफल नहीं हो सकता। आज अधिक उन्नति 
अर सभ्य कहलाने वाले देश प्रजातन्त्रात्मक उसूलों की दुद्दाई देते हुए भी 
साम्राज्यवाद (॥77]00727577) के हामी हैं। यद्द दोनों सिद्धान्त किसी 
दशा में भी साथ-साथ नहीं चल सकते । 

अ्रधुनिक प्रजातन्त्रवादी इस बात को भूल जाते हैं कि जन्च तक 
आशिक न्यूनतम के अधिकार और घन के समान विभाजन के सिद्धांतों 
का समाज में प्रयोग नहीं किया जाता तत्र तक प्रज्ञात-तजवाद कभी भी 
सफल नहीं हो सकता | एक ओर दुददमनीय ग़रीबी और दूसरी ओर अ्रपार 
धन, प्रजातन्त्र में साथ-साथ नहीं चल रुकते । 

प्रजातन्‍्त्र शासन में प्रचलित प्रतिनिधि प्रथा अ्रत्यन्त दूषित है। इस 
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प्रथा के अ्रन्तगंत शासक वर्ग निर्धा चन क्षेत्रों को अपनी सुविधा के अनुखार 
इस तरह बनाते हैं कि जिससे चुनाव में सदा उनके ही उम्मीदवार कामयात्र 
होते हैं। अंग्रेजी में इस तरीक़े को (४07'श्छाते०एंशए कदते हैं। इस 
प्रथा के अन्तर्गत प्रजातन्त्रात्मक शासन सवंसाधारण का शासन नहीं 
रहता । वह एक सूक्ष्म अल्पमत और कभी-कभी एक दल विशेष का शासन 
बन जाता है । 


प्रजातन्‍त्र का भविष्य--उपरोक्त कारखों से प्रजातन्त्र शासन 
असफल हुश्रा है। प्रजातन्त्रात्मक संसार का भविष्य उस वक्त तक ख़तरे 
में हे, जन्न तक लोग इन दोषों को दूर नहीं करते । पिछले दिनों इन्हीं 
कारणों से प्रजातंत्रवाद के स्थान षर तानाशाही शासन की लहर संसार के 
एक विस्तृत ज्षेत्र में व्यापक हो गई थी। यदि हमें धजातन्त्र के आदशे को 
क़' यम रखना है तो यह ज़रूरी है कि हम इन दोषों को समाज के वतंमान 
संगठन से दूर कर दें। संसार में प्रजातन्त्रवाद का सिद्धांत असफल नहीं हुश्रा 
है, उसकी व्यवह्वारिकता श्रसफल हुईं हे। दोषों के रहते हुए भी प्रजातन्त्र 
राज्य ही संसार में सबसे द्वितकर शासन हे। यदि हम प्रजातन्त्र राज्य की अन्य 
प्रकार के राज्यों के साथ तुलना करें तो इमें शात होगा कि शान्ति रक्षा, न्याय 
शासन, शर्रश्रों से रक्षा इत्यादि के कार्य में प्रजातन्त्र र,ज्य ही अन्य राज्यों 
की अ्रषेज्ञा अधिक सफल हुआ है | दोष सभी शासनों में होते हैं, प्रजातंत्र 
शासन में भी हैं परन्तु इतने नहीं जितने दूसरे प्रकार के शासनों में; और 
यह दोष भी सिद्धान्त में नहीं. शासन की व्यवह्यारिकता में हे। इन दोषों 
को जन्नता में ठीक प्रकार को शिक्षा का प्रचार करके, तथा कुछ अन्य 
अवस्थाश्रों को पूथ करके, जिनका वृत्तान्त हम श्रगले पृष्ठों में करेंगे, हम 
दूर कर सकते हैं। प्रजातन्त्र शासन सर्वसाधारण और विशेष कर ग़रीबों 
की दशा सुधारने में, उनकी शिक्षा और दीक्षा की व्यवस्था करने में, श्रत्यन्त 
सफल हुआ दे । इसका भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। केवल आवश्यकता 


३१० नागरिकशास्््र के सिउात 


इस बात की है कि जनता प्रणातन्त्र की सफलता की अ्बस्थाश्रों को 
न भूलें। 
प्रजातन्त्रात्मक शासन को सफलतापूबंक चलाने के लिए कुछ 
आवश्यक बातें 
प्रजातंत्रात्मक शासन का तरीक़ा संसार के सब देशों में सफल नहीं दो 
सकता । इसकी सफलता के लिए कुछ विशेष वातावरण और मनुष्यों के 
आचरण में कुछ विशेष गुणों की आ्रावश्यकता रहती है। इन सब अ्व- 
स्थाओं का वर्णन हम नौचे करते हैं। . 


(१) प्रजातन्त्र की सफलता के लिए सबसे प्रथम और आवश्यक शर्त 


यह है कि जन-मत-शिक्षित, समुन्नत और समझदार हो | जनता में पूर्यं 
राजनेतिक जागति हो, तथा वह सरकार की नीति को समभने की क्षमता 
रखता हो । जनमत को बनाने और व्यक्त करने के लिये समाचार-पत्र 
(7?7०59) और मंत्र (2]86/077॥) अत्यन्त आवश्यक अंग हैं | जिस 
देश में समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है और मत के 
स्वतंत्र तापूवक व्यक्त करने के अधिकार का अपहरण कर लिया जाता है वहाँ 
प्रज|तन्‍्त्र नहीं पनत सकता | छो शासन जन-मत की अ्रवहेलना करता है अथवा 
उसकी आवश्यकताओं के अनुसार काम नहीं करता बह लोगों के शासक 
बनने का अधिकार खो बेठता है| समाचार-पत्रों का भी राज्य के प्रति 
एक कतंव्य हे और वह यह कि, बह खजत्बी, निष्पक्ष और ईमानदारी की 
खबरें दें । यदि अखबारों का निमंत्रण उन हाथों में चला जाता हे जो 
पंजीपति हैं या जिनका शासन से कुछ सम्बन्ध हे. तो अखबारों में छपे 
हुए समाचार निष्पक्ष अथवा सच्चे नहीं हो सकते । ऐसे समाचार-पत्र 
अजातन्त्र के रस में जहर का काम करते हैं। इसलिए, प्रजातन्त्र की सफ- 
लता की सबसे प्रथम शर्त यह है कि ननता राजनेतिक दृष्टि से चेतन्य हो 
आर देश में सभाचार-पत्र तथा सभा अऋदि करने पर क़िसो प्रकार का 
प्रतिबन्ध न हो | 
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(२) प्रजातंत्र को सफलता के लिए. दूसरो आवश्यक शर्त यह है कि 
समाज में उच्च श्रेणी की शिक्षा प्रदान की जावे, जिसने लोग राज्य की 
समस्पाओ्रों को समझ सके | स्वतंत्र रूप से राजनैतिक विषयों पर विचार 
करने की भावना उत्पन्न करने के लिए समान्य शिक्षा अनिवाये है | 
साव॑जनिक प्रश्नों के प्रति उचित भाव व्यक्त करने के लिये इसकी बहुत 
जरूरत है | उचित शिक्षा के अभाव से मतदाता धन के प्रलोभन से 
अपना मत बेच देते हैं | कभी-कभी जातीयता के भाव से प्रभावित होकर 
श्रपने मत का दुरुपयोग कर बेठते हैं । 

(३) जो लोग विधान का संचालन करते हैं उनमें ईमानदारी और 
दयानतदारी होनी चाहिये | उनमें उच्च कोटि की राजनैतिक जाग्रति, 
सावजनिक कार्यों के प्रति सच्ची लगन, साव॑ंजनिक जिम्मेदारी की विशुद्ध 
भावना, और बहुमत के निर्णय को स्वीकार करने और उसके अनुसार 
काम करने की तत्परता होनौ चाहिये। 

(४) जनता में सहयोग सहन-शीलता. कतंव्य परायणता, ईमानदारी 
सेवा और त्याग के भाव विद्यमान होने चाहिये | 

(५) उनमें अपने छोटे-छोटे भेदों को भुलाकर बड़े-बड़े प्रश्नों पर 
निष्पक्ष भाव से विचार करने की क्षमता होनी चाहिये। 

(६) लोगों को आपस में मेल क्रायम करना चाहिये | पारस्परिक 
भेदभाव इत्यादि की भावनाओश्रों से लोगों के प्रजातन्त्रात्मक संगठनों की 
उन्नति में बहुत जबर्दस्त बाधा पहुँचती है । 

(७) देश के बहुसंख्यक वर्ग को इस बात का विचार रखना चाहिये 
कि अल्पसंख्यक जातियों के भी अपने अधिकार हैं और उनकी रक्षा 
की जानी चाहिए | अल्पसंख्यक जातियों को भी चाहिये कि समाज में 
खाम्पदायिकता की आग न फूके और सारी जनता की भलाई के लिए 
दी काम करना सीख । 

(८) प्रजातन्त्र में सब्र के साथ समान व्यवहार होना चाहिये । सब्र 
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को समान आदर को दृष्टि से देखना चाहिये । विशेषाधिकार प्राप्त तथा 
दलित जातियों के भेदभाव को मिटा देना चाहिये । 

(६) प्रजातन्त्र में (क ओर बहुत अधिक अमीरी और वूसरी ओर 
बहुत अधिक गरीबी, साथ-साथ नहीं चल सकती । ऐसे वातावरण में 
प्रजातन्त्र शासन एक ठकोसला मात्र रद जाता है। इसलिए. जनता में 
झामदनी के अन्तर को, धन के समान वितरण की किसी योजना के 
द्वारा, कम से कम कर देना चाहिये । पूं जीपति देशों में घन, अ्रजातन्त्र 
के समस्त क्षेत्र को दूषित और कलंकित बना देता है । 

(१०) डाक्टर बेनीप्रसाद का कथन है कि प्रजातन्त्रात्मक विधान 
की सफलता की एक और आवश्यक शर्त यह है कि देश में शांति और 
सुव्यवस्था वर्तमान रहनी चाहिये | अशान्त और विप्लवपू्ण अवस्थाएं, 


इसके लिये घातक हैं | 


परन्तु यह शान्ति शस्त्रों के बन पर स्थापित नहीं होनी चाहिये | 
सैनिक शक्ति के द्वारा स्थापित और रक्षित शान्ति एक जड़हीन वृक्ष के 
समान है जिसे आ्ँधी का कोई भी झटका उखाड़ कर फेंक सकता है। 
इस शान्ति का आधार लोगों की शांतिपूर्ण आदते और पारस्परिक 
सहानुभूति होनी चाहिये । प्रजातन्त्र का आधार स्तम्भ जनता का, स्वेच्छा 
से, अपने राज्य के कानूनों का पालन करना है। सेना, हथि ।र? और 
बम बरसाने वाले हवाई जहाजों की अधिकता से जनता में बेचेनी पेदा 
होती है और लाग प्रजातन्त्र राज्य का स्वप्न छोड़कर एक बलवान 
डिक्टेटर की खोज में लग जाते हें । 

(११) प्रजातन्त्र देश में सुव्यवस्थित राजनैतिक पाटिया होनी 
चाहिये, जिनकी व्यवस्था राजनैतिक और आशिक कार्यक्रम के आधार 
पर होनी चाहिये, घामिक या जातीय आधार पर नहीं | 

(१२) प्रजातन्त्रात्मक शासन के सफल होने के लिए स्वायत्त शासन 
को संस्थाओं की भी भारी ज़रूरत है। एक साधाग्ण नागरिक को राष्ट्रीय- 
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प्रश्नों में इतनी दिलचस्पी नहीं होती जितनी कि स्थानीय मामलों में । 
इन सस्थाश्रों में काम करने से उसे प्रजातन्त्र की कला-शिक्षा मिल जातौ 
है और इस प्रकार उसमे राज्य के बड़े काम ज़॒िम्मेदारियों के प्रति 
दिलचस्पी पेदा होती है।इसी कारण से ऐसा कहा जाता है कि, 
स्वायक्त-शासन राष्ट्रीय स्वाधीनता की जड़ हे । 

लिष्कृष-- परन्तु इन सब बालों का आशय यह नहीं समझना चाहिये 
कि किसी भी देश में प्रज्ञातम्त्रात्मक शासन की व्यवस्था उत्त समय तक 
स्थगित कर दी जानी चाहिये, जच्च तक कि ये शर्तें पूरी नहीं हो जाती । 
प्रजातन्त्रात्मक क्रिया से स्वयं ये सब अवस्था पेदा हो जाती हैं । प्रजातंत्र 
शासन के आरम्भ होते ही जनता में राजनैतिक जाग्रति, सावंजनिक 
उमंग, उत्तरदायित्व की प्रचल भावना और सावजनिक सहयोग की इच्छा 
का जन्म हो जाता हे। आरम्म में कुछु दिनों तक मनुष्य शातन चलाने 
में त्रुटि कर सकते हैं। परन्तु बाद में वह शासन की बारीकियों से भली 
प्रकार परिचित हो जाते हैं। वूसरे, एक अच्छे शासन की पद्विचान 
केवल उसकी कार्य-कुशलता ही नहीं वरन्‌ उसकी घनता में राजनैतिक 
जाग्रति तथा नैतिक भावना उत्पन्न करने की क्षमता है। प्रजातन्त्र राज्य, 
इन भावनाओं के निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भाग ज्षेता है । 

इन अबस्थाओं को प्राप्त करने का सबसे अच्छा प्रबन्ध यह दे कि 
शासन प्रजालन्त्रात्मक बना दिया जावे और इसके पश्चात्‌ स्वंसाधारण 
की आधथिक और शिक्षा सम्बन्धी उन्नति करने का प्रयत्न किया जावे । 
प्रजातनत्र की औषधि उसे घटाना नहीं वरन्‌ उसको अधिकाधिक 
बढ़ाना है । 

& ३२. शासन का आधुनिक वर्गीकरण 

ऊपर दिया हुआ शःसन का वर्गीकरण आधुनिक युग के लिए उपयुक्त 
नहीं है। पुराने ज़माने में जिस प्रकार के राज्ञतंत्र क्रायम थे वेसे आजकल 
नहीं हैं | आजकल जो भी राजतंत्र हैं वे सब वेधानिक राजतंत्र हैं और 
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इसलिए वे प्रञातंत्र कहे जा सक्‍त हैं। इसी प्रकार श्राजजल के 
कुलीनतंत्र (3॥४5000/.8065) और प्रन्नातंत्र (॥007॥00790469) में 
कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया है। यह अन्तर केवल मात्रा का है। 
श्राधुनिक युग को उच्च व्यवस्थापिका सभायें (02790' (४॥9॥77700878) 
कुछ हृद तक कुलीनतंत्र संस्थायें कही जा सकती हैं । 

इसलिए, आधुनिक शासनों का दूसरे प्रकार से वर्गीकरण किया जाता 
है | हमने राज्य के वर्गीकरण के लिए तीन सिद्धांतों को ग्रहण किया है । 

(१ ) प्रथम, कायकारिणी का व्यवस्थापिका सभाओं से 
संबंध--इस सिद्धांत के आधार पर हम शासन को (श्र) निरंकुश 
(72659०0०), ( ब ) मंत्री मंडलात्मक ([2879॥707087ए) तथा 
( सा ) अ्रध्यक्ञात्मक (27'28702709]) कह सकते हैं। 

(२) दूसरे, शासन के अधिकारों का विभाजन--इस आधार 
पर हम शासन को एकात्मक (07]697"ए) या संघात्मक (7७४७:४) ) 
कह सकते हैं। 

( ३ ) तीसरे, विधान की परिवतेन या अपरिवतनशीक्षता-- 
इस सिद्धांत के आधार पर शासन का वर्गीकरण अपरिवतेनशील या 
परिवतेनशील विधानों में किया जा सकता है । 

आगे की तालिका से वर्तमान शासनों का विभाजन आसानी से सम 
में थ्रा जायगा :--- 
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धमतंत्र शासन ( 7॥00674#० (00ए९०एशआ०॥४ )--यहदह 
शासन का वह तरीक़ा है जिस पर पुरोहितों का आधिपत्य रहता है । 
दूसरे शब्दों में जिस देश का शासन लोगों के किसी धाम्मिक मुखिया के 
द्वारा किया जाता हे, वह धर्मतंत्र शासन कहलाता है | शासन के इस 
तरीक़े में धर्म और राजनीति का सम्मिश्रण रहता हे | यह शासन 
आजकल केवल तिब्बत में वतमान्‌ है | तिब्बत के अतिरिक्त इस शासन 
का अस्तित्व ससार में और कहीं नहीं है। खरकार का यह तरीक़ा 
लोक'ा:.य नहीं है | 

लोकिक शासन ( 5078७ (0प्र७फा०0॥५ )--यह वह 
शासन है जिसमें राज्य में धर्माचार्यों का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं 
रहता | इस शासन के तरीक़े में घर्म और राजनीति बिल्कुल पृथक 
रखी जाती हैं। इस प्रकार का शासन प्रबन्ध आजकल श्रत्यन्त लोकप्रिय 
है| लोकिक शासन का यह अर्थ नहीं समझना चाहिये कि ऐसे देश में 
धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार नहीं दिया जाता, या शासक अ्रधर्मी 
होते हैं; इसका आशय केवल इतना है कि राजनीति से धम को अलग 
रक्‍खा जाता है । 

राजतंत्र ( 3079/0॥97 )- यह शासन का वह तसशेक़ा है 
जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है |इसमें एक वंश परम्परागत 
मनुष्य शासन का कानूनी सावंभोम होता है । 

निरकुश राजतन्त्र ( »०30)7(6 ४0797"०॥9 )--श्राजकल 
शासन की यह व्यवस्था लोकप्रिय नहीं है। बह केवल कुछ पूर्वीय देशों, 
जैसे अफ़गानिस्तान, श्याम, नैपाल इत्यादि में पाई ज्ञाती हे | इन देशों 
में मी जनता अपने अधिकार प्रात्ति के लिए. सरकार के विरुद्ध बराबर 
अ(दोलन कर रही है। वरतमान्‌ मुग में निरंकुश राजतन्त्र की प्रथा श्रधिक 
समय तक जीवित नहीं रह सकती । 

सीमित राजतन्त्र ( ॥77060 ै079/'०४ए )--इस प्रथा 
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आर प्रजातन्त्र में अधिक भेद नहीं हे. कारण दोनों में ही वास्तविक शक्ति 
जनता के ह्टी द्वाथों में रहती है राजा के नहीं । राजा राज्य का केचल 
एक नाम मात्र का मुखिया रहता हे | वास्तविक शक्ति जनता के चुने 
हुए. प्रतिनिधियों के हाथ में रहती है । शासन का यह तरीक़ा इज्जलैण्ड, 
बेलजिबम, हाले णड, नारवे, इत्यादि देशों में प्रचलित है | 

तानाशाही (/)0090075!70)--यह एक ऐसे मनुष्य का शासन 
होता है जो वंश परंपरागत फे अधिकार से तो राज सिंहासन पर नहीं 
बैठता. परन्तु जिसे अपनी सैनिक शक्ति अथबा पार्टी की वाकत के बल 
पर राज्य के सारे भी अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्य के अ्रन्तर्गत रहने वाले 
सारे भी मनुष्य और सद्भ उसकी शक्ति का लोहा मानते हैं, तथा उसके 
श्रादेशों के विरुद्ध काये करने की हिम्मत नहीं कर सकते। ऐसा मनुष्य एक 
अत्याचारी मी हो सकता है, जिसने अपनी पाशविक शक्ति के आधार पर 
अपने अधिकारों को प्रास किया हो,अथवा एक सर्वमान्य नेता भी हो सकता 
है, जिसे लोगों ने किसी राष्ट्रीय संकट के समय में, हर प्रकार के अधिकार 
प्रदान कर दिये हों | तानाशाही और राजतंत्र में यह भेद है कि तानाशाह 
किसी सावजनिक क्रान्ति के समय अपने अ्रधिकारों को प्राप्त करते हैं, और 
अपने इस पद को बिना किसी राजचिन्ह अ्रथवा राजसी ठाठबाट के कायम 
रखते हैं | इस प्रकार की शाघन-प्रणाली, पिछुले मद्दायुद्ध से पहले जरमनी 
ओर इटली में थी ' आज भी यह प्रणाली स्पेन में पाई जाती है। ताना- 
शाही में स्वतंत्र राजतंत्र के सभी दोष पाये जाते हैं| इस शासन के तरीके 
में भाषण अथवा समाचार-पत्र अथवा सहड्भठन किसी भी प्रकार की स्व- 
तंत्ता प्राप्त नहीं होती | दर प्रकार के विरोध का निर्देयतापू्वंक दमन कर 
दिया जाता है, और एक ही मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार लाखों मनुष्यों 
के भाग्य का निर्णय करता है। तानाशाही शासन में अत्यन्त शिक्षित और 
योग्य सेना रकक्‍्खी जती है। तानाशाहों की इच्छा ही लोगों के लिए 
क़ानून समझी जाती है । अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में तानाशाह किसी भी 


श्श्द नागरिकशासत्र के सिद्धान्त 


प्रकार के नैतिक क़ायदे या क़ानून को नहीं मानते | इन लोगों को 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं ने ही पिछले दिनों संसार को एक महाभयंकर 
युद्ध के दलदल में फसा दिया था। 


इस शासन-प्रणाली का श्री गणेश १६१४ की बड़ी लड़ाई के बाद 
हुआ था और १६३६ की बड़ी लड़ाई के बाद इसकः! प्रायः अंत सा 
ही गया। 

इस शासन- व्यवस्था का कोई वैज्ञानिक सिद्धान्त नहीं है। यह प्रणाली 
मनुष्य स्वभाव की कमजोरियों पर अवलम्बत्रित है। यह जनता को एक 
भावुक, बुद्धिमान तथा विवेकहीन मनुष्यों का समूह मानती है। मुसोलिनी 
का कहना था--- 85568 &76 9 ]04॥ 07 ग89760 व9000 !' 
अर्थात्‌ जनता एक भावुक मूर्खा के दलका नाम हे।” ऐसे लोगों को, 
फासिस्टों के कथनानुसार किसी भी प्रकार के राजनैतिक अधिकार प्रदान 
नहीं किये जा सकते | उनको अपना जीवन राष्ट्र की भलाई के निमित्त मात्र 
समभना चाहिए | और राष्ट्र की भलाई किस काम में है, इसका निर्णय 
करना जनता का काम नहीं, वरन्‌ उन थोड़े से लोगों का काम है, जिनके 
हाथ में, उनकी बुद्धि की प्रखरता तथा नेतृत्व के गुणों (79८४६४ए [07 
]0906075॥9) के कारण, राज्य की बागडोर सौंपी जाती है। 


फासिस्ट समभते हैं कि राष्ट्रीय महानता तथा राष्ट्रीय उत्थान के लिए 
काम करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, मनुष्य राष्ट्र के उत्थान के 
साथ उठता और उसके पतन के साथ गिरता है, राष्ट्रीय गौरव के लिए 
अपने प्राणों की आ्राहुति देना, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म हे। फासिस्ट 
सिद्धान्त में, राष्ट्र को एक देवी रूप देकर, उसकी पूजा करनी सिखाई 
जाती है। इस छिद्धान्त के श्रनुतार ?क देश का दूसरे देश पर आधिपत्य 
कायम करना, तथा उसको श्रपने श्राधीन रखना एक गौरव की बाक 
सम्रकी जाती है, इसी कारण फासिस्टवाद, साम्राज्यवाद का समथ क है। 
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फासिस्ट सिद्धान्त के अन्तर्गत तानाशाहदी शासन के अपने गुण और 
दोष होते हैं, इस प्रणाली के गण तो यह हैं कि इसमें शासन की 
कुशलता अधिक द्ोती है, जनता में भेदभाव नहीं रहते, सभी व्यक्ति: 
एक नेता की श्राज्ञा का पालन करते हैं, तथा उसे अपना संरक्षक समभते 
हैं, देश की शक्ति बढ़ जाती है तथा उसकी ताक॒त का लोहा दूसरे मुल्क 
मानने लगते हैं। परन्तु इसके दोष यह हैं कि इसमें जनता को किसी 
प्रकार की नैतिक उन्नति या श्रपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर 
प्राप्त नहीं हं।तता | उसे किसी प्रकार के राजनैतिक या नागरिक अधिकार 
भी प्राप्त नहीं होते। उसके भाग्य का निर्णय एक मनुष्य के ह्वाथ में हो 
जाता है | सैनिक शक्ति के जुटाने में राष्ट्र की श्रधिकतर आय व्यय हो 
जाती है तथा दूसरे देशों पर हमला करने की नीति से, संसार की शान्ति 
आर व्यवस्था खतरे में पड़ जाती है | 

इस प्रकार की सरकार अ्रधिक समय तक सफल नहीं हो सकती | वह 
केवल तभी तक कायम रह सकती है जब तक जनता में राजनैतिक जाग्रति 
'न हो या देश पर कोई मद्दान्‌ संकट का समय हो । बिछड़े हुए देशों में 
ही इस प्रकार की सरकार पसन्द की जाती है। आधुनिक प्रजातन्त्र के 
युग में इस प्रकार की शासन व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार का स्थान 
नहीं मिल सकता । 

नौकरशाही शासन (3प्रा/0४७००7७०ए )--नौकरशाही शासन का 
अर्थ उस प्रकार की सरकार से है जहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों 
के द्वारा देश का शासन नहीं किया जाता वरन जहाँ कुछ एक विशेष 
प्रकार के वातावरण में पले हुए. तथा शिक्षा पाए हुए, सरकारी कर्मचारी 
दी देश का प्रबन्ध करते हैं। अ्रग्नेजी में ब्यूरोक्रेती शब्द ब्यूरो से बना 
है जिसका श्रथ डेस्क है। इसलिए नौकरशाही का अथ दफ्तरी या 
विभागीय सरकार से समझना चाहिए । इस सरकार में दफ्तरी हुकूमत 
होती है, अर्थात्‌ जनता के प्रतिनिधि सरकार को नहीं चलाते बरन्‌ दफ्तर 


१२० नागरिकशाद्न के ,उद्दांत 


के क्‍श्क और सरकार के बड़े अफसर जनता पर शासन करते हैं। इस 
प्रकार फे शासन में सरकारी कर्मचारो उन लोगों के प्रति ज़िम्मेदार नहीं 
रहते जिन पर वे शासन करते हैं वरन्‌ अपने ऊपर के कर्मचारियों के 
प्रति ज़िम्मेदार रहते हैं| इस शासन में नीचे से ऊपर तक क्रमागत 
ज़िम्मेदारी चलती है | उदाहरणाथ गाँव का एक पटवारी कानूनगो के 
प्रति, कानूनगो तहसीलदार के प्रति, तहसीलदार डिप्टी कलेक्टर के प्रति, 
डिप्टी कलेक्टर कल्लेक्टर के प्रति तथा कलेक्टर कमिश्नर के प्रति, 
कमिश्नर गवनर के प्रति, गवनंर गवर्नर जनरल के प्रति, और गवनंर 
जनरल किसी और के प्रति ज़िम्मेदार रहते हैं। वेसे तो प्रत्येक देश में 
ही सरकारी इन्तज़ाम इसी प्रकार किया जाता हे, परन्तु उनमें भेद केवल 
इतना द्ोता है कि प्रजातं4 शासन में खरकारी नौकर आखिर में जनता 
के प्रति जिम्मेदार होते हैं परन्तु नौकरशाही शास में वह जनता के 
प्रति उत्तरदायी नहीं होते | इस शासन व्यवस्था के अपने दोष और गुण 
दोनों होते हैं | इसमें गुण तो यह है कि यह अधिक कार्यकुशल होती 
है, आसानी से हर प्रकार की मुस्तीयतों का खामना कर सकती है, एक 
उद्दे श्य से काम करती हे, तथा तेजी से काम कर सकती हे | परन्तु इन 
गुणों की अपेक्षा इसमें दोष अधिक होते हैं । 

(१) सर्वप्रथम, यह अनुन्नतशीत और अपरिवतंनशील है। यह 
लकीर की फ़कीर बनी रहतो है और अपने पुराने काम करने के तरीकों 
को नहीं बदलती | हिन्दुस्तान में आजादी के बाद भी, आज हमारी 
सरकार इसी बीमारी से पीड़ित है | 

(२) दूसरे, इस प्रकार की सरकार एक प्राश और भावशूल्य संस्था 
को तरद काम करती है। इसमें मानबता के लक्षण नहीं होते और 
इसलिए यह एक यंत्र के सम न काम करती है | 

(३) तीसरे, यह बहुत सुस्ती से काम करती हे; इसमें दफ़्तरी कार्यवाही 
(]१०१ (४32) अधिक होती है और काम की वास्तविक प्रगति कम । 
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(४) चौथे, इस प्रकार के शासन में श्रक्सर शासक घमंडी और लालची 
हो जाते हैं, वह जनता से सीधे मु ह.बात करना भी पसन्द नहीं करते, वह 
अपने आप को जनता का सेवक नहीं वरन्‌ उसका मालिक समभने 
लगते हैं । 

(४। पाँचवाँ, यह एक फौलादी ढाँचे की तरह सख्त होती है, इसमें 
वास्तविक लोकसेवा की भावना नहीं होती जिसपर शासन की सफलता और 
सावजनिक हित अवलम्बित रहता है | 
प्रजाततन्र 

प्रजातंत्र शासन का विस्तृत वर्णन हम इसी अध्याय के पिछले पृष्ठों में 
कर चुके हैं | यहाँ यह बतलाना पर्याप्त होगा कि प्रन्मातन्त्र की दो क्िस्में 
हें ( !) प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र (/072८४॥ १677007/8०ए) और (२) अप्रर- 
यक्ष प्रजातन्त्र ((70 (८०४ 66७॥770079०0 9) | प्रत्यक्ष प्रज्ञातंत्र में सारी 
जनता मिलकर स्वयं राज्य का संचालन करती है, वह स्वयं क़ानून बनाती 
है, स्वयं टैक्स लगाती है, तथा स्वयं राज्य कमंचारियों की नियुक्ति करती 
है। ऐसा शासन विधान आजकल के विस्तृत राज्यों में, जिनकी जनसंख्या 
तथा क्षेन्‍्कतल बहुत अधिक होता है, सम्मव नहीं | प्राचीन काल के रोम 
ओर यूनान के नगरों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, परन्तु उन 
देशों में मी, नगरों में रहने वाले गुलामों को, शासन काय में भाग लेने का 
अधिकार न था | आजकल केवल स्वीटज़रलेण्ड के कुछ कैन्टन्स (देश के 
छोटे-छोटे प्रान्त) में इस नियम के अनुसार शासन होता है प्रत्यक्ष प्रजा 
तंत्र की कुछ आधुनिक किसमें इमें प्रस्वाधिकार ( ॥7797ए०), जनमत 
संग्रह (१०००७४१गा॥), प्रत्यावर्तन (/४००७)।]) तथा लोकमत संग्रह 
(?229750406) की शब्ल में, दुनिया के कुछ प्रगतिशील प्रजातन्त्रवादी 
देशों में देखने को मिलती हैं । 

प्रस्या धकार ((7690ए८)--प्रस्वाधिकार उस अधिकार को 
कहते हैं जिसके द्वारा किसी देश में वोटरों की एक निश्चित संख्या को 
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(स्विटज़रलैण्ड में ५०, ०० वोटरों को) आवेदन-पत्र द्वारा, किसी भी 
क़ानून को, धारा सभा के सामने पेश करने का अधिकार होता है। यदि 
धारा सभा उसे पास कर दे तो ठीक है, अ्रन्यथा उस पर जन समुदाय के 
वोट लिए जाते हैं, और यदि बहुमत उसके इक्क में हो तो उसे क़ानून बना 
दिया जाता है | 


इस प्रकार के अधिकार का लाभ यह है कि यदि जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधि धारा सभा में किसी कानून को पेश न करें तो जनता ऐसा कर 
सकती है, परन्तु इसमें दोष यह है कि कानून बनाने का कार्य अत्यन्त 
कठिन कार्य है, उसके लिखने और तथ्यार करने में गंभीर क्वानूनी शान 
की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये यह काम विशेषज्ञ ही ठीक प्रकार से 
कर सकते हैं, साधारण आदमी नहीं । 


जनमत संग्रह (!१०(८7"७०९प7३)--इस अधिकार का श्रथ यह है 
कि यदि वोटरों की एक निश्चित संख्या धारा सभा द्वारा पास, किसी 
क़ानून को पसन्द नहीं करती, तो वह आवेदन-पत्र द्वारा, यह माँग कर 
सकती है कि जन्न तक उस क़ानून पर लोकमत न ले लिया जाय, उप्त पर 
अमल नहीं किया जाय | इस आवेदन-पत्र के पहुँचने के पश्चात्‌ , एक: 
निश्चित दिन पर, उस क़ानून के विषय में सारी जनता को राय ले ली 
जती हे और यदि वोटरों का बहुमत उसे पतन्द न करे तो उसे रद्द कर 
दिया जाता हे । 

इस प्रकार के अधिकार से जनता की अपने प्रतिनिधियों के धोखे से 
तो रक्षा दो जाती है, परन्तु इससे व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को निम्मे- 
दारी की भावना कम हो जाती है | क़ानून बनाने का कार्य विशेषज्ञों का है, 
अपद जनता का नहीं | जनता क़ानून की बारीकियों को नहीं समझ सकती, 
इस प्रकार के अधिकार से राजनैतिक आंदोलनों को प्रोत्साहन मिलता है 
झौर सरकार के काम-काज में अस्तव्यस्तता फैलती है।यह अधिकार 
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केवल ऐसे ही देशों में दिया जाना चाहिये जहाँ जनता की राजनैतिक 
शिक्षा उच्च श्रेणी की हो, तथा जहाँ की आबादी कम हो | 

प्रत्यावतेन (२०००।।)--हइस अधिकार का अ्रर्थ यह होता है कि 
यदि जनता चाहे तो वह अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, धारा सभा से, 
उनकी अवधि समाप्त होने के पहिलेही, वापिस बुला सकती है, इस 
अधिकार को भी श्रमल में लाने के लिए वोटरों की एक निश्चित संख्या 
को, आवेदन-पत्र द्वारा, यह प्रार्थना करनी पड़ती है कि अमुक प्रतिनिधि 
पर उसका विश्वास नहीं हे। इसके पश्चात्‌ यह प्रश्न जनमत के लिये 
मेज दिया जाता है और यदि निर्वाचकों की अधिक संख्या प्रतिनिधि को 
हटाने के पक्त में हो तो उसे उसके पद से अलग कर दिया जाता है । 

इस प्रथा का बहुधा दुरुपयोग किया जाता है, प्रतिनिधि, चुनाव के 
आन्दोलकों के द्वाथ में. कठपुतली बनकर रह जाता है और वह अपनी 
स्वतंत्र इच्छानुसार कार्य नहीं कर सकता | 

लोकभत संग्रह (?]0080॥०)--इस अश्रधिकार के द्वारा कुछ 
महत्वपूण राजनैतिक प्रश्नों पर जनता की राय ली जाती है। जनता का 
निणंय शासकों पर बाध्य नहीं होता परन्तु फिर भी उसकी क़द्र की जाती 
है और उपसे राजनैतिक प्रश्नों के विचार में, सरकार को भारी सहायता 
मिलती है। पिछले दिनो भारत में, जूनागढ़ रियासत के हिन्दुस्तान या 
पाकिस्तान से मिलने के प्रश्न पर, इसी प्रकार की राय ली गई थी। 
योरोथ में भी यह प्रथा बहुत लोकप्रिय है । 

ऊपर दिये गये चारो उपाय प्रजातंत्र शासन को जनता की अपनी 
चीज बनाने में बहुत सहायता देते हैं। परन्तु इन साधनो का उपयोग 
केवल उन्हीं देशो में |किया जाना चाहिये जहाँ जनता में राजनेतिक 
जाग्रति उच्चकोटि की हो, तथा जहाँ वह अपना भला-बुरा आसानी से 
समझ सकती हो। 

अप्रत्यक्ष प्रजातन्त्र ([7077204 7007700780ए)--बतेमान 


३२४ नागरिकशास््र के सिद्धांत 


राज्यों में उसकी सीमा तथा जनता के विध्तार के कारण प्रत्यक्ष प्रजातंत्र 
का होना सम्मव नहीं | शधीलिए निर्वाचन-पद्धति द्वारा, श्रप्रत्यक्व प्रजातंत्र 
की स्थापना की गई है | इस प्रथा के आधीन जनता, अपने प्रतिनिधियों 
के द्वारा, शासन का संचालन करती है । 


अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रथा के आधीन सरकार का संगठन मुख्यतः: दो 
प्रकार से किया जाता हे--(१) मंत्रिमंडलात्मक सरकार द्वारा ( 09 
70360978 07 (४०7७० 0०7७ फझछ्ाग्रा०ाक्ाप (एएा ०0० 
(+07४०"॥४०॥) श्रौर (२) दूसरा अध्यक्षात्मक सरकार द्वारा (9िए 
730973 6ऋ 9769ं46070 98] [077 07 (+0४०/"॥7707/). 


मंत्रिमंडलात्मऊ सरकार--यह सरकार की वह व्यवस्था है जिसमें 
देश की काययकारिणी (75००प४ए०) धारा सभा के सदस्यों में से चुनी 
जाती है तथा वह उसके प्रति उत्तरदायी रहती है। धारा सभा के चुनाव 
के समय, देश के विभिन्न राजनेतिक दल, अपने कार्य-क्रम के बल पर, 
जनता से अपने प्रतिनिधियो के दक्त में राय देने की प्रेरणा करते हैं। इस 
चुनाव में जिस राजनेतिक दल का बहुमत धारा समा में पहुँच जाता है, 
उसी दल का नेता, प्रधान मंत्री बनकर, अपनी कार्यकारिणी ((9॥0760) 
का चुनाव करता है । कार्यकारिणी में २ से लेकर १५-२० तक मत्री रखे 
जाते हैं। प्रत्येक म'त्री को अलग-अलग महक्रमो' का इन्तजाम सोंप दिया 
जाता है | वेसे सरकार की नीति का निश्चय सारे ही म॑त्री मिलकर करते 
हैं और वह सत्र सयुक्त रूप से हो धारा सभा के प्रति जिम्मेदार द्ोते हैं । 
प्रधान मत्री, कार्यकारिणी का नेता होता है, तथा वह जब चाहे किसी 
मत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देने के लिए कद सकता है। इ8 
प्रकार की सरकार की मुख्य रूप से चार विशषताएँ होती हैं :--- 

(१) व्यवस्थापिका सभा ओर कार्यकारिणी का संयोग 
(एप्रशं०॥ ० 4,688]80प77'.० &74 75९०४४४४०)--जैसे ऊपर 
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बतलाया गया है, इस प्रकार की सरकार में मंत्रिमंडल का चुनाव 
व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों में से किया जाता है | व्यवस्थापिका सभा 
के बहुमत दल के नेता मंत्रीपद ग्रहण कर लेते हैं, तथा उसके पश्चात्‌ 
वह स्वयं ही शासन काय' को सुचारु रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थापिका 
सभा के सामने कानूनों का मसविदा पेश करते हैं | इस प्रकार हम देखते 
हैंकि केबिनेट सरकार में व्यवस्थापिका सभा और मंत्रीमंडल अलग- 
अलग नहीं रहते | 

(२) कायकारिणी की एकता (07+$ए ० 07४७॥788(07)-- 
कार्यकारिणी सामूहिक रूप से प्रधान मंत्री के नेतृत्व में काम करती है, 
जो धारा सभा के बहुमत दल का नेता होता है | इस प्रकार प्रधान मंत्री, 
शासन और उसकी नीति की एकता क़ायम रखता है । 

(३) मंत्रियों की संयुक्त ज़िम्मेदारी (70०76 ०5०० 9- 
]08ए)--मंत्री मंडल सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका समा के प्रति ज़िम्मेदार 
होता है । यदि धारा सभा किती एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का 
प्रस्ताव पास करती है, तो केवल उसी मंत्री को इस्तीफा देना नहीं पड़ता, 
बल्कि सारी कार्यकारिणी को ही इस्तीफा देना पड़ता है । 

(४) अवधि की अनिश्चितता (० ॥5$ए 0० $शाप्रा'४ --- 
केत्रिनें:ट सरकार को कोई निश्चित श्रतधि नहीं होती | वह फेवल उतने 
ही समय तक अपने पद पर क्रायन रहती है बितने समय तक उसे 
व्यवस्थापिका सभा का विश्वास प्राप्त होता है | यदि व्यवस्थापिका सभा 
किसी मत्रीमंडल बनने से श्रगले ही दिन उस पर अविश्वास का प्रस्ताव 
पास कर दे तो उसे तुरन्त ही अ्रपने पद से इस्तोफा देना पड़ता दे । 
अध्यक्षात्मक शासन (7?7"0806708)]/+077 07 (४0ए९/॥३०॥) 

अ्रध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, व्यवस्थापिका सभा और 
कार्यकारिणी एक दूधरे से बिलकुल पृथक्‌ रहती हैं। कार्यकारिणी का 
अध्यक्ष एक सभापति होता है। जनता उसे स्वयं चुनतो है। वह धारा 
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सभा का सदस्य नहीं होता, न वह इसकी सभाओ्रों में ही भाग लेता है। 
वह अपनी कार्यकारिणी स्वयं बनाता है | कार्यकारिणी के यह सदस्य 
व्यवस्थापिका सभा के सदस्य नहीं होते । वह केवल सभापति के प्रति ही 
उत्तरदायी होते हैं, धारा सभा के प्रति नहीं। इस प्रकार की शासन 
व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं ह्वोती हैं :--- * 

( १ ) व्यवस्थापिका सभा तथा कायकारिणी की भिन्‍नता 
(56997080070 . 0/ 5४60 प%ए०७ 7707 4,62/97&/प07'9)--इस 
प्रकार के शासन विधान में कार्यकारिणी घारा सभा से बिलकुल अश्रलग 
रहती है| मंत्री धारा सभा में नहीं बेठते,न वह उसके सामने किसी 
प्रकार का क़ानून इत्यादि ही पेश करते हैं| धारा सभा स्वयं क़ानूनों को 
बनाती है | कार्यकारिणी का काम केवल क्रानूनों पर अमल करना 
होता है । 

(२) उत्तरदायित्व का अभाव (९० 7२०४००४४ं 0]0ए )-- 
कार्यकारिणी धारा समा के सामने अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं 
होती | धारा सभा में उसके कार्यो के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं पूछा 
जा सकता | वह व्यवस्थापिका समा द्वारा अपने अधिकार पद से नहीं 
हटाई जा सकती । 

(३) निश्चित अवधि (7५5०० 7'9७7)--राज्य की कार्यकारिणी 
का अ्रध्यक्ष निश्चित समय के लिए. ( अमेरिका में चार साल के लिए ) 
चुना जाता है। इतने समय में उसे अपने कार्य-क्षेत्र में पूर्ण अधिकार 
प्राप्त होते हैं और उसे कोई भी श्रपने पद से हटा नहीं सकता | 
मंत्रीमंडल शासन के गुण ( (९०४४४ ० (४७४7० (0०४४ ) 

. (१) कैबिनेट सरकार में, कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका सभा में 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, इसलिए वह दोनों एक ही उद्देश्य से काम 
करते हैं। इसके विपरीत शअध्यक्ञात्मक शासन में मंत्री धारा सभा में 
जाकर किसी क़ानून को पेश नहीं कर सकते | इस प्रकार इस शासन में 
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कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका सभा में मतभेद होने की सदा आशंका 
बनी रहती है। 

(२) कैबिनेट सरकार में शासन सम्बन्धी कार्य अधिक योग्यता और 
तत्परता के साथ किए जा सकते हैं, क्योंकि उस व्यवस्था के अंतग त मंत्री 
धारा सभा के बहुमत दल के नेता द्वोते हैं और देश के शासन को चलाने 
के लिए वे जिन क़ानूनों को सही समभते हैं उन्हें वे व्यवस्थापिका सभा 
में आसानी से स्वीकृत करा सकते हैं। अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा नहीं 
हो सक्रता क्योंकि वहाँ कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका सपा दोनों स्वतंत्र 
रहती हैं । 

(३) म॒ त्रिम डलात्मक शासन जनता और व्यवस्थापिका सभा के 
प्रति उत्तरदायी हैं | इससे देश में जनता की सत्ता क्रायम रहती है। जो 
शासन जनमत के विरुद्ध जाता है वह आसानी से हटाया जा सकता है 
और उसके स्थान पर नया शासन स्थापित किया जा सकता है। 
श्रध्यक्षात्मक शासन में कार्यकारिणी की अ्रवधि निश्चित रहती है और 
लोग चाहे कितना भी चाहें इस बीच में उसे उसके पद से नहीं हटा 
सकते | इप प्रकार कायकारिणी अपने कार्य काल में स्वेच्छाचार और 
निरकुशतापूवंक शासन कर सकती हे | 

(४) मंत्रिम डलात्मक शासन का प्रधान गण उसका लचीलापन 
ओर परिवर्तनशीलता है। इस प्रकार के शासन विधान में आवश्यकता 
पड़ने पर अथवा राष्ट्रीय संकट के समय मंत्रिमंडल आसानी से बदला 
जा सकता हे | अध्यक्षात्मक प्रथा में कार्यवारिणी का काल निश्चित 
"ता है। इसलिए वह किसी भी दशा में नहीं बदली जा सकती। 
दोष (7)0/00(5 

कैबिनेट सरकार में जहाँ इतने गुण हैं वहाँ उसमें दोष भी हैं। 

(१) सर्वप्रथम यह स्थायी ढंग की सरकार नहीं है। जिस देश में 
अ्रधिक राजनैतिक दल होते हैं उसमें सरकार बराबर बदलती रहती है। 


श्े२८ नागरिकशाज के छिद्वांत 


शासन के परिवर्तन के साथ-साथ कभी कभी नीति में भी क्रान्तिपूर् 
परिवर्तन हो जाता है और इससे बहुत असंतोष और सार्वजनिक विद्रोद 
उत्पन्न हो जाते हैं । 

(२) इस व्यवस्था में अधिकार विभाजन के कार्य को अमल में नहीं 
लाया जाता । व्यवस्थापिका और कायेकारिणी के काम एक ही संस्था में 
शामिल कर दिए जाते हैं, इससे नागरिक स्वतन्त्रता के अपहरण का 
खतरा बना रहता हे | 

(३ कैबिनेट सरकार में म त्रिमंडल एक राजनैतिक दल द्वारा बनाया 
जाता हे | अल्पमत दल के बहुत से योग्य पुरुष इस मत्रिम डल में 
शामिल नहीं किए जाते | इसका अ्रथं देश में एक दल की सरकार की 
स्थापना होता है, ओर यह दल दर प्रकार से अ्रपने विरोधी दल को 
दबाने का प्रयत्न करता है । 
अध्यक्षात्मक शासन के गुण ( ७४४४४ 0 7?/6थं१०७॥09 

56707 07 (7०07१०७77706876 ) 

(१) इस शासन व्यवस्था में देश के दैनिक शासन के संचालन के 
लिए, कार्यकारिणी को पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। इसमें व्यवस्थापिका 
सभा कोई हइस्तत्तेप नहीं कर सकती | 

/२) इस प्रकार की सरकार में योग्य शासक के अन्तग त श्रधिक 
तत्परता और छमता के साथ काम किया जा सकता है । मंत्रिमंडलाधक्ष्मक 

सरकार में मंत्रियों में मतभेद होने के कारण इतनी कुशलता और 
छमता के साथ काम नहीं किया जा सकता । 

(३) यह व्यवस्था उन देशों के लिए अच्छी हे जहाँ विभिन्न जातियों 
और दलों का प्राधान्य रहता है । 
दोष (!00/९0॥०) 

(१) इस शासन . विधान में व्यवस्थापिका सभा और कायकारियी में 
मतभेद का सदा भय बना रहता है। जब सभापति एक दल का नेता 
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होता हे और व्यवस्थापिका सभा में दूसरे दल के लोगों का बहुमत, वो 
शासन की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चलती | 

(२) व्यवस्थापिका सभा के सदस्य कार्यकरिणी शासन की उन 
कठिनाइयों को श्रच्छी तरह नहीं समझते जो उसे देश के दिन प्रतिदिन 
के शासन कार्य के संचालन करने में उठानी पड़ती हैं, और इसलिए 
वह उन क़ानूनों को उस तत्परता के साथ स्वीकार नहीं करते, जैसे कि 
कार्यकारिणी, देश में शान्ति स्थिर रखने की भावना से, चाहती हे । 

(३) शअ्रध्यक्धात्मक सरकार में कार्यकारिणी जनमत का आदर नहीं: 
करती | कार्यकारिणी के श्रध्यक्ष के एक बार चुन लिए जाने के बाद 
उसके हटाने के लिए कोई प्री वेधानिक साधन नहीं है चाहे उसको 
नीति और कार्यों को व्यवस्थापिका सभा और निर्वाचक दोनों क्‍यों न- 
नापसन्द करते हों । 

अध्यक्तात्मक शासन केवल अमेरिका और उसके कुछ देशों में 
प्रचलित है। संसार के दूधरे सभी देशों में मंत्रिमंडलात्मक शासन' 
व्यवस्था ही चालू है। यह इस प्रकार के शासन की लोकप्रियता का पूरा 
प्रमाण हे । 
एकात्मक और सज्लीय शासन विधान 

इन दोनों शासनों का वर्णन विधान के श्रध्याय में किया जा चुका 
है| यहाँ हम संघीय शासन के लाभ और ह्वानियों का दी वर्णन करेंगे । 
सक्बीय शासन के गुण ( १(०४8 07 ॥॥6 #९६०7७॥ (४०५४, ) 

(१) यह राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वाधीनता के समन्वय का 
आश्चर्यजनक राजनीतिक उपाय है। यह छोटे-छोटे राज्यों को आपस में 
मिलाकर, स्वाधीनता के कम से कम बलिदान द्वारा, अधिक शक्तिशाली 
पड़ोसियों के आक्रमण से रहक्ता के योग्य बनाता है । संघीय शासन में 
केवल समान द्वित के विषय केन्द्रीय शासन के नियत्रण में सॉपे जाते 
हैं, बाक़ी विषय प्रान्तीय सरकारों के ही अधिकार में रहते हैं | इस प्रकार 
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संघीय शासन में राष्ट्रीय एकता के साथ-साथ स्वाधीनता भी मिल 
जाती है ! 


(२) यह राष्ट्रीय और स्थानीय शासनों के बीच कार्य का इस प्रकार 


विभाजन करता है कि इससे शासन यंत्र में अधिक कुशलता श्रा 
जाती है | 


३) इस विधान के अंतग त स्थानीय ज्ञान का स्थानीय शासन 
सम्बन्धी कार्यो' में उपयोग किया जा सकता है। केन्द्रीय शासन के उच्च 
कमंचारी राजधानी में रहकर, विभिन्न स्थानीय लोगों की आ्रावश्यकताओ्रं 
को नहीं जान सकते | इन आवश्यकताओ्रों को वहीं के स्थानीय लोग ही 
समभ सकते हैं और वह इन कार्यों में क्रियात्मक और बुद्धिमत्तापूर्ण 
दिलचस्पी त्ञेकर प्रजातंत्र की कुछ व्यवह्रिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं | 


(४) प्रजातंत्रात्मक शासन के काम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए 
संघीय शासन एक आदर्श उपाय है क्‍योंकि यह अ्रधिक विस्त॒त ज्षेत्र में 
प्रजातंत्रात्मक संस्थाश्रों को स्थापित करने की सुविधाएँ प्रदान करता है | 
संघीय शासन अ्रधिकारों के ब्यापक विकेन्द्रीयकररण के सिद्धांत पर 
श्रवलग्बित है | इसलिये इस शासन व्यवस्था के अन्तग त एक साधारण 
नागरिक को जो देश के एक दूर छोर में रहता हो, स्थानीय संस्थाओं के 
कार्यो' में भांग लेकर अपनी नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति करने का 
अवसर मिलता है । 

(५) यह हिन्दुस्तान, रूस या श्रमेरिका जैसे बड़े देशों के लिये 
विशेष रूस से उपयुक्त है। इन देशों में विभिन्न स्थानीय परिष्थितियों 
झौर प्रश्नों के कारण विभिन्न व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है। सहू' 
शासन, समान द्वित के विषयों में नीति और शासन की समानता का 
श्रायोजन करता हुआ भी स्थानीय मामलों के विभिन्न क़ानूनों का आयो 
-जन करता है । 
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(६) यह सद्भीय राज्यों को अपने आर्थिक साधनों की श्रधिक उन्नति 
करने के योग्य बनाता है। 

(७) यह संघीय राज्यों को अधिकाधिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और 
सम्मान प्रदान करता है।आज संसार में अ्रमेरिका सबसे अधिक 
शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, क्योंकि वह ४८ राज्यों का एक सम्मिलित 
णश्ज्यहे। 

(८) यह संसार के स्वतंत्र राष्ट्रों के स्वतंत्र सच्ध की स्थापना की ओर 
प्रथम क़दम है जिसे सभी प्रजातन्त्रवादी अपना लक्षंय मानते हैं। इस 
प्रकार इसका भविष्य श्रत्यन्त उज्ज्वल है | 
दोष ( ]22/०९०८(६ ) 

जहाँ संघीय शासन में इतने गुण हैं वहाँ इसमें कुछ दोष भी हें | 
लाड ब्राइस इसके दोषों का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन करता है| 

(१) विदेशी प्रश्नों के इल करने में स्डीय शासन एकात्मक शासन 
के मुक्ताबले में कमज़ोर रहता है क्योंकि इसके श्रन्तग त सद्डः में सम्मिलित 
राज्यों की अलग इकाई होती है। 

(२) शह शासन में भी यह शासन-व्यवस्था एकात्मक शासन के 
मुक़ाबले में कमज़ोर सिद्ध होती हैं क्‍योंकि इसमें प्रत्येक नागरिक को दो 
सरकारों का हुक्म मानना पड़ता है--(१) सद्छीय और (२) प्रान्तीय । 

(३) इस शासन में राज्यों के विद्रोह द्वारा शासन के भंग होने की 
सम्भावना रहती है | 

(४) सच्छीय राज्यों द्वारा श्रलग-अलग गुट बनाए. जाने तथा इस 
प्रकार सब्ठीय सरकार की शक्ति कम होने का डर रहता है । 

(५) सद्डीय शासन में दो सरकारों तथा दो प्रकार के क़ानून होते 
हैं। सारा देश एक ही प्रकार के शासन के आधीन नहीं रहता | 

(६) क्रानून और शासन की द्वैध प्रणाली की .उलभनों के कारण 
सरकार का खर्चा बढ़ जाता है और शासन की कुशलता घट जाती है । 


३३२ नागरिकशास््र के सिद्धांत 


इस प्रकार हमें पता चलता है कि सक्लीय शासन के खबसे बड़े दोष 
अधिकारों के बटवारे के कारण पदा होते हैं। एकात्मक शासन में जो 
एकता, शक्ति, तत्परत। और योग्यता मौजूद रहती है वह सच्जीय राज में 
नहीं पाई जाती | सद्भीय शासन में द्वेष राजमक्ति रहती है। शासन यंत्र 
भी दोहरा होता है | इसका मतलब्न यह होता है कि सं्भीय शासन 
एकात्मक शासन की श्रपेज्ञा अ्रधिक खर्चाला होता है | इसके अतिरिक्त 
सह्ू में क़ानून और नीतियों की विभिन्नता रहती है और इससे एक 
साधारण नागरिक के मन में दुविधा पेंदा हो जाती है । केन्द्रीय और 
स्थानीय अंगों के बीच अधिकारों के बटवारे के सम्बन्ध में भी अ्रक्सर 
भंगड़े हुआ करते हैं जिससे इन मामलों को सच्च-अदालत के सामने 
मेजने की ज़रूरत पड़ती हे । 
सघवाद का भविष्य (फ्प्रपलट ० ऋछतेल'शांधा ) 
सद्ठीय शासन के तरीक़ में इस दोषों के रहने पर भी वर्तमान 
प्रजातन्‍्त्रात्मक संतार में सद्छ का श्रादश अ्रधिकाधिक लोकप्रिय हो रहा 
है। केवल इसी सिद्धांत के आधार पर प्रजातन्त्रवादी ससार में मनुष्य 
समाज की विशाल सभा ( ?297'977076 ०* 7797 ) और संसार के 
सद्ध ( ४४००९ ४०ए४०'ा7१6॥६ ) की स्थापना करने का प्रयत्न कर 
रहे हैं | इसी सिद्धांत के कार्य रूप में परिणत होने पर संसार के 
अन्तर्राष्ट्रीय भगड़े, प्रतिस्पर्धा, युद्ध, साम्राज्यवाद श्रादि सभी सझ्कूट समातत 
हो जायेंगे | 
एकात्मक शासन के गुण ( (6४0 07 एजरांध४एफ (00४0७ए७ा- 

7767 6 ) 

(१) एकात्मक शासन विधान में क्रानून और न्याय के सम्बन्ध में 
पूरी-समता स्थापित की जातो दे। राष्ट्र के सभी नागरिक एक ही प्रकार 
के क़ानून और क्लायदों का पालन करते हें | इससे जनता में एकता बढ़ती 
है और एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होता है । 
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(२) एकात्मक शासन विधान में सब अधिकार केन्द्रीय सरकार को 
ही प्राप्त होते हैं, इससे राज्य के अंगों के अधिकार और सीमा क्षेत्र के 
सम्बन्ध में वेसा कोई भी पंघर्ष उत्पन्न नहीं होता, जैसा कि प्रायः संघ के 
विभिन्न राज्यों के बीच अधिकार विभाजन के प्रश्न पर हो जाया 
करता हे । 

(३) एकात्मक विधान में शासन के सब अ्रधिकार एक ही जगह 
केन्द्रीभूत रहते हें, इससे देश के विदेशी मामलों और युद्ध सशञ्चालन के 
क म में अधिक सुविधा रहती है | 

(४) इसकी व्यवस्था बहुत सरल होती है, और इस कारण यह 
अत्यधिक तेज़ी से कार्य कर सकती है। 

(४) इसमें संघीय शासन की अ्रपेज्ञा कम ख़च होता है क्योंकि इसमें 
केन्द्रीय और नौकरियों की द्वैध प्रणाली नहीं रहती | 
दोष (0९/०0॥5) 

(१) यह केन्द्रीय शासन पर उन! कार्यों का भार लाद देती है जिसका 
सम्बन्ध स्थानीय शापतन से रहता है । यह काम इन स्थानों में रहने वाले 
लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं । 

(२) डाक्टर गारनर के मतानुठार एका८मक शासन से स्थानीय कार्ये- 
क्षमता का हास होता है, साबजनिक कार्यों के प्रति दिलचस्पी कम हो जाती 
है, तथा स्थानीय शासनों की उपयोगिता कम हो जाती है । 

(२) प्रजातन्त्र शासन में अधिकारों का श्रधिकाधिक विकेन्द्रीकरण 
होना चाहिए, जिससे जनता पंचायती राज्य की शिक्षा प्राप्त कर सके। 
परन्तु एकात्मक शासन में. श्रधिकारों का केन्द्रीयकरण होता हे । 

(४) एकात्मक विधान में अ्रपरिवर्तंनशील नौकरशाही प्रथा का प्रधा- 
नत्व रहता है | इससे राज्य एक पुराने ठल्ञ पर चलता है और उसमें 
स्थानीय आवश्यकताओं के अ्रनुसार नए प्रयोग की क्षमता नहीं रहती | 
अ्रच्छे शासन की परख ( '680 0 8 (१000 (४07०7/"77077+ ) 
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इस अ्रध्याय के पिछले पृष्ठों में हमने ससार के विभिन्न देशों में 
प्रचलित भिन्न-भिन्न शासन के तरीक़ों पर विचार किया है| इन तरीकों 
में कुछ दोष पाए जाते हैं इसलिए यह कहना बहुत कठिन है कि किस 
देश के लिए. कोन से शासन का सबसे ज्यादा उपयोग है | शासन की 
उपयोगिता उस देश की विशेष परिस्थितियों और वातावरण पर निर्भर 
करती है | ऐसा कोई एक शासन का तरीका नही जो सभी सामाजिक 
अ्रवस्थाओं तथा हालतों में ठीक साबित हो सके | 

शासन के विभिन्न तरीक़े विभिन्न आवश्यकताश्रों और उद्देश्यों की 
पूर्ति करते है । राजतंत्रात्मक शासन पिछड़े हुए देशों के लिए. ठीक रहता 
हे, जहां लोगों में नैतिक बाणति का पूर्ण विकास नहीं हुआ है । प्रजातन्त्र 
शाध्षन उस देश के लिए, उपयुक्त हो सकता है जहाँ साधारण शिक्षा का 
काफी प्रचार हो तथा जहा लोग अपने अधिकार और कतंव्यों को मली 
प्रकार समभते हों । मंत्रिमएडलात्मक शासन का तरीक़ा उस देश के लिए 
ठीक द्ोता है जहाँ दो राजनीतिक दल हों तथा जहाँ जनता में राजमैतिक 
मतभेद न हो | अध्यक्षात्मक शासन का तरीका उस देश के लिए ठीक हो 
सकता है जहाँ विभिन्‍न जातियों और मतों का प्राधान्य हो । तानाशाही 
किसी भी देश में राष्ट्रीय सक्ृट को दूर करने या युद्ध का सश्चालन करने के 
लिए ठीक मानी जा सकती है। सच्चीय शासन उन देशों के लिए ठीक है 
जिन्हें राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वराज्य के'क्रायम रखने की इच्छा हो | 
'एकात्मक शासन इससे दूसरी परिस्थितियों में ठीक माना जा सकता है। 

इसलिए, हम शासन को अच्छाई का निश्चय करने के लिए किसी भी 
विशेष माप को निर्धारित नहीं कर सकते । 'पोप? के समान कुछ लेखकों का 
कहना है कि “वह शासन सर्वोत्तम है जहाँ सर्वोत्तम तरीके से शासन किया 
जाता है ।”? हमारे मत से शासन की कुशलता ही अच्छेश तन की कसौटी 
तथा परख नहीं है | यह बात सही है कि किसी भी शासन को श्रच्छा बनने 
के लिए, समाज में ठीक प्रकार से शांति और न्याय क्रायम रखना चाहिये. 
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परन्तु अच्छे शासन की वास्तविक पहचान यह है कि वह कहाँ तक नाग- 
रिंकों में उन बौद्धिक और नैतिक गुणों का संचार करता है जिन पर 
मानव समाज की उन्‍नति और सामाजिक सहयोग की भावना अवलम्बित है । 


योग्यता-प्रइन 

(५) राज्य के वर्गकरण के अरिस्टाठल के तरीके पर प्रकाश डालिए और 
उसके दोष बतलाइये । 

(२) राजतंत्राव्मक शासन से लाभ ओर हानि कया है? 

(३) कुलीनतन्त्र (4 77500078८9) से आप क्या समभते हैं ? इसके विभिन्‍न 
तरीक़े कोन से हैं? कुलीनतंत्रात्मक शासन के तरीके मोजूदा संसार में 
कहाँ तक पाए जाते हैं ? 

(४) प्रजातन्त्र का क्या अथ है ? इसके गुण ओर दोष पर प्रकाश डालिए। 

(यू० पी०, १६३१, १६३७, १६३६, १६४२, १६४४) 

(९) प्रजातन्त्रात्मक विधान के सफलतापूवक काम करने के लिये कोन सी शर्तें 

ज़रूरी हैं? यह शर्ते हिन्दुस्तान में कहाँ तक पाई जाती हैं। (यू० पी०, 
१९३०, १९३३, १९३४, १९३८) । 

(६) सद्जीय ([7०0०7७)) और एकात्मक (ऐ7697'ए) विधानों की तुलना 
कीजिये । हिन्दुस्तान के लिए आप कौन सा तरीक़ा पसन्द करेंगे और 
क्यों? (यू० पी०, १६४८) 

(७) मंत्रिमंडलात्मक (080०77०0) ओर अध्यक्षात्मक शासन के विशेष गुण 
क्या हैं ? इनके गुण ओर दोषों पर तुलनात्मक प्रकाश डालिए । 

(यू० पी०, १६४७) 

(८) मोजूदा ज़माने में पाए जाने वाले शासन के तरीक़ों का वणन कीजिए 
ओर उनके गुण ओर दोषों पर प्रकाश डालिए। 

(९) वतमान संसार में पाए जाने वाली सरकारों का वणन कीजिए ।' 

_(यू० पी०, १९३८, १६४८) 

(१०) आप प्रस्वाधिकार, जनमत संग्रह, प्रत्यावतन तथा लोकसंग्रह से क्या 
सममते हैं । स्पष्ट रूप में समकाइए । 

(११) शासन के प्रधान तरीक़े क्या हैं ओर बहुधा प्रजातंत्रात्मक शासन क्‍यों 
पसन्द किया जाता है ? (यू० पी०, १६३०) 


3१३६ नागरिकशाज के सिद्धांत 


&१२) प्रजातंत्र की व्याख्या कीजिए ओर ग्रजातंत्र में भाषण और समाचार-पत्र 
की रवाधीनता का कया महत्त है ? इस पर प्रकाश डालिए । 
(यू० पी०, १९४२) 
(१३) संघीय (7'०007&॥) ओर एकात्मक ( 07980&7"'79) शासन के कायकारिणी 
के विभिरन तरीकों का वणन कीजिए । (यू० पी०, १९३४) 
(१४) मंत्रिमंडलात्मक (?&7]8&7700879) शासन के गुणों का वर्णन कीजिए । 
इसकी सफलता के लिये विभिन्‍न राजनेतिक दलों की क्यों आवश्यकता 
पड़ती है । (य० पी०, १९४०) 
(१६) प्रजातंत्रीय शासन का अ्रथ है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिएँ--सममका हये । 
(यू० पी०, १8४३) 
(१६) प्रजातन्त्रीय ओर तानाशाही शासनों के गुणों का मुक़ाबला कीजिये। 
(यू० पी?, १९४४) 
(१७) वह सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करे | क्या आप 
इस राय से सहमत हैं ? (यू० पी०, १९४८) 
(१८) संघीय शासन के मुख्य अंग क्या हैं? इस शासन के गुण तथा दोषों का 
वर्णन कीजिये । 'यू० पी०, १९४५) 


सतरहवाँ अध्याय 


राज्य का स्वभाव, उद्देश्य और काये 


(७6, जित60 5ैशते फक्प्र7८0078 07 08॥6 50966) 
$ १. राज्य का स्वभाव (४७४७ए०० ०९६8० 5089०) 

राज्य कृत्रिम ओर स्वाभाविक दोनों हैं (8588० 9०0 47+॥- 

5497 870: '४प्रा'8]) 

कभी-कभी यह्द प्रश्न उठता हे कि राज्य कृत्रिम हे अ्रथवा स्वाभाविक 
अर्थात्‌ वह ईश्वर का बनाया हुआ है या मनुष्य का | इस विषय पर 
गम्भीरता से विचार किया जाय तो मालूम पड़ता है कि राज्य न ईश्वर- 
कृत ही है और न मनुष्यक्रत दही । इसका जन्म प्राकृतिक विकास की क्रिया 
के फलस्वरूप अनायास ही हुआ है । 

परन्तु यह दूसरे कारणों से स्वाभाविक और कृत्रिम दोनों कहा जा 
सकता है । मनुष्य स्वभाव से ही शान्ति और व्यवस्था पसन्द करता है। 
उसे अराजकता और भगड़ों से घणा है | उसके व्यक्तित्व के विकास के 
लिए, शान्तिपूर्ण वावावरण की आवश्यकता पड़ती है । इसलिए. राज्य 
का संगठन मानव स्वभाव में व्याप्त है । राज्य स्वाधीनता का पोषक, 
ऋधिकारों का पालक तथा कतव्यों का संरक्षक है । संस्कृति और सम्यता 
के विकास के लिए. वह आवश्यक है । मनुष्य राज्य के बाइर नहीं रह 
सकता । जिस प्रकार मछलियों के जीवित रहने के लिए पानी की आवश- 
यकता पड़ती हे, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को शान्तिपूर्णा जीवन के लिए 
राज्य की जरूरत पड़ती है । राज्य का जन्म मनुष्य के साथ हुआ। प्राथ- 
मिक अ्रवस्थाओं में जब मनुष्य अ्रसभ्य और बबंर था तो राज्य का सझ्वठन 

श्र 
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भी अपूर्ण और बेढंगा था। परन्तु कुछ समय के बाद जब्न सभ्यता का 
विकास हुआ तो राज्य की व्यवस्था भी अधिक दृढ़ बन गई । परन्तु अ्रभी 
तक उसने अपने आदर्श को प्राप्त नहीं किया हे; और इस समय भी उसका 
विकास दो रहा है| इस मायने में यह क्हाजा सकता हैकि राज्य 
स्वाभाविक है । 

हम राज्य को दूसरे कारणों से कृत्रिम कह सकते हैं। राज्य की 
मशीनरी श्रर्थात्‌ सरकार का संगठन मनुष्य करता है । राज्य में रहने वाले 
सर्भी नागरिक सामूहिक रूप से मिलकर इस बान का फेसला करंते हैं कि 
उन्हें अपने देश के लिए किस प्रकार के शासन की व्यवस्था करनी 
चाहिए--मत्रिमंड लात्मक या अ्रध्यक्षात्मक,एकात्मक या सल्चीय, तानाशाही 
या प्रजातांन्रिक इत्यादि। 

उपरोक्त भाव में हम यह कह सकते हैं कि राज्य स्वाभाविक श्र 
कृत्रिम दोनों हैं । 

६ २, राज्य का उद्देश्य (॥0० 270 ० $॥6 590०) 

राज्य के उद्दे श्य के सम्बन्ध में दो प्रधान मत हैं---एक मत राज्य को 
किसी अन्य उद्दे श्य का साधन नहीं मानता | वह राज्य को अपना उद्देश्य 
स्वयं मानता है (।॥6 586908 75 ७॥ ९४४ ॥7॥ #86][) | दूसरे मत 
के अनुसार राज्य मनुष्य की भलाई का केवल एक साधन मात्र है (7७ 
99(0 48 7007'2]ए & 70878& 40 470[ए४7608)] 2000) । 

राज्य के उद्दे श्य के पहिले मत का समर्थन जर्मन दाशंनिकों ([208- 
6] ॥५०08;:८) वग्ेरह और फासिस्ट सिद्धांतवादियों ने किया है| उनका 
कहना है कि राज्य का अपने नागरिकों स अलग एक व्यक्तित्व है, राज्य 
का मुख्य उद्द श्य अपने को गौरवांकित करना है। मनुष्यों के राज्य के 
विरुद्ध किसी प्रकार के अधिकार नहीं, उनके उसके प्रति केवल कतंव्य हैं । 
सागरिकों का श्रस्तित्व राज्य के कारण है, उन्हें जो भी शिक्षा-दीक्षा 
तथा जीवन में उन्नति करने के श्रवसर मिलते हैं, वह सब राज्य की देन 
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है | मनुष्य का इसलिए धर्म है कि वह अपने राज्य के प्रति अपना सर्वस्व 
न्योछ्ावर करने के लिए सदा तत्पर रहे | राज्य के गौरव में मनुष्य का 
गोरव है और राज्य के पतन में मनुष्य का पतन; राज्य एक आध्यात्मिक 
संस्था है, वह कोई बुरा काम नहीं कर सकती | वह जो काम करती है, 
जनता की भलाई के लिये ही करती है । 

यह मत कभी भी स्वमान्य तथा लोकप्रिय नही हो सका है, कारण 
यह मनुष्य को राजा की प्रतिष्ठा का केवल एक साधन मात्र बना देता है। 
वास्तव में मनुष्य की अपनी एकाई है, अपना अस्तित्व है, मनुष्यों के 
सद्भठन से ही राज्य का जन्म होता है, राज्य मनुष्यों से श्रलग कोई वस्तु 
नहीं है । इसलिए दूसरे कुछ दाशंनिकों का कद्दना है कि राज्य का उद्देश्य 
खयना गौरव प्राप्त करना नहीं; वरन अपने नागरिकों के व्यक्तित्व के 
विकास के लिये प्रयत्न करना है। मनुष्य अपना स्वयं उद्देश्य है, राज्य 
उसकी उद्दं श्यपूणता का केवल एक साधन है | 

परन्तु यहाँ प्रश्न उठता है कि राज्य किस मनुष्य के उद्देश्य की 
पूर्ति का साधन हे | इसका उत्तर यह है कि राज्य का घर किसी व्यक्ति 
विशेष का ह्वित साधन करना नहीं, वरन्‌ राज्य के अन्तगंत रहने वाले 
सभी व्यक्तियों का द्वित साधन करना है। राज्य का धर्म समान हित 
((-०77४07 8000) के लिए काम करना है, व्यक्तिगत ह्वित के लिए 
नहीं । राज्य इसी मायने में व्यक्तियों से ऊपर एक सद्नठन है कि वह सारी 
जनता का द्वित साधन करता है, किसी एक व्यक्ति का नही | 

& ३, राज्य के काये सम्बन्धी भिन्न-भिन्न सिद्धान्त 
(0607708 0* 56966 #प7020,075) 

राज्यों के कार्यों का निश्चित गुणा, समय-समय पर समाज के विचार 
आर आवश्यकताश्रों और «परिस्थितियों के प्र भाव के श्रनुसार बदलता 
रहता है। पुराने जमाने में राज्य के काय वर्तमान काल की अपेक्षा बिल्कुल 
भिन्न ये | उस समय लोगों के धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक अधिकारों 
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की व्यवस्था, राज्य के मुख्य कतंब्यों में समभे जाते थे | इसके अतिरिक्त 
राज्य के अन्य कार्य बहुत कम थे । वह केवल वही कार्य थे जिन्हें श्राज- 
कल हम आवश्यक कार्य कहते हैं। इसलिये राज्य के वास्तविक कार्य 
समय, गुण और लोगों के विचार के अनुसार बदलते रहते हैं । राज्य के 
कार्यो' के तीन प्रधान सिद्धांत हें--(१) व्यक्तिवाद, (२) समाजवाद और 
(३) आदशंवाद । 
व्यक्तिवाद सिद्धांत ( जतांशंवर॥8080 7फ९०४ए ०0* 50908 

ऊपा700078) 

व्यक्तिवाद सिद्धांत के अनुसार हमारी स्वतंत्रता हमारे जीवन की सबसे 
प्रिय वस्तु हे । राज्यों के कार्यों और क़ानूनों द्वारा हमारी स्वतंत्रता में 
हस्तक्षेप होता है, श्रत: राज्य का कार्यक्षेत्र यथासम्भव बहुत ही छोटा होना 
चाहिये | फ्रीमेन (7776८7799) ने कहा हे “सबसे श्रच्छी सरकार वह है 
जो सबसे कम शासन करती है” (796 (0ए७"एञा९०॥+ 48 ६6 
४७०४६ ७४०0) 20ए7९7'78 ४76 295(.) इम राज्य को एकदम तो हटा 
नहीं सकते, क्योंकि समाज में ऐसा करने से अस्तव्यस्तता फेलने का डर 
रहता है और समाज के दुश्मन 3भरने लगते हैं परन्तु हम इतना अवश्य 
कर सकते हैं कि राज्य की संस्था को अधिक अधिकार न सोौंप---उसका 
कार्यक्षेत्र श्रत्यन्त सीमित रक्‍खें | व्यक्तिवादी दाशंनिकों की राय में राज्य 
एक आवश्यक दोष है ( 580906 48 ४ 7600655087ए 6४।) )। यह एक 
ऐसी बुराई है जिसे विवश होकर व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है। 
इसलिए, राज्य को कोई ऐसा अधिकार नहीं मिलना चाहिये जिससे वह 
व्यक्तियों को दबा सके | राज्य का काम केवल “मनुष्य की प्राकृतिक उन्नति 
के रास्ते में से रोढ़े इटाना है, उसकी भलाई करना या उसकी उन्नति 
के लिए प्रबन्ध करना नहीं | राज्य को केवल एक पुलिस स्टेट (/20]400७ 
50906) का काम करना चाहिये अर्थात्‌ समाज में शान्ति और व्यवस्था, 
देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा, तथा व्यक्तियों के जान और माल की 
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हिफ़ाजत करनी चाहिये। उसका काम स्कूल और कौलिज, वाचनालय 
और अजायब्रघर, श्रस्पताल और आमोद-प्रमोद के स्थान खोलना नहीं । 
ऐसा करने से व्यक्ति की प्राकृतिक उन्नति में बाधा फ्ड़ती हे । 

इस सिद्धांत का प्रतिपादन यूरुप में अठारहवीं सदी के श्रन्तिम काल 
में हुआ था। इसके मुख्य समर्थक मिल (१(]]), ऐडम स्मिथ (04477 
500 ', स्पैन्सर (8[/000०7), रिकार्डो (२097/00) तथा मालयस 
( (8]0079 ) ये। यह सिद्धांत मुख्यतः तीन धारणाओं पर 
अवलम्बित हैं । 

(१) नैतिक --इस धारणा के श्रलुसार मनुष्य समाज में केवल उसी 
समय उन्नति कर सकता है जन्न उसे बिल्कुल स्वाधीन छोड़ दिया जाय | 
बाहरी मदद से मनुष्य में रवयं उन्‍नति करने की शक्ति नहीं रहती, उसका 
विकास रुक जाता है और वह दूसरों पर निर्भर रहने लगता है | इस 
प्रकार, बाइरी मदद से, न केवल एक व्यक्ति के जीवन का ही विकास 
रुकता है बल्कि समाज की उन्नति में भी बाघा पड़ती है । 

(२) आर्थिक -समाज की आ्राथिक उन्नति मी स्वतंत्रता के 
वातावरण में द्वी सम्भव होती है। व्यापारिक और व्यवसाय स्वतंत्र 
प्रतिस्पर्धा (07०४ (४०077०४४०09) के ज्षेत्र में ही बढ़ कर उन्नति 
करते हैं | खुले बाज़ार में चीजें सबसे सस्ती रहती हैं, और माँग और 
पूर्ति की शक्तियाँ, चोजों को देश के विभिन्न हिस्सों में बराबर-बराबर 
मेजने पर मजबूर करती हैं। मनुष्य अपना आर्थिक स्वाथ खूब समझता 
है, वद जानता है कि उक्षका फायदा किस काम को करने में हे । इसलिए 
यदि सरकार सत्र मनुष्यों को स्वतंत्र छोड़ दे तो वह अपनी और फलतः 
समाज की अधिक से श्रविक श्राथिक उन्नति कर सकते हैं | 

(३) वैज्ञानिक--वैशानिक आ्राधार पर भी व्यक्तिवादी अपने सिद्धांत 
का समर्थन करते हैं, उनका कहना है कि प्रकृति के क्षेत्र में एक निरंतर 
जीबन संग्राम ( 8:7प8860 ६0" 550०7०८९ ) चलता रहता है 
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जिसका उद्दे श्य यह होता है कि अ्रनुपयुक्त जीव नष्ट हो जाये और केवल 
उपयुक्त जीव ही बचे रहें ( 8प्रा'शंए७) 0 ४06 70008 )। यदि 
सरकार आधिक या सामाजिक बातों में हस्तक्षेप करती है और निधनों 
या दुबलों की सहायता करती है तो इससे जीवन सम्राम में विष्न पड़ता 
है। अतः व्यक्तिवाद, श्रर्थात्‌ न हस्तत्तेप ( ॥,95862 ि७7'6 ) की 
नीति ही प्रकृति के नियमों के अनुकूल है | इसी नियम से श्रयोग्य और 
बेकार मनु्यों के समाज से नष्ठ होकर एक बलवान, उन्नततशील और 
शक्तिशाली रा'ट्र की स्थापना संभव हो सकती है। 

व्यक्तिवादी सिद्धान्त की आलोचना ( 0ंध०ंडा 0० ॥06 

बकआ९०एए 0 वावररांतैप्रथ8॥ ) 

व्यक्तिवादी सिद्धांत की अनेक लोगों ने आलोचना की है। उनका 
कहना है कि इस सिद्धान्त ने मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण सिखाया, 
पजीपतियों द्वारा ग़रीब किसान और मज़दूरों पर किये गये अत्याचार का 
समथन किया, तथा ससार में एक दमन और अनाचार के वातावरण 
को जन्म दिया | इस सिद्धान्त में अनेक दोष हैं- 

(१) सर्वप्रथम यह, कि यह पिद्धान्त इस धारणा पर अवलम्धबित 
है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसका दूसरे 
प्राणियों से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है । उसके हित समाज के दूसरे 
लोगों के हित से भिन्‍्न हैं | यह सिद्धान्त एकदम ग़लत है | मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है. उसका हित समाज और राज्य के हित के साथ 
आपद्ध हे | मनुष्य में सामाजिक सेवा की प्राकृतिक भावना है; परन्तु 
व्यक्तिवादी, मनुष्य को एक स्वार्थी जीव ही मानते हैं । 

(२) दुसरे, व्यक्तिवादी यह भूछ जाते हैं कि स्वतन्त्रता का वास्तविक 
श्र हस्तक्षेप का अभाव नहीं, वरन्‌ उन श्रवस्थाओं का होना है जिनमें 
मनुष्य अपने व्यक्तित्व का' अधिक से अ्रधिक विकास कर सकता है। यदि 
किसी मनुष्य को एक निर्जन टापू में छोड़ दिया जाय तो वहाँ उससे 
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हस्तत्षेतर करने वाला तो कोई न होगा और व्यक्तिवादियों के मतानुसार 
उसे पूर्ण स्वतन्त्रता रहेगी. परन्तु ऐसी स्वतन्त्रता कोई भी मनुष्य पसन्द 
न करेगा । अ्रतः स्त्रतंत्रता का असली अर्थ इच्छित और हितकर कार्यो के 
करने की सुविधा है | सरकार अपने 3पयुक्त कार्या' द्वारा हमें इस प्रकार 
की सुविधाएँ प्रदान करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी स्वतंत्रता 
ओर राज्य के कार्यो में कोई विरोध नहीं हे | सरकार इमारी स्वतंत्रता 
का रक्तषुक और सद्दायक होती है । 

(३) समाज में सब्र मनुष्य समान रूप से बुद्धिमान नहीं होते । कुछ 
मनुष्य अधिक बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम, कुछ मन॒ष्य शक्तिशाली होते 
हैं, कुछ निर्वल, कुछ मनुष्य सीधे-सादे होते हैं, कुछ अत्यन्त चालाक और 
धोखेबाज़ | यदि सरकार, क्रानून बनाकर, निर्लों की सबलों से, ओर 
समाज के सीधे-साथे व्यक्तियों की बदमाश .गुन्डों से हिफाज़त न करे तो 
समाज में घोर अन्याय छा जायगा और निबंल तथा विवेकद्दीन मनुष्यों के 
लिए. जीवित रहना कठिन हो जायगा । 

“(४ ) व्यक्तिवादी यह नहीं बतलाते कि वह जीवन संग्राम के लिए 
किसको सबसे अधिक उपयुक्त प्राणी मानते हें--उनकी योग्यता की कप्तौटी 
क्या है--धन की शक्ति, अ्रथवा बौद्धिक क्षमता, अथवा नेतिक उच्चता। 
यद अधिक घनवान मनुष्यों के लिए ही यह समाज है, निधनों के लिए 
नहीं, तो एक डाकू जिसके पास लूठ का बहुत सा धन इकट्ठा रहता है, एक 
ईमानदार मज़दूर के मुक्ताबले में श्रधिक योग्य माना जाना चाहिये और 
: उसकी समाज में भी अधिक प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसी प्रकार शारीरिक 
बल के आधार पर, ऐसी समाज में, केवल पहलवानों का द्दी राज्य होना 
चाहिये, कभज़ोरों का नहीं | फिर व्यक्तिवादी यह नहीं बतलाते कि अपनी 
समाज में वह बच्चों, स्त्रियों तथा बीमारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार 
करूा चाहते हैं, क्योंकि स्वाभाविकतया यह लोग औरों के आक्रमण के 
घिरुद्ध अपनी रक्षा नहीं कर सकते | 
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(५ ) आशिक क्षेत्र में व्यक्तिवादी दिद्धांत का आशय होता है कि 
मज़दूरों से श्रघिक से श्रधिक काम लिया जाय, उन्हें कम से कम वेतन 
दिया जाय, उनके रहने के लिए कोई अ्रच्छे मकान न दिये जायँ,ख्नरियों और 
बच्चों को कारखानों में काम पर लगाया जाय, बाज़ार में चीजें बेचने में 
किसी प्रकार की ईमानदारी व्यवहार में न लाई जाय, तथा छुल, कपट, 
घोखा, जिस प्रकार भी हो, धन इकट्ठा करने का प्रयत्न किया जाय । 
उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में इसी व्यक्तिवादी सिद्धान्त ने समाज में मज़दूरों 
तथा किसानों का शोषण सराहा था। इसी सिद्धांत के कारएा आशथिक 
क्षेत्र में उपभोक्ताश्नों के हित का दमन हुआ था। इन सब चाज़ों से 
अधिक इस सिद्धांत की ओर क्या आलोचना द्वो सकती हे । 

(६) अत में प्रायीशात्र (30029) के जीवन संग्राम के 
नियम मनुष्यों पर पूर्शातया लागू नहीं हो सकते क्योंकि वह केवल पशु न 
होकर बुद्धिमान और नेतिक जीव हैं । मनुष्यो का धमे अ्रसहायो को नष्ट 
करना नहीं, वरन्‌ उनकी रक्षा करना है | 

आजकल किसी भी देश की सरकार की काय॑ प्रणाली व्यक्तिवाद सिद्धांत 
पर अवलम्बित नहीं हे । सभो देशो को सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य रचा 
आर देश की आयिक तथा सामाजिक उन्नति करना श्रपना आवश्यक 
कतंब्य समभती हैं । 
समाजवाद ($00]9]977) 

व्यक्तिवाद सिद्धांत के पश्चात्‌ राजनैतिक लेखको' ने एक दूसरे 
सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मिठा कर, सब 
झधिकार राजसत्ता को ही सोंप देने का प्रयत्न किया गया। यह सिद्धांत 
ब्यक्तिबाद सिद्धांत से बिल्कुल उल्टा है । व्यक्तिवादी राज्य को एक दृषित 
संस्था मानते हैं, समाजवादी उसे एक अत्यन्त आवश्यक तथा उपयोगी 
संगठन । 

व्यक्तिवादी राज्य को केवल एक पुलिस स्टेट का काम सॉौंपना चाहते 
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हैं, समाजवादी उसे मनु य जोवन के प्रत्येक क्षेत्र पर नियन्त्रण रखने का । 

व्यक्तिवादी राज्य को आशथिक मामलो में हस्तक्षेप करने का अश्रधिकार 
प्रदान नहीं करते, परन्तु समाजवादी उसत्ते पूर्णरूपेण आशिक क्षेत्र का 
स्वामी बना देते हैं । 

व्यक्तिवादी पुंजीपति प्रथा के समर्थक हैं, समाजवादी उसे जड़ मूल से 
नष्ट कर देना चाहते हैं । 
समाजवादी सिद्धांत की -विवेचना 

समाजवाद का विषय अत्यन्त व्यापक और पेचीदा हे | इसके विषय 
में इतना साहित्य लिखा गया है कि सच्चको इकट्ठा करने पर शायद कई वर्ग- 
मील का क्षेत्र भर जाय | इसकी अनेक शाखायें हैं और भिन्न-भिन्न लेखकों 
ने इस छिद्धांत पर अलग-अलग प्रकार से अपनी सम्मतियाँ प्रकट की हैं । 
कुछ विद्वानों का मत है कि समाजवांद की ५७ क्िस्में हैं। सन्‌ १८६२ 
में ली फ़िगारो(7,० 8970) नामक एक फ्रांसीसी अखबार में समाजवाद 
की ६०० परिभाषाएँ प्रकाशित हुईं थीं। इस शब्द का प्रयोग इतने अर्थो' 
में किया गय है कि सबका यद्दाँ ज़िक्र करना भी संभव नहीं। सर विलियम 
हरकोट (57 एा।]&ए पसि०7००००७४) लिखता है कि “हम सभी 
सप्ताजवादी हैं क्‍योंकि हम सन्न समाज में रहते हें |? 

इस सिद्धान्त का सबसे अधिक प्रचार कौलिज और स्कूल के विद्या- 
थियों में हुआ है । प्र,यः प्रत्येक ऐस। विद्यार्थी किसी न किसी समय समा ज- 
वाद का समर्थक रहता हे, और इस विषय की एकाध पुस्तक पढ़ लेने 
के पश्चात्‌ अपने आप को इस वाद का पंडित समभने लगता है। 
समाजवादी होना एक प्रकार का फ़ेशन सा हो गया दे, जहां चार मित्र 
चाय पीने के लिये शकट्ठे हुए. कि उन्होंने आपस में माक्संवाद पर बहस 
करनी शुरू कर दी । ह 

समाजवाद को समाजवाद ,के विरोधियों से इतना खतरा नहीं जितना 
कि स्वयं इसके प्रवर्तकों से है। कारण इसके समर्थक, समाजवाद के मित्र- 


हा 
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भिन्न स्वरूपों के विषय में आपस में इतना लड़ते-ऋगड़ते हैं कि बस देखते 
ही बनता है। समाजवादियों का एक ग्रप दूसरे को फासिस्ट तथा प्रति- 
क्रियावादी बताता है । 

इन सभ्न कारणों से हमारे लिये यह संभव नहीं कि इस अ्रध्याय में हम 
समाजवाद का कोई विस्तृत वर्णन कर सके | इसलिये यहाँ हम इसका 
केवल संज्लषिपत और अपू्ण वणन ही देंगे। 

समाजवाद के सत्नसे जब्र्दस्त प्रवतंक जरमन राजनैतिक दाशंनिक 
काल माकक्‍्स थे | उन्होंने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन उस समय किया 
जब योरोप में औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप अ्मजीवी वग का उत्थाम 
हो चुका था | 


समाजवाद एक ऐसे नए समाज की कल्पना है जिसका आधार न्याय, 
स्वाघोनता, समानता और मित्रता के उसूलों पर अवलम्पबित है | यह समान 
हित को व्यक्तिगत गुण के लक्ष्य बनाने का प्रयात्र है । यह इसाई धर्म के 
अवश्यक गुणों का अ्रर्थात्‌ मनुष्य के बन्धुत्य का क्रियात्मक भाव है। यह 
सेवा के आधार पर समाज की व्यवस्था है। यह वह सामाजिक प्रथा नहीं है 
जिसमे प्रचुरता के रहते हुए भी लोग भूखों मरें, कपड़े की बहुतायत रहते 
हुए भी ठंढ में सुकड़ें, तथा इजारों मकानों के खाली पड़े रहने पर भी 
बर्फीलें मौसम का शिकार हों । इसमें घम की उत्पत्ति और विभाजन का 
इत प्रकार नियंत्रण किया जाता है कि जिससे प्रत्येक नागरिक को भौतिक 
आर आध्यात्मिक उन्‍नति के लिये हर प्रकार के साथन मिल सकें | 

इसलिये समाजवाद की परिभाषा इस प्रकार को जा सकती है कि यह 
बह सिद्धांत है जिसका उहेश्य समाज की उतद्यादन शक्ति पर नियंत्रण 
रखकर, सारे समाज की भलाई के लिये घन का बितरण करना है । 

सभी समाजवादी चाहे वे किसी भी मत के अनुयायी क्‍यों न हों, चार 
बातों पर श्रवश्य विश्वास करते ईं--- 


(१) उत्पादन और वितरशा (7704 प्८0007 & 7)9$80 09प्रता 00) 
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के साधनों से व्यक्तिगत प्रभुत्व को हटाकर राज्य का नियंत्रण कायम 
करना | 

(२) व्यक्तिगत लाभ की भावना के स्थान पर सामाजिक सेवा के 
सिद्धांत को स्थापित करना | 

३) उत्पादन की सीमा का निर्णय लाभ के विचार से नहीं वरन्‌ 
सामाजिक आवश्यकता के आधार पर करना | 

(४ प्रतिस्पर्धा (0[0७॥ (१0॥॥7807॥7007) और मनमाने उत्पादन 
के स्थान में सहयोग और निश्चित उत्पादन को स्थापित करना | समाज- 
वादी यह अनुभव करते हैं कि वर्तमान उत्पादकों को बहुत ऋधिक शक्ति, 
पू जीवादी प्रथा के अन्तगंत आपस में ही प्राणघातक प्रतिस्पर्धा में पड़ कर 
नष्ट हो जाती है। अगर इस आपसी युद्ध के बजाय उत्वादन और विभा- 
जन का बुद्धिमत्तापूर्ण प्रबन्ध किया जावे, तो समाज का बहुत अधिक 
कल्याण हो सकता है, बरबादी ओर निरथंक प्रतिस्पर्धा रोकी जा सकती 
है तथा विभिन्‍न जातियों श्र लोगों के ब्रीच की वर्तमान असमानताएँ 
बहुत कुछ कम की जा सकती हैं । 

सभी समाजवादी विद्वानों का आदश तो समान है परन्तु उनमें मतन- 
मेद इस बात पर है कि उत्पादन की शक्तियो पर सामाजिक नियंत्रण 
(56टांक (१00070) 0०0ए०७/७ 0700प०४०श) किस तरीके से किया 
जाना च।हिए और इस उद्दे श्य कीप्राप्ति के किस मार्ग का अवलम्बन 
करना चाहिये | कुछु समाजवादियो का विश्वास है कि समाज की ओर 
परिवर्तन धीरे-धीरे और वैधानिक ढंग से होना चाहिये। ग्रह परिवर्तन 
धारासभाश्रो' के द्वारा किया जाना चाहिये । दूसरे समाजवादी, जिनमें 
विशेषतया कम्यू निस्ट तथा सिंडिकैलिस्ट ((१0प्रम्ापगां 8 है 5एवी- 
००७)४(8) हैं, क्रान्तिवादी कार्यक्रम में विश्वास करते हैं और वे वर्तमान 
सामाजिक संगठन को बलपूर्वक नष्ट कर समाजवादी राज्य की स्थापना 
करना चाहते हैं। ये समाजवादी आमतौर पर माक्सिस्ट (४४/575/8) 
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कहलाते हैं और इनका सिद्धांत रूध्व की क्रान्ति के बाद आजकल बहुत 
लोकप्रिय हो गया हे । 
यहाँ यह बता देना उचित होगा कि समाजवादियो का उद्दे श्य व्यक्तिगत 

ज्ञायदाद को बिल्कुल मिटा देना या आमदनी का सप्तान वितरण करना 
नहीं है | मनुष्यों के उययोग के लिए निजी जायदाद का रूस में भी 
अधिकार है । वहाँ लोग निजी इस्तेमाल के .लए. बंगले, मोटरगाड़ी और 
बगीचे रख सकते हैं | लेकिन उन्हें इनके द्वारा धन कमाने को आशा 
नहीं हे | निजी ज्ायदाद अपने उपभोग के लिये रखी जा सकती है 
क़ानून उसकी इजाजत देता है। परन्तु यदि उस जायदाद से दूसरों का 
घनापदरण किया जाता है तो वह जब्त कर ली जाती है | इसो प्रकार 
समाजवादी राज्य के लोगों- को अपने काम के मुताबिक मज़दूरी लेने का 
भा अधिकार प्राप्त हे | वेतन में श्रन्तर हो सकता है, परन्तु यह अन्तर 
कम से कम रखने का प्रयत्न किया जाता है। 

समाज का मूल्य--समाजवाद समाज के आधुनिक प्रबन्ध के विरुद्ध 
एक विद्रोह हे । यह पू भ्ीवाद की निन्‍्दा करता हे जो उन करोड़ों मजदूरों 
खझोर किसानों को गुलाम बनाने की दोषी हैं जो ऐंड़ी से चोटी तक पसीना 
बद्ाकर सुत्रह से शाम तक काम करते हैं, और फिर भी भूखों मरते हें । 
यह वह क्रान्तिकारी सिद्धांत है जो एक निश्चित योजना के आधार पर 
उत्पादन करने में विश्वास करता है | यह छामाजिक सेवा के दृढ़ सिद्धांत 
पर श्रवलम्बित है। यह परोपकारी जोबन और कमंयोग पर विशेष ज़ोर 
देता है । रूस में जिस प्रकार से समाजवाद पर अमल किया गया है 
उससे उस देश का पुनरुत्थान हुआ है| इस सिद्धान्त के अनुकरण से ही 
रूस अपने दो सदी पुराने मध्यकालीन अन्धकार के दलदल से छुटकारा 
वा सका हे | | 

आलोचन। ( 0४४४ ०४४४ )--कुछ लेखक समाजवाद के सिद्धांत 
की निम्नलिखित कारणों से आलोचना करते हैं--- 
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(१) व्यक्तिगत स्फूर्ति (7४४४० ) और कार्यक्षमता 
( 77#2८0०7०ए ) जो देश की उन्नति और आर्थिक विक्नस के लिए 
अत्यन्त आ्रावश्यक है, समाजवाद में प्रोत्साइन नहीं पाते | इससे लोगों में 
काम करने की रुचि नहीं रहती | निजी जायदाद न रख सकने के कारण 
लोग अधिक काम करना पसन्द नहीं करते और वह आलसी और 
परोपजीवी बन जाते हैं । 

( २) यदद राज्य के केन्द्रीय कार्यकर्तताश्रों के हाथ में बहुत श्रघिक 
अधिकार सांप देता है | इससे यह लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर 
सकते हैं और जनता की भल्वाई करने के बजाय उनके शोषण के काम में 
लग सकते हैं। 

( ३ ) समाजवाद के अन्तगत सरकार की ज़िम्मेदारी इतनी बढ़ 
जाती हे कि वह कुशलतापूर्वक काम नहीं कर सकती | ऐसी सरकार में 
नौकरशादही का ज्ञोर हो जाता हे और राज्य का इन्तज़ाम ठीक प्रकार नहीं 
चल पाता | 

(४) समाजवाद व्यक्तित्व का दमन करता है। वह उसे, स्फूर्ति, 
उत्तरदायित्व और स्वाधीनता विहीन बनाकर समाज को गुलाम बना 
देता है। 

(५) यह सिद्धान्त बहुत अधिक हिंसा पर अ्रवलम्बित रहता है। 

इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी समाजवाद का आन्दोलन 
संसार में स्थाई रूप धारण कर चुका है। आजकल संसार के सभी राज्य, 
समाज के अधिकाधिक लाभ के लिए, लोगों के श्राथिक जीवन पर 
निय-खणु करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं । 

रेलवे डाक, तार, बेतार का तार, रेडियो, ब्रिजली, गैस, बेंक और 
दूसरे आथिक संगठनों का प्रबन्ध आजकल प्राय: सभी राज्य अपने हाथ 
में रखते हैं| प्रगतिशील आय कर (?07087'688ए06 700770-085 ) 
मृत्यु कर (06080) 0४४५) उत्तराधिकार कर (570068907 दंप(५) 
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इत्यादि प्रथाएँ विभिन्न वर्गो' के अ्रन्तर को बरात्रर कम कर रही हैं । 
इस प्रकार धीरे-धीरे संसार समाजवाद के मौलिक घिद्धांत की श्रोर 
अग्रसर हो रहा है। 
राज्य के काया का आदशवादा सिद्धान्त ([१९७॥500 7०० 

07 8॥0968 ६५7066078) 

यह सिद्ठांत इस धारणा से आरम्भ होता है कि मनुष्यों के जीवन 
को अच्छा बनाने के लिए राज्य एक आवश्यक संघ्था है। राज्य के 
अत्तगत रहकर ही मनुष्य सदाचारी और नेतिक जीवन व्यतीत कर 
सकता है | इस प्रकार 'आदशंवादी' राज्य को एक श्रावश्यक परन्तु 
दोषपुण सत्था' नहीं, वरन्‌ मनुष्य का सर्वोत्तम मित्र समभते हैं । 

परन्तु आदशवादियों का कहना है कि राज्य जो भी काम करता है 
अपनी शक्ति के आधार पर करता है, यदि कोई राज्य के क़ानूनों को 
न माने, या कर न दे, तो सरकार उसे दंड देती है। इसी दंड प्रथा के 
द्वारा सरकार अपनी आशाओ्रों का पालन कराती है। श्रत: सरकार को 
केवल वही काम अपने हाथ में लेने चाहिएँ जो आवश्यकता पड़ने पर 
ज़बरदस्ती भी कराए जा सके । कुछ ऐसे कार्य हैं जो बलप॒वंक नहीं कराये 
जा सकते । उदाहरणाथं, यदि राज्य, दंड विधान द्वारा अपने 
नागरिकों को नेतक जीवन ब्यतीत करने पर मजबूर करे, तो 
ऐसा सम्भव नहीं है। कारण, नेतिक जीवन मनुष्य की इच्छा पर 
ग्रवलम्बित रहता है | यह मनुष्य पर जब्ररन लादा नहीं जा सकता | जब्नरन 
किया हुआ काम कमी नैतिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह काम करने वाले 
का काम नहीं, बल्कि उसका काम हो जाता है, जो उसे ऐसा करने के लिए 
मजबूर करता है। नेतिकता मनुष्य स्वभाव का आंतरिक गुण है, उसका 
सम्बन्ध मनुष्य के मावनापूर्ण आचरण से हे। इसलिए राज्य मनुष्य को 
नेतिक बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता | इसी आधार पर वह उसे 
सच बोलने के लिए. भी विवश नहीं कर सकता । राज्य का सम्बन्ध केवल 
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मनुष्य के बाहरी कामों से रहता है, मदुष्य की आन्तरिक भावनाश्रों से 
नहीं; परन्तु राज्य एक दूसरा काम अवश्य कर सकता है और वह यह कि 
वह मनुष्य के रास्ते में से उन बाधाओ्रों को हटा सकता है जो उसके नैतिक 
बनने में रुकावर्टे सिद्ध होती हैं। दूसरे शब्दों में वह मनुष्य के नेतिक जीवन 
की बाधाओं में बाधा उत्पन्न कर सकता है । उदादरणाथ, मनुष्य के 
नैतिक जीवन व्यतीत करने के रास्ते में गरीबी, अ्शिक्षा, शराबखोरी 
इत्यादि बुराइयाँ बाधक सिद्ध होती हैं| राज्य इन खरातियों को दूर करके, 
मनुष्य के नैतिक जीवन का रास्ता साघ कर सकता है। एक अशिक्षित 
मनुष्य अपने श्रधिकार और कतंव्यों को नहों समता और न वह उन्हें 
हासिल करने के ठीक उपाय ही जानता है। इसी प्रकार एक अशिक्षित 
बच्चा कभी भी अपनी पू्ण उन्नति नहीं कर सकता । राज्य अनिवार्य 
शिक्षा-प्रणाली ( 00799प्रो50'9 +4पप०७४07 ) का प्रत्रन्ध॒ करके 
इस खरात्री को दूर कर सकता है। इसी तरह ग़रीबी के कारण मनुष्य अपने 
अधिकारों का उपभोग नहीं कर सकता | उसके दिमाग में पेट की चिन्ता 
सदा चक्कर लगाया करती है । ऐसा मनुष्य सांस्कृतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए विचार तक नहीं कर सकता। उसका और उसके बच्चों का शरीर और 
मस्तिष्क रोशन नहीं हो पाता। वह अ्रशान के घने अन्धकार में छिपा रहता 
है और उसकी शक्तियाँ सदा कुम्मकरणी निद्रा में सोया करती हैं। राज्य 
का कर्तव्य है कि वह ऐसे मनुष्य की आथिक न्यूनतम आवश्यकताश्रों को 
पूरा करे | इसी प्रकार राज्य शराबखोरी, बाल विवाह. «परदा प्रथा, जबरन 
बिधवापन; इत्यादि सामाजिक कुप्रथाश्रों को नष्ट कर सकता है । ये सब 
खराबियाँ समाज के आचरण पर कलंक स्वरूप हैं, और श्रच्छे सामाजिक 
जीवन की उन्नति में बाधक हैं | इसलिए राज्य को इन्हें हटाने का प्रयत्न 
करना चाहिए । 'आादशंवादी? बाधाश्रों को इठाने के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं करना चाहते | वह राज्य को समान के आर्थिक नियंत्रण का अधिकार 
देने के लिए तैयार नहीं हैं। वह इस ज्ेत्र में |जनता को पूर्ण आजादी 
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देना चाहते हैं। परन्तु इसका मतलब यह नहीं होता कि आदर्शवादी राज्य 
को व्यवसाय सम्बन्धी मामलों में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आ्राशा 
नहीं देता । इसके विपरीत वह मज़दूरों की भलाई के लिए क़ानून बनाने का 
अधिकार राज्य को द्टी देना चाहता हे । उसका कद्दना है कि राज्य, पूंजी- 
पतियों द्वारा मज़दूरों का शोषण रोकने के लिए, फेक्टरी क़ानून और श्रम- 
ज्षीवियों के कम्पन्सेशन क़ानून, इत्यादि बना सकता है । राज्य व्यवसाय का 
प्रत्यज्षरूप से इन्तजाम नहीं कर सकता क्योंकि यह उसके उद्देश्य की 
प्राप्त के लिए ज़रूरी नहीं है। वह केवल व्यवसाय की उन्नति के रास्तों में 
आने वाली बाधाओं को इटा सकता है। 

इस तरह आदशंवादी सिद्धांत उपरोक्त वर्शित दो सिद्धांतों के मध्य 
स्थित है | यह व्यक्तिगत स्वाधीनता और सामूहिक कार्य दोनों को ठीक 
समभता है| सामूहिक कार्य इसलिए. उचित समझा जाता है कि इससे 
मनुष्य का अधिकाधिक लाभ हो सकता है | 

आलोचना ( (:7५४0०7870 )--शआ्रादश बादी सिद्धांत के आलोचकों 
का कहना है कि राज्य को केवल अच्छे सामाजिक जीवन की बाधाओं को 
ही दुर करने के लिए काम न करना चाहिये । उसे वह्द सब काम भी करने 
चाहिये जिनसे नागरिकों का भला हो सके । और, नागरिकों के अ्रधिका- 
घिऊ भलाई की कोई सीमा नहीं है । इसलिए राज्य के कतंव्यों की कोई 
पूवे सीमा निश्चित नहीं की जा सकती । राज्य ऐसः भी कोई काम कर 
छकता है जिससे सवंसाधारण को भलाई की श्राशा हो । हर एक परिस्थिति 
में इस बात का खयाल रखना चाहिये कि इसके लिए राज्य का प्रबन्ध 
उचित होगा अ्रथंवा नहीं, यदि राज्य का प्रबन्ध उचित जान पड़े तो राज्य 
को उसे अवश्य करना चाहिये । 
राज्य के कायो का आधुनिक सिद्धान्त (7॥० ०१००7 7॥6००ए 

07 66 #पर१00078 07 50966 ) 

राज्य एक ऐसा संगठन है बिसका उद्देश्य मनुष्यों के लिए उन 
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परिस्थितियों का उत्पन्न करना है, जिनके द्वारा वे अपने व्यक्तित्व की 
अधिकाधिक उन्‍नति कर सकें | इसलिए, राज्य को ऐसे काम करने चाहिये 
जिनके द्वारा इस उद्द श्य की प्राप्ति में तनिक भी सद्दायता मिलने की 
सम्भावना हो । सबसे पहिल्ले राज्य को समाज में शान्ति और व्यवस्था, 
रक्षा और न्याय का काम करना चाहिये क्‍योंकि इन पर ही मनुष्य के 
शान्तिपूर्ण और सभ्य जीवन का अ्रस्तित्व अवलम्बित है। दूसरी बात यह 
है कि राज्य को अशिक्षा, गरीबी, बीमारी, शराबखोरी इत्यादि सामाजिक 
बुराश्यों को दूर करना चाहिये। तीसरे, उसे उन सब कामों को करना 
चाहिये जिनके द्वारा मानव-जीवन अ्रधिक स्वस्थ, सुसंस्कृत और उपयोगी 
बन सके | इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के कतंव्यों का आधुनिक 
सिद्धान्त उन सब अच्छी बातों को स्वीकार करता है जो पूर्व वणित 
तीनों सिद्धान्तों में शामिल हैं । व्यक्तिवादियों का मत इस प्रकार स्वीकार 
किया जाता है कि राज्य को मनुष्य के कतेव्य की स्वाधीनता में बहुत 
अधिक हस्तक्ष प न करना चाहिये । उप्ते मनुष्य के अपने गुग्यों और 
शक्तियों के अ्रधिकाधिक उपयोग के लिये पूर्ण अवसर प्रदान करने 
चाहिए | समाजवादियों का दृष्टिकोण इस तरह स्वीकार किया गया है 
कि राज्य को केवल एक पोलिस का संगठन नहीं माना गया है वरन्‌ 
राष्ट्रय जीवन की प्रगति और नागरिकों के नैतिक और बौद्धिक विकास 
का साधन माना गया है। आदशंवादी दृष्टिकोण को इस प्रकार स्वीकार 
किया गया है कि इस सिद्धान्त के श्रन्तग त राज्य का सबसे ज़रूरी काम 
सामाजिक जीवन की बाधाओं का हटाना माना गया है । 


8 ४. राज्य के वास्तविक कतेव्य 


( 0.०(८०७) [प0८0078 07 $76 50966 ) ह 
कतेव्यों का वर्गीकरण ( 0]93आ04607॥ 07 प्राव०00798 ) 


आधुनिक राज्यों द्वारा किये गये कार्यो, का वर्गीकरण दो शीष कों के 
२३ 
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अन्तर्गत किया जा सकता हे--(१) आवश्यक या अनिवाय और (१) 
ऐ.ब्छिक । 

आवश्यक कतेठय / ॥7285९॥५४७) -पिा।८0075 )--अआ्रवश्यक 
क॒तंब्यों में राज्य के वह कार्य शामिल हैं जो उसके श्रस्तित्व के लिए 
ज़रूरी हैं। प्रत्येक राज्य के लिए चाहे बह कितना भी पिछुड़ा हुश्रा 
क्यों न हो इन कार्मों का करना आवश्यक समझा जाता है। यह कार्य 
निम्नलिखित हैं -... 

(१) देश की बाहरी आक्रमणों से रक्षा--यह उद्देश्य एक 
सुव्यवस्थित सेना, तथा जह्दाज़ी और हवाई ताकत की व्यवस्था हारा हासिल 
किया जा सकता है | 

(२) देश में आंतरिक शांत क्रायम रखना - इस उद्देश्य में नाग- 
रिकों के धन और जान की रक्षा, श्रांतरिक उपद्रवों इत्यादि से बचाव, 
वर्याक्तगत स्वाधीनता की रक्षा इत्यादि काय शामिल हैं | इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए शासन को एक पुलिस दल की व्यवस्था करनी पड़ती हे । 

(३) न्याय प्रबन्ध--एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य और मनुष्यों श्र 
राज्य के बीच मुकदमों का फेसला करने के लिए प्रत्येक देश में न्यायालयों 
की स्थापना की जाती हे | न्यायालय तीन प्रकार के होते हैँ--दीवानी, 
फौजदारी और माली । यह तीनों अ्रदालतें मिलकर जनता में न्याय का 
प्रबन्ध करती हैं । 

कुछ लेखक राज्य के लिए एक चौथा कार्य भी निर्धारित करते हैं । 
इसमें पति श्रोर पत्नी के बीच और माता-पिता और सन्‍्तान के बीच 
कानूनी सम्बन्ध निश्चित किया जाता है। कभी-क्रमी इस शीष क के 
अन्तग त ठेकों की व्यवस्था, जायदाद की लेव-बेच, और कज़ लेने-देने 
के कानून भी शामिल किये जाते हैं । 

गेटिल ( (५०४८८) ) इस सूची में एक और काम भी जोड़ता है 
आर बह दे राज्य के आर्थिक काम श्रर्थात्‌ कर निर्धारित करना, आयात 
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निर्यात कर लगाना, मुद्र। और करेन्सी सम्बन्धी काबून बनाना, भूमि, 
जंगल और सावंजनिक जायदाद का प्रबंध करना, डाक तार और रेलवे 
इत्यादि का प्रत्रन्ध करना इत्यादि । 

राज्य के ऐच्छिक कतेव्य ( 0०90079) #प्रास्‍80078 07 ५09 
50966 ) 

इस शीष क में वे सच्च कतंव्य त्रा जाते हैं जो मनुष्यों की भलाई 
करने, उसकी संस्कृति को बढ़ाने, और उसके जीवन को अधिक सुखी और 
समद्विशालीं बनाने में सहट्टायक सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे काय निम्न- 
लिखित हैं -- 

१) बड़े-बड़े उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण -- जैसे रेल, सड़क 
डाकखाने. तार विभाग, ब्रिजली, पानी का बंध नहर, ब्राडकास्टिंग 
इत्यादि। यह कुछ ऐसे विषय हैं जिनका प्रबन्ध और नियन्त्रण संसार के प्राय 
सभी देशों में राज्य के हाथ में रइता है | इस प्रकार के बड़े उद्योगों में 
धन लगाना और उनका प्रबन्ध करना लोगों की शक्ति के बाहर होता है । 
इसके अतिरिक्त किसी भी देश के व्यापार और व्यवसाय की उन्नति के 
लिये ऐसे सावे तनिक उपयोगी घन्धो' को राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। 
यदि इनका नियन्त्रण व्यक्तिगत लोमों श्रथवा कम्पनियों के द्वाथ में छोड़ 
दिया जाए, तो वह उनका दुरुपयोग कर सकते हैं, और इनको स्वंसाधारण 
के हित के बजाय स्वार्थ सिद्धि के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं 

(२ ) हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण--शासन 
कभी-कभी कुछ उद्योगों जैसे शराब, अफीम, मादक तथा जहरीली चीजों 
के उत्पादन का कार्य अपने हाथ में ले लेता है। ऐसा इसलिए किया 
जाता है कि जिससे वस्तुओं का दुरुपयोग न किय. जा सके, और जनता 
इन चीजों का श्रधिक इस्तेमाल न कर सके | 
* (३ ) जद्योग-धन्धों की सहायता--श्राजकल राज्यों का सबसे 
आवश्यक कार्य देश की आथिक साधनों की उन्नति करना द्ोता है । यह 
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काम अनेक साधनों द्वारा किया जाता है, जैसे आयात के विरुद्ध कर 
लगाना, कारखानों को धन की सहायता देना, ञ्रौद्योगिक श्रन्वेषण केन्द्रों 
को खोलना, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौते करना, दुसरे देशों में ट्रेड्स 
कमीशनों की नियुक्ति करना, मेलों और नुमाइशों का आयोजन करना 
वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करना, इत्यादि । आजकल अ्रधिकांश राज्य अपने 
देश में व्यापार और व्यवसाय की उन्नति करने की दृष्टि से इन कामों को 
करते हैं । 


(४ ) मजदुरों की व्यवस्था--मजुदूरों की बड़े पजीपतियों और 
जमीदारों के अत्याचार से रक्षा करने के लिए, राज्य, फैक्टरी क़ानून 
मजदूरी कानून इत्यादि बनाते हैं। इन कानूनों के द्वारा मज़दूरों की हालत 
बहुत कुछ सुधर गई है, ट्रेड यूनियन ऐक्ट, आरबिट्रेशन ऐक्ट इत्यादि 
भी इसी उद्द श्य से बनाये जाते हैं | 


(४) निर्धन और अपाहिज़ों की रक्षा-राज्य निधन और अ्रपाहिज, 
की सेवा के लिए निर्धन-गुद्द (2007 ॥07868), श्रन्धों के गृह (370 
4707768 , पाग़लखाने (,४79(00 88ए]0४778) अस्पताल ओर ओऔष- 
घालय इत्यादि का भी प्रबन्ध करता है । किसी-किसी देश में बेकार लोगों 
को सहायता (ध7७779]0ए7076 006७) देने तथा बृद्धावस्था में 
लोगों को पेन्शन इत्यादि देने का भी प्रबन्ध किया जाता है | 


(६) बेकिंग करेन्सी और मुद्रा का प्रबन्ध--संसार के प्राय 
सभी सम्य देशों में राज्य द्वारा करेन्सी का प्रबन्ध किया जाता है। राज्य 
ह्टी कित्ती देश की दूसरे देशों के साथ करेन्सी की विनिमय दर का निश्चय 
करता है।रिज़य बेंक की स्थापना के द्वारा सरकार देश की 
झाथिक संस्थाओ्रों पर भी नियन्त्रण रखती है। 


(७ ) सफ़ाई ओर स्वास्थ्य रक्षा - जनता की स्वास्थ्य रक्षा के 
उद्देश्य से राज्य तरह-तरह के क़ानून बनाता है जिनके द्वारा बीमारियों को 
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रोकने, बाजार में ख़राब चौोजों के न बिकने तथा सावंजनिक स्थानों 
की ठीक सफ़ाई का प्रबन्ध किया जाता है । 


(८ ) शिक्षा-देश के बालकों की शिक्षा, विशेषकर प्रारम्मिक 
शिक्षा का प्रबन्ध, आजकल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समका जाता 
हे । शिक्षा एक अच्छे सामाजिक जीवन की प्रथम अ्रवस्था है। इसके 
बिना मनुष्य श्रपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता | प्रत्येक प्रजातन्त्र 
राज्य में इसी कारण जनता को शिक्षित बनाने के कार्य पर अत्यधिक ज़ोर 
दिया जाता है। पाश्चात्य देशों में तो बच्चों को ही नहीं, युवा और बृद्ध 
लोगों तक को, सिनेमाश्रों, व्याख्यानों, चित्रों तथा रेडियो इत्यादि के द्वारा 
शिक्षित बनाने का प्रत्रन्ध किया जाता हे। शिक्षा न केवल मनुष्यों की 
भलाई के लिए ही श्रावश्यक है वरन्‌ राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के लिए 
भी ज़रूरी है। 


( ६ ) कृषि की उन्नति ओर ग्राम संगठन--आधुनिक काल में 
सरकार खेती-बाड़ी की उन्नति तथा आमीण के संगठन के कार्य पर भी 
ज़ोर देती है | कृषि की उन्नति के लिए नहर, बिजली के कुओं, कृषि 
अनुसंघान तथा इसी प्रकार की दूसरी घुविधाएँ दी जाती हैं। ग्रामीण 
संगठन के लिए ग्राम पंचायतों का आयोजन किया जाता है। 

( १० ) मनोरंजन की सुविधाएँ--बतंमान सरकारें. पाकं, खेलने 
के स्थान, सावंजनिक स्नान-यह, सिनेमा. रेडियो, नुत्यण्ह इत्यादि साधनों 
के द्वारा जनता के मनोरंजन का प्रबन्ध करती है। 


( ११) सामाजिक सुधार--सामाजिक उन्नति ओर सुधार के लिए 
प्रयत्न करना राज्य का एक आवश्यक कतंव्य है। संसार के प्राय: प्रत्येक 
देश में बहुत सी सामाजिक बुराइयाँ घर कर लेती हैं | हमारे देश में इस 
प्रकार की बुराइयो में पर्दा प्रथा, अछ्तपन, ज ति-पाँति का भेद, ऊँच- 
नीच की भावना, बहु विवाह इत्यादि उदाहरण के रूप में हैँ । प्रत्येक 
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प्रगतिशील सरकार का धर्म है कि वह ऐसी सामाजिक बुराइयो' को दूर 
करने का प्रयत्न करे | 

सरकार के ऐच्छिक कतेव्यो' की कोई विस्तृत सूची नहीं बनाई जा 
सकती । राज्य का ध्रम,नागरिकों के लिए उन खत्र सुविधाश्रों तथा अ्रवस्थाश्रों 
को प्रदान करना हे जिनके द्वारा उनकी भलाई और उन्नति कीजा 
सकती हे । 

वर्तमान काल में इसी कारण से राज्य के ऐच्छिक कतंब्यों की सूची 
बढ़ती चली जा रही है | यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक है कि राज्य 
के ऐच्छिक और आवश्यक कार्यो' में मेद केवल मात्रा का है, "कार का 
नहीं । जो काम किसी राज्य द्वारा कल तक ऐच्छिक सममे जाते थे. वे 
ग्राज ग्रवश्यक प्रतीत होते हैं, इस प्रकार राज्य के आवश्यक कार्यों का 
क्षेत्र भी निरन्तर बढ़ता ही जाता है। 

योग्यता-प्रइन 

(१ राज्य क्या है, उद्देश्य अथवा साधन ? इस कथन पर पूर्ण प्रकाश डालिए । 
(२) राज्य का स्वभाव क्या है ? मनुष्य ओर राज्य के बीच में सच्चा सम्बन्ध 

किस प्रऊार का होना चाहिये ? 
(३) राज्य के कार्यो के विभिन्न सिद्धान्त क्या हैं? आधुनिक सिद्धांत क्या है? 
(४) राज्य का उद्देश्य क्या है ? राज्य कित साधनों हारा अपने उद्देश्य की पूति 


करता है (यू० पी०, १६३३ 
(५ राज्य के कार्यों के वैयाक्तक सिद्धांत का वणन कीजिए ओर उसकी आलो 
चना कीजिये । (यू० पी०, १९४२) 
(६) राज्य किन तरीक़ों से ओर कह तक लोगों की भोतिक उन्‍नति कर 
सकता है ? 
(७) आप के ख्याल में वे प्रधान कतब्य कोन से हैं, जिन्हें प्रत्येक शासन को 
काना चाहिए ? (यू० पी०, १९२८, १६४०, १६४२, १९४७) 
(८) व्यक्तिवादी ओर समाजवादी मतावलम्बियों के राज्य के कतंव्य सम्बन्धी 
विचारों का वणन कीजिए | (यूपी०, १९३९) 


(५) आधुनिक राज्य के प्रधान कतंव्य क्या हैं? किस प्रकार का शासन इन्हें 


राज्य का स्वभाव. उद्दे श्य और काय ३५६ 


शविक योग्यता के साथ कर सकता है ? (य० पी०, १९४७१ 
(१०) समाजवाद के सिद्धान्त को समझाइए। इसके गुण ओर दो्ों पर प्रकाश 
लिए । 


(११) उन सिद्धा न्तों को समकझाइए जिनके अनुसार आप राज्य के कतव्यों को 
निश्चित करेंगे । क्या राज्य शरायबखोरी बन्द करना, सत्य भाषण, सफाई 


ओर शिज्ञा को अमल में ला सकता है ? (यू० पी०, १९३४) 
(१२) राज्य कृत्रिम ओर स्वाभाविक दोनों है। इसे पूण विव्रेचना करते हुए 
सममाइए । (यू० पी०. १९३घ) 


१३) ग़रीबी, बीमारी और अज्ञानता मिटाने में ओर धम ओर सदठाचार की 
उनन्‍नति करने के सम्बन्ध में राज्य को कहाँ तक काय करना चाहिए ? राज्य 
के कत5प किन सिद्धानतों पर निश्चित किये जाते हैं ? 

(१५) राज्य सामाजिक बुराइयाँ जैसे शराबखोरी ओर बाल-विवाह को क़ानून 
द्वारा हटाने में कहां तक न्याय संगत माना जा सकता है 
(य० पी०, १९३० ) 
(१९) क्या आप शिक्षा को निःशुल्क ओर अनिवाय बनाना ओर स्वास्थ्य ओर 
सफाई का क़ानून द्वारा प्रबन्ध करना राज्य का आवश्यक कतव्य समझते 
हैं? यदि आप ऐसा समझते हैं तो उसके कारण बतलाइए । 
(य० पी०, १९३३) 
(१६) राज्य के प्रधान कतव्प्र क्या हैं? क्या मनुष्य को नेतिक बनाना राज्य का 
कतव्य है ? 
(१७) राज्य लोगों के व्यापार, व्यवसाय और भोतिक उन्‍नात की कहां तक 
बृद्धि कर सकता है (य० पी०, १९३४) 
(१८) आधुमिक राज्य जिन विभिन्‍न कार्या' को करते हैं उनका वणन कीजिए। 
इनमें से कौन सा काय आप अत्यन्त महत्त्वपूण समझते हैं ओर क्यों ? 
(य० पी०, १९७ १) 
(१९) राज्य को ग़रीबों की रक्षा क्‍यों करनी चाहिये ? क्‍या यह न्याय संगत 
बात है कि एक मनुष्य के बच्चे को मुफ्त शिक्ता देने के लिए दूसरे आदमी 
पर कर लगाया जाय ! (य० पी०, १९४७) 
(२०) आपकी राय में राज्य के कार्मों का उचित जेत्र क्या है ? (य० पी०, १९४५) 


अद्वारहवोँ अध्याय 


अधिकार विभाजन का सिद्धान्त ओर शासन के मुख्य अंग 


( 706०0०"ए 0 5९987'8४6४07 0०7 720जछ6"5 37 (78 878 
00 (॥07०"776७7॥6 ) 


8 १, अधिकार विभाजन का सिद्धान्त 

पिछले अध्यायों में इम देख चुके हैं कि समाज में शान्ति और 
व्यवस्था बनाए. रखने तथा मनुष्यों के जीवन को सुठंस्कृत और उन्नतिशील 
बनाने के लिए राज्य एक श्रावश्यक संस्था हे । इस संस्था के मुख्यतः 
तीन अंग होते हैं: (१) व्यवस्थापिका सभा (१,०९]४।७/४7०), 
(२) कार्यकारिणी सभा (7:60०प४४४०७) और (३) न्याय समिति 
(गें४१४०0७7ए) | जैसा इनके नाम से ही स्पष्ट हे व्यवस्थापिका सभा का 
काम क़ानून बनाना; कार्यकारिणी का काम इन क़ानूनों के श्रनुसार राज्य 
प्रबन्ध करना, तथा न्याय समिति का काम मुकदमों का फेसला करना होता 
है। कुछ विद्वान्‌ सरकार के केवल दो ही शअ्रज्ञ मानते हैं :-(९) 
व्यवस्थापिका सभा (॥,0273]8077०) और (२) कार्यकारिणी (8500 प- 
60४०) । न्याय समिति को यह लोग कार्यकारिणी का ही एक श्रज्ञ मानते 
हैं। यह मत न्याय-संगत नहीं क्योंकि इपमें न्यायालय को कार्यकारिणी 
का एक अंग मान कर उत्तके साथ घोर अन्याय किया गया है । वास्तव 
में, संसार के प्रायः प्रत्येक देश में न्यायालय को सरकार के बाकी सारे ही 
अंगों से बिल्कुल स्वतंत्ररखा जाता है | कुछ राजनैतिश सरकार के पाँच अंग 
भी मानते हैं श्र्थात्‌ (१ व्यवस्थापिका सभा (२, कार्यकारिणी, (३) शासन 
करने वाला अंग, (४) न्याय करने वाह्ा अंग, (४) वोटरों का समुदाय । 
शभ्राज कल यह मत मी अधिक लोकप्रिय नहीं है इसलिए - सरकार के तीन 
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अंगों वाला सिद्धान्त (फंगर।ए 7॥607फ ० (०एशशश्०ाक्षे 
(0/2०78) द्वी सबसे अ्रधिक मान्य हे । 
सरकार के अंगों का पारस्परिक सम्बन्ध 


सरकार के अंगों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में सच्ससे प्रसिदर मत 
अरिस्टाटल (#77४/0:0 , मौनटैस्सयू. (/॥07०5१प००) तथा 
ब्लैकिस्टन (3]20]:80070) द्वारा प्रति-पादित, अधिकार पृथक्करण 
सिद्धान्त (607ए ० 50ए७'8॥४४0॥ 07 70078) कहलाता है । 
इस मत के अनुसार सरकार के तीनों अंग अर्थात्‌ धारा सभा; कार्यकारिणी 
सभा; तथा न्याय सभा, एक दूसरे से बिल्कुल पृथक्‌ और स्वतन्त्र रहने 
चाहिए | इन तीनों अ्रगों के अपने अलग-अलग कार्य हैं और इन्हें एक 
दूसरे के कारय-क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए | ऐसा 
करना मनुष्य की स्वतन्त्रता कायम रखने के लिये नितान्त आवश्यक दे । 
यदि सरकार की यद तीनों शक्तियाँ एक ही हाथ में सौंप दी जाये तो व्यक्ति 
कभी भी स्त्रतंत्र नहीं रह सकता, एवं ऐसा राज्य एक प्रजातन्त्रवादी संगठन 
न रहकर एक निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन बन जाएगा | 


इसी प्रकार यदि किसी राज्य में क़ानून बनाने और उसके पालन 
कराने का काम एक ही द्वाथ में सॉप दिया जाय तो भी स्वतन्त्रता क्रायम 
नहीं रह सकती | कार्यकारिणी और न्याय-विभाग के सम्मश्रण से तो और 
भी अधिक श्रन्पेर हो जाता हे क्‍योंकि ऐसी दशा में मनुष्य को किसी 
प्रकार का न्याय नहीं मिल सकता और व्यक्तिगत स्वतन ता और मानव- 


जीवन दोनों खतरे में पड़ जाते हैं । 


मनुष्य की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए, उपरोक्त सिद्धान्तवादियों का 
कहना है कि सरकार के तीनों ही अंग एक दुसरे से बिल्कुल स्वतन्त्र रहने 
चाहिये | ऐसी दशा में द्वी मनुष्य कार्यकारिणी के अत्याचारों के विरुद्ध 
न्याय विभाग से रक्षा प्राप्त कर सकता हे, एवं धारा सभा द्वारा अपने 


शै+२ नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 


व्यक्तित्व के विकास के लिए अ्रच्छें कानूनों की स्वीकृत की श्राशा कर 
सकता है । 
इस सिद्धान्त के समर्थन में एक दूसरा कारण भी दिया जाता है और 
वह यह कि राज्य के इन तीनों अंगों के सुचार रूप से कत्त व्य पालन के 
लिए, यह आवश्यक है कि उन लोगों में जो इन तीनो' अंगों का दाये 
सं-ालन करते हैं. अलग अलग प्रकार के गुश और स्वभाव हो ! 
'उदाहरणार्थ एक पुलिस कमंचारी को क़ानून पर अ्रमल करके समाज में 
शान्ति और व्यवस्था क्रायम रखनी पड़ती है । इसके लिए आवश्यक है 
कि ऐसे व्यक्ति में तेजी और ताक़त के साथ काम करने की शक्ति हो | 
इसके विपरीत एक न्यायाधीश को क़ानून का सही अर्थ निकालना पड़ता 
है | इसके लिए उसमें विचारशीलता और गम्मीरता के गुर होने चाहिए । 
यह गुण एक पुलिस के सिपाही के लिए उपयुक्त नहीं। इस प्रकार हम 
देखते हैं कि शासन के भिन्न-भिन्न कार्यो' के लिए भिन्न-भिन्न गुणों को 
आवश्यकता है और इसलिए यह श्रनिवार्य है कि सरकार के तीनो' काम 
“भिन्न-भिन्न मनुष्यो' को सौंपे जायें । 
उपरोक्त सिद्धान्त की आलोचना--इस सिद्धान्त की व्यवहारिक दृष्टि- 
'कोण से श्रनेक विद्वानों ने आलोचना की है। (?) सर्वप्रथम उन लोगों 
का कहना है कि सरकार मानव शरीर के समान एक संगठन है। जिस 
प्रकार शरीर का कोई भाग दूसरे से त्रिहकुल अलग नहीं रह सकता और 
'एक भाग में खराबी आने से सारे शरीर की दशा ही त्रिगड़ जाती है, ठीक 
उसी प्रकार सरकार का संगठन भी है। सरकार के अंग एक दूसरे से 
अलग रहकर काम नहीं कर सकते | उन्हें एक दूसरे के सम्पर्क में रहकर 
ही काम करना पड़ता है। (२) दूसरे, शासन यन्त्र को ठीक प्रकार से 
चलाने के लिए. यह जरूरी है कि देश की धारा सभा और कार्यकारिणी 
'एक दूसरे से मिलजुल कर काम करें| इनके अलग-अलग उद्देश्य से 
नकाम करने से शासन छिनन्‍न-भिहक हो जाता है। उदाइरण के लिए मान 
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लीजिए कि कोई देश दूसरे के विरुद्ध युद्ध करना चाहता है; अब यदि 
उस देश की धारा सभा युद्व के खचे की मंजूरी न दें तो का्यक्रारिणी एक 
दिन के लिए भी युद्ध का संचालन नहीं कर सकती। (३) तीसरे, न्याय 
विभांग को, कार्यकारिणी और घारा सभा से, पूर्णतः श्रलग करने का 
मतलब यह होता है कि न्यायाधीशों का चुनाव जनता द्वारा किया जाय ! 
परन्तु न्याय के क्षेत्र में चुनाव की प्रथा कितनी हानिकारक हो सकती है 
इसको बताने की आवश्यकता नहीं। न्यायाधीशों के चुने जाने का अथ 
यह होता है कि उनके पट की अवधि तथा न्याय का निर्णय इलेक्शन 
एजेण्टों के हाथ में चला जाता है, (४) चौथे, कहा गया है कि अधिकार 
पृथक्करण सिद्धान्त का सबसे अधिक प्रयोग अमेरिका में किया गया हे 
वहाँ की शासन-पद्धति की यह विशेषता समझती जांती है कि सरकार के 
तीनों अंग एक दूसरे से अलग-अलग कार्य करते हैं| परन्तु तनिक सून्म 
इृष्टि से देखने पर मालूम पड़ता है कि शअ्रमेरिका में भी शासन के तीः 
अंगों का एक दूसरे से घनिष्ठ सम्बन्ध है ' वह “काँग्रस”” कोई ऐसा काम 
नहीं कर सकती जो प्रेसिडैट की इच्छा के विरुद्ध हो । यदि वह ऐसा करती 
है तो प्रेसिडेश्ट को अधिकार है कि वह उस कानून को रद्द कर दे | ऐसा 
करने के पश्चात्‌ , कांग्रेस की दोनों समाओ (प्र0४86७) के २/३ बहुमत 
को उस क़ानून को दुबारा पास करना पड़ता है, और यदि वह ऐसा न 
कर सके तो क़ानून रद्द हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि प्रेसिडेश्ट कांग्रेस 
का सदस्थ नहीं होता फिर भी वह उसके सामने श्रपनी माँगें लिखकर मेज 
सकता है और स्वयं मी उसके अ्रधिवेशनों में श्राकर माषण दे सकता है । 
प्रेसिडेश्ट के इन संदेशों तथा भाषणो' का कांग्रेस के क़ानूनो पर भारी 
असर पड़ता है। इससे साफ जाहिर है कि अमेरिका के शासन विधान में 
भी व्यवस्थापिका सभा और कार्यकारिणी एक- दूसरे से बिल्कुल पृथक 
नहीं हैं । कह्टा ज्ञाता है कि अमेरिका का प्रधान न्यायालय (8997076 
(४००7४) बिल्कुल स्वतम्त्र हे परन्तु इसके न्यायाधीशो' की नियुक्ति भी 
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प्रसिडेएट ही करता है | इसका तात्पर्य यह हुश्र, कि अमेरिका का न्याया- 
लय भी सरकार के दूसरे दो अंगो - से पु थक्‌ नहीं है | इससे यह बात बिल्कुल 
स्पष्ट हो जाती है कि सरक.र के तीन अंगों को ९क दूसरे से पुथक रखना 
सम्भव नहीं, और संसार के किसी भो देश में ऐसा नहीं होता । (५) नाग- 
रिक स्वाधीनता के विचार से भी अधिकारो' का पूर्ण विभाजन आवश्यक 
नहीं क्‍योंकि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अधिकारी के विभाजन पर इतनी अव- 
लम्बित नहीं रहती जितनी कि विधान को श्रात्मा पर | इंगलैण्ड में संसार 
के किसी भी देश की अ्रपेज्षञा कम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नहीं है हालाँकि उस 
देश में कार्यकारिणी और धार. सभा एक दूसरे से भिल्कुल मिली हुई हैं । 
(६) यह सिद्धान्त सरकार के तीनो अंगों को समान मानता है, किन्तु 
वास्तव में ऐसा नहीं दे, क्योंकि प्रत्येक देश की व्यवस्थपिका सभा 
सरकार के दूसरे अंगो से बढ़कर होती है और उनके व्यय के नियन्त्र ण 
द्वारा उनपर अधिकार रखती है । 
सिद्धान्त का ओचित्य और इसकी उपयोगिता 

उपरोक्त आलोचनाश्रो के बावजूद भी सरकार के अश्रधिकार पु थक्‍करण 
सिद्धान्त में कुछ अत्यन्त उपयोगी बातें है | उदाहरणाथ यह छिद्वान्त इस 
बात पर जोर देता है कि शासन के तीनो अंगो के बीच थोड़ा बहुत अधि- 
कार विभाजन, शासन की अच्छाई को कायम रखने के लिए, आवश्यक ओर. 
वांछुनीय है । बहुत से अधिकारों के एक द्वी मनुष्य या मनुष्यों के समूह 
के हाथ में दिये जाने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को भारी खतरा पहुँचता हे। 
भ्रधिकार विभाजन से विभिन्न अंगो' द्वारा शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने 
ग़ता । विशेष रूप से इस सिद्धान्त ने न्यायालय को 
प्रकार के दूसरे दो अंगों के प्रभुत्व से अलग करने में भारी 
इह्ययता की है। यह एक . सर्व॑मान्य सिद्धान्त है कि किसी भी ऐसे 
'श॒ में जहाँ न्यायालय स्वतंत्र नहीं नागरिक स्वतंत्रता क्रायम नहीं रह 
कती | 
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सरकार के कार्य विभाजन का अवरोध ओर सन्तुलन सिद्धांत 
(4१7607"ए ०६ (0॥००७८४ ७70 33]97008) 

सरकार के अंगों के अधिकार विभाजन का आधुनिक सिद्धान्त 
झअवरोध और सन्‍्तुलन सिद्धान्त कहलाता है । इस सिद्धान्त का आशय 
यह है कि यद्यपि सरकार के तीनों अंगों का अलग-अलग काय करना 
वाण्छुनीय है तथापि उन्हें एक दूधरे की शक्ति को रोक थाम कर रखना 
चाहिए | उदाहरणाथ ' देश की व्यवस्थापिका सभा का काम क़ानून 
चनाना है, परन्तु इसका यह श्राशय -हीं कि उसका काय्यकारिणी से 
कोई सम्बन्ध न हो; प्रायः कार्यकारिणी देश की धारा सभा पर निम्न 
अकार से नियंत्रण रखती है : 

(१) धारा सभा में दनिक शासन कार्य के विषय में ज़रूरी क़ानून 
पेश करके । 

(२) धारा सभा द्वारा पाउ क़ानूनों को कुछ विशेष दशाश्रों में 
रद्द करके | 

इसी प्रकार प्रत्येक देश में क़ानूनों पर अमल कराने के लिए एक 
अलग कायकारिणी (॥25९07४:४०) होनी चाहिये | परन्तु इसका भी यह 
आशय नहीं कि कार्यक्रा रेणी और व्यवस्थापिका सभा में किसी प्रकार का 
सम्बन्ध ही न रहे | जिस प्रकार क.यक्रारिणी घारा सभा पर नियन्त्रण 
रखती है, ठीक उसी प्रकार घारा सभा को भी चाहिए कि वह कार्यकारिणी 
पर अधिकार रकखे । ऐसा वह दो प्रकार से कर सकती है-- 

(१) कार्यक्रा रिणी से उसकी नीति के सम्बन्ध में प्रश्न करके, 

(२) कार्यकारिणी को उसके पद से अ्रविश्वाश्न के प्रस्ताव द्वारा इठा 
'कर | 

प्रत्येक देश में न्याय सम्पादन के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय की भी 
आवरयकता होती है। जहाँ तक सम्भव द्दो इस न्यायालय का कार्य-क्षेत्र 
आरा सभा तथा कार्यकारिणी से बिल्कुल पृथक्‌ रखना चाहिए, परन्तु 
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इसका भी यह आ्राशय नहीं कि न्यायालय का सरकार के बाकी दो अ्रंगों 
से किसी प्रशार का सम्बन्ध द्वी न रहे | 

प्रत्येक देश के प्रधान न्यायालय को, धारा सभा द्वारा पास क़ानूनों के 
विषय में श्रपनी सम्मति प्रकट करने का अधिकार होता है। देश की धारा 
सभा को भी इसी प्रकार, न्यायालय की शक्ति, उसके काये, तथा उसमें 
काम करने वाले न्यायाधीशों की योग्यता का निश्चय करने का अधिकार 
हंता है । रा 
न्यायालय कार्यकारिणी पर उन अभियुक्तों को सजा देकर या उन्हें 
छोड़कर नियन्त्रण करती है जो उसके सामने कायकारियणी द्वारा पेश किये 
जात हैं। इसके बदले में क.यकारिणी मी न्यायाधीशों की नियुक्ति द्वारा 
उस पर नियन्त्रण रखती है । 
नागरिक स्वाधीनता के लिए स्वतन्त्र न्याय विभाग की आवश्यकता 

सरकार के उपरोक्त वर्शित अधिकार पृथक्करण सिद्धान्त' के 
अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक देश में न्याय 
विभाग का कार्यकारिएी से अलग किया जाना नागरिक स्वतन्त्रता के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कारण दिये जा 
सकते हैं :-- 

(१) जैसे कि हम पहले भी बतला चुके हैं कायकारिणी और न्यायालय 
के सदस्यों के गुश और स्वभाव में भिन्नताहोने चाहिए । न्याय विभाग 
के कर्मचारियों में गम्मीरता, निष्पक्षता, तथा स्वतंत्र दृष्टिकोण के गुण होने 
चाहिए | कार्यकारिणी के कर्मचारियों में इसके विपरीत तेजी, फुर्ती और 
शोॉक्त से काम करने की क्षमता हं।नी चाहिए। यह दोनों गुश एक ही 
मनुष्य में नहीं पाये जा सकते । (२) कार्यकारिणी का प्रधान कतेंव्य क्रानून 
भंग करने वाले लोगों को गिरफ्तार करना है | यदि यद्दी मनुष्य अ्रभियुक्तों 
के जुर्मों का फैसला भी करने लगे तो किसी प्रकार के न्याय की 
आशा नहीं की जा सकती । (३) न्याय विभाग को कायेकारिणी के दबाव 
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तथा असर से दूर रखने के लिए. यह आ्रावश्यक दे कि उसको कार्यकारिणी 
के प्रभाव से बादर रकक्‍खा जाय | यदि न्यायाधीश कार्यकारिणी के मातहत 
रहेंगे, और उनकी इच्छा और सिफारिश पर द्वी उनकी भावी उन्नति 
अवलम्नबित होगी ता न्याय की निष्पक्षता और स्वतन्त्रता क्रायम नहीं रखी 
जा सकती | इसलिए यह नितानन्‍त आवश्यक है कि न्यायाधीशों के पद की 
अवधि, उनका वेतन, उन्नति आदि का काम कार्यकारिणी केक्षेत्र से 
बाहर रखा जाय। 


इमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि स्वतत्रता प्राप्त करने के पश्चात भी 

हम अपनी न्यायालयों को कार्यकारिणी के क्षेत्र से बाहर नहीं कर पाये हैं। 

हमारे देश के प्रायः प्रत्येक जिले श्रौर तहसील में सरकार की कार्यकारिणी 
के उच्च कर्मचारी जिला कैलेक्टर और तहसीलदार--शासन प्रबन्ध और 

न्याय दोनों का हो कार्य करते हैं। विदित है कि ऐसी दशा में नागरिक 
स्वतंत्रता की रक्षा की कोई भी आशा नहीं की जा सकती । भारत के कुछ 

प्रान्त, इसी कारण, आजकल कार्यकारिणी और न्याय विभाग को पुृथरू 
करने के कार्य में लगे हुए हैं । 


$ २. शासन के अज्भ 


जैसा कि पिछुले पृष्ठों में बतलाया जा चुका दे शासन के तीन अ्रग 
होते हैं: (१) व्यवस्थापिका सभा, (२) कार्यकारिणी और (३) न्याय 
समिति | श्रत्र हम इन तीनों अंगों की बनावट तथा संगठन का विध्तृत 
वण न करेंगे । 
व्यवस्थापिका सभा के कायये. ( +प्रा700079$ ० (6 

],028]8/0706 ) 

विभिन्न देशों को धारा-सभायें मुख्यतः निम्नलिखित कार्य करती 
हें :-- ै 

(१) सर्वप्रथम वह देश में शान्ति और व्यवस्था कायम रखने के 


६८ . नागरिकशास््र के सिद्धान्त 


लिए कानून बनाती हैं | समय की बदलती हुईं परिस्थिति के श्रनुसार 
प्रत्येक समाज में नए कानूनों की आवश्यकता पड़ती हैं। इसलिए धारा- 
सभाएँ पुराने कानूनों के स्थान पर निरन्तर नये कानून बनाती रहती हैं । 
किसी-किसी देश, जैसे इज्ध लेग्ड में, धारा-सभा को विधान में परिवर्तन 
करने का भी अधिकार प्राप्त होता है। 

(२) दूसरे, घारा सभाएं देश की आमदनी ( 70९७ ) पर 
नियन्त्रण रखती हैं | कोई नये कर लगाने अ्रथवा किश्ती नई मद में खचे 
करने की कोई भी योजना उस समय तक अ्रमल में नहीं लाई जा सकती 
जब तक कि धारा सभा उसे स्वीकार नहीं कर लेती | बजट को पास करना 
तथा नये कर लगाना, इस प्रकार, धारा सभाओं का दूसरा मुख्य 
कतंव्य है | 

(३) धारा सभाश्रों का तीसरा मुख्य कार्य देश की कार्यकारिणी पर 
नियन्त्रण करना है। मन्त्रिमंडलात्मक सरकार के .तरीक़े में मन्त्री सदा 
धारा-सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं तथा अपने पद पर केवल उसी 
समय तक आसनारूढ़ रहते हैं जब तक कि धारा-सभा के अधिकतर 
सदस्यों का उनमें विश्वास होता है | 

अध्यक्षात्मक शासनों में, धारा-सभाएँ, कार्यकारिणी पर, उनके द्वारा 
की गई नियुक्तियों की मंजूरी देकर, तथा सन्धिपन्नों की स्वीकृति देकर 
नियन्त्रण रखती हैं । ु 

(४) थह सरकार के सन्मुख जनता की तकलीफ़ों को पेश करने का 
काम भी करती दे। धारा सभा के सदस्य प्रस्तावों, प्र नों; बजट में कटौती 
तथा काम रोको प्रस्ताव इत्यादि पेश करके जनता की तकलीफ़ों की ओर 
सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। (५) वह राज्य की नूोति को. 
निर्धारित करती हे और सरकार के सामने एक ठोस कार्यक्रम पेश करती 
है। (८) वह राज्य के शअन्‍्तर्राष्टीय सम्बन्धों की देखभाल करती है। 
प्रजातम्त्रात्मक राज्यों में कोई मी युद्ध या सन्धि उस समय तक नहीं की 


अधिकार विभाजन का सिद्धान्त और शासन के मुख्य अद्ध॒ ३६६ - 


जा सकती जन्न तक कि धारा-तभा की उस विषय में राय न ले ली जञाय । 
(७) कुछ देशों में धारा सभाएँ कुछ ऐसे काम भी करती हैं जिनका क़ानून 
से कोई सम्बन्ध नहीं होता, उदाहरणार्य वे चुनाव के भंगड़ों का फ़ेसला 
करती हैं, अपने सदस्यों के मुक़्दर्मों को सुनती हैं; कभी-कभी सरकार के 
उच्च कर्मचारियों पर लगाए. गए. अभियोगों की छानबीन करती हैं और 
अपील की भ्रदालत का भी काम करती हैं। 


व्यवस्थापिका सभा का संगठन 


दूसरी सभा का प्रश्न (07"/09]07 07 86०07 (॥870 ०7 )-- 
हम यह देख चुके हैं कि व्यवस्थापिका सभा राज्य का सबसे आवश्यक 
अंग हैं | इसके उचित संगठन तथा कार्य पर ह्वी किसी देश और समाज 
की भलाई अवलम्बित रहती है। इसके द्वारा जो भी क़ानून पास किये 
जाते हैं वे सभी जातियों की उन्नति पर भ्रभाव डालते हैं| इसलिए यह 
नितान्त आवश्यक हैं कि किसी भी क़ानून को पास करने से पह्विले यह 
देखने का प्रवृत्न किया जाय कि इस क़ानून से जनता के किसी अंग 
विशेष को हानि तो नहीं पहुँचती है | देश की व्यवस्थापिकरा सभा में इसी 
कारण जनता के प्रत्येक हित तथा वर्ग का प्रतिनिधित्व रहना चाहिए | 


कुछ लोगों का विचार है कि व्यवस्थापिका सभा के दो भाग होने 
चाहिए, जिनमें से एक का नाम “निचली सभा” ([,0५०॥" ॥0780) 
तथा दूसरे का नाम “उच्च सभा? (७0757०" (७7०७०) होना 
चाहिए, | जिस देश को व्यवस्थापिका सभा में केवल एक द्वी सभा 
(!।0750) होतो है वहू एक समात्मक व्यवस्थापिका सभा (एगा- 
()३709] ॥,0275]9/007'8), और जिसमें दो व्यवस्थापिका सभाएँ 
होती हैं वह द्विसमात्मकः व्यवस्थापिका सभा ( 8-(0७77079) 
],088)2(७४०) कहलाती है, प्रायः प्रत्येक देश में निचली सभा में 
जनसाधारण का प्रतिनिधित्व रहता है और उच्च सभा में जनता के कुछ 

२४ 
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विशेष वर्गों, का; जैसे-ज़मीदारों, मजदूरों, व्यापारियों, कारखानेदारों, 
यूनिवर्सिटियों, व्यापार संघों, ट्रेड यूनियनों इत्यादि का | 

दूसरी सभाओं के पक्ष में तक (8/2प77९768 व॥ शविए07" 
07 560074 (४7870 07)--द्वितमात्मक व्यवस्थापिका सभा के पक्ष 
में जो दलीले दी जाती हैं वे निम्नलिखित हैं। (१) द्वितीय सभा, 
घारा-सभा को प्रथम सभा के कार्यो' पर दुच्वारा विचार करती है, और 
उनमें जो कुछ भूल आदि रह जाती है उनको दूर कर देठी है । प्रायः 
ऐसा देखने में श्राता है कि निचली सभा में जनता ऐसे प्रतिनिधियों से 
भरी रहती है जो अत्यन्त उग्र तथा क्रांतिकारी विचार वाले व्यक्ति होते 
हैं। ऐसे लोग त्रिना सोचे-सममे जल्दी में कुछ ऐसे कानूनों को पास कर 
बैठते हैं जिनसे सर्वताधारण का भला नहीं वरन्‌ द्वानि होती है। “उच्च 
सभा ” क़ानून की इन बुराइ्यों को दूर कर देती है, तथा निचली समा 
पर नियन्त्रण रखती है । ( २) उच्च सभा में ऐसे व्यक्तियों का प्रति- 
निधित्व दिया जाता है जो अ्रपनी कुशाग्र बुद्धि तथा अनुभव के कारण 
जनता में प्रख्यात होते हैं। ऐसे व्यक्त चु4वों में भाग लेना पसन्द नहीं 
करते, इसलिए उच्च सभा में वे नामजद कर दिये जा। हैं। (३) “निचली 
सभा? पर आजकल के राज्यों में कार्य भार बहुत रहता है, श्रतः वे महत्व- 
पूर्ण प्रश्नों पर वाद-विवाद नहीं कर पाते | “उच्च सभाए” जिनके पास 
काफी फालतू समय रहता है इस कमी को पूरा कर देती हैं। ( ४ ) उच्च 
सभा के द्वारा कुछ ऐसे लोगों को भी स्थान मिल जाता है जो समाज के 
विशेष द्वितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जेसे जमींशर, मिल मालिक, 
मजदूरों के नेता, व्यापारी, अल्पसंख्यक जातियाँ इत्यादि | (६ ) द्वितीय 
सभा के रहने से क़ानून बनाने में एक सभा द्वारा स्वेच्छाचार या मनमानी 
करने की सम्भावना नहीं रहती । इस प्रकार द्वितीय सभा जनता की र्व- 
तंत्रता की रक्षा करती है। (७) “उच्च समा” क़ानून के पेश होने और 
उसके पास होने के बीच जनता को इस बात का अबसर प्रदान करती है 
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कि वह उस क़ानून के विषय में अपना मत प्रकट कर सके। (८) संघीय 
विधानों में उच्च सभा विभिन्न राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहा- 
यता देती है। इसलिये इन देशों में यह अनिवार्य समझ्की जाती है। 
दूसरी सभाओं से हानि ( [9580 ए&68208 0/* 56०07व 
(2)97॥00/8 )--बहुत से राजनीतिक विद्वान दूसरी समा की प्रथा के 
अत्यन्त ही विरुद्ध हैं। उनके मत से दूसरी सभा न तो किसी उद्देश्य की 
पूर्ति ही करती है और न कोई लाभदायक कार्य ही करती है। (१) अनुभव 
यह बतलाता है कि वास्तव में दूसरी सभाएँ धनिको और अजनुदार दलों 
का गढ़ बन जाती हैं और फिर इन दलों की स्वार्थ रक्षा के नाम में स्व॑- 
साधारण के हित का विरोध करती हैं | (२) धारा-सभा का काम क्रानून 
बनाना है | एबेसीज (॥090८७»०ए८७) के कथनानुसार लोकमत किसी 
भी विषय पर एक ही हो सकता हे दो नहीं, इसलिए उसका प्रतिनिधित्व 
करने वाली सभा भी एक ही होनी चाहिये--दो नहीं । (३) दो समाओ्रो 
के होने से उनमें निरन्तर भझूगड़ा होता रहता है और शासन का कार्य तेज्ञी 
से आगे नहीं चढ़ सकता । (४ एक विद्वान ने लिखा है कि द्वितोय सभा 
प्रथम सभा से सहमत रहे तो व्यथ है. और यदि उसका विरोध करे तो 
हानिकारक है । द्वितीय सभा या तो प्रथम सभा से सहमत रहेगी या उसका 
विरोध करेगी । अतः प्रत्येक दशा में ही उससे कोई लाभ नहीं । (५) यह 
कहना कि द्वितीय सभा कानूनों का परिमाजजनन (॥३७४7४७०४) करती है 
ठीक नहीं । आज-कल के देशो में प्रथम सभाएँ प्रत्येक क्रानून पर तीन 
बार वचार करती हैं | इसके बाद भी यदि उनमें दोष रह जाय तो देश की 
कार्यकारिणी का सर्वोच्च अधिकारों उन पर हस्ताक्षर करने से पहिले उनके 
दोषों को दूर कर सकता है। इस कार्य के लिए द्वितीय सभा की.कोई आवश्य- 
कता नहीं | (६) द्वितीय सभा को व्यवस्था से राज्य का ब्यय बढ़ जाता है 
और ग़रीब जनता पर उसका निरथंक भार पड़ता है। (७) एक और 
कारण से भी कुछ राजनीतिज्ञ द्वितीय सभाश्रो' की प्रणाली का विरोध 
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करते हैं | उनका कहना है कि यह समझ में नहीं आता कि द्वितीय सभा 
के सदस्यो' की नियुक्ति किस प्रकार की जाय | यदि चुनाव द्वारा को जाय 
तो यह निचली सभा की केवल एक नक़ल मात्र होगी। यदि नामजदगशी 
से की जाय तो इससे सत्तारूढ़ दल के हाथ में एक जबदंस्त ताकत आ 
जाती है और यदि वंश परम्परागत प्रथा से की जाय तो वर्तमान प्रजातत्रीय 
युग में यह एक श्रत्यन्त ही खतरनाक प्रथा होगी । 

निष्कृषें---इस प्रकार हम देखते हैं कि द्वितीय सभाओ' के विरुद्ध 
जो तक दिये गये हैं वे उसके पक्ष के तकों' से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। 
प्रजातन्त्र राज्यों में द्वितीय सभाएँ. झगड़े और मतभेद की जड़े होती 
हैं। वे प्रगतिशील क़ानूनो के पास दोने के मार्ग में रकावटे' डालती हें, 
परन्तु इन सत्र बुराइयो के बावजूद भी हम देखते हैं कि संसार के प्रायः 
प्रत्येक ही देश में दा सभाओ' की प्रथा प्रचलित है | इसका कारण केवल 
यही प्रतीत होता है कि अपनी एक ऐततिदासिक परम्परा के कारण यह प्रथा 
व्यवस्थापिका सभा का एक आवश्यक अंग बन गई है । 
धारा सभा के दोनों अज्जों का पारस्परिक सम्बन्ध 

प्रश्न उठता है कि द्वितभात्मक व्यवस्थापिका समा प्रथा के अन्तगंत 
प्रथम और द्वितीय सभा का क्‍या पारस्परिक सम्बन्ध होता है ? अब से $छ 
समय पहले. इन दोनों रूभाओं के अ्रभिकार लगभग बराबर ही रकखे जाते 
ये | अन्तर केवल इतना था कि राष्य के अपव्यय के सम्बन्ध में प्रथम सभा 
को विशेष अधिकार दिये जाते थे | बाकी सभी मामलों में दोनों सभाशओ्रों के 
अधिकार बराबर होते थे | बिना दोनों के सहमत हुए कोई भी बिल क़ानून 
नहीं बन सकता था | पर तु आजकल, सबुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोःकर 
यह प्रथा दूसरे देशों से उठ गई है, और सभी देशों में क़ानून या रीति- 
रिवाज द्वारा यद निश्चित हो गया है कि आर्थिक बिलों में तो द्वितीय सभा 
कुछ भी हस्तक्षेतर नहीं कर सकती, साधारण बिलो' के पास करने के सम्बन्ध 
में भी वह केवल विलम्ब ही कर सकती है परन्तु हस्तक्षेप नहीं कर सकती । 
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उदाहरणार्थ यदि इड्जलैण्ड में कामन्‍स सभा किसी जिल को तीन बार पास 
कर दे और इतने बार पास करे में उसे कम से कम दो वर्ष लग जाब 
तो वह बिल हाउस आफ लाड सकी सम्मति मिले बिना भी क़ानून बू 
सकता है । 

धारा-सभा की दोनों सभाओं के बीच किसी बिल पर मतभेद का निप- 
ठारा करने के लिए चार रीतियाँ काम में लाई जाती हैं: 

(१) भगड़े वाले बिल को समाप्त करके-- 

(२) दोनो समाश्रो' के सदस्यो' की एक संयुक्त सम्मति बनाकर 
जिसका निर्णय दोनो ही सभायें मानने का वचन दें । ( यह रीति फ्रांस 
और अमेरिका में प्रचलित है )। 

(३) दोनो' सभाञ्रो' का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर और फिर उसमें 
बहुमत से जो निर्शय हो जाएँ उसे स्वीकार करके | (यह रीति भारतवषे 
और श्रास्ट्रेलिवा में प्रचलित है) । 

(४ प्रथम सभा एक निश्चित अ्रवधि के बाद बिल को दुबारा या 
तिबारा पास कर सके | (यह रीति इजञ्जलेंड में प्रचालित है ) 


घारा सभा की अवधि ("९7४॥ 0/706 .,68४7596प76) 


व्यवस्थापिका सभा की श्रवधि न बहुत कम और न बहुत अधिक ही 
होनी चाहिए.। बहुत कम अवधि होने से बार-बार चुनाव करने पड़ते हैं 
जिनसे ब्ववस्थापिका सभा के काम में अड़ चन पड़ती है, अनावश्यक खचे 
होता हे. और जनता में अकारण ही हलचल पेदा होती है । थोड़े समय 
में धारा-सभा के सदस्य शासन-सम्बन्धी अनुभव भी प्राप्त नहीं कर पाते, 
परन्तु इसका मतलब यह नहीं कि धारा-सभा की भ्रवधि लम्बी रखी जाय 
क्योंकि ऐसी दशा में वह अधिक समय तक जनता का प्रतिनिधित्व नहीं 
कर सकती । साधारणतया तीन या चार वर्ष की अवधि धारा-समाश्रो के 
लिए, पर्याप्त मालूम पड़ती है। 
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कार्यका रणी सभा (256०ए॥४४०) 

कार्यकारिणी सभा की सरकार उस अंग को कहते हैं जो शासन को 
कार्यान्वित करती है या धारा-सभा के बनाए क़ानूनों की देख-रेख रखती 
है । वास्तव में देश का शासन और उसकी व्यवस्था कायक्ारिणी ही करती 
है | शासन के देनिक जीवन में इसी अंग का हाथ सबसे अधिक होता है । 
जो मनुष्य क्वानून को भंग करता है वह कार्यकारिणी समा द्वारा दोषी 
ठह्दराया जाता है, एवं उसे न्यायालय दण्ड देती हे। व्यापक दृष्टि से 
काण्कारिणी के अन्तगंत सरकार के सर्वोच्च कमंचारी से लेकर छोटे से 
छोटा गाँव का चौकीदार भी आरा जाता है | परन्तु कभी-कभी कार्यकारिणी 
शब्द का प्रयोग केवल कार्यकारिणी के प्रधान या मन्त्रि-मण्डल के रूप में 
किया जाता है | 

किसी किसी देश में दो प्रकार की कार्यकारिणी होती है - एक नाम 
धारी दूसरी वास्तविक । नाम घारी कायकारिणी वह होती द्े जिसे किसी 
भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं रहते किन्तु जो वंश परम्परागत अधिकार 
के कारण शाही तख्त पर विराजमान रहती है | 

वास्तविक कार्यकारिणी वह होती है, जो जनता की शक्ति के कारण 
अधिकार सम्पन्न रहती है। 
कारयकारिणी के आवश्यक गुण 

कायकारिणी का मुख्य काम देश में शांति और व्यवस्था क्रायम रखना 
होता है | इसके लिए प्रत्येक कार्यकारिणी में निम्मलिखित गुण विद्यमान 
होने चाहिए | 

(१) निर्णय में फुर्ती, (२) कत्त ध्य निष्ठा, (३) कार्य में स्फूरति, (४) 
काम करने में गोपनीयता (8९076०0५9) । 

उपरोक्त गुण केवल एक ऐसी कार्यकारिणी में ही हो सकते हैं जिसका 
एक सर्वमान्य नेता हो | जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवार नहों समा 


ग्रधिकार विभाजन का सिद्धांत और शासन के मुख्य अंग ३७५४ 


सकतीं, ठीक उद्ी प्रकार देश में एक समय में कार्यकारिणी के दो नेता 
नहीं हो सकते । 
कायकारिणी की नियुक्ति का तरीक़ा 
कायकारिणी की नियुक्ति के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न तरीक्ने 
हैं| इनमें से वंशागत कार्यकारिणी ( ्ि७००१६७०७ए४ 56०प॥४७ ), 
निर्वाचित कार्ययारिणी ( )]00000 <56०प४४० ) और मनोनीत 
कार्यकारिणी ( '07779000 ४४60प४ए७ ), मुख्य हैं । 
वंशागत कायका रिणी--यह प्रथा इंगलेंड और कुछ दूसरे देशों 
में पाई जाती है। इस प्रथा के अनुसार सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र राज्य का 
उत्तराधिकारी द्वोता है| 
निवो|चत कायकारिणी--इस प्रथा के अनुसार राज्य के सर्वोच्च 
अधिकारी (3०७५ ०/ ४॥8 ४६969) का निर्णय जनता चुनाव द्वारा 
करती हे | चुनाव दो प्रकार से होता है, (५) प्रत्यक्ष, (२) अप्रत्यक्ष । 
प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा आजकल किसी भी देश के सर्वोच्च अधिकारी की 
नियुक्ति नहीं होती, क्योंकि इस प्रथा से कायकारिणी के प्रधान का अंतिम 
निर्णय उन लोगों के हाथ में चला जाता है, जो उम्मीदवार की योग्यता 
का ठीक निण य नहीं कर सकते | इस कारण ही कुछ देशों में श्रप्रत्यक्ष 
निर्वाचन प्रणाली की शरण ली जाती है । अमेरिका में प्रसिडेश्ट के 
चुनाव के लिए यही प्रथा काम में लाई जाती है । 
किसी-किसी देश, जैसे स्विटज्ञरलैएड और फ्रांस में. कार्यकारिणी 
का चुनाव व्यवस्थापिका सभा द्वारा भी किया जाता है, यह प्रथा बहुत 
अच्छी नहीं है क्‍योंक्रि इससे कायकारिणी को व्यवस्थापिका सभा के 
अधीन रहकर काम करना पड़ता है | वर उसकी दलबन्दियों के प्रभाव 
से ऊपर नहीं उठ सकती | 
मनोनीत कार्यकारिणी-कार्यकारिणी की नियुक्ति का एक और तरीका 
देश के नामधारी शासक द्वारा चुना जाता है | यह प्रथा मंत्रिमंडलात्मक 
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शासनों में प्रचलित है, जहाँ प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्ति देश के सम्रादू्‌ 
या देश के सभापति द्वारा की जाती है| इस प्रकार की काय कारिणी 
जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और वह अपने पद पर केवल उतने 
ही समय के लिए, काम करती है, जब तक कि व्यवस्थापिका सभा का 
उसमें विश्वास रहता है । 

कायकारिणी के कत्त व्य 

एक प्रसिद्ध राजनैतिक विद्वान गैटिल ( (7०६६० ) ने कार्यकारिणी 
के निम्नलिखित काम बताए हैं-- 

(१) कूटनीतिक काये ( 7)9]07960 फैप्रा८४४०॥७ )--इस 
शीष क के अन्तग्गंत कार्यकारिणी दूसरे देशों से सन्धि, दूसरे देशों 
में राजनैतिक दूतों की नियुक्ति, तथा अपने देश में व्यवस्था और युद्ध के 
काय का संचालन करती है | 

(२) व्यवस्थापिका सभा सम्बन्धी कार्ये (,02896ए० 
॥'प008078 )--इस शीष क के अन्तर्गत कार्यकारिणी व्यवस्थापिका 
सभा को बुलाने, स्थगित करने, भंग करने, कानून पेश करने, बिल पर 
हस्ताक्षर करने, आडिनेन्स बनाने तथा कानून के श्रन्तगत नियम और 
उपनियम बनाने का काय करती है। 

(३) सैनिक कारये ( 0]6&/"ए रिप्रा000॥8 )--कार्यकारिणी 
का प्रधान बहुघा सेना का सेनापति भी होता है | इस प्रकार वह देश की 
जल, थल और नभ सेना पर अधिकार रखता है, उनके अफ़सरों की 
नियुक्ति करता है, तथा उनकी व्यवस्था के लिए फोजी कानून बनाता है । 

(४) शासन सम्बन्धी कार्य ( 4.0707860780ए8 कप्रा26078 ) 
इस शीष क के अ्रन्तर्गत काय कारिणी का कर्ंव्य देश में शान्ति रखना, 
जानमाल की हिफ़ाज़त करना; शिक्षा प्रचार करना; व्यापार और उद्योरा 
की वृद्धि करना; कानूनों की रक्षा करना तथा राज्य की बेहतरी के लिए 
दुसरे हर प्रकार के कार्य करना है । 
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(४) न्याय सम्बन्धी कारये ( 7प्रधां०48]  कप्रा700078 )-हृस 
शीर्षक के श्रन्तर्गत कायकारिणी न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है तथा 
सजा पाए हुए अभियुक्तों को ज्ञम। प्रदान करने का काय करती है। 
न्‍्याय-विभाग (7प्र०0979 ) 

सरकार का तीसरा अंग न्याय समिति कहलाता है | क्वानूनों की परख 
न्यायालयों में होती है | इस अंग का मुख्य कतंव्य क़ानून भंग करने वालों 
को दण्ड देना है। इस विभाग के अ्रन्ग्ग त बहुत से न्यायालय होते हैं जो 
निम्नलिखित कार्य करते हैं--(१) कानूनों का यह अ्रथ' निकालना और 
अनका अरभियोगों में प्रयोग करना, (२) एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य और 
राज्य एवं नागरिकों के बोच आथिक मुकदमों का फेसला करना, ,३) 
फौजदारी मुकदमों का फेसला करना और अभियुक्तों को सजा देना, (५) 
नाबालिगों की जायदाद के प्रत्रन्ध के लिए ट्रस्टी मुकरिर करना, ओर ख्ियों 
तथा पागल मनुष्यों के सरक्षक नियुक्त करना, (५) मत पुरुषों को जायदाद 
का प्रबन्ध करना, (६ दिवालियों की जायदाद के लिए रिसोवर मुकार्रर 
करना, (७) कायकारिणी को वैधानिक मामलों में आवश्यक परामश देना, 
(८) संघीय विधानों में विभिन्न व्यवस्था पिका समभाश्रों द्वारा स्वीकृत कानूनों 
की वैधानिकता का निश्चय करना और .८) अपने फेसलों के द्वारा नज्ीरे 
तैयार करना जिनके आधार पर आगे आने वाल्ते मुकदमों का फेसला किया 


जा सके | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायालय वर्तमान राज्यों में नागरिकों की 


स्वतंत्रता की रक्षा करने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। न्यायाधीशों . 
को चाहिये कि वे न्याय करते समय घनी और ग़रीब, छोटे ओर बड़े का 
ध्यान न रदखें | न्याय की दृष्टि में सब समान हैं । 
न्यायाधीशों की नियुक्ति 

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये वतंमान राज्यों में तीन तरीक्रे काम 
में लाये जाते हैं--(१) व्यवस्थापिका सभा के चुनाव द्वारा, (२) जनता के 
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चुन व द्वारा और (३) कार्यकारिणी की नियुक्ति द्वारा | इनमें से प्रथम 
विधि का प्रयोग स्विटजरलैणड और अमेरिका के कुछ राज्यों में किया 
जाता है। यह विधि अत्यन्त दोषपूर्ण है क्योंकि यह अधिकार विभाजन के 
सि<ांंत के विरुद्ध है | इसके अतिरिक्त इस प्रथा के अन्तर्गत न्यायाधीशों 
का चुनाव व्यवस्थापिका सभा की दलबन्दियों से प्रभावित होता है; फल 
स्वरूप न्यायाधीश पतक्षपातरहित रहकर काम नहीं कर सकते । 

दूसरी विधि अमेरिका के कुछ राज्यों में प्रचलित है | यह विधि भी 
अत्यन्त दोषपूर्ण हे क्योंकि सावंजनिक मत पर चुने गये न्यायाधीश अपने 
समथंकों को ही प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, निष्पक्ष रूप से न्याय 
नहीं करते | 

न्यायाधीशों की नियुक्ति का सबसे अच्छा तरीका इसलिये कार्यकारिणी 
द्वारा नियुक्ति है, कार्यश्नारिणी को चाहिये कि वह एक खुली परीक्षा द्वारा 
उम्मीदवारों को चुने और ऐसे व्यक्तियों को छाँटने का प्रयत्न करे जो 
ईमानदार, निष्पक्ष और गम्भीर विचारपूर्ण व्यक्ति हों | 
नन्‍्याय-विभाग की स्वतन्त्रता 

नियुक्ति के पश्चात्‌ न्यायाधीशों का कार्यकारिणी से कोई विशेष संबंध 
नहीं रहना चाहिये। उनकी नौकरी की एक निश्चित अ्रवधि, निश्चित 
वेतन, तथा निश्चित तरकी का #म द्ोना चाहिये । न्यायाधीशों को इतना 
वेतन अवश्य मिलना चाहिये जिससे कि वे अपना और अपने परिवार का 

अच्छी तरह पालन कर सकें और लोभ के वशीभूत होकर रिश्वत दृत्यादि 

न लें। देश की विभिन्न श्रदालतों की अधिकार सीमा भी निश्चित होनी 
चाहिए जिसते उनमें आपस में किसी प्रकार का संघर्ष न हो । 
न्‍्याय-विभाग का सद्भठन 

न्‍्याय-विभाग का संगठन प्रत्येक 'देश में श्रलग-अलग प्रकार से होता 
है | परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं जो कुछ देशों में समान रूप से पाई जाती 
हैं। उदादरणार्थ प्रायः प्रत्येक देश में दो या तीन प्रकार की अ्रदालतें होती 
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हँ-(१) दीवानी (207)), “२) फौजदारी (097779)) और ३) 
माली ([8०४०७४०० । इसके शअ्रतिरिक्त संघीय राज्यों में दो प्रकार की 
अदालतें होती हैं, एक संघीय और दूसरी प्रान्तीय | प्रायः प्रत्येक देश में 
ही अदालतों का एक क्रम भी होता है, जिसके अनुसार सबसे छोटी, फिर 
उनसे बड़ी और फिर सबसे बड़ी अ्रदालतें होती हैं । 

हमारे देश की श्रदालतों का संगठन निम्न तालिका में दिया गया है । 
आशा है इसे पढ़कर हमारे पाठकों को अदालतों के क्रम का समुचित शान 
हो जायगा | 

भारतीय न्यायालयों के सद्भठन का क्रम 


न 'अदालतें माल की अदालतें 
((एं)! (20778) (097ए०706 (१0078) 






फ़ौजदारी अ्रदालतें 
((0-7778] (४०077४8) 





फिडरल कोट फिडरल को2 
। | ५ 
हाईकोट हाई कोर्ट बोड आफ रैवैन्यू 
कोर्ट | 
सैशन्स कोट डिस्ट्रि० जजकी अदालत, कमिश्नर की अदालत 


मैजिसट्रेट दर्जा अब्वल |सिविल जज की अदालत| टिकी अदालत 


| 
मैजिस्ट्रेट दर्जा दोयम | मुंसिफ की अदालत डिप्टी कलेक्ट ४ की अ्रदालत 


मैजिस्ट्रेट दर्जा सोयम | खफीफा श्रदालत तहसीलदार की अ्रदालत 


नै नायब तहसीलदार की 
औौनरेरी बेंच अब 


.. नोट: --मारत में नये विधान के अ्रन्तर्गत, प्रिवी कौंसिल का कार्य - 
क्षेत्र समास कर दिया गया है, द्वाईकोर्ट के फेसलों के पश्चात्‌, श्रव सीधी 
अपीले फिडरल कोट श्रर्थात्‌ संघीय न्यायालयों में जाती हैं । 


३८८० नागरिकशास्र के सिद्धान्त 


योग्यता-प्रइन 
(१) शासन के विभिन्न अंग क्या हैं? प्रत्येक के काया' का वर्णन कीजिये । 
(यू० पी०, १९३१, १९४२) 
(२) द्विसभात्मक व्यस्थापिका सभाओं के लाभ ओर हानि पर प्रकाश डालिये। 
(यू० पी०, १६४१) 
(३) व्यवस्थापिका सभा के प्रधान कायो' का वणन कीजिये। 
(यू० पी ०, १९४१, १६४६, १९४९) 
(४) व्यवस्थापिका सभा की दूसरी धारा सभा के पक्त तथा विपक्ष में दलील 
दीजिये। क्‍या ये कारण हिन्दोस्तान के लिये लागू होते हैं ! 
(यू ० पी०, १६४१, १९४१) 
(९) प्रजातांत्रिक राज्य में कायकारिणी के प्रधान कतव्य क्या हैं ? व्यवस्थापिका 
से उनका क्या सम्बन्ध हैं, इस पर प्रकाश डालिए । 
(६) अच्छे न्यायाधीश में कोन से गुण होने चाहिये ? उन विभिन्न तरीकों का 
वणत कीजिये जिनके अनुसार न्याय विभाग का संगठन हुआ है। 
(७) स्थाय विभाग के काय, उसकी नियुक्ति के तरीके, और संगठन का वणन 
कीजिये । 'यू० पी०, १९३५) 
(८) अधिकार विभाजन के सिद्धांत को समकाइये । उससे क्‍या लाभ हैं ? 
(यू० पी?, १९४१, १६४५) 
(६) नागरिक स्वाधीनता के लिये न्‍्याय-विभाग का कायकारिणी से स्वतंत्र 


होना क्यों आवश्यक है ? (यू० पी०, १९३६, १९४२) 
(१०) अधिकार विभाजन का क्या अथ है! क्या सभ्य राज्य में स्वतंत्र न्‍्याय- 
विभाग का रहना आवश्यक है ? . (यू० पी०, १९३७) 


(११) वे आवश्यक श्रंग कोन से हैं जिनके हारा आधुनिक शासन अपने काय 
सम्पादित करते हैं? स्वतंत्र न्‍्याय विभाग की क्ग्रा आवश्यकता है 

(यू० पी०, १६४२। 

(,२) न्याय विभाग का कायकारिणी और उग्रवस्थापिका से क्या सम्बन्ध होना 


चाहिये ? (यू० पी०, १९२६) 
(१३) कार्यकारिणी और व्यवस्थापिका सभा को किन सिद्धांतों के :ढवा व्यच- 
स्थित किया जाना चाहिये : यू० पी०, १९२५) 


(१४) नागरिक स्वतंत्रता के लिये स्वतंत्र न्‍्थायालय की क्‍या आवश्यकता है! 
(यू? पी०, १९४५) 


उन्‍नीसववाँ अध्याय 
प्रजातन्त्र शामन की व्यवस्था 


(६ (॥ए०7758607 04 4)0770078900ए ) 


! १, मताधिकार का ग्रइन ( [007  6/ फफ॥7०॥86 ) 

प्रजातंत्र राज्य का भ्रथं समझ लेने के पश्चात्‌ यह जान लेना बहुत 
श्रावश्यक है कि इस प्रकार के राज्य में सवंसाधारण के प्रतिनिधि किस 
प्रकार चुने जाते हैं । आधुनिक राज्यों का आकार बहुत विस्तृत होतः है 
आर उसके लाखों निवासियों के लिए. अ्रपने देश के शासन में प्रत्यक्ष 
रूप से भाग लेना अथवा राज्य की नीति को निर्धारित करना प्राय: 
अ्सम्मव सा होता है। इसलिए जनता को भप्रन्यक्ष रूप से अपने शासन 
कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिनिधि प्रथा की 
शरण ली जाती है। 


आम चुनाव ( (४०॥0"9] 74]60007 ) 


जब किसी देश की जनता अपने राज्य की क़ानून बनाने वाली संस्था 
के लिए. प्रतिनिधि चुनने के काये में भाग लेती है तो यह क्रिया आम 
चुनाव कहलाती है । चुनने का कार्य मत देना कहलाता हे।जो 
नागरिक अ्रपनी राय से व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को चुनते हैं वह 
मतदाता या चुनने वाले कहलाते हैं | चुनने वालों का सम्पूर्ण समुदाय 
निरवाचकगण ( :0०६0/9£० ) कहलाता है। जब किसी व्यवस्थापिका 
सभा के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह त्याग-पत्र दे देता है 
तब उसके रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए जो चुनाव होता हे वह 
उप-चुनाव ( 390०-2600०7 ) कहलाता है । वह क्षेत्र जिससे 


३८२ नागरिकशास्र के सिद्धान्त 


प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा के लिए. चुना जाता है निवाचन क्षेत्र 
( (0०0४४४४7०४०0५9 ) कहलाता है। 
सवमता घिकार ( एऐंगरांए००४७) क०७7०॥736 ) 

मत देने का अधिकार किसी राज्य मंसारी जनता को भी मिल सकता 
है और कुछ थोड़े से चुने हुए लोगों को भी | जिस देश में सारी बालिग़ 
जनता को मत देने का अधिकार होता है, तथा जहाँ लिंग, (565) वर्ण, 
जाति, छिद्धान्त यास्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता, उस देश में 
सव॑मताधिकार की अवस्था मानी जाती है। जिस देश में केवल बालिग़ 
( वयस्क ) पुरुषों को ही मत देने का अधिकार प्राप्त होता है, स्त्रियों को 
नहीं, उस देश में स्वमताधिकार की अ्रवस्थ। के स्थान पर केवल पुरुष 
मताधिका/ की अवस्था होती है। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं जहाँ 
केवल स्त्रियों को ही मताधिकार प्राप्त हो, पुरुषषों को नहीं | यदि कोई ऐसा 
देश हो तो उस देश में इस महिला मताधिकार की अवस्था कटद्ट सकते हैं | 

मताधिकार के अधिकार का रवभाव ( १७/प० 07 ४09 
एशा27॥ [0 5पत792०७ ,--श्रनेक प्रजातंत्रवादियों का विश्वास है 
कि मत अ्रथवा निर्वाचन का अधिकार, प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध और 
स्वाभाविफ अधिकार है | इ। लेखकों के मतानुसार राज्य की सावभौमिकता 
प्रजा पर निर्भर होती है । इसलिए ' प्रत्येक नागरिक को उस सावभौमिकता 
को अमल में लाने के लिए यह श्रावश्यक है कि वह इस मताधिकार को 
प्राप्त करे ! 

परन्तु यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि मताधिकार केवल एक 
अधिकार ही नहीं वरन्‌ एक पवित्र कतंव्य भी है। नागरिक को मत देते 
समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने मत के 
द्वारा सावंजनिक हित की उन्नति करता है अथवा नहीं । उसे स्वार्थ 
सिद्धि के लिए अथवा किसी सामूहिक लाभ प्राप्ति की इच्छा से मत नहीं 
देना चाहिए। मत देने का अधिकार एक पावन विश्वास है जिसे राष्ट्र 


प्रजातंत्र-शासन की व्यवस्था श्चध्३ 


मनुष्य को .इसलिए प्रदान करता है कि वह इस अधिकार के उचित 
उपयोग द्वारा जनता की भलाई कर सके | इसे बड़ी सावधानी, विचार 
तथा ईमानदारी के साथ श्रमल में लाना चाहिए | इसलिए केवल ऐसे 
मनुष्यों की मत देने का अधिकार दिया जाना चाहिए जो श्रपने कतंब्यों 
का उचित रूप से पालन कर सके | 

मतदाताओं की योग्यता | (शैपक।।096078. 0: ए०- 
675 )--श्राजकल प्रायः सभी प्रजातंत्रवादी देशों में सब॑मताधिकार का 
अधिकार स्वीकार कर लिया गया है| परन्तु अ्रभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं 
जहाँ स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता। सबे- 
मताधिकार का तात्पय यह नहीं समझना चाहिए, कि मत देने का श्रधिकार 
राज्य के सभी छोटे-बड़े, बालिग-नाबालिग लोगों को प्राप्त दोता है और 
उनकी आयु, श्राचरण तथा काय का विचार नहीं किया जाता । सब राज्यों 
में ऐसे बहुत से मनुष्य होते हैं जिनको मताधिकार से इधलिये वंचित रखा 
जाता दे कि वे इस अधिकार को प्रयोग में लाने के श्रयोग्य समभे जाते 
हैं| पागल और उन्मत्त मस्तिष्क वाले मनुष्यों को किसी भी देश में यह 
अधिकार नही दिया जाता, क्‍योंकि . यह लोग अश्रपनी अथवा समान की 
भलाई का निर्णय नहीं कर सकते | इसी प्रकार नाब्ालिगों को भी यहद्द 
ग्रधिकार नहीं दिया जाता क्‍योंकि बाल्य अ्रवस्था में मनुष्य की ज्ञानशक्ति 
पू्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती । संग्रीन जुर्मो में दंड पाये हुए! लोगों 
को तथा चुनाव में अनुचित उपायो को काम में लाने वाले व्यक्तियो' को 
भी मत देने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। कुछ राज्यों में 
भिखमंगों, दिवालियो और बिना घर द्वार वाले इधर-उधर घूमने वाले 
लोगो को भी मत देने का अधिकार नहीं दिया जाता, क्यो कि उनमें 
पद्म वलम्बन प्रवृत्तियाँ रहती हैं | किसी-किसी राज्य में राज्य कमंचारियो' 
या सैनिक अ्रथवा चुनाव के प्रबन्ध से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को 
भी इस अधिकार के उपभोग से वंचित रखा जाता है । 


इे८४ नागरिकशास्र के धिद्धांत 


लिन देशो में प्रज्ञातांजिक संगठनो' का पूर्ण विकास नहीं हुआ्रा है 
वहाँ ऐसे लोगो को भी जो टैक्स नहीं देते अथबा जिनके पास कम 
सम्पत्ति होती हे इस अधिकार से वंचित रखा जाता है| इसके श्रतिरिक्त 
अझनागरिको को किसी भी राज्य में मताधिकार नहीं दिया जाता । 

वयस्क मताधिकार के ल्ञाभ--आ नकल संसार के सभी प्रजञातंत्र 
देशो' में बालिग जनता को मत देने का अधिकार दिया जाता है | इसके 
झनेक कारण हैं : -- 

(१ ) सत्र मनुष्य समान हैं और सत्रको उतके व्यक्तित्व के विकास 
के लिए पूण सुविधाओं की आवश्यकता रहती है। वयस्क्र मताधिकार 
मनुष्यों की इस आवश्यक समानता के सिद्धात को स्वीकार करता है तथा 
देश की सारी भी जनता को अपने व्यत्ति त्व का पूर्ण विकास करने के 
लिए श्रवसर प्रदान करता है| 

( २ ) नागरिक अ्धिकारो की रक्षा के लिए राज्नैतिक अधिकारों 
का उपयोग अत्यन्त आवश्यक है| इसलिए मत देने का अधिकार राज्य 
के सभी नागरिकी को मिलना चाहिये जिस वह राज्प के निर्णय को 
प्रभावित कर अपने अधिकारो की रक्षा कर सके । राज्य के क़ानूनो का 
सारो जनता की भलाई पर ही प्रभाव पड़ता है इसलिये सबको ही उसकी 
नीति के निर्धारित करने म॑ भाग लेना चाहिए । 

( ३ ) चुनाव राजनैतिक जाग्रति उत्पन्न करने तथा सवसाधारण में 
राजनैतिक शिक्षा फेलाने के लिये एक सबसे उत्तम उपाय है। चुनाव लड़ने 
वाले दल मतदाताओ' के सन्मुख विभिन्न राजनेतिक कार्यक्रम उपस्थित 
करके उनको शिक्षित बनाते हैं तथा उनमें राजनैतिक जाग्रति पैदा 
करते हैं। 

(४ ) माताधिकार से मतदाताओं का स्वाभिमान बढ़ता है। जब्र 
शासन के मद्दान्‌ पुरुष उनके पास मत माँगने के लिये पहुँचते हैं तो वह 
अपने आप को गौरवान्वित समभते हैं । 
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(५ ) इससे राष्ट्र की शक्ति और एकता की बृद्धि होती है क्योकि 
मताधिकार प्राप्त मनुष्य अपने राज्य के प्रति भक्ति तथा श्रद्धा का अधिक 
प्रदर्शन करता है, तथा राज्य की आशाश्रों को अपनी ही आशा का पालन 
समभता है । 


(६ ) मताधिकार के श्रल्पसंखयक लोगों को अपने अ्रधिकारों की 
रक्षा करने का अश्रवसर प्राप्त होता हे । 

हानियाँ--स्ंमताधिकार की संस्था से कुछ द्वानियाँ «भी होती हैं 
इनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जाता है : 

(१) अधिकतर मतदाता अशिक्षित और मूर्ख होते हैं । बह चुनाव 
में अपनी राय देते समय उम्मीदवार की जाति, सिद्धांत धर्म या पारि- 
वारिक बन्धनों के विचारों से अधिक प्रभावित होते हैं। वह उनकी 
योग्यता की परख ठीक प्रकार नहीं कर सकते | उनके मस्तिष्क पर 
विभिन्न दलों के नारे, चित्ताकर्षक भाषा, चुनाव के लोकोक्तिक शर््दों 
इत्यादि का श्रधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वह राजनीति के व्यापक 
प्रश्नों पर विचार करने की क्षमता नहीं रखते । 

: २) पूँ जीपतियों के राज्यों में शरधिकांश मतदाता निधन ढ्वोते हैं 
इसलिए उनको धन के प्रलोभन से आ्रासानी से खरीदा जा सकता है । 

( ३ ) शासन-सम्बन्धी प्रश्न अधिकाधिक जटिल होते जा रहे हैं । 
उन्हें साध.रण मतदाता आसानी से नहीं समक सकते | एक निधेन व्यक्ति 
को अपने पेट के धन्ये से इतना अवकाश नहीं मिलता कि वह राजनैतिक 
प्रश्नों को समझने के लिए समय निकाल सके | इसलिए वह चुनाव में 
बुद्धिमत्तापूर्ण दंग से राय नहीं दे सकता । 

(४) मताधिकार, जैसा कि दम पहिले कह चुके हैं, केबल अधिकार 
ही नहीं वरन एक पावन कर्तव्य है। इसका प्रयोग बड़ी सावधानी, 
ब॒ुद्धिमता, तथा विचार के साथ किया जाना चाहिए। इसलिए केबल 

२५ 
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उन्हीं मनुष्यों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए जो साव॑जनिक हित का 
निशय कर सके | 

परिणाम--ऊपर जो युक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं वे वही हैं जो 
प्रजातन्‍त्र के विर्द्ध पेश की जाती हैं | इनका वर्णन राज्य के अध्याय 
में किया जा चुरा है। थोड़ी देर के लिए यदि यह मान भी लिया जाय 
कि मताधिकार योग्यता को दृष्टि से दिया जाना चाहिए तो प्रश्न उठता 
है कि इस योग्यता की परीक्षा किस प्रकार की जाय ? कुछ लोगों का कथन 
है कि केवल उन्हीं मनुष्यों को मताधिकार प्रदान करना चाहिए जो 
सम्पत्ति के मालिक हों और कर देते हों। अन्यान्य लोगों का ब्रिचार है 
कि केवल पुरुषों को ही मताधिकार दिया जाना चाहिए स्त्रियों को नहीं । 
इनके अतिरिक्त कुछ दूसरे लेखकों को धारणा है कि केवल शिक्षित 
लो 7 को ही मताधिकार दिया जाना चाहिए. मूर्खो' को नहीं | इसलिए, 
हम सर्वप्रथम इन धारणाश्रों पर विचार करेंगे। 
सम्पत्त की योग्यता पर निधोरित मताधिकार (#78॥0॥90 

9०5७0 ०ा 97070" ९ (ए04॥09/]0॥ ) 

मत के पक्ष में दलीलें--(१) जो लोग सम्पत्ति के मालिक होते हैं 
उन्हें समाज की व्यवस्था तथा शान्ति की अधिक चिन्ता होती है क्योंकि 
“अराजकता फैलने में उनको द्वी सत्रसे अधिक हानि उठानी पड़ती है । 
जिन लोगों के पास अशान्ति से कुछ मी नष्ट होने के लिए नहीं है, 
उन्हें समाज की व्यवध्था की अधिक परवाह नहीं होती; इसलिए राजनैतिक 
जीवन को अ्रच्छा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि केवल सम्पत्ति की 
योग्यता रखने वाले लोगों को ही राजनेतिक अधिवार प्रदान किये 
जावे | 

(२) जे. एस, मिल, ( 0. ४. ४॥7! ) के कथनानुसार मताधिकार 
केंवल उन मनुष्यों को मिलना चाहिए जो सरकार को किसी न किसी 
प्रकार से प्रत्यक्ष रूप में कर देते हों। ऐसे लोगों को जो किसी भी प्रकार 
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का कर नहीं देते, राज्य में राजनैतिक अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये 
क्योंकि वह राज्य का कार्य चलाने में मितव्ययता से काम नहीं लेते । 

मत के विरुद्ध दलीलें-“(१) सम्पत्ति मनुष्य की योग्यता की 
कसौटी नहीं है। प्रायः धनवान मनुष्य बहुत बुद्धिमान नहीं होते और 
इसलिए उन्हें मताधिकार का कोई विशेष अ्रधिकार नहीं दिया जाना 
चाहिए। 

(२) अधिकांश परिष्यितियों में, सम्पक्ति अथवा वंश परम्परागत 
अधिकार बेईमानी, धोखा, तथा भ्ूठ बोलकर प्राप्त की जाती है। ऐसे 
लोगों को मताधिकार प्रदान करना और उन दूसरे लोगों को इससे वंचित 
रखना, जो बेईमान पजीपतियों के चंगुल में फँसकर निर्धनता का शिकार 
बन जाते हैं, घोर श्रन्याय है । 


(३) कर देने की क्षमता अधिकतर पूजीपतियों में ही होती है 
इसलिए कर को मत देने की कसौटी बनाना उतना ही अ्मन्यायपूर्श है 
जितना केवल मालदार लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान करना | 

परिणाम- प्रत्येक राज्य का उद्दे श्य समाज में शान्ति व्यवस्था, 
तथा सुरक्षा कायम करना होता है जिससे प्रत्येक मनुष्य अपने[व्यक्तित्व 
का सर्वोच्च विकास कर सके । अतः प्रत्येक व्यक्ति को शान्ति और उन्नति- 
शील व्यवस्था की उतनी ही आवश्यकता रहती है जितनी कि उसके साथ 
रहने वाले अन्यान्य मानव प्राणियों को | फलस्वरूप, प्रत्येक मनुष्य को 
राजनैतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए । 
शिक्षा सम्बन्धी योग्यता पर निधोरित मताधिकार (777:070॥96 
७४७९९ ०7॥ पिवंप०७४०7७) (0०७ ।॥॥0867079) 

मत के पक्ष में युक्तियाँ-(१) मत देने का अधिकार केबल 
शिक्षित मनुष्यों को ही होना चाहिए! जिससे शासन का कार्य बुद्धिमकापूर्श 
उपायों से चल सके | यदि अशिक्षित लोगों को यह अ्रधिकार दिया गया 
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तो शासन की नीति मूखों' और दुष्टों के हाथ में रहेगी और श।सकों 
का चुनाव ठीक प्रकार से न किया था सकेगा | 


(२) अशिक्षित पुरुष प्रायः स्वभाव से ही भावुक होते हैं । वे बुद्धि 
से काम नहीं लेते । 


(३) आधुनिक राज्य के प्रश्न इतने पेचीदा हैं कि उन्हें एक श्रशिक्तित 
और मूल मतदाता आसानी से नहीं समक सकता | इसी कारण जे०७ 
एस० मिल ( ०, 5. 7]] ) ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि 
सबमताधिकार का अधिकार देने के पहले जनता को सर्वशिक्षा दी जानी 
आवश्यक हे । 

मत के विरुद्ध दलीलें--:१) यद्यपि यह बात सच है कि मता- 
घिकार के उचित प्रयोग के लिए एक विशेष सीमा तक शिक्षा की 
आवश्यकता है, परन्त व्यवद्यारिक रूप में-यदद निश्चित करना जहुत कठिन 
हे कि शिकज्षित किस मनुष्य को कह्य जाय | क्‍या एम० ए० अथवा बी० 
ए.० अथवा मेट्रिक अथवा मिडिल पास लोगों को शिक्षित समभना चाहिए ! 
केवल लिखना-पढ़ना शिक्षा नहीं है | यह केवल उसकी नींव है । र/ज्य 
के राजनैतिक प्रश्नों को मामूली तौर पर समभ लेने की योग्यता, साधारण 
बुद्धि रखने व;ले अशिकज्षित लोगों में भो हो सकती है। 

( २ ) परीक्षा की उपाधियाँ मनुष्य की बुद्धिमता या योग्यता की कोई 
कसौटो नहीं है । कभी कभी, अकत्रर के समान अश्रशिक्षित और अपठित 
लोग, विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त धुरुषों की अपेक्षा अधिक 
निपुण शासक श्र राजनातिशञ सिद्ध हो सकते हैं । 


( १ ) राजनैतिक अधिकार नागरिक अधिकारों की रक्षा तथा व्यक्तित्व 
के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। यदि अ्शिक्षित मनुष्यों को यह 
अधिकार नहीं दिया जाता तो वह अपने व्यक्तित्व की उन्नति नहीं कर 
सकते । 
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(४ ) मत के अधिकार का प्रयोग करना ह्वी राजनैतिक शिक्षा का 
एक प्रधान साधन है और इससे राजनेतिक जायति उत्पन्न ह्ोतो हे । 
इसलिए अशिक्षित लोगों को राजनैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए मता- 
घिकार देना नितानत आवश्यक है । 

परिणास--दोनों पक्षों की युक्तियों पर ध्यान देने से मालूम 
पड़ता है कि वास्तव में ऐसे सभी नागरिकों को जिनमें साधारण बुद्धि हो 
तथा जो राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने की साधारण क्षमता रखते हों, 
राजनैतिक अधिकार मिलने चाहिएँ | 
महिला मताधिकार (०४०४ 5प7७2०) 

मत के विरुद्ध युक्तियाँ--(१) ख्रियाँ शारीरिक शक्ति में पुरुषों की 
अपेक्षा दुबेल होती है। पुरुषों के समान राज्य की राजनैतिक सेवा नहीं 
कर सकती । इसलिए उन्हें पुरुषों के समान मत देने का अधिकार नहीं 
दिया जाना चाहिए । 

(२) किसी विशेष उम्मीदवार को मत देने के सम्बन्ध में पति और पत्नी 
के बीच अ्रथवा माता और सनन्‍्तान के बीच मतभेद हो जाने का डर रहता 
हे और इससे गाहंस्थ्य जीवन की शान्ति भंग होने की सम्भावना रहती है| 

(३) महिलाओं का उचित कार्यक्षेत्र घर हे। उनका मुख्य काम 
सन्‍्तान का पालन-पोषण करना, तथा अन्य घरेलू कार्यों की देखभाल करना 
है| यदि थे राजनेतिक कार्यों में-भाग लेने लगेंगी तो अपनी सन्तान का 
उचित पालन-पोषण न कर सकेगी, और इस प्रकार मानव जाति का 
अधःपतन हो जायगा । 

(४) मताधिकार द्वारा स्त्री जाति के विशेष गुणों जैसे लज्जा, शीलता, 
कोमलता इत्यादि का नाश हो जाता दे | राजनेतिक जीवन एक कॉँटों भरा 
मार्ग है जिस पर एक कोमलांगी स्त्री पदापंश॒ नहीं कर सकती । 

मत के पल में युक्तियाँ ( .0.708५7007(8 |7 [8५0प०)--( १) 
शारीरिक दुबंलता से स्त्रियों के मानसिक और नैतिक गुणों का अपहरण 
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नहीं होता और मत की योग्यता निश्चित करने के लिए, यही गुण सच्ची 
कसौटी समझे जाते हैं। इसलिए शारीरिक दुबलता का बहाना लेकर 
स्त्रियों को मताधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए | 

(२) किसी भी मनुष्य को राजनैतिक अधिकारों के उपभोग के अ्रयोग्य 
सिद्ध कर ने के लिए यह आवश्यक है कि उसके मस्तिष्क या बुद्धि में कोई 
त्रुटि सिद्ध की जाय । स्त्रियों में पुरुषों के समान ही बुद्धि होती है! उनका 
अपना अलग व्यक्तित्व होता है जिसका-विकास उतनाही ग्रावश्यक है जितना 
एक पुरुष का । व्यक्तित्व के विकास के लिए. राजनेतिक अ्रधिकारों की 
प्राप्ति नितान्त आवश्यक है | इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों को ही समान 
राजनैतिक अधिकार प्रदान होने चाहिएँ | 

(३ राजनेतिक अधिकार एक साधन हैं जिसके द्वारा अन्यान्य अ्धि- 
कारों की रक्षा की जा सकती है । इसलिए स्त्रियों को अपने नागरिक अ्रधि- 
कारों की रक्षा के लिये राजनैतिक अधिकार अवश्य प्रदान किये जाने 
चाहिए | इन्हीं श्रत्रिकारों के द्वारा वह समाज में अपना उत्थान कर 
सकती हैं तथा पुरुषों के अन्याय और शोषण से छुटकारा पा सकती हैं | 

४, स्त्रियों के प्रभाव से राज्य के राजनैतिक जीवन में माधुय आ 
जाता है। स्त्रियाँ अपने प्रेम और सहानुभूति की भावता से युद्ध और 
संघर्ष को मिटाकर एक सच्चे नागरिक की जीवन स्थापना कर सकती हैं । 

परिणाम--आ्रधुनिक समय में अधिकतर मनुष्यों की यही धारणा 
है कि सभी मनुष्यों को चाहे वे पुरुष हों अ्रथवा स्त्री मताधिकार दिया 
जाना चाहिये । दुनिया के प्रायः सभी सभ्य देशों में अब स्त्रियों को पुरुषों 
के समान ही राजनैतिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं। भारतवर्ष के भी 
नये विधान के अधीन स्त्रियों को भी पुरुषो' के समान मत देने का अधि- 
कार दे दिया गया है। ह 

गुप्तमत प्रदान प्रथा (38)]0॥ 57980७॥ ०* ४०४78) - यह 
बह तरीक़ा है जिसके द्वारा मतदाता अपने पसन्द किये हुए. उम्मीदवार 
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के पक्त में गुत रीति से अपना मत प्रदान करते हैं। गुप्तमत प्रदान प्रया 
की व्यवस्था इस प्रकार होती है| प्रत्येक मतदाता को राय देने के समय 
एक मसत-पत्र ( 39]]0॥ 99]067 ) दे दिया जाता हे। इस मत पत्र पर 
उन उम्मीदवारो' के नाम लिखे होते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं । 
मतदाता इन नामों में से उन नामो' के सामने ऐसा (७८) निशान 
लगा देता है जिनको वह अपनी राय देना चाहता है। इसके पश्चात्‌ 
वह इस मत-पत्र को मोड़कर एक बन्द पेटी के अन्दर डाल देता है | 
इस प्रकार जब सब्र मतदाता अपनी राय दे चुकते हैं तो चुनाव के निश्- 
चित समय की समाप्ति के बाद पेटियाँ खोली जाती हैं। प्रत्येक उम्मीद- 
वार के पक्ष में दिये गये मत गिने जाते हैं ।जिन उम्मीदवारो' के पक्ष में 
सबसे अ्रधिक वोट निकलते हैं उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है । 
जिस अश्रफ़सर के निरीक्षण में मत गिने जाते हैं उसे रिटर्निंग ग्राफीसर 
( रि०:प्राणंंग 9 0/006/ ) कहा जाता है। मत गिनने वाले तथा 
चुनाव का निरीक्षण करने वाले श्रफसरो' को पोलिंग आ्राफीसर ?0]॥782 
(0/70८७" कहा जाता है | जिस स्थान पर चुनाव का काय होता है उसे 
निर्वाचन स्थान या ( 720]]772 5(9007 ) कहा जाता है । 


8२, निवाचन के तरीके ( (८(॥०१४ ० /8]80007 ) 

निर्वाचन ज्षेत्रो' से प्रतिनिधि चुने जाने के कई तरीक़ हैं इनमें से 
एक तरीक़े को “एक सदस्य निर्वाचन ज्ेत्रप्रया” ( 52१)6 'श७ा- 
0००७ (00078४007०7०0 ए 59750०॥0), और दूसरे को “बहु सदस्य निर्वा- 
चन ज्ेत्र प्रथा” ( 0(०६४४४॥०70७' (0०॥४७॥#ए०॥४०ए४ 5५ए5४९७॥ ) 
कहा जाता है । 

एक सदस्य निर्वाचन क्षत्र प्रथा-चुनाव की इस ब्यवस्था के 
अधीन सम्पूर्ण देश छोटे-छोटे चुनाव क्षेत्रों में बाँठ दिया जाता है । प्रत्येक 
क्षेत्र से व्यवस्थापिका सभा के लिए एक सदस्य चुना जाता है। इस प्रथा 
में प्रत्येममतदाता को केवल एक बोट देने का |अधिकार होता है | चुनाव ॥ 
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के समय बहुत से उम्मीदवार, अ्रपने काय क्रम के बल पर, जनता से 
अपने लिए राय माँगते हैं | जिस उम्मीदवार को भी चुनाव में सबसे 
अधिक राय मिलती है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है । 
बहुसदस्य निवाचन क्षेत्र ,्रथा--चुनाव की इस व्यवस्था के 
अधीन सारा देश कुछ थोड़े से बड़े-बड़े निर्वाचन क्षेत्रोंमें चाँट दिया जाता 
है। प्रत्येक चनाव क्षेत्र से एक से श्रधिक सदस्य व्यवस्थापिका सभा के लिए 
चुने जाते हैं | चुनाव में बहुत से उम्मीदवार भाग लेते हैं। इस प्रथा के 
अन्तगंत मतदाताश्रों को उतने ही वोट देने का श्रधिकार होता है जितने 
सदस्य उस क्षेत्र से चुने जाने होते हैं । उदाहरणाथ यदि किसी निर्वाचन 
क्षेत्र से तीन सदस्य चुनने हैं तो प्रत्येक मतदात॒ तीन वोट दे सकता है । 
यह मत वह किन्हीं तीन उम्मीदवारों के पक्ष में दे सकता है। परन्तु तीनों 


७ 


या एक से अधिक मत एक उम्मीदवार के पक्ष में नहीं । 
उपरोक्त प्रथाओं से लाभ तथा हानि 


आधुनिक काल में उपरोक्त दोनों प्रथायें ब्यवस्थापिका सभा के 
चुनाव में काम में लाई जाती हैं | इन प्रथाश्रों का सबसे बड़ा गुण यह 
हे.--(१) यद बहुत सरल है कोई भी मनुष्य इन्हें आसानी से समककर 
अपनी राय दे सकता है। (२) इन प्रथाश्रों के अधीन प्रतिनिधि तथा 
उसके निर्वाचकों में घनिष्ठ सम्बन्ध कायम रहता है। (३) इन प्रथाश्रों 
के अ्रधीन अल्पसंख्यक जातियों को आ्रासानी से प्रतिनिधित्व मिल सकता 
है | निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा इस प्रकार किया जाता है कि यदि कुछ 
क्षेत्रों में बहुनख्यक जाति के निर्वाचक अधिक होते हैं तो दूसरे क्षेत्रो में 
अल्पस ख्यक जातियों के । 

इन प्रथाओं से कुछ हानियाँ भी हैं जेसे--(१) बहुसदस्य निर्वाचन 
क्षेत्रों में प्रतनिधि और उसके निर्वाचकों का घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं रह 
सकता । यद क्षेत्र इतने बड़े होते हैं कि एक प्रतिनिधि के लिए यह संभव 
नहीं कि वह अपने सारे निर्वाचकों से सम्बन्ध बनाए रख सके | (२) दूसरे 
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इन प्रथाओं के अधीन मतों की एक बहुत बड़ी संख्या बेकार चली जाती 
है | एक उदाहरण से हमारा यह मत बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा । 

मान लीजिए. एक निर्वायन क्षेत्र में ००० मतदाता हैं और उस 
क्षेत्र से केवल एक उम्मीदवार निर्वाचित करना है, अब मान लीजिए 
कि इस क्षेत्र से ५ उम्मीदवार अर. 'ब', स?, “द', और य' खड़े होते 
हैं | राय गिनने पर मालूम पड़ता है कि अ' को १२५ मत 'ब' को १०० 
मत, 'स” को ७५ मत 'दों को ६० मत और ये को ४० 
मत मिलते हैं। ऐसी श्रवध्या में अ' को फल उम्मीदवार घोषित कर 
दिया जायगा यद्यपि उसे ४०० में से केवल १२७ मत ही प्राप्ति हुए हैं | 
इस प्रकार २७५ राय बेकार चली जाती हैं और इन राय देने वालों को 
किसी प्रकार का भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता । 


(३ ) तीसरे, इन प्रथाश्रों के अधीन उन अधिकारियों के हाथ में 
जिन्हें निर्वाचनक्षेत्र बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, बहुत अधिक 
ताक़त आा जाती है | यह लोग यदि चाहें तो अल्पसंख्यक जातियों के 
प्रतिनिधित्व को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं | अ्रेंग्रेजी में इस विधि को 


((७८०४७एएथ706९७४४४४६) कट्दा जाता है । 


३. अट्पसंख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न 


हम ऊपर देख चुके हैं कि “एक तथा अहुसदस्य निर्वाचन क्षेत्र प्रथा” 
के अधीन अल्पसंख्यक जातियों को देश की व्यवस्थापिका सभा में उचित 
प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता । यह प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यक जातियों के 
धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनेतिक अ्रधिकारों एवम्‌ हितों 
की रछा के लिए. आवश्यक है | प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका सभा को 
उसकी जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व करना चाहिए । इसके लिए यह 
आवश्यक है कि वह राज्य के अन्तर्गत रहने वाले सभी दलों, जातियों 
एवम्‌ हितों का, उनकी गणना के हिसाब से, प्रतिनिधित्व प्रदान करे | 
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अल्पसंख्यक जातियों एवम हितों को वतेमान राज्यों में प्रतिनिधित्व 
देने के अनेक उपाय काम में लाये जाते हैं। इन उपायों में निम्नलिखित 
अधिक प्रसिद्ध हैं :- 

१. अनुपातिक निर्वाचन प्रथा (7 "000"70708] रि९०7९5९॥- 
$9/]07 07 7970९?$ फ़धा 

२. सूची प्रथा या दलों के आधार पर अनुपातिक निर्वाचन प्रथा 
((7096'8)] [॥858॥ 8ए75४६८४॥) . 

२. सीमित मत प्रथा ([77॥606९६ ४०६७ 578९7). 

४. एकत्रित मतदान प्रथा” (एप्राप्रो.#ए6. ४०6७ 
5ए86877),. 

४. प्रथक निर्वाचन प्रथा (56799'७86. 60607"9[6 
&95607॥). 

६. सुरक्षित स्थान युक्त संयुक्त निर्वाचन प्रणाली (7०४४ 
( 4]20॥007866 छञ60॥ ।'0880"ए9७607 ०7 8९968 ). 
अनुपातिक निवाचन-पद्धति 

इस प्रथा का सर्वप्रथम प्रवत्त क इज्धलेणड का एक सिद्ध राजनीतिज्ञ 
टामस हेयर ( "')07॥85 9786 ) था। इस ही कारण से इस प्रथा 
को [49/'2'5 8८0०४ मी कहा जाता है | इस प्रथा का सर्वप्रथम 
अयोग डैनमार्क में किया गया था। आज-कल यह प्रथा श्रत्यन्त लोक 
प्रिय हो गई है और किसी न किसी रूप में, इसका प्रयोग, प्रायः प्रत्येक 
देश में ही किया जाता है। इस प्रथा के अधीन देश को बहुसंख्याधारी 
निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक निवोचन क्षेत्र से 
कम से कम तीन प्रतिनिधि चुने जाते हैं, परन्तु मतदाताओं को केवल 
एक ही मत देने का अधिकार दिया जाता है। 

इस चुनाव प्रणाली का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है, मान लीजिए 
पफिसी एक क्षेत्र से ५ सदस्य चुने जाने हैं। इस क्षेत्र में लितने चाहें 
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उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। परन्तु प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही 
राय देने का अधिकार होगा | हाँ एक बात अवश्य है कि मतदाता राय 

देते समय मत-पत्र पर, उम्मीदवारों के नामों के सामने १, २, ३, ४ 

५, इत्यादि संख्याएं. लिख सकता है | इन संख्याओं के लिखने का श्रर्थ 
यह होता है कि मतदाता सबसे अधिक उस उम्मीदवार को चाहता है 
जिसके नाम के सामने वह (१) का अड्ठ लिखता है परन्तु मतदाता दूसरे 
नामों के सामने २, ३, ४, इत्यादि अंक लिखकर यह प्रदर्शित करता है 

कि यदि उसका १ नम्बर वाला उम्मीदवार न चुना जा सके तो उसका 
मत उस उम्मीदवार के नाम में परिवर्तित कर दिया जाय कि जिसके 
नाम के सामने उसने २) लिखा है और यदि वह भी अ्रसफल रहे तो 
वह मत उस उम्मीदवार के नाम में बदल दिया जाय जिसके सामने 
उसने (३) लिखा है, आदि । वोट पड़ चुकने के बाद शअशुद्ध वोट 
छोटकर अलग कर दिये जाते हैं और शुद्ध वोटों की संख्या गिन ली 
जाती है | इस संख्या को चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या में १ जोड़कर 
फिर उससे विभाजित करते हैं| भागफल चुनाव श्र! (7१00६0|') 

(२५०६७) कहलाता है | यदि भागफल पूर्श संख्या न हो तो उसे पूरी 
कर लेते हैं जैसे ५०८ १/८/ को ५१ मान लेते हैं| इसके बाद प्रत्येक 
उम्मीदवार के सर्वप्रथम चुनाव ( 777560 ०0:068 ) वाले मत छाँट 
लिए जाते हैं। जिस उम्मीदवार को चुनाव अड्ड” के बराबर वोट मिल 
जाते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। भ्रब यदि किसी 
उम्मीदवार के पक्ष में प्रथम चनाव वाले चुनाव अ्रक्न! से अधिक वोट। 
मिले हों तो उसके फाज़िल बोट ऊपर लिखी हुई (२) संख्या के अनुसार 
बाकी उम्मीदवारों के नाम बाँट दिए जाते हैं | इसके बाद मत फिर गिने 
जाते हैं और अब यदि किसी के बोटों की संख्या चुनाव अड्ड के बराबर 
श्रा गई हैं तो उसे भी निर्याचित घोषित कर दिया जाता है। यदि इस 
प्रकार उम्मीदवारों की निश्चित संख्या चुनली जाती है तो ठीक है 
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अन्यथा ऐसा किया जाता है कि छलिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट 
मिलते हैं उसे असफल घोषित करके उसके वोट (२) संख्या के श्रनुसार 
श्रन्य उम्मीदवारों को बाँट दिये जाते हैं और इस प्रकार जब तक 
उम्मीदवारों की निश्चित संख्या नहीं चुन ली जाती तब तक इसी क्रम को 
दोहराया जाता है। निम्नलिखित उदाहरुणु से यह निर्वाचन-पद्धति 
बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी । 

मान लीजिए. किसी निर्वाचन ज्ेत्र से पाँच सदस्य चुने जाने हैं 
आर उस ज्षत्र से 6 उम्मीदवार खड़े होते है । अब यह भी मान लो कि 
इस क्षेत्र में १२० मतदाताओं ने वोठ दिए जिनमें से ४ अशुद्ध निकल 
आये बाक़ी ११६ शुद्ध वोट पड़े | अब सबसे पहिले निर्वाचन अ्रह्ू 
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सबसे पहिले प्रत्येक उम्मीदवार के प्रथम चुनाव वाले वोट छाँ टे गये । 
इस गणना का परिणाम उपरोक्त तालिका की पहिली पंक्ति में लिखा है । 
इसे देखने पर मालूम होता है कि केवल “य' को निर्वाचन अंक से अधिक 
वोट मिले हैं। बाक़ी सभी वोट कम हैं| अ्रत्र 'य? को तुरन्त निर्वाचित 
घोषित कर दिया गया, परन्तु अभी चार सदस्य चुनने शेष रहे | “य' के 
बाक़ी १० फ़ाजिल वोट न० (२) उम्मीदवारों के नाम बदल दिये गये 
यहाँ प्रश्न उठता है कि “या के ३० बोटों में से कौन से १० परिवर्तित 
किय जायें । इसक लिए दो तरीक़े काम में लाये जाते हैं--या तो सत्र 
वोटों को एक ढेरी में खूब उलट-पुलट करके उसमें से कोई १० वोट 
निकाल लिए जाते हैं या फिर सन्न वोटों में से पहिला, तीसरा, पाँचवाँ 
इत्यादि वोट ले लिये जाते हैं । यही नियम आगे भी माना जाता है। 'य' 
के दस वोटों के परिवर्तन से जो परिणाम हुआ वह ऊपर की तालिका की 
दूसरी पंक्ति में लिखा है । जिनको इस परिवर्तन में कुछ भी नहीं मिला 
उनके नाम के श्रागे यह चिन्ह (><) लगा दिया गया है । पंक्ति नं० ३ 
में इस परिवर्तन का परिणाम दिया गया है, इसे देखने से मालूम पड़ता 
है कि द' जिसे १७ वोट पहिले ही मिल चुके थे उसे तीन श्रौर मिल गये, 
आर इस प्रकार वह भी निर्वाचित हो गया। अब देखा गया कि फाज़िल 
वोट किसी के नहीं रहे इसलिये जिसके सबसे कम वोट थे, अर्थात्‌ 'स! के 
दोनों वोट, दूसरों को दे दिये गये । उसका परिणाम पंक्ति नं० ४ में दिया 
गया है। जब इससे भी कुछ लाभ न हुआ तो 'क' के ८ वोट दूसरो को 
बाँट दिये गये | इसका परिणाम पंक्ति न० ७ में दिया गया है। इस 
परिवर्तन से भी किसी का चुनाव अड्डू पूरा नहीं हुआ इसलिए “च' के 
नोट भी दूसरों को बॉट दिये गये। इससे “अर का चुनाव अंक पूरा हो 
गया और वह भी निर्वाचित घोषित कर दिया गया । परन्तु अभी भी २ 
सदस्य चुनने बाकी रह गये; इसलिए, 'ह के वोट भी दूसरों को बॉट दिये 
गये | इसका फल यह हुआ कि 'ब” और 'ल'” भी निर्वाचित हो गये ४ 
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अब पाँचों सदस्य निर्वाचित हो गये और चुनाव समाप्त हो गया | कभी- 
कभी इन परिवतेनों में ऐसा होता है कि परिवर्तित होने वाले वोटों पर 
(२) ऐसे उम्मीदवारों के नाम के सामने लिखा होता है जो या तो निर्वा- 
चित हो चुके हैं या श्रसफल घोषित कर दिये गये हैं । इस दशा में यह 
वोट बेकार हो जाते हैं। 

उपरोक्त निर्वाचन-पद्धति का हमारे देश में भी प्रचार है। इस ही 
पद्धति के श्रनुधार प्रान्तीय कांग्रेस कमे,टयाँ ““आलइरणिडिया कांग्रेस कमेटी ” 
के सदस्यों का चुनाव करती हैं। भारतीय विधान परिषद्‌ के सदस्यों का 
चुनाव भी इस ही रीति से हुआ था। 
प्रथा से लाभ तथा हानि 

इस प्रथा से लाभ यह हें--(१) इस प्रथा के अन्तगंत सब दलों 
को धारा सभा में आनुगञतिक प्रतिनिधित्व मिलता है| (२) कोई भी मत 
व्यर्थ नहीं जाता | (३) राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति पहिले चुने जाते हैं और 
इससे धार सभा का घरातल ऊंचा उठ जाता है। (४ इससे धारा सभा 
में किसी एक पार्टी का आधिपत्य नहीं रहता । 

इस प्रथा से हानियाँ यह हैं; (१) यह एक बड़ी पेचीदा प्रथा है और 
सवंसाधारण की समझ से बाहर है ।-(२) यह धारा सभा में बहुत से अल्प- 
मत दलों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहन देती है जिससे सरक र अस्थायी हो 
जाती हे। (३) यह बहुमत दल को इस बात का अधिकार प्रदान नहीं 
करती कि वह छोटे दलों के सदस्यों को श्रपनी ओर मिला सके, श्रौर (४) 
चौथे यह प्रथा उपचुनाव के समय लागू नहीं हो सकती । 

सूची प्रथा ( ॥॥0 445: 578087 )--इस - प्रथा के श्रनुसार 
सारा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। देश के चुनाव व्यक्तिगत 
रूप से नहीं वरन्‌ दलबन्दी के आधार पर लड़े जाते हैं | राय देते समय 
मतदाता एक दल के सारे ह्वी उम्मीदवारों को राय देते हैं। वह ऐसा नहीं 
कर सकते कि आधी राय एक दल के पक्ष में और बाकी राय दूसरे दल के 
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पक्त में दें । विभिन्न दलों के पक्त में आई हुई तमाम राय चुनाव के समाप्त 
होने के पश्चात्‌ गिन ली जाती हैं और फिर इन मतों के अ्रनुपात से 
विभिन्न राजनैतिक दलों को उतने ही स्थान दे दिये जाते हैं | उदाहरण 
के लिये मान लीजिए किसी देश में 'अ्र',, 'ब' श्रौर ७? तीन दल हैं। इन 
दलों के चुनाव में इस प्रकार वोट मिलते हैं। 

'अ' को ५०००, 'ब' को ४०००, और 'स” को १,०००, यदि उस 
देश की धरा सभा में चुने जाने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या १०० हे 
तो 'अ' को ५० स्थान, 'ब को ४० और “स” को ९० स्थान प्रास होंगे। इन 
स्थानों में उम्मीदवारो को निर्वाचित घोषित किया जाता है जिनके नाम 
पार्ियों की फेहरिस्त में सचसे ऊपर होते हैं 
प्रथा से लाभ तथा हान 

इस प्रथा से लाभ यह है कि (१) यह अत्यन्त सरल" है, (२) कम 
खर्चीली है तथा (३ देश की दलबन-दी प्रथा को स्वीकार करती है और 
अलग-अलग व्यक्तियों को चुनाव में खड़े होने से रोकती है; परन्तु इस 
प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह (१) एक बड़े देश में 
अव्यवहारिक साबित होती हे तथा (२) इसमें निर्वाचक और निर्वाचित 

«भें किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं स्थापित होने पाता, (३) इसके श्रतिरिक्त 
इस प्रथा में निर्वाचित सदस्य किसी भी ज्षेत्र विशेष के प्रति श्रपनी 
ज़िम्मेदारी नहीं समझते । ह 


सीमित मत-प्रथा (//77]096 ४०६४6 5786९77) 
इस प्रथा के अश्रन्तग त देश बहुत से सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों 


में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कम से कम ३ 
उम्मीदवार चुने जाते हैं। प्रत्येक मतदाता को उम्मीदवारों की निश्चित 
संख्या से कुछु कम राय देने का अधिकार दिया जाता है। उदाहरणर्थ 


यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र से तीन उम्मीदवार चुने जाते हैं तो लोगों को 
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केवल दो राय देने का अधिकार होगा बिससे कम से कम एक सदस्य 
अल्परकतलूयक जाति का भी चुना जा सके। 
एकजल्रित मतदान प्रथा ((एशशाप)७४ए४० ५०४० 578४6/०॥) 

इस प्रथा के अन्तगत भी बहुनिर्वाचन क्षेत्र द्वते हैं। प्रत्येक 
मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार दिया जाता है जितने कि 
किसी क्षेत्र से उम्मीदवार चुने जाने होते हैं। परन्तु इसमें साथ ही 
मतदालाओ्रों को यह भी अधिकार रहता है कि वे यदि चाहें तो श्रपने 
सारे क कुछ कम वोट एक ही उम्मीदवार को दे सकते हैं। इस प्रथा 
द्वारा अल्पसंख्यक जातियों को इस बात का अवसर मिन जाता है कि वे 
अपने सारे मत एक ही उम्मीदवार के हक़ में डालकर उसे निर्वाचित 
करा ले | 

इस प्रथा में दोष यह है कि प्रंख्यात उम्मीदवार कभी कभी 
श्रावश्यकता से अधिक मत प्रास कर लेते हैं और इससे बहुत से मत 
बेकार चले जाते हैं | इतके श्रतिरिक्त इस प्रथा के अन्तग त कभी-कभी 
अल्पसंख्यक दल अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेते हैं । 
प्रथक्‌ निवांचन-पद्धति (980[097'॥606 7५]60॥07908 975800॥70 

अंग्रेजों के काल में निर्वाचन की यह पद्धति हिन्दुस्तान में प्रचलित 
थी | इस प्रणाली के अन्तगत विभिन्न जातियों के मतदाताश्रों की 
अलग-अलग सूचियाँ बनाई जाती हैं । निर्वाचन क्षेत्र धामिंक विश्वात 
फे अधार पर बनाये जाते हैं अर्थात्‌ हिन्दू के लिए. अलग, मुसलमानों 
के लिए. अलग, सिक्‍खों के लिए. श्रलग और इसी प्रकार धारा सभः में 
विभिन्न जातियों के सदस्यों की पहले से ही संख्या निश्चित कर दी जाती 
है| चुनाव में एक जाति के लोग दूसरी जाति के उम्मीदवार के लिए 
बोट नहीं दे सकते श्रर्थात्‌ हिन्दू हिन्दुश्रों के लिए, मुसलमान मुसलमानों 
के लिए और सिक्ख सिक्खों के लिए राय देते हैं । 

२६ 


४०२ नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 


दोष--यह प्रथात्यन्त दोषपूर्ण हे (१) यह सभी उत्तम राजनैतिक 
सिद्धान्तों के विरुद्ध है | (२ यह राष्ट्रहेनता और पृथकत्व की 
भावना जाणत करती है | इस ही प्रणाली के कारण आज मारतवष दो 
टुकड़ों में बँट गया है। (३) यह प्रणाली केवल सझुनाव के दी क्षेत्र तक 
सीमित नहीं रहती वरन्‌ नौकरियों, व्यापार और लाभ के दूसरे स्थानों 
में भी पेर फेलाने लगती है | (४) यह एक संक्रामक बीमारो की तरह 
बढ़ती है । यदि एक जाति को पुृथक्‌ चुनाव का अधिकार दे दिया जाय 
तो दूसरी सभी जातियाँ वेसा हा अ्रधिकार माँगने लगती हैं । (५) इससे 
सहयोग, प्रेम तथा सहानुभूति की मावना नष्ट होकर विभिन्न जातियों के 
बीच वैमनस्थ पेदा हो जाता है। (६) इससे साम्प्रदायिकता का विष 
फेलता है और राजनैतिक नेता लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए जातीयता 
की तरंगों में बह जाते हैं। ७) धारा सभा में पुथक्‌ निर्वाचन के सिद्धांत 
पर चुने हुए सदस्य, राष्ट्रीय हित की बातें नहीं सोचते वरन्‌ संकुचित 
जातीय हितों की रक्षा करना अपना पेशा बना लेते हैं। (८ इस प्रथा से 
कभी भी देश में एक उत्कट राष्ट्रीय भावना का जन्म नहीं होता। /६) यह 
प्रथा बिल्कुल अराष्ट्रीय और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। (६०) 
यह आधिक तथा राजनैतिक कार्यक्रम के आधार पर दलबन्दी को 
श्रसम्भव बना देती है । 

निष्कषें--इस प्रकार हम देखंते हैं कि पुृथक्‌ निर्वाचन-पर्द्धात 
राष्ट्रीय द्वितों के लिए अत्यन्त घातक है। हमारे स्व॒तन्त्र भारत की प्रथम 
राष्ट्रीय सरकार ने इस ही लिए. सबसे पहिले इस विषैली प्रथा का श्रन्त 
करने का निश्चय किया हे । 
सुरक्षित स्थानयुक्त संयुक्त ।नवाचन-प्रणाली (००7६ ॥9]206078० 

एा(॥ |0०५०7४४४००॥ ५६ 56968) । 

इस प्रथा के अ्रन्तगंत व्यवस्थापिका सभा में श्रल्पसंखयक जातियों के 
€थान विधान द्वारा निश्चित कर दिये जे हैं परन्तु विभिन्न ज्ञातियों के 


प्रजातंत्ररशासन की व्यवस्था ४०३, 


सदस्यों के लिए प॒थक्‌ निर्वाचन-क्षेत्र नियत नहीं किये जाते | इस प्रकार 
यह प्रथा अल्पसंख्यक जातियों के अधिकारों की रक्षा करने के श्रतिरिक्त 
पृथक्‌ निर्वा वन-प्रणाली के सत्र दोषों को दूर कर देती है। इस प्रथा में 
हिन्दू मुतलपानों को तथा मुसलप्रान हिन्दुओं को अपने मत देते हैं । 
केवल वही सदस्य धारा सभा में जाते हैं जिन्हें सब्र जातियों का विश्वास 
प्रात्त दो | इस प्रकार इस प्रथा से राष्ट्रीय एकता और सामाह्षिक दृढ़ता 
की नींव पड़ती है । 

अल्पसंख्यक जातियों को ह्वित-रक्षा के लिए एक दूसरा साधन भी 
कभी-कभी काम में लाया जाता है और वह यह कि विधान में एक ऐसी 
शत रखी जाती है जिससे विभिन्न जातियों के प्रचलित अधिकारों और 
रीति-रिवाज़ों के विरुद्ध व्यवस्थापिका सभा में उस समय तक कोई कानून 
मंजूर नहीं किया जा सकता, जब तक धारा सभा में उस जाति क दो- 
तिहाई सदस्य उसे स्वीकार न कर लें | भारत के नये विधान में, इरिजनों 
तथा पिछड़े हुये सिखों को छोड़कर बाकी अल्पसंख्यक जातियों के लिये 
प्रथक्‌ निर्वाचन तथा सुरक्षित स्थान की प्रथा का अंत कर दिया गया है। 


प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष चुनाव ( 7)760 ५४७४. -7747660 
]000707 ) 


निर्वाचन-पद्धति के विषय में दो तरीकों का वर्णंन कर देना भी 
यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है। इनमें से एक तरीक़े को प्रत्यक्ष चुनाव 
प्रथा तथा दूसरे को अप्रत्यक्ष चुनाव प्रथा कद्दा जाता है । 


प्रत्यक्ष चुनाव प्रथा--यह वह प्रथा है जिसमें मतदाता प्रत्यक्ष रूप 
से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हों। यह तरीका प्रायः सभी देशों में 
प्रचलित है | मताधिकारी हद्दी अपनी इच्ड्ानुसार उम्मीदवारों को वोट 
देते हैं और जिन्हें श्रधिक वोट मिलते हैं वे प्रतिनिधि चुन लिए 
जाते हैं । े 


ु०ड नांगरिकशाख्र के सिद्धांत 


श्र प्रत्यक्ष चुनाव--इस तरीके के अन्तगंत मतदाता धारा सभा 
के लिए प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से- नहीं चुनते बल्कि एक माध्यमिक 
संस्था के द्वारा चुनते हैं। इस निर्वाचन-प्रणाली में दो बार चुनाव होता 
हे, एक बार माध्य मक संस्था के लिए जिसके ४०-६० या १०० सदस्य 
होते हैं और फिर धारा समा के लिए, जिसके सदस्यों का चुनाव माध्यमिक 
सस्था के ४०-६० या १८०० सदस्य करते हैं | रूस में यह प्रथा प्रचलित 
है। हमारे देश की विधान परिषद्‌ के सदस्य भी इस ही प्रणाली से 
प्रान्तीय धारा सभाओं द्वारा चुने गये थे । अ्रमेरिका में सभापति का 
चुनाव भी इसी प्रणाली से होत। है । 

गुण ओर दो+- प्रत्यक्ष चुनाव प्रथा के गुण यह हैं कि इसके 
अन्तगंत जनता का धारा सभा में अधिक विश्वास रहता है। प्रतिनिधि 
अपने आपको मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी समझते हैं तथा इससे 
जनता का राजनैतिक ज्ञान बढ़ता है । इस + था के दोष ये हैं कि मत- 
दाताओं में इतनी योग्यता नहीं होती कि वे ठीक प्रकार से श्रपने शासकों 
का चुनाव कर सके । वास्तव में मतदाताश्रों में जनता के वास्तविक हितों 
का समभने वाले लोग बहुत कम द्वोते हैं | इसलिये यदि सब्च मतदाता 
मिलकर कुछ थोड़े से ऐसे श्रादमियों को चन लें जिन्हें अच्छे-बुरे का 
पहचान हो, तो इससे घारा सभा के सदस्पों का चुनाव अधिक सुचारू 
रूप से हो सकता है ; परन्तु इस प्रथा में दोष यह है कि इससे जनता मे 
राजनैतिक जागृति नहीं हो पाती और वह चुनाव में उत्त संलग्नता के 
साथ भाग नहीं लेते जैसा कि प्रत्यक्ष चनाव में लेत हैं | इसके अतिरिक्त 
यह चुनाव प्रणाली अप्रजातन्त्रात्मक है क्योंकि इसके अन्तगत प्रति: 
निधिथो का चुनाव केवल थोड़े से ह्वी लोगो के द्वाथ में रहता है। घूस- 
'खोरी के लिए. भी इस प्रथा में काफी गुज्लायश रहती है क्योंकि धारा 
समा के सदस्यों का श्रन्तिम चुनाव थोड़े से ही लोगो केहाब मे 
होता है । 


प्रनातन्त्र -शासन को व्यवस्था ० 


प्रतिनिधि तथा उसके निवाचकों का परस्पर सम्बन्ध 

प्रश्न डठता हे कि चुनाव के पश्चात्‌ प्रतिनिधि का उसके निर्वाचकों के 
प्रति कया कतंव्य शेष रद जाता दे । प्रायः ऐसा देखने में श्राता हे कि 
चुनाव के पश्चात्‌ प्रतिनिधि अपने निर्वाचकों की ओर से बिलकुल बेस्त बर 
हो जाते हैं और केवल दूधरे चुनाव के समय द्वी उनके पास दोबारा राय 
मगने के लिए आते हैं। वास्तव में यद्द व्यवहार अ्रत्यन्त निनन्‍्दनीय है । 
प्रतिनिधियों का कतंव्य हे कि बह अपने निर्वाचर्कों के साथ बरात्रर संपर्क 
बनाये रखें। उनके दुख और मुसीबत को कद्दानी सुनें, तथा जहाँ तक भी 
बन पड़े उनको सेवा करने का प्रयत्न करें | धारा सभा के सनन्‍्मुख जो भी 
प्रश्न आते हैं उनके विषय में भी उसे अपने निर्वोाचकों से पराभशं करते 
रहना चाहिये। इसके अतिरिक्त उसका कर्तव्य है कि वह उत्त कार्यक्रम 
आर नीति को कार्य रूप में परिण त करने का प्रयत्न करे जिसके आधार 
पर उसे उसके निर्वाचकों ने घारा सभाका सदस्य चुना है। अपने 
निर्वाचन-स्तेत्र का दौरा करना तथा मतदाताओ्रों को उपस्थित राजनैतिक 
गुत्यियों से अवगत कराना भी उसका परम कतंव्य दे। एक और बात 
जिसकी चर्चा यहाँहण आवश्यक समभते हैं यह हे कि प्रतिनिधि को 
अपने स्थानीय हितों की रद्धा के लिए कभी मी राष्ट्रीय हितों का बलिदान 
नहीं करना चाहिये । राष्ट्रीय हितों में स्थानीय द्वित स्वमावतया सबन्निहित 
होते हैं । 
आदशे प्रतिनिधित्व प्रथा([003] २००7०४०७४४४४० 5ए8०7 | 


प्रजातन्त्रीय संगहन के उपरोक्त वर्शन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि किसी भी देश की आदर्श प्रतिनिधित्व प्रथा में निम्नलिखित बातें 
अवश्य होनी चाहिये '-- 


१. सर्वमताधिकार ((79४९७४७] ९8700॥56) 
२. प्रत्कक्ष निर्षाचन-प्रथा (॥)760$ 5ए8९श7 07 78]८0 ६४०7) 


३. गुप्त मतदान प्रथा (39]]00 57500॥ 07 ४०४४९) 

४. निर्वाचन के समय अनेतिक तथा अवाअ्छुनीय कार्यो' की रोक 
थाम (0/"0727007 07 ॥8] ]27'804068 #( ॥॥0 ६770 
07 7.60007 ) 

५ निर्वाचक औ्रौर निर्वाचित में निरन्तर सम्पक ( (07४ धागा, 
(2077'804 90968७॥ ॥॥0 '२००१7"४४०॥४#४०७ शा 
(॥6 *+6९$07/946) 


, अल्पसंख्यकों के हितों को रक्षा ()१7000000॥ 0 क700- 
(068) 

७. पुथक निर्वाचन-पद्धति तथा बहुमत प्रथा का अन्त (/ 000॥ 
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योग्यता-प्रइन 


(१) आप व्यस्क मताधिकार से क्या समझते. ? इसके गूण और दोष पर 
प्रकाश डालिए । (य० पी०, १९३२, १९४६ 

(२) भारतवर्7 में व्यस्क मताधिकार स्थापित किये जाने के प्रश्न पर अपन 
विचार सप्रमाण प्रकट कीजिये। 

(३) महिला मताधिकार के पक्ष ओर विपक्ष की युक्तियों का वणन कीजिये । 

(यू० पी०, १६३०, १६४२ ) 
(४) अल्पमत क्या है ? प्रजातांत्रिक ब्यवस्थापिकाओं में-प्रचलित कुछ ढंगों का 
* बरणणन कीजिये । 

(९) जातीय प्रतिनिधित्व का क्या अर्थ है ? भारतव को दृष्टिकोण में रखकर 
इस प्रश्न पर प्रकाश डालिये ओर इसके कुछ उपाय बतलाइये । 

(६) प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्ष निर्वाचन के तुलनात्मक लाभ ओर हानियाँ क्या हैं ? 


इनका वणन कीजिये । 
(७) किसी व्यवस्थापिका सभा में प्रतिनिधियों के निवांचित होने के विभिन्‍न 


सरीके का वर्णन कीजिये ओर उनके गुण ओर दोपों पर प्रकाश डालिये ! 
(अर० पी०, १६३३) 
है ३ “5 २ रे ९ ्े स्‌ को 
(८ एक आदश निव,चत-पद्धति क्या हो सकतो हे? मतदाता शासकों पर 
क्षित्र प्रकार नियन्त्रण रखते हैं ? (यू० पी, १६४४) 
(६, थव्यसंख्यक जातियों के प्रतिनिधि.व का आप क्प्रा आशग्र समझते हैं ? 
प्या भारत के लियेआप संयुक्त निवःचन प्रणाल्ती उचित समझते हैं ? 


(यू० पी०, १६४८) 


बीसर्वा अध्याय 
राजनैतिक दल (?०॥४४४०७॥ ?७7४४68) 


परिभ।ाषा--राजनैतिक दल किसी राज्य के श्रन्तर्गत मनुष्यों के उस 
संगठित समूह को कहते हैं जो किसी राजनैतिक उद्दे श्य अथवा आर्थिक 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए शांतिमय तथा वेघ ([,०29]) साधनों से, किसी 
देश के मतदाताओ्रों (2]60007'9(८) के बहुमत को अपने पछ में 
करके; राज्य की शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता द्वो। किसी राज- 
नैतिक दल के लिये, इस प्रकार, तीन बातों की विशेष रूप से आ्रावश्यकता 
रहती है :---(१) किस एक राजनेतिक अथवा आ्िक ठिद्धांत में विश्वास 
(२) अ्नुशासनपूर्ण संगठन; और (३, देश की कायकारिणी ((28079०५) 
पर, वैध तथा शांतिपूर्ण उपायों से, जनता के बहुमत को अपने पक्ष में 
करके, कब्जा करने की इच्छा। गेटिल (५०॥॥6) ने इसी कारण राज- 
नेतिक दल की इस प्रकार व्याख्या की है कि यह कुछ लोगों का वह संग 
ठन है जो एक विचार रखते हैं तथा जो अपने अनुयाइयों के मत के बल 
पर सरकार की मशीन पर अपना क्रब्जा जमाकर. उस कार्येक्रम और नीति 
को कार्यान्वित करना चाहते हैं कि जिसमें उनका विश्वास है। कुछ 
दूसरे राजनैतिक लेखकों ने इसकी-परिमाषा दूसरे प्रकार से की हे, उदा- 
हरणार्थ गिलक्रा इस्ट (७4]0॥73:) लिखता है “राजनैतिक दल कुछ 
लोगों का वह संगठन है. जिनका एक विचार और एक उद्देश्य होता 
है ।” लीकाक (4,०८७०००।०) लिखता हे राजनेतिक दल से हमारा 
तात्पर्य नागरिकों के उस संगठन से है जो राजनीति में एक छिद्धांत पर 
सहमत होते हैं | एक तीसरे राजनीतिश लिखते हैं, राजनेतिक दल व्यक्तियों 
के उस समुदाय को कहते हैं जिसका दृष्टिकोण वतंमान राजनैतिक प्रश्नों 


शजनैतिक दल 


पर एक होता है तथा जो इस बात की चिन्ता में रहते हैं कि किस प्रकार 
सरकार उनकी इच्छानुसार काम करे |” 

गुट (77७0॥7078)- यहाँ यह समकक कैना श्रावश्यक है कि राज- 
नैतिक दलों के अ्रलावा कुछ देशों में ऐसे मनुष्यों के गुद्द भी होते ईं जो 
किक्षी सजनैतिक कार्यक्रम में विश्वार नहीं रखते वरन्‌ जो अपनी स्कार्श- 
सिद्धी तथा व्यक्तिगत अधिकार की प्राप्ति के लिये आपस में मिल जाते 
हैं और फिर बल प्रयोग, लड़ाई-दद्ला,गु डा ग्दी आदि साधनों को काम में 
लाकर श्रपनी उद्दे श्य पूर्ति करना चाहते हैं । ऐसे समूददों को किसी प्रकार 
भा राजनैतिक दल नहीं कहा जा सकता | उनको गुटबन्दी कहना अधिक 
स्यायसंगत जान पड़ता दे। एक राजनैतिक लेखक ने राजनेतिक दल और 
गुद्द में इस प्रकार भेद क्रिया है। राजनैतिक दल वोटों के बहुमत द्वारा 
काम करते हैं, परन्तु गुट्ट सिरों को फोड़ कर काम करते हैं (3. 0०३४ १४- 
०बो कुृका।ए 8208 एज 00ण०ापंग2 ॥99 05, छे]6 8 +900.0 
(0868 $0 99 9॥69#%778 70980०) . 

ऐतिहासिक दृष्टि से गुट्वन्दियाँ संसार में राजनीति के साथ रस्स से 
चली आई हैं | पुराने राजतंत्र शासनों में भो गुहबन्दियाँ थीं, परन्तु राज- 
नैतिक पार्टियाँ श्रभी कोई दो शताब्दियों से द्वी देखने में आई हैं। सज- 
नैतिक दलों का विकास प्रजातंत्र शासनों के आ्राविष्कार के साथ हुशऋ हे, 
क्योंकि प्रजातत्र राज्य की व्यवस्था राजनैतिक दलों के अ्रभाव में 
संभव नहीं । 
रा जनैतिक दलों के निमोण का आधार 

राजने.तक दल, राजनैतिक समस्याश्रों के विषय में, जनता में भिन्न- 
भिन्न राय होने के कारण. बन जाते हैं । जो लोग इन सम्रस्याञ्रों पर एक 
ही प्रकार से विवार करते हैं, तथा उनको सु«भाने के लिये एक ही 
कार्य-क्रम में विश्वास रखते हैं; वह एक राजनैतिक दल बना लेते हैं । 
श्रक्सर राजनैतिक दलों के पीछे कुछ बड़े-बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति होते है। 


४९० नागरिकशास््र के सिद्धान्त 


इन व्यक्तियों में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, उनके स.थ लग जाते हैं, और 
फिर वह सब मिलकर, एक अत्यन्त आकषक प्रोग्राम जनता के सामने 
रखते हैं । प्रत्येक राजनैतिक दल अपनी ओर अधिक से अधिक मत- 
दाताओ्ं को खींचने की कोशिश करता है, और इसके लिये वह नये-नये 
नारे, नये नये चित्ताकषक प्रोग्राम जनता के सामने रखता है । यहाँ यह 
समभ लेना उचित होगा कि राजनैतिक दलों की सदस्यता या नीति के 
विषय में कोई निश्चित या स्थाई सिद्धांत नहीं होता | समय की आवश्यकता 
तथा परिस्थिति के अनुसार राजनेतिक दलों का कार्य क्रम भी बदलता 
रहता है, और उनकी सदस्यता भी | प्रायः प्रत्येक देश में ऐसा देखने में 
जाता है कि आज जो व्यक्ति एक दल के साथ हैं कल वही श्रपने पहिले 
दल को छोड़कर; दूसरे में शामिल हो जाते हैं। मतठाताओं की श्रधिकतर 
संख्या उस दल के साथ अपनी सहानुभूति रखना पसन्द करती है जिसके 
हाथ में राज्य-सत्ता हो | हारे हुये दल के साथ ऐसे ही लोग रहते हैं 
जिनका उस दल के कार्य-क्रम में दृढ़ विश्वास द्ोता है । 

आधुनिक काल में अधिकतर राजनैतिक दल निम्नलखित सिद्धान्तों 
पर व्यवस्थित फिये जाते हैं : -- 

(१) राजनेतिक सिद्धान्त--स्वतंत्र र ष्ट्रों में, देश के राजनैतिक 
संगठन के विषय में जनता को श्रलग-अलग राय होती है। कुछ लोग 
प्र णातंत्रात्मिक संगठन में विश्वास करते हैं, तो कुछ राजतत्र में, कुछ 
लोग कुलीनतंत्र में विश्वास रखते हैं तो कुछ तानाशाह्दी शासन में, कुछ 
लोग फ़ासिध्ट ठग की सरकार में विश्वास रखते हैं तो कुछ घममतंत्र 
( []१0007&600 ) शासन में | इन भिन्न-भिन्न रसिद्धान्तों में विश्वास 
करने वाले आदमी अपना एक अलग संगठन बना लेते हैं और फिर 
अपने मत का जनता में प्रचार करते हैं। गुलाम देशों में स्वतंत्रता प्राप्त 
करने के लिए भी राजनैतिक दल बनाये जाते हैं । 

' (२) आर्थिक सिद्धांत--कुछ लोग जो समाज के एक ही प्रकार के 


राजनैतिक दल ठ्द्‌द्‌ 


आर्थिक संगठन में विश्वास रखते हैं श्रथवा जो जनता की आर्थिक दशा 
सुधारने के लिये समान साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं; अथवा जो 
एक ही पेशा करते हैं; एक ही प्रकार का संगठन बना लेते हैं, इन संगठनों 
के उदाहरण में हम विभिन्न देशों के समाजवादी दल; कम्यूनिस्ट पार्टी; 
लेबर पार्टी; जमींदार एसोसिएशन इत्यादि दलों के नाम ले सकते हैं । 
आशिक सिद्धांतों के आधार पर राजनैतिक दल आधुनिक काल में बहुत 
लोकप्रिय है ! 

(३) प्राकृतिक मत-भेद (#60७7790फ्रतशाशाखत्री जिगशिटा- 
९९४'--संसार के सभी देशों में मोटे तौर पर यद्ट कहा जा सकता है, कि 
राजनैतिक व सामाजिक समस्याओं के विषय में जनता में चार प्रकार के 
दृष्टिकोण होते हैं | सबसे पहले कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्राचीन काल 
की व्यवस्था को द्दी आदश मानते हैं और वर्तमान तथा भविष्य को असं- 
तोष की दृष्टि से देखते हैं| इस प्रकार के विचारों के मनुष्यों को हम 
प्रतिक्रिया-वादी ( +0९७०४४०१७॥४९७ ) कह सकते हैं, क्‍योंकि यह लोग 
पीछे की ओर देखते हैं । दूसरे प्रकार के मनुष्य वह होते हैं जो वर्तमान 
व्यवस्था के प्रति सतुष्ट रहते हैं तथा उसमें किसी प्रकार का परिवतेन 
या सुधार नहीं चाहते; ऐसी मनोवृत्ति प्रायः सम्पन्न और धनी लोगों में 
पाई जाती है, राजनीति में इन्हें कन्जरवेटिव ( (00750/ए४४७ ) 
या अनुदार कहा जाता है क्‍योंकि वे सुधार विरोधी और वर्तमान व्यवस्था 
के पक्षपाती होते हैं । तीसरे प्रकार के मनुष्य समाज में वह होते हैं जो 
वर्तमान व्यवस्था की बुराइयों को समभते हैं एवं उसमें परिवर्तन और 
सुधार चाहते हैं; किन्तु धीरे-धीरे और वैधानिक उपायों से ऐसे लोग 
( 7.00/8) ) या उदार कहे जाते हैं | अ्रन्त में प्रत्येक समाज में कुछ 
लोग ऐसे होते हैं जो वतमान व्यवस्था से इतनी घुणा रखते हैं कि उसको 
नष्ट-अ्रष्ट करके उसके स्थान पर नई सभ्यता का निर्माश करना चाहते हैं | 
इन लोगों को उम्र शत्रथक ( फ5४0786 07 २७००७] ) कहा 


४१२ नागरिकशास्र के सिद्धांत 


जाता है| मनुष्यों के इन प्रकृतिक मतभेदों के कारण मिन्न-भिश्व देशो 
में कन्जरवेथिव लित्ररल, तथा रेडीकल पार्टियाँ बनाई जाती हैं | कुछ 
देशों में प्राति-क्रियावादी दलों को दक्षिण पक्त (रि8॥06& ?&:(५); 
श्रचुदार और उदार दलो को मध्य पक्ष ( (१०7/7९ 9&79 ) और 
उम्रदली को वाम पक्ष ( 7,0/४8 9७:४ए ) के नामो' से मी शुकारा 
जाता है । 


कुछ पिछड़े हुये देशों में जातीय, धामिक तथा भाजा सम्पन्धी 
विभिनज्नताओ के आधार पर भी दलो' की ब्यवस्था की जाती है| कभी- 
कभी किसी देश में बिना किसी राजनैतिक या श्रार्शिक कार्य-क्रम के भी 
किसी एक बड़े राजनेतिक नेता में आस्था होने के कारण भी राजनैतिक 
दल का निर्माण हो जाता है | हाल द्वी में इसी प्रकार का एक दल श्मे- 
रिका में हेनरी वालेस ने बनाया है । 


इज्नलेंड के दल--इज्लेंड में मुख्यतः तीन दल हैं :--(१) कंजरवे- 
टिब ( (१0०7507/ए४3096 ), (२) लिबत्ररल | 4,7०/७) ) और (३) 
मज़दूर ( 7,#000४7० ) | इनमें से पहिले दो दलो' का निर्माण प्राकृतिक 
मतभेद के कारण हुआ है और तीसरे दल का आधिक काथ-कम के 
सिद्धान्त पर। इंगलेंड के पिछुले, १६४६ के आराम चुनाव में लिबरल 
पार्टी की भारी हवार हुई | इसके कारण श्राजकल इंगलैंड में केवल दो 
ही पाटियाँ श्रधि क प्र भावशाल। रह गई हैं । 


अमेरिका # दल-अ्मेरिका में मुख्यतः दो पाटि याँ हँ-( १) डेसोक्रेट्स, 
(२) रिपब्लिकन्स । इन पाटियो के कार्य-क्रम में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
दोनों ही दल पूंजीवाद के समर्थक हैं | अन्तर केवल इतना है कि रिपब्लि- 
कन पार्टी, डैपोक्रेटिक पार्टी के मुकाबले में कुछ भ्रधिक प्रतिक्रियावादी है । 
हाल ही में अमेरिका में मि> हेनरी वालेस ने एक तीसरी पार्टी का भी 
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निर्माण किया है जिसका उद्दे श्य श्रमेरिका की विदेशी नीति में रूस के 
साथ समझौता करना दे । 

फ्रान्स के दल-फ्रांस के राजनैतिक इतिहास का यह सबसे बड़ा 
दुर्भाग्य रहा है कि वहाँ इतने राजनैतिक दल हैं कि उस देश में स्थायी 
सरकार कभी भी नहीं बनने पाई है। वहाँ मन्त्रिमण्डलों की तब्दीली आए 
दिन की बात हैं| फ्रांस के प्रदुख राजनैतिक दलों में हम कम्यूनिष्ट पार्टी, 
सोशलिस्ट पार्टी, सोशलडैमोक्रेटिक पार्टी, केथोलिक पार्टी, रेडिकल पार्टी 
अर जनरल डिगाल की पार्टी के नाम ले सकते हैं | 

भारतवष के दल-हमारे देश को स्वतन्त्र हुए अ्रभी थोड़ा ढी 
समय हुआ है इसलिये यहाँ राजनेतिक दलों की व्यवस्था उन आशिक तथा 
राजनेतिक सिद्धान्तों के आधार पर नहीं की गई है जिन पर पाश्चात्व 
देशों के दल संगठित हैं । अभी कुछु दिन पहले तक हमारे देश की 
पार्थियाँ धामिक तथा जातीय भेद भावों पर अ्रवलम्बित थीं मुस्लिम लीग, 
हिन्दू महासभा अ्रकाली दल, दलित जातीय संग आदि इस ही के उदा- 
दरण हैं | केवल इन्डियन नेशनल कांग्रेस ही हमारे देश की एक ऐ,वी पार्टी 
थी जो राजनैतिक कार्यक्रम के आधार पर अवलम्बित थी | धार्मिक दलों 
का प्रभुत्व हमारे देश में शासन की पृथक्‌ निर्वाचन-पद्धति (809&)'&॥० 
4।९७६४०7०608 ) के कारण हुआ । इन दलों ने साम्प्रदायिकता का वह 
बीज्बोया कि हमार देश के दो टुकड़े होकर ही रह । महात्मा गांधी की 
मृत्यु के पश्चात्‌ से इमारे देश को राजनीति में एक ज़बदंस्त तबदीली आई 
है | जनता अपने सबसे अ्रमूल्य रत्नको खोकर साम्प्रदायिकता के क्षेत्र से 
कुछ दूर हटने लगी है 

आज-कल हमारे देश की सबसे संगठित श्रौर शक्तिशाली पार्टी कांग्रेस ही 

है | देश के तमाम प्रान्तों तथा केन्द्रीय सरकार पर इस ही का प्रभुत्व है | 
प्रजातन्त्र शासन के अन्तगंत देश में केबल एक ही राजनैतिक दल का 
हो । सैद्धान्तिक रूप से श्रत्यन्त अनुचित है। ऐसी अवस्था में देश में 
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एक फासिस्ट ठग की सरकार बनने का सदा डर लगा रहता है | 

अब कुछ काल से समाजवादी दल कांग्रेस से पृथक होकर अपनी शक्ति 
का संचार कर रहा है, बंचरई प्रान्त में इसे कुछ सफलता भी मिली है, 
परन्तु दूसरे प्रान्तों में अभी इसका अधिक प्र माव नहीं बढ़ सका है | 

कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी के अ्रतिरिक्त हमारे देश में कुछ और 
छोटे-छोट राजनैतिक दल भी हैं इनमें कम्यूनिस्ट पार्टी, रेडिकल डैमोक्रेटिक 
पार्टी, किसान-मज़दूर प्रजा पार्टी, किसान सभा तथा श्री शरत्‌ बोस की 
आल इशरिडया सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नाम उल्लेखनीय हैं | 
राजनेतेक दलों के काय ( प्रजातंत्र शासन की सफलता के लिये 

राजनेतिक दलों की आवश्यकता ) 

प्रजातन्त्र शासनों के आधीन राजनेतिक दलों के दो प्रधान कत्तब्य 
होते हैं : (?) जनता में अपने कार्यक्रम और नीति का “चार और (२। 
चुनावो में भाग लेना । प्रथम काय के अन्तर्गत राजनेतिक दल जनता में 
अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अखबार निकालते हैं, सभाएँ करते हैं, 
राजनैतिक साहित्य छापते हैं, तथा रचनात्मक काय॑ क्रम द्वारा अपने निर्वा- 
चर्को की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। इन कार्यों द्वारा दलों का मुख्य 
उद्दे श्य यह होता है! कि आम चुनाव के समय जनता उनके प्रतिनिधियों 
को राय दे | दूसरे काये के अन्तर्गत राजनैतिक दल धारा सभा के चुनावों 
में भाग लैकर देश की सरकार पर अपमा प्रभुत्व प्राप्त करने की चेष्ठा 
करते हैं | चुनावों को लड़ने के सम्बन्ध में उन्हें प्रुख्यतः निम्नलिखित 
कार्य करने पड़ते हैं :-- 

:१) वोटरों को अधिकाधिक संख्या में अपने दल का सदस्य बनाना 
ओर वोटरों की सूची ( 4900007&] |९०४7४667) में उनका नाम लिख- 
वाना, जिससे वह अगले चुनावों में भाग ले सकें । 

(२) जिन पदों के लिए निर्वाचन होना है उनके लिए योग्य उम्मीद- 
बार चुनना तथा उनका वोटठरो से परिचय कराना | 
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(३) अखबारो , नोटिसों, व्याख्यानों, समाओ्रों तथा प्रदशनो' द्वारा, 
अपने प्रतिनिधियों को चुनाव में जिताने के लिए, आंदोलन करना | 

(४) दूसरे दलों के सिद्धान्तों की आलोचना करना जिससे जनता उनके 
ही दलों के प्रतिनिधियों को राय देकर धारा सभा का सदस्य निर्वाचित करे। 


(४) चुनाव लड़ना, वोटरों से श्रपने उम्मीदवारों के लिये राय 
मांगना, तथा अपने पक्ष के वोटरों को गाड़ी या मोटरों में बिटाकर चुनाव 
स्थान पर ले जाना । 


(६) यदि चुनाव में बहुमत प्राप्त हो तो देश का शासन करना, 
अन्यथा धारा सभा में विरोधी दल का निर्माण करके सरकार के कार्यों की 
ग्रालोचना करक॑, उसे सतक रखना । 


इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रजातन। शावन-प्रणाली के संचालन में 
गजनेतिक दलो को हां सहायता स काम चलता है | इन दलों के बिना न 
मात्रमंडल हद बन सकता हूं, न चुनाव ही लड़े जा सकते हैं, न प्रति- 
निधियों का दवा ठीक प्रकार से चुना जा सकता है, न विरोधी दल द्वी ब्न 
सकता है; और न जनता की राजनेतिक शिक्षा ही हो सकती है । 
राजनोतिक दलों से लाभ 

(१) प्रजातन्‍्त के संचालन के लिए राजनेतिक दलों का होना परमा* 
वश्यक हा नहीं वरन्‌ अनिवाय हे । जनता को राजनेतिक शिक्षा प्रदान 
करने का काय राजनेतिक दल ह्वी करते हैं। यदि यह दल नहों तो देश 
में सज्भठित बहुमत +। निर्माण न द्वो सके और इसके न होने से प्रज्मातन्त् 
शासन का चलना द्वटी अ्रसम्भव हो जाय | 

(२) राजनैतिक पार्थियों के आधार पर ही किसी देश के मन्त्रिमंडल 
म॑ जनता की इच्छानुसार परिवतन सम्भव होते हैँ | ज्यों ही धारा समा में 
किसी विशेष मन्त्रिमडल की हार हो जाती है तो तुरन्त ही उसके स्थान 
में दूसरे मन्त्रिमंडल का निर्माण हो जाता है| ऐसी परिस्थिति में विरोधी 
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दल मनि:पद ग्रहण कर लेता है और पहिले मन्त्रिमंडल के सदस्य विरोधी 
दल का स्थान ग्रहण कर लेते हैं । 

(३) अ्रध्यक्षात्मक शासन में राजनेतिक दल, कार्यकारिणी और धारा 
सभा के बीच मेल बनाए रखते हैं। इन दलों के अ्रभाव में अ्रध्यक्षात्मक 
शासन कभी भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता। राजनेतिक दल, ऐड सर 
कार में कायकारिणी और धारा सभा दोनों के सदस्यों पर श्रसर डालते हैं 
आर इस प्रकार उनके बीच होने वाले गति विरोध को रोकते हैं | 

(४) राजनैतिक दल निर्वाचकों को शिक्षित. अ्नुशासित, तथा संयमी 
बनाने के कार्य में अत्यन्त महत्वपू्ण भाग लेते हैं। वह राजनेतिक साहित्य, 
समाचारपत्रों तथा सभाओं के द्वारा जनता को राजनेतिक शिक्षा प्रदान 
करते हैं तथा उसे देश की समस्याश्रों से श्रवगत कराके साव॑जनिक विघयो' 
के प्रति उसकी रुचि बढ़ाते हैं । 

($) निर्वाचकों की सेवा तथा उनमें अ्रनुशासन का भाव निर्माण 
करने के लिए राजनैतिक दल कभी कभी स्वयंसेवक दलों का भी निर्माण 
करते है । 

(६) वे देश के सामने उपस्थित विभिन्न विषयों का गम्भीर अध्ययन 
करने के लिए कभी-क्रभी अन्वेषण संस्थाएँ ( [२९४०७०"०)॥ 780$0- 
५073 ) खोलते हैं, तथा विशेषज्ञों की कमेटियाँ नियुक्त करते हैं, और 
इस प्रकार देश की समस्याश्रों को समभने तथा उन्हें हल करने का 
प्रयत्न करते हैं । 

७) कभी-कभी राजनेतिक दल सामाजिक सुधार के कार्यों में भी भाग 
लेते हैं | हमारे रेश की कांग्रेत ने हरिजन उद्धर, ज्री शिक्षा तथा जाति- 
पाँति और ऊंच-नीच के भेद भावों को मिटाने का जो प्रयत्न किया हे वह 
झत्यन्त ही सराहनीय है । 

(८) अ्रत में राजनैतिक दल जनता के छोटे-छोटे मतभेदों को दर कर 
के उनमें समान हित की प्राप्ति के लिए मावना उत्पन्न करते हैं । 
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राजनेतिक दलों के दोष 

राजनैतिक दलों में अ्रनेक दोष भी होते हैं | इनमें से कुछ का वर्णन 
हम नीचे करते हैं : -- 

(१) दलप्रथा एक सच्चे प्रजातंत्री+ सिद्धान्त के विरुद्ध है क्योंकि 
इसमें दल के अश्रनुशासन के नाम पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण 
किया जाता है | एक बार दल द्वारा किसी विषय पर निर्णय हो जाने के 
पश्चात सब सदस्यों को उस फेसले को मानना पड़ता हे । और यदि दल के 
कुछ सदस्य उस निणय को बिल्कुल नापसन्द भी करते हों तो भी वह 
उसके विरोध में अपनी आवाज नहीं उठा सकते। 

(२) राजनैतिक दलो का नेतृत्व कुछ ऐसे लोगों के ह्वार्थों में आ ज'ता 
है जो सिद्धान्तहीन होते हैं तथा जो चुनाव लड़ने में उचित और अनुचित 
उपायों में भेद नहीं करते । 

(३) दल के अन्दर कुछ ऐसे व्यक्तियो' का एक गुट बन जाता हे 
जिनके हाथ में सारी शक्ति केन्द्रित हो जाती है और फिर उनको उनके 
स्थान से नहीं हटाया जा सकता । दलबन्दी की. इन्हीं बुराइयों के कारण 
राज्य के सर्वश्रेष्ठ नागरिक अपने को इस दूषित वातावरण से बिल्कुल 
अलग रखते हैं । 

(४) राजनैतिक दलों के कारण, जिन मन्त्रिमण्डलों का निर्माण 
होता है, उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी आसनारूढ़ हो जाते हैं जिनमें शासन 
सम्बन्धी कोई भी योग्यता नहीं होती । 

(५) दलों के कारण पक्षपात, रिश्वत, बेरमानी, तथा अन्य ऐसी ही 
दूसरी बुराइयों का बाज़ार गर्म हो जाता है। दलों के नेता चुनाव के 
समय, धुनिकों को अपनी पार्टी की ओर से चुनाव में खड़े करने का प्रलो- 
भन देकर, बहुत बड़ी रिश्वत खा जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त। एक दल 
की सरकार बनने के पश्चात्‌ दल के नेता इस बात का प्रयत्न करते हैं, 
कि उन्हीं पार्टी के सदस्य विभिन्न राजनेतिक स्थानों पर नौकरियाँ प्राप्त 

२७ 


४२० नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 


राजनैतिक दलों की सफलता की शर्ते ((0070[0078 407 ॥॥06 
७घ४0००७९४७ 0* 70)009) 2877068 ) 

प्रजातंत्र राज्य में जनता को शिक्षित बनाने के अतिरिक्त राजनेतिक 
दलों को भी उचित नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिये । 

(१) सर्वप्रथम राजनैतिक दलों को राजतैतिक या आर्थिक सिद्धांतों 
के आधार पर संगठित करना चाहिये, साम्प्रदायिक या जातीय या भाषा 
या किसी वर्ग विशेष के स्वार्थ के आधार पर नहीं। जिन देशों में राज- 
नेतिक दल किसी उसूल पर नहीं; वरन्‌ कुछ ॒ लोगों की स्वार्थसिद्धि के 
आधार पर बनाए जाते हैं वहाँ प्रजातन्त्र राज्य की संस्था सफल नहीं 
हो सकती | 

(२) राजनेतिक दलों के ऊपर से किसी एक मनुष्य या गुट्ट का प्रभुत्व 
कम करने के लिये यह आवश्यक है कि उसके विधान में इस प्रकार की 
शर्ते रक्‍्खी जाय कि जिनके कारण कोई एक मनुष्य किसी पद पर दोया 
तीन वर्ष से अधिक न रह सके। 

(३) देश में राजनेतिक दलों को संख्या बहुत अधिक नहीं होनी 
चाहिये, जिससे कि सरकार का काम स्थाई रूप से चल सके। अधिक 
राजनेतिक दलों के कारण धारा सभा के सदस्य, देश की भलाई के काम 
करने के बजाय, मंत्रिमंडलों के तोड़ने-फोड़ने के काय में लगे रहते हैं । 


योग्यता-प्रइन 


१. पाश्चात्य देशों में राजनैतिक दलों की व्यवस्था कौन से सिद्धान्तों पर की 
गईं है ? क्या भारतीय दल इसी प्रकार के सिद्धान्त पर विभाजित किये 


गये हैं ? दलप्रथा से क्या क्‍या लॉम हैं? (यू० पी०, १६२५) 
२. दल व्यवस्था के आधारभूत सिद्धान्तों को समकाइये और दलों के काय' 
ओर स्वभाव का वर्णन कीजिये। (यू० पी०, १६३६) 


३. राजनेतिक दल की व्याख्या कीजिये ? क्या दल प्रथा आनन्दप्रद नहीं वरन्‌ 
एक शाप है क्या आप इस मत से सहमत हैं ? 


राजनेति+क दल ४१७ 


राजनेतिक दलों के दोष 

राजनैतिक दलों में श्रनेक दोष भी होते हैं | इनमें से कुछ का वर्णन 
हम नीचे करते हैं : -- 

(१) दलप्रथा एक सच्चे प्रजातंत्री+ सिद्धान्त के विरुद्ध है क्योंकि 
इसमें दल के अनुशासन के नाम पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अपहरण 
किया जाता है। एक बार दल द्वारा किसी विषय पर निर्णय हो जाने के 
पश्चात सच्च सदस्यों को उस फेसले को मानना पड़ता है । और यदि दल के 
कुछ सदस्य उस निणय को बिल्कुल नापसन्द भी करते हों तो भी वह 
उसके विरोध में अपनी आवाज नहीं उठा सकते। 

(२) राजनेतिक दलो का नेतृत्व कुछ ऐसे लोगों के हाथों में आरा जता 
है जो तिद्धान्तदीन होते हैं तथा जो चुनाव लड़ने में उचित और अ्रनुचित 
लपायों में मेद नहीं करते । 

(३) दल के श्रन्द्र कुछ ऐसे व्यक्तियों का एक गुट बन जाता है 
जिनके हाथ में सारी शक्ति केन्द्रित हो जाती है और फिर उनको उनके 
स्थान से नहीं हटाया जा सकता । दलचन्दी की इन्हीं बुराइयों के कारण 
राज्य के सर्वत्र ष्ठ नागरिक अपने को इस दूषित वातावरण से बिल्कुल 
अलग रखते हैं । 

(४) राजनैतिक दलों के कारण, जिन मन्त्रिमर्डलों का निर्माण 
होता है, उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी आसनारूढ़ हो जाते हैं जिनमें शासन 
सम्बन्धी कोई भी योग्यता नहीं होती | 

(५) दलों के कारण पक्षपात, रिश्वत, बेईमानी, तथा अ्रन्य ऐसी ही 
दूसरी बुराइयों का बाज़ार गर्म हो जाता हे। दलों के नेता चुनाव के 
समय, धनिकों को अपनी पार्टो की ओर से चुनाव में खड़े करने का प्रलो- 
भन देकर, बहुत बड़ी रिश्वत खा जाते हैं। इसके शअ्रतिरिक्त। एक दल 
की सरकार बनने के पश्चात्‌ दल के नेता इस बाठ का प्रयत्न करते हैं, 
कि उन्हीं पार्टी के सदस्य विभिन्न राजनेतिक स्थानों पर नौकरियाँ प्राप्त 

२७ 


४२० नागरिकशास््र के सिद्धान्त 


राजनेतिक दलों की सफलता की शर्तें (0070त#0708 #00 ४॥6 
5प00९088 0६ 7?20)009) ?४7५08 ) 

प्रजातंत्र राज्य में जनता को शिक्षित बनाने के अतिरिक्त राजनेतिक 
दलों को भी उचित नियमों के अनुसार व्यवस्थित किया जाना चाहिये । 

(१) सर्वप्रथम राजनेतिक दलों को राजनैतिक या आर्थिक सिद्धांतों 
के आधार पर संगठित करना चाहिये, साम्प्रदायिक या जातीय या भाषा 
या किसी वर्ग विशेष के स्वार्थ के आधार पर नहीं। जिन देशों में राज- 
नेतिक दल किसी उसूल पर नहीं; वरन्‌ कुछ लोगों की स्वार्थसिद्धि के 
आधार पर बनाए जाते हैं वहाँ प्रजातन्त्र राज्य की संस्था सफल नहीं 
हो सकती । 

(२) राजनेतिक दलों के ऊपर से किसी एक मनुष्य या गुड़ का प्रभुत्व 
कम करने के लिये यह आवश्यक है कि उसके विधान में इस प्रकार की 
शर्ते रक्‍्खी जाय कि जिनके कारण कोई एक मनुष्य किसी पद पर दो या 
तीन वर्ष से अधिक न रह सके | 

(३) देश में राजनेतिक दलों की संख्या बहुत अधिक नहीं दोनी 
चाहिये, जिससे कि सरकार का काम स्थाई रूप से चल सके। अधिक 
राजनेतिक दलों के कारण धारा सभा के सदस्य. देश की भलाई के काम 
करने के बजाय, मंत्रिमंडलों के तोड़ने-फोड़ने के कार्य में लगे रहते हैं । 


योग्यता-प्रदन 


१. पाश्चात्य देशों में राजनेतिक दलों की व्यवस्था कौन से सिद्धाग्तों पर की 
गईं है ? क्‍या भारतीय दल इसी प्रकार के सिद्धान्त पर विभाजित किये 


गये हैं ? दलप्रथा से क्या क्‍या लाभ हैं? (यू० पी०, १६३५) 
२. दल व्यवस्था के आधारभूत पिद्धान्तों को समझाइये और दलों के काय' 
आ।र स्वभाव का वर्णन कीजिये। (यू० पी०, १६३६) 


३. राजनेतिक दल की व्याख्या कीजिये ? क्या दल प्रथा आनन्दप्रद नहीं बरने 
एक शाप है. क्या आप इस मत से सहमत हैं !? 


हू 


राजनेतिक दल ४२१ 


४, राजनैतिक दल साव जनिक मत को शिक्षित बनाने में शासन की व्यवस्था 


बढ, 


६, 


करने में कहाँ तक उपयोगी सिद्ध होते हैं? (यू० पी०, १६३०) 
दल शासन का क्या अर्थ है ? इसके गुण ओर दोष समझ्ाइये 

(य० पी०, १६३०, १९४२) 
राजनैतिक दल का क्या अथं है ? यह दल जनता को शिक्षित बनाने तथा 
शासन को चलाने में किस प्रकार सहायता देते हैं ? (य,० पी०, १६४४, १९४५) 


४२४ नागरिकशानत्र के सिद्धान्त 


है | कुछु लोग सरकार की निरन्तर आलोचना करते रहना, अपना पेशा- 
सा बना लेते हैं। यह बात उचित नहीं | आलोचना केवल ऐसी होनी 
चाहिए. कि जिससे शासक श्रपनी त्रुटियों का अनुभव कर सके तथा 
अपनी नीति में सुधार कर सके । संक्षप में आलोचना सुधारात्मक होनी 
चाहिए विनाशात्मक नहीं | 


तानाशाही ओर जनमत 


तानाशाही, शासन की वह व्यवस्था है जो जनमत के आधार पर 
संगठित नहीं की जाती वरन्‌ जो जनमत को अपने अनुरूप बनाने का 
प्रथत्न करती है।इस सरकार में जनमत का शासन पर नियन्त्रण नहीं 
रहता, वरन्‌ शासन का जनमत पर अधिकार रहता है। सरकार जनमत 
के समस्त यन्तों, समाचार-पत्रों, रेडियो, मश्ज, शिक्षा संध्थाएँ, राजनैतिक 
साहित्य, सिनेमा, चित्रकला इत्यादि सभी प्रचार साधनों को अपने 
नियंत्रण में रखती है| तानाशाही शासन में भाषण की स्वतन्त्रता नहीं 
होती; जनता अपनी इच्छानुसार संस्थाओं का सदड़्ठन भी नहीं कर सकती | 
देश के सारे प्रचार साधन सरकार की नीति का ही ढोल पीठते हैं । 
विचारों की स्वतन्त्रता के लिए तानाशाही शासन में कोई स्थान नहीं 
होता | यहाँ तक कि देश की शिक्षा-प्रणाली तथा सांस्कृतिक संस्थाओं का 
प्रयोग भी सरकार की नीति का ही समथथन करने के लिए किया जाता है | 


तानाशाही शासन में केवल एक दी राजनैतिक दल का अस्तित्व रह 
सकता है, अर्थात्‌ तानाशाह के दल का | शेष सब ही दल भंग कर दिये 
जाते हैं और उनके नेताश्रों को जेल की चारदीवारियों में बन्द कर दिया 
जाता है। शासन के प्रति किये गये प्रत्येक विरोध का सख्ती के साथ 
दमन किया जाता हे, और श्रालोचकों को बन्दीगहों में डालकर या फाँसी 
के तख्तों पर चढ़ाकर उनका मुँह सदा के लिए बन्द कर दिया जाता है । 
तानाशाह्दी शासन में पुलिस, सेना और शुप्तचरों का शासन रहता है । 


४२४ नागरिकशास्र के सिद्धान्त 


है| कुछ लोग सरकार की निरन्तर आलोचना करते रहना, अपना पेशा- 
सा बना लेते हैं। यह बात उचित नहीं। आलोचना केवल ऐसी होनी 
चाहिए कि जिससे शासक अपनी त्रुटियों का अनुभव कर सके तथा 
अपनी नीति में सुधार कर सके । संक्षप में आलोचना सुधारात्मक होनी 
चाहिए विनाशात्मक नहीं | 


तानाशाही ओर जनमत 


तानाशाही, शासन की वह व्यवस्था है जो जनमत के श्राधार पर 
संगठित नहीं की जाती वरन्‌ जो जनमत को अपने अनुरूप बनाने का 
प्रयत्न करती है। इस सरकार में जनमत का शासन पर नियन्त्रण नहीं 
रहता, वरन्‌ शासन का जनमत पर अधिकार रहता हे। सरकार जनमत 
के समस्त यन्त्रों, समाचार-पत्रों, रेडियो, मश्न, शिक्षा संस्थाएँ, राजनैतिक 
साहित्य, सिनेमा, चित्रकला इत्यादि सभी प्रचार साधनों को श्रपने 
नियंत्रण में रखती है। तानाशाही शासन में भाषण की स्वतन्त्रता नहीं 
होती; जनता अपनी इच्छानुसार संस्थाशत्रों का सज्गषठडन भी नहीं कर सकती। 
देश के सारे प्रचार साधन सरकार की नीति का द्री ढोल पीठते हैं । 
विचारों की स्वतन्त्रता के लिए तानाशाही शासन में कोई स्थान नहीं 
होता | यहाँ तक कि देश की शिक्षा-प्रणाली तथा सांस्कृतिक संस्थाओं का 
प्रयोग भी सरकार की नीति का ही-समर्थन करने के लिए किया जाता है। 


तानाशाही शासन में केवल एक ही राजनैतिक दल का श्रस्तित्व रह 
सकता है, श्रर्थात्‌ तानाशाह के दल का | शेष सब ही दल भंग कर दिये 
जाते हैं और उनके नेताश्रों को जेल की चारदीवारियों में बन्द कर दिया 
जाता है। शासन के प्रति किये गये प्रत्येक विरोध का सख्ती के साथ 
दमन किया जाता है, और आलोचकों को बन्दीण्दों में डालकर या फाँसी 
के तख्तों पर चढ़ाकर उनका मुंह सदा के लिए बन्द कर दिया जाता है ! 
तानाशाह शासन में पुलिस, सेना और गुप्तचरों का शासन रहता हे | 


जनमत॑ डरफ 


जनता इतनी डरी हुई रहती है कि वह निर्मीकतापूवक अपने विचारों को 
दूसरों पर प्रकट नहीं कर सकती । 

तानाशाही के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस प्रकार के शासन 
में किसी भी तरह का वास्तविक जनमत कायम नहीं रह सकता | जो कुछ 
भी जनमत होता है उसका उद्दे श्य केवल तानाशाह की नीति का समयन 
करना होता है। इस प्रकार के शासन की सफलता केवल क्षणिक होती 
है । जनता को ज्यों ही अवसर मिलता हे वह अपने शासकों के विरुद्ध 
उठ खड़ी होती है और इस प्रकार के शासन का श्रन्त करके प्रजातन्त्रीय 
शासन की व्यवस्था कायम कर देती है । 
जनमत क्या है? ( ७॥७॥ 45 ७०१०७ 0797007 ! ) 

साधारण बोलचाल में जनमत का आशय लोग उस मत से समभते 
हैं ज्ञो लोग सार्वजनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में कायम कर लेते हैं| परन्तु 
वास्तव में सावंजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सब्र लोगों की #भों 
भी एक राय नहीं होती | भिन्न-भिन्न मनुष्य भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से 
सार्वजनिक प्रश्नों पर बिचार करते हैं | इनमें से कुछ अपने व्यक्तिगत 
लाभ की दृष्टि से उस प्रश्न को देखते हैं, कुछु अपनी जाति और कुछ 
अपने धर्म हित के दृष्टि कोण से | अधिकतर मनुष्य सार्वजनिक प्रश्नों 
के सम्बन्ध में श्रपनी कोई भी राय नहीं रखते । वह किसी समाचार. पत्र 
या पुस्तक को पढ़कर, या किसी नेता का भाषण सुनकर या किसी सभा 
सोसायटी में बड़े व्यक्तियों की बातें सुनकर, अभ्रपनी राय कायम कर लेते हैं; 
आर फिर बाहर जनता में उस मत का इत प्रकार प्रचार करते हैं जैसे 
वह उनकी अपनी स्वतन्त्र राय द्ो। इस प्रकार हमें मालूम हुआ कि 
प्रत्येक समाज में केवल थोड़े से द्वी ऐसे लोग होते हैं, जो स्वतन्त्र रूप से 
सावजनिक प्रश्नों पर विचार करने की क्षमता रखते हैं, और यह मनुष्य 
भी निष्पक्ष भाव से इन प्रश्नों पर विचार नहीं करते; वह भी अपना मत 
स्थिर करने में स्वार्थी भावभाश्रों से प्रभावित होते हैं | 


ड्न्ट नागरिकशास्त्र के सिद्धान्त 


(२) सावंजनिक प्रश्नो' के प्रति स्वाथपूर्ण, साम्प्रदायिक एवं 
संकुचित दृष्टिकोण | 

(३) नागरिक जागरूकता का अभाव एवं सामाजिक प्रश्नो' के प्रति 
घोर उदासीनता । 

(४) देश के राजनैतिक दलो' का आर्थिक व राजनैतिक सिद्धान्तो 
को छोड़कर, साम्प्रदायिक, धामिक, जातीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थों के 
ग्राधार पर निर्माण | 

(५) राजनेतिक साहित्य व शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों के द्वारा 
रूढ़िवादी व सकुचित विचारो का प्रचार | 
सही जनमत बनाने तथा उसे व्यक्त करने की शर्तें 

((०0०7)६700098 7074॥0 6०३४ए97९5३ ०॥ 8॥/ 0 0रप] 8607 
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एक सच्चे जनमत के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि हम उन 
तमाम वाधाओं को दूर कर सके, जिनका वन अभी हमने ऊपर किया 
है। इसके साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि एक सच्े जनमत 
के निर्माण के लिए निम्नलिखित अ्रवस्थाएँ उत्पन्न की जाएँ ;-- 

( १) शिक्षित जनत--श्रशिक्षा सामाजिक जीवन की सब्रसे बड़ी 
शत्रु हे । उचित और पर्याप्त शिक्षा के अभाव में मनुष्य अपने व्यक्तित्व 
का विकास नहीं कर सकता । वह शिक्ष। के त्रिना एक कोरा भावुक प्राणी 
(हता है और तक से काम नहीं ले सकता । 

(२) आदशे शिक्षा-प्रणाली--किसी देश की शिक्षा-प्रणाली 
वहाँ की जनता की बुद्ध श्रौर स्वभाव के श्रनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा 
का उदद श्य नागरिकों के चरित्र का उत्थान तथा जनता में राजनैतिक 
चैतन्यता उत्पन्न करना होना चाहिए । शिक्षा प्रदान करने में छोटे और 
बड़े ऊँच और नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए | सब्चको समान रूप से 
आदश नागरिकता की शिक्षा मिलनी चाहिए । 


जनमत ४२ 


जनता इतनी डरी हुई रहती है कि वह निर्भीकतापू्वक अपने विचारों को 
दूसरों पर प्रकट नहीं कर सकती । 

तानाशाही के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस प्रकार के शासन 
में किसी भी तरह का वास्तविक जनमत कायम नहीं रह सकता | जो कुछ 
भी जनमत होता है उसका उदं श्य केवल तानाशाह की नीति का समयन 
करना होता है | इस प्रकार के शासन की सफलता केवल दछ्वणिक द्ोोतीं 
है । जनता को ज्यों ही अवसर मिलता है वह अपने शासकों के विरुद्ध 
उठ खड़ी होती है और इस प्रकार के शासन का श्रन्त करके प्रज्ञातन्त्री 
शासन की व्यवस्था कायम कर देती है | 
जनमत क्या है ? ( १४॥॥६४ 43 ?िप०॥0 0फ्रंपंणा !१ ) 

साधारण बोलचाल में जनमत का आशय लोग उस मत से समभरतें 
हैं जो लोग सावंञ्ननिक प्रश्नों के सम्बन्ध में कायम कर लेते हैं | परन्तु 
वास्तव में सावंजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सच्च लोगों की कभो 
भी एक राय नहीं होती | भिन्न-भिन्न मनुष्य भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से 
साव॑जनिक प्रश्नों पर विचार करते हैं | इनमें से कुछ अपने व्यक्तिगत 
लाभ की दृष्टि से उस प्रश्न को देखते हैं, कुछ अपनी जाति और कुछ 
अपने धर्म हित के दृष्टि कोण से | अ्रधिकतर मनुष्य सावंजनिक प्रश्नों 
के सम्बन्ध में ग्रपनी कोई भी राय नहीं रखते । वह किसी समाचार. पत्र 
या पुस्तक को पढ़कर, या किसी नेता का भाषण सुनकर या किसी सभा 
सोसायटी में बड़े व्यक्तियों की बातें सुनकर, अपनी राय कायम कर लेते हैं; 
आर फिर बाहर जनता में उस मत का इस प्रकार प्रचार करते हैं जैसे 
वह उनकी अपनी स्वतन्त्र राय हो | इस प्रकार हमें मालूम हुआ कि 
प्रत्येक सम्राज में केवल थोड़े से द्वी ऐसे लोग होते हैं, जो स्वतन्त्र रूप से 
सावजनिक प्रश्नों पर विचार करने की क्षमता रखते हैं, और यह मनुष्य 
भी निष्पक्ष भाव से इन प्रश्नों पर विचार नहीं करते; वह भी अपना मत 
स्थिर करने में स्वार्थी भावनाश्रों से प्रभावित होते हैं | 


ड्न्ट नागरिकशास््र के सिद्धान्त 


(२) सावंजनिक प्रश्नो' के प्रति स्वायथपूर्ण, साम्प्रदायिक एवं 
संकुचित दृष्टिकोण । 

(३) नागरिक जागरूकता का अ्रभाव एवं सामाजिक प्रश्नो' के प्रति 
घोर उदासीनता | 

(४) देश के राजनैतिक दलो' का आर्थिक व राजनैतिक सिद्धान्तो 
को छोड़कर, साम्प॒दायिक, धामिंक, जातीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थों के 
ग्राघार पर निर्माण । 

(५) राजनेतिक साहित्य व शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों के द्वारा 
रूढ़िवादी व संकुचित विचारो का प्रचार । 
सही जनमत बनाने तथा उसे व्यक्त करने की शर्तें 

((००7रतांध0783 074$॥0 ९४छ70582 07 धाते 078४0 
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एक सच्चे जनमत के निर्माण के लिए. यह आवश्यक है कि हम उन 
तमाम वाधाश्रों को दूर कर सके, जिनका वर्णंन अ्रभी इमने ऊपर किया 
है। इसके साथ ही इस बात की भी आवश्यकता है कि एक सच्चे जनमत 
के निर्माण के लिए निम्नलिखित अ्रवस्थाएँ उत्पन्न की जाएँ :-- 

( १) शिक्षित जनत--श्रशिक्षा सामाजिक जीवन की सबसे बड़ी 
शत्रु है। उचित और पर्याप्त शिक्षा के अभाव में मनुष्य अपने व्यक्तित्व 
का विकास नहीं कर सकता | वह शिक्धा के बिना एक कोरा भावुक प्राणी 
एहूता हे और तक से काम नहीं ले सकता | 

( २) आदर्श शिक्षा-प्रणाली--किसी देश की शिक्षा-प्रणाली 
वहाँ की जनता की बुद्ध और स्वमाव के श्रनुकूल होनी चाहिए। शिक्षा 
का उद्दे श्य नागरिकों के चरित्र का उत्थान तथा जनता में राजनैतिक 
चैतन्यता उत्पन्न करना होना चाहिए । शिक्षा प्रदान करने में छोटे और 
बड़े ऊँच और नोच का भेदभाव नहीं होन। चाहिए. | सबको समान रूप से 
झादश्श नागरिकता की शिक्षा मिलनी चाहिए | 


जनमत छय६& 


(३ ) निर्धनता का अन्त- एक सच्चे जनमत के निर्माण के लिए 
यह भी आवश्यक है कि देश से ग़रीबी, और भूख का भी श्रन्त होना 
चाहिए. | एक ऐसे देश में जहाँ कि अधिकांश जनता को एक वक्त पेटभर 
खाना भी न मिलता हो, जहाँ के मजदूरों को पेट के धन्वे से ही फुसत न 
मिलती हो. जहाँ के किसानों को सदा ही श्रकाल का भय बना रहता हो, 
यह कैसे आशा की जा सकती है कि जनता सावेजनिक प्रश्नों पर निष्पक्ष 
रूप से विचार कर सकेगी ऐसे देश में केवल घनिक लोगों का मत ही 
जनमत कहलाएगा | 


(४ ) साम्प्रदायिकता का अ्रन्त--तच्चे ज़नमत के निर्माण के 
लि! यह भी आवश्यक है कि जनता अपने जीवन से संकुचित तथा 
साम्प्रदायिक भावों को निकाल कर बाहर कर दे । जनता में राष्ट्रीय प्रश्नों 
पर एक विशाल दृष्टिकोण से श्रध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिये । 


( ४ ) निष्पक्ष समाचार-पत्र--असत्य, भूठ तथा भ्रमपूर्ण खबरों 
को उड़ाने वाले अखबार और धार्मिक, जातीय एवं साम्प्रदायिक भावनाश्रों 
से ओत-प्रोत सम्पादक एक सच्चे जनमत के निणुय में भारी बाधक सिद्ध 
होते हैं । प्रजातन्त्रीय देशों में ऐसा भी देखने में आता है कि 
बड़े-बड़े पजीपति बहुत से अखबारो' को खरीद कर अपने आधीन कर 
लेते हैं, और फिर उनके द्वारा श्रपनी स्वाथंसिद्धि के लिए भूठा प्रचार 
करते हैं। एक सच्चे जनमत के निर्माण के लिए ऐसे पत्रो' का भी बन्द 
होना श्रावश्यक हे | 


(६ ) राजनेतिक दलों का आथिक एवं राजनेतिक सिद्धान्तों 
पर निर्माण--प्रजातन्त्रीय देशो' में राजनैतिक दलो का निर्माण, घार्मिक, 
भातीय अथवा साम्प्रदायिक सिद्धांती' पर कदापि नहीं होना चाहिए, वरन्‌ 
शुद्ध आथिक और राजनेतिक सिद्धांतो' पर होना चाहिये। 


४३२ नागरिकशासत्र के सिद्धांत 


(७ ) चुनाव--देश के जनमत को प्रकट करने का चुनाव भी एक 
महत्वपूर्ण साधन है | इनझे द्वारा विभिन्न राजनेतिक दलों को जनता के 
सामने अपने कार्यक्रम और नीति को रखने का मौक़ा मिलता है जनता 
जिस दल के कार्यक्रम को पसन्द करती है, उसीके पत्त में राय देव है | 

(८ ' धार्मिक संगठन--धर्म ने सदा से ही मनुष्यों के मस्तिष्क 
पर एक ज़बरदस्त प्रभाव डाला है। पिछड़े हुए देशों में इसका प्रभाव 
बहुत अधिक होता है | धार्मिक संस्थाएं इसलिए जनमत के निर्माण में 
समुचित भाग लेती हैं | परन्तु एक सही जनमत के निर्माण के लिये यह 
ग्रावः्यक है कि धार्मिक संस्थाएं अपने संकुचित दृष्टिकोण से ही अपने 
राजनैतिक प्रश्नों पर विचार न करें बल्कि एक उदार दृष्टिकोग से इन 
प्रश्नों का अ्रध्ययन करें | आजकल विशेषकर हमारे देश में, कितनी ही 
धार्यिक संध्याएँ “धर्म खतरे में है! का नारा लगाकर भोले-भाले भावुक 
लोगों का पथ भ्रष्ट कर देती हैं | 

उपरोक्त वरशित सभी संस्थाएँ जनमत के निर्माण में बहुत महत्वपूण 
भाग लेती हैं | इसलिए इनका किसी भी प्रकार से दुरुययोग न किया 


जाना चाहिए । 
योग्यता-प्रइन 


१, जनमत से आप क्या समभते हैं ? यह किस प्रकार व्यक्ति कया जाता है! 
(यू० पी०, १९४८) 
४, आधुनिक राज्य में जनमत कोन सा फ़र्ज अदा करता है? जनमत किस तरह 
निर्मित ओर व्यक्त किया जाता है ? सच्चे जनमत के निर्माण ओर प्रकट 
करने भें जो बातें बाधक स्वरूप सिद्ध होती हैं उन पर प्रकाश डालिए । 
(यू० पी०, १६३६) 
३. जनमत के अर्थ पर प्रकाश डालिये। किसी भी देश में सुदद जनमत 
निर्माण करने में कोन-सी' बाधाएँ उत्पन्न होती हैं ? 
४. जनसत क्या है ? किसी भी देश में सुदढ जनमत के निर्माण करने में कोन- 


जनमत २६ 


(३) निधनता का अन्त - एक सच्च जनमत के निर्माण के लिए 
यह भी आ्रावश्यक है कि देश से ग़रीबी, और भूख का भी श्रन्त होना 
चाहिए | एक ऐसे देश में जहाँ कि अधिकांश जनता को एक वक्त पेटभर 
खाना भी न मिलता हो, जहाँ के मजदूरों को पेट के धन्चे से ही फुतत न 
मिलती हो जहाँ के किसानों को सदा ही अकाल का भय बना रहता हो, 
यह कैसे आशा की जा सकती है कि जनता सावंजनिक प्रश्नों पर निष्पक्ष 
रूप से विचार कर सकेगी । ऐसे देश में केवन्न धनिक लोगों का मत दी 
जनमत कहलाएगा । 


(४ ) साम्प्रदायिकता का अन्त--रुचे जनमत के निर्माण के 
लि' यह भी आवश्यक है कि जनता अपने जीवन से सकुचित तथा 
साम्प्रदायिक भावों को निकाल कर बाहर कर दे | जनता में राष्ट्रीय प्रश्नों 
पर एक विशाल दृष्टिकोण से अध्ययन करने को क्षमता होनी चाहिये | 


( ४ ) निष्पक्ष समाचार-पत्र--अ्रसत्य, कूठ तथा भ्रमपूर्ण खबरों 
को उड़ाने वाले अख़बार और धार्मिक. जातीय एवं साम्प्रदायिक भावनाश्रों 
से ओत-प्रोत सम्पादक एक सच्चे जनमत के निगुय में भारी बाधक सिद्ध 
होते हैं । प्रजातन्त्रीय देशो में ऐसा भी देखने में आता है कि 
बड़े-बड़े पजीपति बहुत से अखबारों को खरीद कर अपने आधीन कर 
लेते हैं, और फिर उनके द्वारा अपनी स्वाथसिद्धि के लिए क्रूठा प्रचार 
करते हैं | एक सच्चे जनमत के निर्माश्॒ के लिए ऐसे पत्रोी' का भी बन्द 
होना ग्रावश्यक है | 


(६ ) राजनेतिक दलों का आधथिक एवं राजनेतिक सिद्धान्तों 
पर निर्माण--प्रजातन्त्रीय देशो में राजनैतिक दलो' का निर्माण, धार्मिक, 
भातीय अथवा साम्प्रदायिक सिद्धांतों पर कदापि नहीं होना चाहिए, वरन्‌ 
शुद्ध आथिक और राजनेतिक सिद्धांतों! पर होना चाहिये। 


४३२ नागरिकशास्र के सिद्धांत 


(७ ) चुनाव--देश के जनमत को प्रकट करने का चुनाव भी एक 
महत्वपूर्ण साधन है | इनऊे द्वारा विभिन्न राजनैतिक दलों को जनता के 
सामने अपने कार्यक्रम और नीति को रखने का मौक़ा मिलता है जनता 
जिस दल के कार्यक्रम को पसन्द करती है, उसीके पक्ष में राय देव है। 

(८ धार्मिक संगठन-धर्म ने सदा से ही मनुष्यों के मस्तिष्क 
पर एक ज़बरदस्त प्रभाव डाला है। पिछड़े हुए देशों में इतका प्रभाव 
बहुत अधिक होता है। धार्मिक संस्थाएँ इसलिए जनमत के निर्माण में 
समुचित भाग लेती हैं | परन्तु एक सही जनमत के निर्माण के लिये यह 
झाव यक है कि धार्मिक संस्थाएँ अपने संकुचित इृष्टिकोण से ही अश्रपने 
राजनेतिक प्रश्नों पर विचार न करें बल्कि एक उदार दृष्टिकोग[ से इन 
प्रश्नों का अध्ययन करें। आजकल विशेषकर हमारे देश में, कितनी ही 
श्वार्यिक संघ्याएँ “धर्म खतरे में हे! का नारा लगाकर भोले-माले भावुक 
लोगों का पथ भ्रष्ट कर देती हैं । 

उपरोक्त वरशित सभी संध्थाएँ जनमत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण , 
भाग लेती हैं| इसलिए. इनका किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न किया 


जाना चाहिए | 
योग्यता-प्रइन 


१. जनसत से आप क्या समभते हैं ? यह किस प्रकार व्यक्ति कया जाता है! 

े (यू० पी०, १९४८) 

२, आधुनिक राज्य में जनमत कोन सा फ़र्ज अदा करता है ?! जनमत किस तरह 

निर्मित और व्यक्त किया जाता है ? सच्चे जनमत के निर्माण ओर प्रकट 
करने में जो बातें बाधक स्वरूप सिद्ध होती हैं उन पर प्रकाश डालिए | 

(यू० पी०, १६३६) 

३. जनमत के अथे पर प्रकाश डालिये। किसी भी देश में सु जनमत 

निर्माण करने में कोन-सी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं ? 
४... जनमत क्या है ! किसी भी देश में सुदृद जनमत के निर्माण करने में कौन- 


जनमत डरेरे 


सी शर्तें ज़रूरी हैं ? ये शत भारतवर्ष में कहाँ तक पाई जाती हैं ? 
(्‌ हि पी०, १९४९) 
४. सुदृदु जनमत निर्माण करने में स्वतंत्र समाचार-पत्र ओर ईमानदार समा- 
चार-पत्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालिये । 
६. प्रजातांत्रिक राज्यों में जन्मस जिन मार्गों द्वारा प्रकट किया जाता है 
उनका वर्णन कीजिये। (यू ० पी०, १९४०) 


ब्मदरतका अधाफाकलली जमकनडमहब्ल 


बाइसवाँ अध्याय 


स्थानीय स्वराज्य ( 7,0०8) 82८।(-(५0ए९०७४४०४४४ ) 


स्थानीय स्वराज्य का अ्रर्थ म्यूनिसिपल बोड , ग्राम पंचायत, इंप्रवमेंट 
ट्रस्ट इत्यादि उन सस्थाश्रों से होता है जिन्हें स्थानीय मामलों में, जैसे 
शिक्षा का प्रबन्ध, सफाई, स्वास्थ्य रक्षा, पानी, रोशनी, सड़कों तथा नाली 
इत्यादि के इन्तज़ाम का स्वराज्य प्रात होता है। स्वायत्त शासन की 
संस्थाएं संसार के प्रायः सभी देशों में पाई जाती हैं। उपयोगिता, 
कुशलता, मितब्ययता तथा नागरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से इन संस्थाश्रों 
का अस्तित्व अत्यत ही आवश्यक समभा जाता है । 


स्थानीय स्व॒राज्य की उपयोगिता ( 0४#7779 ०॥ 4,0८७] 5९] 
(+0५76९7४77076 ) 


(१) सुविधाजनक प्रबन्ध--अश्राधुनिक राज्यों का आकार इतना बड़ा 
होता दे कि देश की केन्द्रीय सरकार अथवा प्रान्तीय सरकारे अपने हाथों 
में केवल रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, शांति और व्यवस्था, मुद्रा, बेंक तथा उद्योग- 
घन्धों की उन्‍नति इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों का प्रबन्ध ही ले सकती हैं। 
हमारे घरों के सामने वाली सड़कों व नालियों की सफाई, रोशनी व पानी 
का प्रबन्ध, हस्पताल और दवाखानों का इन्तज़ाम, जच्चाघर और दाइयों का 
प्रबन्ध, टूटे-फूटे मकानों ओर सड़कों के गडढों की मरम्मत, पाक और 
खेलने इत्यादि के स्थानों का प्रतरन्ध--यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके सबंध 
में दूर पर रहने वाली केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारें ठीक जानकारी नहीं 
रख सकतीं, और इस कारण इन विषयों का प्रबन्ध सफलतापूर्वक तथा 
हर स्थान की सुविधा के अनुसार नहीं कर सकतीं | इन विषयों का उचि 


स्थानीय स्वराज्य ४३५ 


प्रबन्ध तो किसी विशेष स्थान के निवासी ह्वी कर सकते हैं। क्योंकि इनके 
कुप्रचन्ध से उन्हीं को दिकक्रतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए 
स्वायत्त शासन की सव प्रथम उपयोगिता जनता की प्रतिदिन की आरावश्य- 
कताशत्रों का उत्तम और सुविधाजनक प्रत्रन्ध है | 

(२) शासन की वुशलता- 49#0070ए)--स्थानीय स्वराज्य 
की संस्थाओ्रों से केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों का कार्य मार बहुत कम हो 
जाता है, और छोट-छोटे मामजों की देखभाल से छुटकारा पाकर, वह 
अपनी शक्तियां देश के बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण प्रश्नों को इल करने में 
लगा सकती हैं | इस कार्य विभाजन से सरकार के काम की कुशलता 
(4007०9) बढ़ जाती हे ओर वह तेजी से अपने काम को संपन्न 
कर सकती है | 

(३) मितव्ययत।- स्थानीय संस्थाओं से सरकार के खरचे में भी 
भारी बचत हो जाती है। यदि यह संस्थाएँ न होतीं तो सरकार को अनेक 
कमचारियों को नियुक्त करके स्थानीय विषयों का प्रबन्ध करना पड़ता। 
स्थानीय संस्थाओं के सदस्य बिना किसी वेतन के ही काम करते हैं और 
इस प्रकार देश को सरकार के खरचे में काफ़ी बचत हो जाती है । 

(४) व्यवसायिक काये ( (प्र॥003] ॥7६047 9 )--स्थानीय 
संस्थाश्रों को अनेक व्यवस्थापिक काय भी करने पड़ते हैं जिनसे न केवल 
जनता को दह्ठी सुविधा होती है, वरन्‌ उनको स्वयं मारी आर्थिक लाभ 
पहुँचतआ है, और श्रनेक लोगों को बड़े-बड़े व्यवसायों के प्रबन्ध का श्रनुभव 
हो जाता है | भायः प्रत्येक देश में ही बड़े नगरों की म्यूनिसिपैलटियाँ, पानी 
(ए०(०/' ४०075), बिजली, ट्रेम्बे, बस, ट्राली बाज़ारों तथा कुछ 
कारखानों का प्रबन्ध करतो हैं | यह व्यवसाय ऐसे हैं कि इन्हें केन्द्रीय 
सरकार ठीक प्रकार से नहीं चला सकती, और जनता की सुविधा तथा 
बचत के दृष्टिकोण से इनको व्यक्तिगत हाथों में भी नहीं दिया जा सकता । 
इससे प्रायः प्रत्येक देश में ही ऐसे व्यवसायों का प्रबन्ध स्थानीय स स्थायों 


४३६ नागरिकशास््र के सिद्धान्त 


को ही दिया जाता है। पाश्चात्य देशों में तो स्थानीय सस्‍्थाएँ और भी 
अनेक व्यवस्थापिक कार्य करती हैं। वह अपनी ओर से सिनेमाश्रों, 
थियेटरों, नुत्य-चर, स्केटिंग हाल ( 3॥8072 749)] ), स्नान-गह 
गौशाला, भोचनालय, रैस्टोरेंट तथा होटलों इत्यादि का भी प्रबन्ध करती 
हैं । इससे जनता को हर प्रकार की सुविधाएँ बहुत सस्ती क़रीमत में ही 
मिल जाती हें । 

(४) नागरिक शिक्षा ((0एशं 7)07०४४०॥ )--स्थानीय 
स्वराज्य की स स्थाश्रों के पक्ष में सबसे जबरदस्त दलील उनका शिक्तना 
सम्त्रन्धी मूल्य है । यह नागरिक तथा राजनैतिक शिक्षा का एक प्रधान 
साधन है । यह नागरिकों में उन गुणों तथा भावों का संचार करती हैं 
जिन पर किसी देश की प्रजातन्त्रीय सस्‍्थ,ओ्ं की सफलता निर्भर है। यह 
जनता में प्रेम, सहयोग, सेवा तथा बलिदान के भाव और सार्वजनिक 
प्रश्नो के प्रति रुचि पेंदा करती हैं । 

स्थानीय प्रश्न अर्थात्‌ सफाई का प्रबन्ध, यातायात के साधनों की 
सुविधा, बग़ीचों तथा आमोद-प मोद के स्थानो का प्रबन्ध इत्यादि-- यह 
कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें किसी स्थान की जनता, राष्ट्रीय और 
श्रंतर्राष्ट्रीय समस्याओ्रो' के मुकाबले में, अधिक दिलचस्पी लेती है, क्यो कि 
इनके सुप्रबन्ध पर ह्टी उसके दैनिक जीवन का सुख तथा अच्छाई निर्भर 
करती है । स्थानीय स स्थाओ के द्वारा मनुष्यों, की एक बड़ी संख्या 
राजनैतिक अनुभव और शिक्षा प्राप्त कर लेती है। ऐसे मनुष्य आगे 
चलकर देश के राजनैतिक ज्षेत्र में अधिक अच्छा काम कर सकते; । 
इसलिए कुछ विद्वानों का कथन है कि स्थानीय स्वराज्य की स्थाएँ 
राष्ट्रीय स्वराज्य की जड़ हैं । 

प्रजातन्‍त्र की सफलता के लिए. स्थानीय स'स्थाएँ सबसे महत्वपूर्ण 
कार्य करती हैं । इन सस्‍्थाश्रो के द्वारा जनता में सावंजनिक कार्यो के 
प्रति रुचि पेंदा होती हे। लोग अपने स्वार्थ की बातो से परे हटफर समान 
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ह्वित के कार्यों में भाग लेने लगते हैं। वे न्यायपग्रिय, नम्न तथा शील 
नागरिक बन जाते हैं | वे आपस में मिल जुलकर विचार करने लगते हैं । 
डी टॉकविले ([2० /064८ ४१]6) का कहना है कि नागरिकों की 
स्थानीय स॒ स्थाओं से स्वतन्त्र राष्ट्रों की शक्ति सन्‍नहित रहती है। जिस 
प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है, ठीक उसी 
प्रकार स्वाधीनता के लिए. नागरिकों की सभाएँ आवश्यक हैं | एक 
स्वतन्त्र राष्ट्र सरकार का संगठन तो कर सकता है परन्तु स्थानीय 
सस्‍्थाओ' के बिना, उसमें एक सुस्त स्कृत राष्ट्र की भावनाएँ जाग्रत नहीं 
हो सकतीं | 
स्थानीय स्व॒राज्य को संस्थाओं की सफलता के लिए आवश्यक 7 ते 
कुछ देशो में, विशेषकर भारतवर्ष में ऐसा देखने में आया है, कि 
स्थानीय स स्थाएं, अधिक सफल नहीं हो पाई हैं | जनता की सेवा करने 
के बजाय वे उनके दुःख तथा मुसीबत का कारण बन गई हैं। इन 
स॒स्थाओ्रो ने दलब्नन्दी बेईमानी, जालधाज़्ी, रिश्वत तथा क्कूठ का प्रचार 
किया है । इन स स्थाओ_' के सदस्य जनता के हित की इतनी परवाह नहीं 
करते जितनी कि श्रपनी स्वायंसिद्धि की | इन्हीं सब दोधो के कारण कुछ 
लोगो ने कहना आरम्म कर दिया है कि स्थानीय स स्थाए कुप्रबंध तथा 
सावंजनिक द्वित के कामो' को अवहेलना? का दूसरा नाम है । 
स्वायत्त शासन की इन सस्थाओ' की असफलता के अनेक कारण हैं, 
ओर इनमें सबसे बड़ा यह है कि कुछ देशों में इनकी सफलता के 
लिए आवश्यक वातावरण वतंमान नहीं हैं। स्थानीय स्वराज्य की 
स॒स्‍्थाएं, केवल उ8 दशा में सफल हो सकती हैं जब कि उन मनुष्यों में, 
जिनक्रे ऊपर वह शासन करती हैं, निम्नलिखित गुण विद्यमान हो' :-- 
(१) जनता में नेतिक सदाचार, इमानदारी, तथा सहयोग 
का उच्च आदश ओर सावजनिक कतंव्यों के प्रति उत्तरदायित्व 
की भावन --यदि किसी देश की जनता समान हित के कार्यों के प्रति 
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उदासीन रहती है, या सुस्त, स्वार्थी और श्रभिमानी है तो स्वायत्त शासन की 
स॒ स्थाएँ सफल नहीं हो सकतीं । जनता को चाहिए कि वह सहयोग और 
समभोते का मूल्य तथा साव॑जनिक प्रश्नों पर एक दूसरे के विचारो' 
की इज्ज़त करना सीखें। उनमें अपने पड़ोसियो के हित की उन्‍नति के लिए 
सेवा की भावना विद्यमान होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उनमें उच्च 
व्यापक हित साधना के लिए छोटे स्वार्थों का वलिदान करने की क्षमता 
होनी चाहिए । स्थानीय हितों की प्राप्ति के लिए उसे राष्ट्रीय द्वितो के 
प्रति अन्धा न बन जाना चाहिये | उसमें सावजनिक प्रश्नों पर स्वतन्त्र 
रूप से निर्णय करने की योग्यता होनी चाहिए । 


(२) स्थानीय सस्थाओ' की सफलता के लिंये दूसरी आवश्यक शर्ते 
यह है कि देश में एक तीव्र, चेतन्य और सजीव जनमत का निर्माण होना 
चाहिए. | जनता को चाहिए कि वह ग्यूनिसिपल सस्थाओ' के कामो की 
सदा रचनात्मक आलोचना करती रहे, जिससे कि यह लोग सावजनिक 
हित के कार्यों के प्रति उदासीन न हो जाएँ | इसी उद्दे श्य से प्रत्येक देश 
में मतदाताओं की सभाएं (५०७78 (00प्राणंी ) बननी 
चाहिए जिससे कि वह स्वतन्त्र रूप से सार्वजनिक प्रश्नों पर विच्चार कर 
सकें और म्यूनिसिपल सदस्यो' को जनता के मत का बोध करा सकें । 

(३) चुनाव के समय निर्वाचकों को चाहिए कि वह अपने प्रति- 
निधियो' को मत देते समय उनकी योग्यता और सार्वजनिक सेवा का 
ध्यान रक्‍्खें, और जातीय या पारिवारिक बन्धनो' की भावनाश्रो' से 
प्रभावित न हो । 


(४) केन्द्रीय सरकार को भी चाहिए कि वह स्थानीय संस्थाश्रों के काम में 
अधिक हस्तक्षेप न करे | हस्तक्षेप केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए 
जनब्न कि स्थानोय सं/था का प्रबन्ध इतना दूषित हो जाए. कि उसको सुधा- 
रने का और कोई उपाय शेष न रह जाए। 
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स्थानीय स्वराज्य की संस्थ ए 

किसी भा देश का स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं का अ्रध्ययन करने 
से पता चलेगा कि यह संस्थाएँ कई प्रकार की होती हैं। उदाइरणाथ , 
प्रत्येक गाँव में ग्राम गंचायतें, छोटे-छोटे कर्बों में टाउन एरिया कमेटी 
( 700एछ7 7०७ (:०शा॥00० ), शहरों में म्यूनिसिपल बो्ड, तथा 
बड़े नगरों में कौरपोरेशन और इम्यूवमेन्ट ट्रस्ट ( (४07907॥07 70 
[7797०एश_शथ्य। ॥५४० ) होते हैं| अलग-अलग देशों में इन 
संस्थाओं को भिन्न-मिन्न नामों से पुकारा जाता है ।जैसे इगलेंड में ग्राम 
पंचायतों को पेरिश ( 280४9] ) म्यूनिसिपल कमेटियों को काउन्‍्टी 
( (20४7ए ), तथा कोरपोरेशन्स को बौरोज ( 3070प8॥8 ) कहा 
जाता है इत्यादि | 
अधिकार विभाजन 7 सिद्धान्त 

प्रश्न उठता है कि केन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार तथा विभिन्न स्था- 
नीय संस्थाओं में किस प्रकार अधिकार विभाजन किया जाता है। इसका उत्तर 
यह है कि जो विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं. जैसे फ़ौज का प्रबन्ध, 
रक्षा, हवाई सेना तथा समुद्री बेड़े का प्रतन्ध, भ्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, आयात- 
निर्यात कर, आयकर, मुद्रा तथा केन्द्रीय बैंक का प्रबन्ध इत्यादि, वह केन्द्रीय 
सरकार के हाथ में सौंपे जाते हैं । जो विषय प्रांतीय महत्व के होते हैं, 
जैसे शांति और व्यवस्था, कृषि तथा उद्योग-।धन्धों की उन्नति, शिक्षा का 
प्रन्‍न्ध, सा4 लनिक स्वास्थ्य तथा जेलों इत्यादि का इन्तज़ाम, वे प्रांतीय 
सरकारों को दिये जाते हैं | ऐसे विषय जेसे सड़कों, गलियों तथा नालियों 
की सफाई. रोशनी का प्रबन्ध, संक्रामक बीमारियों की रोक थाम, हस्पताल 
और ओऔषधालयों का प्रबन्ध, आने-जाने के साधन, इत्यादि, स्थानीय 
संस्थाओ्रों को दिये जाते हैं| यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि अधि- 
कार विभाजन का कोई फौलादी नियम नहीं होता। सरकार के विभिन्न 
अंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहकर काम नहीं करते, वरन्‌ एक दूसरे 
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के सहयोग से काम करते हैं। प्रत्येक साव॑जनिक कार्य का प्रभाव बहुत 
दुर तक पड़ता है | यदि किसी स्थानीय संस्था द्वारा शिक्षा श्रयवा स्वास्थ्य 
का ठीक प्रबन्ध नहीं किया जाता तो इससे केवल एक स्थान में रहने वाले 
लोगों को ही श्रसुविधा नहीं होती वरन्‌ इसका प्रभाव देश के दूसरे भागों 
तथा नागरिकों पर भी पड़ता है | इसलिए प्रायः प्रत्येक देश में ही केन्द्रीय 
सरकार, धान्तीय तथा स्थानीय संस्थाश्रों के कामों की देख भाल करना 
अपना कत्त व्य समझती है। 


स्थानीय स्व॒राज्य की संस्थाओं के मुख्य कार्य 


स्थानीय संस्थाओं के कार्यो का हम निम्न प्रकार से विवेचन कर 
सकते हैं । 


(१) स्वास्थ्य रक्षा-दस्वास्थ्य रक्षा दो प्रकार से होती है | एक, रोग 
की उत्पत्ति के कारणो' को दूर करके, और दूसरे, रोग उत्पन्न होने पर 
उसकी चिकित्सा द्वारा। रोग फैलने के भी अनेक कारण दोते हैं | जे से 
गन्दगी, श्रस्वच्छ जल का पीना, वायु में रोगों के कीटाणुश्रों की उपस्थिति 
आदि | स्थानीय संस्थाएँ रोगों के इन कारणों को दूर करने के लिए अनेक 
उपाय करती हैं, जेसे सड़यों और नालियों की सफ़ाई, शुद्ध जल का 
प्रबन्ध, चेचक, प्लेग हैजे आदि के टीको' का इन्तजाम, सड़ी-गली खाने 
की चीज़ों की विक्री को रोकना, गन्दे मकानों व मुहल्लों को तोड़कर, 
उनके स्थान पर खुले और स्वास्थ्यप्रद मकान बनवाना आदि। रोधियो 
की चिकित्सा के लिए वे अस्पताल और ओऔषधालय स्थापित करती हैं । 


(२) धआरारम्भिक शिक्षा--बच्चो की प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पाठ- 
शालाए, नरसरी स्कूल, मौन्टसरी स्कूल इत्यादि खोलना, स्थानीय संर- 
थाओ्रो' का मुख्य कार्य है | पुस्तकालय और वाचनालय इत्यादि का प्रबन्ध 
भी इन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिससे कि वयस्क जनता की 
शिक्वा में सहायता मिल सके । 
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(३) यातायात के साधनों का प्रबन्ध--स्थानीय संस्थाएं लोगो" 
को इधर-उधर लाने ले जाने के लिए सड़को, ट्राम्बे, बस, तथा स्थानीय: 
रेलो' आदि का प्रबन्ध भी करती हैं । 

(४) आकस्मिक आपत्तियों से रक्ष --अंधेरी सड़को' पर गिर 
पड़ना, दो मोटरो में टक्कर हो जाना, तथा आग इत्यादि का लगना आक- 
ौह्मिक दुघ टनाए हैं | जनता की इनसे रक्षा के लिए स्थानीय संस्थाएं 
रोशनी का प्रबन्ध करती हैं, गाड़ियो आदि के चलने के लिए नियम 
बनाती हैं, मेलो और तमाशों में विशेष प्रत्रन्थ करती हैं। और आग 
बुकाने वाले इ जन अआ्रादि का इन्तज़ाम करती हैं। 

(५) जनता के मनोरंजन का भ्रबन्ध --जनता के मनोरंजन के 
लिए, प्रगतिशील संस्थाएं . सिनेमा. थिएटर, दंगल, सकंस, पार्को, 
सस्‍नान-गहों, तेरने के तालाबों इत्यादि का प्रतन्व करती हैं । 

(६) म्यूनिलिपल व्यापा(--जैसा कि पहले भी बतलाया जा चुका 
है, स्थानीय स सथाएँ जनता की सुविधा और स्वयं के आर्थिक लाभ के 
लिए. ब्रिजली और पानो, किराए को ट्राम वा मोटरो, बाग व नरसरो तथा 
कुछ छोटे-छोटे कारखानो के चलाने का प्रबन्ध करती हैं । इमारे देश में 
स्थानीय स स्थाएँ, दूसरे देशो की अपेक्षा कम व्यापारिक काम करता हैं। 
दूसरे देशो में तो बेंको' का ग्रबन्ध, ठाकी, सिनेमा, न॒ृत्य-घर, होटलो', 
रेस्ट्रेन्ट, डेयरी तथा इसी प्रकार के दूस रे कामो' को भी स्थानीय स स्थाएँ 
ही करती हैं। 

(७) विविध कार्य--इनके श्रतिरिक्त स्थानीय सस्‍्थाएँ और भी 
दूसरे काम करती हैं। जैसे बड़े नगरो को उन्नत और सुन्दर बनाना 
(70ए7 ]9ग्रा778) आ्रादि । गाँव की स॒ स्थाएँ. जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड. 
इलाक़ा बोर्ड, ग्राम पंचायतें इत्यादि कुछ और काम भी करती हैं, जैसे 
वृत्तों का लगाना, नदियों के घाटों पर नाव आदि का प्रबन्ध करना, 
मवेशीखानों और पशुओ की चिकित्सा का प्रबन्ध करना, ऊंषि को 
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उन्नति और अकालो' की रोक थाम का प्रबन्ध करना इत्यादि। ग्राम 
पचायतें इसके अतिरिक्त गाँव के लोगो के बीच मुकदमो' का फैसला भी 
करती हैं 
स्थानीय संस्थ; * की आमदनी के साधन 

स्थानीय संस्थाओं को आमदनी के मुख्य साधन निम्नलिखित 


होते हैं : 


म्युनिसिपल बोडें की आमदनी के साधन--(१) द्वाउस टैक्स, 
(२) बाहर से आने वाले माल पर चुं गी, (३) हैसियत और सम्पत्ति टैक्स, 
(४) म्युनिसिपल व्यापार से आमदनी, (नल. बिजली, ट्राम, मोटर, बस 
इत्यादि से), ५) स्कूलो' की फीस सफाई कर ((१09597"ए9(07ए 85) 
इत्यादि | (६) म्युनिसिपल सम्पत्ति, बाजारों, दकानो इत्यादि का किराया, 
७) लायसे स की फीस (किराये पर चलने वाली सवारियों आदि से) और 
(८) प्रान्तीय सरकार से आ्राथिक सहायता । 
ग्राम पंचायतों की अ मदनी के साधन 

(१) स्कूलों की फीस, /०) कोर्ट फीस या जुर्मानों की आमदनी, 
(३) गाँव के कूड़े या खाद की बिक्री से आमदनी, (४) डिस्ट्रिक्ट बोर्डों से 
वाषिक सहायता । 
भारतवष की स्थानीय स्वराज्य संस्थाएँ 

हमारे देश में स्थानीय स्वराज्य सस्थाएँ अधिक उन्नत अ्रवस्था में नहीं 
हैं | अधिकांश म्युनिसिग्ल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड दलबन्दियो' के शिकार 
हैं। आये दिन चेयरमैंनो' पर अविश्वास के प्रस्ताव पास होते रहते हैं, 
जिसमें वे निश्चित होकर प्रबन्ध काय में भाग नहीं ले पाते। स्थानीय 
सस्‍्थाओ का दूसरा काम म्यूनिसिपल कर्मचारियों का रखना और 
निकालना रह गया हे। भ्युनिसियल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के सदस्य 
अपने मित्रो और सम्ंधियो को नौकरियों पर लगाने का प्रयत्न करते दें 
ओर इस बात का ध्यान नहीं करते कि इससे स्थानीय स स्थाओ' की कार्य- 


स्थानीय स्वराज्य ४ हे 


कुशलता (79#00709) पर क्या असर पड़ता है| मारतवष के प्रत्येक 
बोर्ड में ही प्रायः आये दिन ग़बन के केस होते रहते हैं | पृथक्‌ निर्वाचन- 
पद्धति के कारण हिन्दू और मुसलमान सदस्यों में मतभेद बना रहता हे, 
इन सथ दोषो' का मूल कारण यह है कि चुनाव के समय निर्वाचक योग्य 
व्यक्तियों को राय नहीं देते वरन्‌ अपने रिश्तेदारो' तथा सम्बन्धियों को ही 
मत देते हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि हमारे देश को जनता 
अशिक्षित है | 

इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि जनता 
को शिक्तित बनाया जाय तथा उनमें नागरिक शिक्षा का प्रचार किया 
जाय वयग्क मताधिकार (॥00)॥ 7970]806) की प्रथा का होना भी 
नितान्त आवश्यक है । इन संस्थाओ्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए 
जनता के प्रत्येक सदस्य को ह्वी उनमें भाग लेने का अवसर प्रदान 
करना चाहिए । 


योग्यता-प्रइन 


१ शासन के कार्य और अधिकार किन सिद्धान्तों के आधार पर, केख्द्रीय शासन 
प्रान्तीय शासन, और स्थानीय संस्थाओं में विभाजन किये जाते हैं ? 
( यू० पी०, १९३४ ) 
२, आप केन्द्रीय शासन ओर स्थानीय शासन को किस तरह अलग करंगे £ 
किन कारणों से आप स्वायत्त शासन के अस्तित्व को उचित समभते हैं । 
( यू? पी०, १९३९ ) 
३, आधुनिक राज्य में स्वायत शासन के महत्त्व को भारतव+ का खास हवाला 
देते हुए समराइये । ( यु० पी०, १९३७, १९४६, १९४९) 
४, ग्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोडो" के काम में साव जनिक दिलचस्पी पेदा करले 
के लिये आप कोन से उपाय ठीक समझते हैं ओर क्यों ? 
&, स्वायत्त शासन स्वराज्य की जड़ है इस कथन पर प्रकाश डालिये। 
( यु० पी०, १९३० ) 
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६, स्थुनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट बोडो' को कौन-कौन से काम सैंपने चाहिये और 
क्यों! ( यू० पी०, १९३३ ) ' 
७, किप्री भो शासन को अच्छा होते के लिये उसे अपनी प्रजा के मत की क़दर 
करनी चाहिए, इसकी प्राप्ति का सबसे अच्छा तरीक़ा स्वायशा शासन को 
यथा सम्भव प्रोत्साहित करना है। इस पर प्रकाश डालिये ' (यू० पी०, १९४०) 
८, केन्द्रीय शासन को स्थानीय संस्थाओं प्रर कहाँ तक ओर क्यों नियंत्रण 
रखना चाहिये ? ( यू० पी०, १९४१ ) 
५, यदि तुम्हें किसो क्रिकिट मैच के लिये कैप्टिन का तथा म्पुनिसिपल कमैटी के 
लिये प्रधान का-चुनाव करना पड़े तो तुम कोनसे गुण इन व्यक्तियों में तलाश 
करोगे £ (यू० पी०, १९४९ ) 


तेईसवाँ अध्याय 


(३ 
नागरिक आदर 
नागरिक जीवन में अ'धकारों का स्थान 


इस पुस्तक के पिछले शअध्यायों में हमने नागरिक जीवन का अथ 
तथा राज्य के संगठन का स्वरूप समझाने का प्रयल किया है | परन्तु यह 
सब कुछु सम#ने के पश्चात्‌ आवश्यक है कि हम यह जानने का प्रयत् 
करें कि वास्तव में नागरिक जीवन का आदर्श क्या होना चाहिये ? इम 
देख चुके हैं कि समाज का एक आदशे नागरिक वही है जिसका जीवन 
अपने कतंव्यों के उचित पालन तथा अ्रधिकारों के समुचित शान पर अव- 
लम्बित हो | इम यह भी देख चुके हैं कि नागरिक जीवन में विचार स्व- 
तन्त्रता, भाषण स्वतंत्रता, तथा संगठन स्वतन्त्रता का क्‍या महत्व है! 
जिस नागरिक के जीधन में इन स्वतन्त्रताओ्ं को कोई स्थान नद्दीं मिलता, 
जो एक ऐसी सरकार के अन्तगंत रहता है जो नागरिकों को किसी प्रकार 
के सामाजिक अधिकार प्रदान नहीं करती ; जिस राज्य के अ्रन्तगंत सदा 
जीवन का भय बना रहता है, जहाँ जनता को जीवका उपाजन के साधन 
नहीं मिलते, जहाँ धामिक स्वतन्त्रता नहीं होती तथा जहाँ जनता स्वतंत्रता- 
पूर्वक अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त नहीं कर सकती उस देश की 
जनता एक सुखी तथा उन्नतिशील जीवन व्यतीत नहीं कर सकती । 

पिछुले महायुद्ध के समय प्रेसीडेंट रूज़वेज्ट ने कहा था कि प्रत्येक 
नागरिक को चार स्वतन्त्रताओं का श्रवश्य अधिकार मिलना चाहिये | 
(१) 7?7000074 77 07 ए&708 (भूखा मरने के भय से स्वतंत्र ता) । 


(२) +#:868007 77009 #687 (हर प्रकार के जीवन के प्रति भय से 
स्वतन्त्रता) | 
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(३) +#7"6९(०७४ 07 ००४५७०7०70७ (किसी भी धर्म में विश्वास करने 

की स्वतन्त्रता ) । 
(४) ९०१००) ०07 5)0000॥ (भाषण और विचार की स्वतन्त्रता) । 

यदि संसार का संगठन इन चार स्वतंत्रताओ्रों के आधार पर किया 
जाय, यदि कोई एक देश दूसरे देश पर आक्रमण न करे, यदि साम्राज्य - 
बाद की भावना का संसार से लोप हो जाय, यदि प्रत्येक मनुध्य को उसके 
आशयिक अधिकार मिल सके तो इस पुथ्त्री पर एक स्वर्गीय आनन्द की 
स्थापना हो सकती है। नागरिकशास्त्र उसी विद्या का नाम है जो हमें इस 
पुथ्वी पर रहते हुये, हमारे सामाजिक जीवन में उन अच्छाइयों का निर्माण 
करना सिखाती हे, जिससे सारा हा विश्व, एक निरन्तर बहते हुये पानी के 
भरने के समान एक आनन्दमयो जीवन का अनुभव कर सके । नागरिकता 
का आधार इसलिये मनुष्य के उन अधिकारों तथा रवतन्त्रताशओं की रक्षा 
पर निर्भर है जिनके द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण॑रूप से विकास 
कर सकता है। 

परन्तु यहाँ यह मी पूर्णरूप से सम्क लेने की आवश्यकता है कि 
अधिकारों की रक्षा ही नहीं, मनुष्य के जोवन में कतंव्य पालन को भावना 
भी उतनी ही या शायद यह कहने में भी श्रतियुक्ति नहीं होगी, कि उससे 
भी अधिक, महत्ता रखती हे | एक आदर्श नागरिक को जानना चाहिये 
कि उसके भिन्न-भिन्न संस्थाओं तथा समुदायों के प्रति क्या कतेब्य हैं और 
यदि उसके एक सस्था तथा दूसरी संस्था के प्रति कतंव्यों में किसी प्रकार 
का संघष उत्पन्न हो जाय तो वह उसका किस प्रकार निवारण करे | 

नागरिकता मनुष्य के भिन्न-भिन्न समुदायों के प्रति कतेव्यों 
के उचित क्रम निर्माण पर अवलम्बित है। ((8207999 ००7- 
ह[8%8 व ॥॥6 72॥6 07" 7७ 04 ॥079085). 

मनुष्य के जीवन में कितने ही ऐसे अवसर श्राते हैं जन्॒ उसके एक 
समुदाय और दूसरे समुदाय के प्रति कतंव्यों में भारी संघ उत्पन्न हो 
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जाता है। उदाहरणार्थ हमारा अपने परिवार के प्रति कतंव्य है कि हम 

अपने बच्चों का पालन-पोषण करें, उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दें. 

इत्यादि । हमारा राष्ट्र के प्रति कते य है कि यदि कभी देश की स्वतन्त्रता 
को खतरा हो तो इम तुरन्त ही फोज में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा का 
कार्य अ्रपने कन्धों पर सम्माल लें | प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन दो समु- 
दायों के प्रति हमारे कतव्यों में जो संघष है, उसे किस प्रकार दूर किया जाय ? 
राष्ट्रीय सझुट के समय क्‍या हमें घर पर रुककर अपने परिवार की सेवा 
करनी चाहिये या सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करनी चाहिये ? इसी 
प्रकार का एक दूसए उदाहरण भी ले लीजिये | हमारे घर में कोई बच्चा 
बीमार है. उसकी सेवा-सुश्रुवा करना हमारा धर्म है, पड़ोस के एक मकान 
में श्राग लगी हे. एक अजोब कोलाइल तथा कुहराम मचा है । हमें क्‍या 
करना चाहिये--रोगी की सेवा अथवा पड़ोछी की आग से रक्षा ! मनुष्य के 
जीवन में न मालूम कितने इस प्रकार के सघष पेदा होते हैं। नागरिक- 
शास्त्र हमें इन सघर्षो' को मिटाने का सही मार्ग बतलाता है। वह कहता 
है कि एक बड़े हित की साधना के लिये हमें छोटे और स'कुचित हित का 
बलिदान कर देना चाहिये | हिन्दू शासत्र भी हमें यही शिक्षा देते हैं। 
मनुस्म ति के एक श्लोक में कहा गया है :--- 


त्यजेदे क॑ कुलास्याथ॑, ग्रामास्याथे कुल त्यजेत्‌ ; 
ग्राम जन पदास्याथे आत्माथे पृथ्वीं त्यजेत्‌। 


इस श्लोक का अ्रथ है कि मनुष्य बो अपने कुल के लिये देह को, 
ग्राम के लिये कुल को, देश के लिये ग्राम को, और श्रात्मा के लिये 
पुथ्व्री तक को छोड़ देना चाहिये। नागरिकशास्त्र की भी यही अनु/म 
शिक्षा है । 
प्रनुष्य जीवन क शक्ति आद्श 

परन्तु यहाँ ५श्न उठता है कि मनुष्य किस लिये शअ्रपने श्रधिकारों 


है और (० नागरिकशा सत्र के सिद्धांत 


तथा स्वतन्त्रता की रक्षा या अपने कतंव्यों की पूर्ति के झमेले में पड़ता है! 
स सार के अधिकतर मनुष्य कतंव्यों को अपेज्षा श्रधिकारों की अधिक 
परवाह करते हैं | वह चाहते हैं कि उनके सभी अधिकार सुरक्षित रहें, 
आर वह स्वयं अपने कर्तव्य पालन करें या न करें | परन्तु प्रश्न उठता है 
कि मनुष्य किस लिये यह अधिकार चाहता है ! क्‍या वह अधिकारों के द्वारा 
ससार का एक ऐशा व्यक्ति बनना चाहता है जिसकी शक्ति तथा प्रभुता 
के सामने सारा विश्व थर्राये ? क्‍या वह शक्ति का संचय करके अ्रपने 
देश के नागरिकों को अपने नीचे दबाना तथा अपनी स्वाथ सिद्धि एवं 
एक बिलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा से उनका शोषण 
करना चाहता है ! क्‍या वह अपने देश के नागरिकों के अधिकारों का 
दनन करके स सार के दूसरे स्वतन्त्र राष्ट्री की स्वाधोनता को भी छीनना 
चाहता है ? यदि मनुष्य अपने नागरिक जीवन का यही आदर्श बनाये 
जि्तें कि साम्राज्यवादी ([7700४9030) तथा फासिस्ट (#78५०१90) 
लोग भी विश्वास रखते हैं तो वह आदश्श नागरिकशाख्र द्वारा प्रतिपादित 
जीवन का नहीं वरन्‌ एक राक्षसी विद्या के जीवन का आदशे कहा जा 
सकता है । इसी शक्ति सिद्धान्त के कारण संसार में अधिकतर प्रलयकारी 
युद्ध होते हैं, इसी द्विद्धान्त में विश्वास के कारण पिछले दो मद्यायुद्धों में 
हजारो ओर लाखो व्यक्तियों ने रणचडी के चरणो में अपने मधुर- 
जीवन के पुष्य चढ़ाए, | इसी राक्षुसी प्रवृत्ति के कारण असख्य नःरियो' 
और अबोध बालकों ने अपने पति और स रक्षुकों का बलिदान किया, 
इसी भावना के आधार पर श्राज भो सारा विश्व भूख, महामारी तथा 
बेकारी की आग में कुलस रहा है । 
सेवा या कतेव्य-पालन का सिद्धांत 

एक आदश्श नागरिक को इसलिये शक्तिसिद्धांत का अवलम्बन नहीं 
करना चाहिये। उसे अपने जीवन का लक्ष्य ससार के दुखी, श्रपाहिज, 
भूख से पीड़ित, तथा दरिद्रता से तरस्‍्त जनता की सेवा बनाना चाहिये। 


नागरिक आदश डडह 


सेवा धरम की शिक्षा नागरिकशास्त्र की सबसे अनुपम शिक्षा है। यही एक 
अच्छे नागरिक जीवन का आदर्श है । विश्व के सारे धर्म, हमारे प्राचीन 
घमंशासत्र संसार के सब महान्‌ व्यक्ति हमारे परम पावन अवतार--सच्र 
हमें इसी आदर्श की शिक्षा देते हैं। हमारा धर्म है कि हम अपने जीवन 
में दूसरे मनुष्यों के अधिकारो की रक्षा अपने जीवन का ध्येय बनाएँ । 
हम अपने अन्दर पाशविक शक्ति का नहीं वरन्‌ एक आत्मिक शक्ति का 
संचार करे | इमारा सारा जीवन सहयोगपूर्ण, संयमी, अनुशासित. प्रेम 
से श्रोत-प्रोत, घुणा श्रौर स्वार्थपरता से दूर, सेवा और बलिदान की 
मावना से प्रभावित बने | हमें चाहिये कि हम अपने जीवन में घ॒णा के 
स्थान पर प्रम, संघर्ष. के स्थान पर सहयोग, अविश्वास के स्थान पर 
विश्वास, और भेद-भाव के स्थान पर सहिष्णुता का पाठ सीखें | यदि 
संसार के सारे भी मनुष्य अपने अ्धिकारो की अपेक्षा कर्तव्य पालन की 
भावना पर अधिक जोर दें तो अधिकारो की तो रक्षा स्वयं हो ही जायगी 
परन्तु इस सबसे बढ़कर संसार का सारा समाज एक ऐसे निरन्तर तथा 
अवधिछिनल आनन्द का अनुभव कर सकेगा जो केवल स्वर्गीय जीवन में ही 
मिल सकता हे । हमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी की भी यही शिक्षा थी । 
उन्होंने संसार के सभी मनुष्यों को प्रेम, अ्रह्विंसा, कतंव्य-पालन तथा एक 
नैतिक जीवन व्यतीत करने का पाठ पढ़ाया | इस प्रकार हम देखते हैं 
कि नागरिक आदश नागरिकशास्र की शिक्षा, संसार के समस्त धर्मों तथा 
इमारे राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के उपदेशो में कितनी समानता है। जीवन 
में कतंव्य-पालन तथा सेवा की भावना नागरिक जीवन का सबसे उच्च श्रादशे 
है | यही इस शास्त्र की शिक्षा का निचोड़ है। 
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बाह्य राजसत्ता 
असाधारणं अधिवेशन 
संघीय 
संघ-सरकार 
संघ-न्यायालय 
संघवाद 
संघवादी 
संघीय कानून, स घीय विधान 
सघोय राज्य 
सच्च 
स्त्री मताधिकार 
सामनन्‍्त प्रथा 
राजस्व-शासन 
परिवर्तनशीलता, लचीलापन 
मताधिकार 
साधारण निर्वाचन 
ग्रेकप्रिय सरकार 
प्रध्यक्षात्मक सरकार 


एकात्मक सरकार 
शारीरिक स्वाधीनता-पत्र 
गृह विभाग 

सावंजनिक दोषारोपण 
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अन्य जातियों सम्बन्धी कानून 
प्राकृतिक कानून 

सुरक्षित स्थानयुक्त स युक्त 
निर्वाचन प्रणाली 

जाति सम्प्रन्ध 

कानून. विधान 

शासन सम्पन्धी कानून 
संवैधानिक कानून 

संघ कानून 

अन्तर्राष्ट्रीय कानून 
प्राकतिक नियम 

मानवी कानून 

निजी कानून 

साव॑जनिक कानून 
व्यवस्थापिका सभा 
व्यवस्थापिक्रा परिषद्‌ 
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जन्म-जात नागरिक 
राज्यदत्त नागरिक 
नागरिककरण 

नाम मात्र की राजसत्ता 
ऊुड तंत्र 

उद्घाटन समारोह 
सर्वोच्चता 

पितृ प्रधान राज्य 
पितृ-प्रधान सिद्धान्त 
धनिक तंत्र 

लोकमत स ग्रह 
निर्वाचन एजेन्ट 

मत लेने वाला अफसर 
मंत्री का काये विभाग 
श्रध्यक्षात्मक सरकार 


प्रधान-मंत्री 
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कार्य निर्वाइक स ख्या 
निर्धारित भाग 
लोकतंत्र, गणतंत्र, सम्राटहीन 
प्रजातंत्र 
क्रान्ति 
जनमत स ग्रह 
प्रर्यावतंन 
विधान 
अपरिवर्तनशील शासन 
लौकिक राज्य 
समाजवाद 
राजसत्ता 
नामधारी राजसत्ता 
वास्तविक राजसत्ता 
तथ्यत: राजसत्ता 
विधनातः राजसत्ता 
बाक्ष राजसत्ता 
आंतरिक राजसत्ता 
कानूनी, अ्रथवा वेध राजसचा 
राजनेतिक राजसत्ता 
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प्रथक निर्वाचन -प्रणाली 

धघमतंत्र शासन 

नाम मात्र का शासक 

अत्याचारी शासन 

अ्त्याचारी 

सावंभौम 

आम मताधिकार, सव॑ मताधिकार 
अलिखित-स विधान 


शहरी निर्वाचन क्षेत्र 
निन्दात्मक प्रस्ताव 


एकाकी हस्तान्तरित मत 


मतदाता 

मतदाता-सूची 

प्रतिनिधि द्वारा मतप्रदान 
उपाय और साधन 
प्रमावयुक्त - प्रतिनिधित्व 
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४४४७० -90०१678 सूत्र धार 
ए४०आ्आशा #+७70॥86 क्री मताधिकार 
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